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सेखक 
सुदर्शनकुमार कपूर 





जयपुर 


शिक्षा तथा समाज-फल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को विश्वविद्यालय स्तरोग 
ग्रस्य-निर्माएं पोजना क्ले भ्स्तर्गत राजस्थान हिन्दी ग्रन्य अकादमी हारा प्रकाशित । 


प्रथम-संस्करसण : १६७४ 
कब्र ॥ हजां-तैाणिय कडअफघ5 9 


सामान्य संस्करण : १६.०० 
पुस्तकालय संस्करण : २०.०० 


& सर्वाधिकार प्रकाशक के प्रधीन 


प्रकाशक ६ 

राजस्थान हिन्दो ग्रन्थ भ्रकादमो 
ए-२६/२, विद्यालय सागं, तिलक नगर, 
खयपुर-४ 


भुद्कक : 
आलेख प्रिन्टर्स, 
एस० झाई« रोड़, ऋमपुर 


प्रततावना 


भारत की स्वतत्रता के बाद इसकी राष्ट्र माधा को विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम 
के हुप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्त राष्ट्र के सम्मुख था । किन्तु हिन्दी में इस प्रयोजन के 
लिए अपेक्षित, उपयुक्त पाठ्य-पुस्तके उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम परिवर्तन नहीं किया 
जा सकता था । परिणामत्रः भारत सदकार ते इस न्यूनता के निवारण के लिए “वैज्ञानिक 
तथा पारिभाषिक शब्दावली भ्रायोग” की स्थापना की थी। इसी योजना के भ्रन्तर्गत १६६६ 
में पाँच हिन्दी-भाषा प्रदेशों मे ग्रस्थ प्रकादमियों की स्थापता की गई । 

राजस्थान हिन्दी ग्रत्य प्रकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट प्रत्य-निर्माण 
परे राजस्थात के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अध्यापकों का सहयोग प्राप्त कर रही है श्रौर 
मानविकी तथा विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाठ्यनान्यों का निर्माण करवा 
रही है। 

प्रस्तुत पुस्तक इसी क्रम में तैयार करवाई है। यह हिन्दी में मारतीय क्रपि-प्र्थशास्त् 
के सभी महत्त्वपूर्ण प्रगों पर बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करते हुए प्रधंशास्त्र, कृपिशास्त्र, कृषि 
प्रदध प्रादि के विश्वविद्यालयोय छात्रों के लिये उपयोगी पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करने के 
उद्देश्य से लिखी गई है। हिन्दी में सभवतः इस विषय पर यह प्रथम पुस्तक है। इसमें 
लेखक मे विभिन्न स्रोतों से प्रामाणिक सांस्यिकीय सामग्री प्रस्तुत करते हुए भारतीय कृषि 
के समस्त आधथिक पक्षो का विस्तृत विवेचन किया है । 

भाशा है यह पुस्तक उपयुक्त विधयों के विद्याथियों के लिये तो लाभदायक होगो ही, 
कृषि तंथां प्रयंशास्त्र के विद्वानों और जिज्ञासुओं के लिये संदर्म ग्रन्थ के रूप में मी पर्याप्त 
प्रमादर प्राप्त कर सकेगी । इस पुस्तक की समीक्षा के लिए अकादमी श्री चेनर्तिह बरला, 
व्यास्याता, सर्यशॉस्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति प्राभारी है। 


सतह राठेड भोपोहृष्ण घ्यात 
शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, एवं निदेशक 
अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्य ग्रकादमी, जयपुर 


प्रावकथन 


एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था ग्रल्प-विकसित देशो मे तेजी सेवढवा रुता को मोजत 
ही प्रदान नही करती बल्कि एक ऐसा स्थिर आधार भी प्रस्तुत करत है जिस पर औद्योगिक 
प्रथव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। भाथिक संवृद्धि के लिये इस प्रकार की प्रगति 
का विशेष महत्व है । 


प्रमाव बुरी तरह से अखरता है। सामाम्यत, विकास अर्थशास्त्रियों का कृषि ज्ञान पर्याप्त 


नही होता, जबकि दूसरी ओर क्ृपि-प्र्थेशास्त्रियों के अध्ययन आंतर-क्षेत्रकोय विवेचनों तथा 
विश्लेषणों तक मौमित होते हैं। सवद्धि प्रक्रम में कृषि का निर्धारणाह्मक महत्त्व है, इसलिए 
शतर-क्षेत्रकीय संबंधों की समस्याएं भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं जितनी कि आतर क्षेत्रीय 
सम्बन्धो की । यह ग्रंथ इस प्रभाव को कम्र करने की दिशा में ही एक प्रयास है। 

प्रस्तुत पुस्तक हिस्दी में अपने प्रकार की प्रथम रचना है गौर समवत्' भारतीय कृषि 
प्रधव्यवस्था पर सद्भ ग्रन्थ के रूप में वहुत उपयोगी मिद्ध होगी । पुस्तक में जहाँ उततत्तियों 
तथा निविष्टियों मे सवृद्धि का विस्तृत विवेचन किया गया है, वहाँ उत्पत्ति-निविष्टि, निविष्टिन 
निविध्टि तथा प्रतर-क्षेत्रकीय संबंधों के विश्लेषणों का भी समावेश है । पुस्तक में कृषि विप- 
खत, कृपि-कीसत, फार्मे-परिमाप व भूमि-सुधार, कृपि बेरोशगारी, पूंजी निर्माण, विज्ञान 
एवं अनुसंधान सम्बन्धी समस्याग्रो कौ ग्रोर विशेष ध्यान दिया गया है। आशा है प्रस्तुत 
पुस्तक विद्यार्थियों को विभिन्न विश्नेषणों की न्यूनताओं तथा पुष्टताग्रों का विवेचन करने की 
ओर प्रेरित करेगी । 

संदर्भ ग्रन्थ के साथ-साथ यह पुस्तक कृषि विकास के ग्रध्यापकों तथा स्नातकोत्तर 
विद्यार्थियों के लिये पाठ्य पुस्तक का भी काम करेगी । इस विषय पर कोई ग्रच्छी पाठ्य 
पुस्तक उपलब्ध नही है और प्राय: पाठ्यक्रमों का पठन-पाठन विकीणं विक्रप्र-सामग्री के 
प्राघार पर ही किया जाता है । यह पुस्तक कृषि, अर्थशास्त्र, कृषि-ग्र्थशास्त्र, तथा कृपि-प्रबंध 
के स्नातक व स्वातकोत्तर पाठ्यक्रमों की झ्रावश्यकताओ्ो को पूति करेगी। नीति-निर्माताग्रो 
और अधिकारियों को मी प्राधिक चितन के लिये पुस्तक से काफी सामयी प्राप्त होगी । 

भारत मे छृपि क्षेत्र मे तेज़ी से परिवर्तन झा रहे हैं । पुस्तक मे सर्वेत्र वास्तविक भ्राकड़ो 
दर आ्राधारित नवीनतम एवं प्रद्यवनोन विषय सामग्री को तकें-सगत, सगठित तथा व्यावहारिक 
रूप मे प्रस्तुत करते का प्रयास किया गया है । 

पुस्तक की रचना मे मुझे ग्रनेक कृषि ग्र्यशास्त्रियों तथा कृषि विज्ञान विशेषज्ञों का 
प्रोत्माहन, सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है । मैं कॉर्नेल विश्वविद्यालय, न्यूयार्क के कृषि 
भरथंशास्त्र विभाग के प्रो. जॉन डब्ह्यू मेल्लर का विशेष रूप से आमारी हैं जितकी अनुकमस्पा 
से मुझे कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित प्रनेक लेख, निवन्‍्ध व शोधपत्र प्राप्त होते रहे 
हैं । पुस्तक के निर्माण मे भारतीय कृषि ग्रदुसधान परिपद्‌ के उप महा निदेशक डॉ. जे. एस. 





ऐप 


कंवर की सहायता मी मुझे प्राप्त हुई है । योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डॉ. बी. एस. 
मिल्हास, वम्बई विश्वविद्यालय के अर्थेशास्त्र विभाग के डॉ. सी. एच. शाह, राजस्थान विश्व- 
विद्यालय के अ्रधंशास्त्र विभाग के प्रो. राजकृष्ण, कृषि मूल्य श्रायोग के संयुक्त निदेशक डॉ. पी, 
सो. वासिल, यू एस एड क्षे डॉ. वी. सेव व श्यामत राव तथा भारतीय साध्यिकीय सत्यात 
के डॉ. आर. के- लाहिरी के लेखों व विचारों से भी मैं लाभान्वित हुआ हूँ । मैं यू एस एड 
(0४847॥7) दिल्ली के कृपि-झथंशास्त्र बिमाग के प्रमुख विल्लियम ई. हेन्ड्र क्व तथा फोर्ड 
फौडेशन के सूचना सलाहकार श्री मनी नायर का भी आमारी हूँ जिन्होंने मुझे विषय सम्बंधी 
झनेक प्रतिवेदन व प्रपत्र उपलब्ध कराये । भारतीय स्ाद्य निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास 
निम्रम, पेस्टीसाईड्ड ऐसोसिय्रेशल, इण्डियन सोसायटी झॉफ एप्रोकल्चरल इकोनॉमिक्स के 
अ्रधिकारियो ने भी मुके पूरा सहयोग दिया है । 

मैं पुस्तक के समीक्षक राजस्थान विश्वविद्यालय के भ्रथंशास्त्र विभाग के डॉ. जी. एस 
बरला के प्रति श्रद्धापूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनकी स्पष्ट टिप्पशियों, सहायक समालों- 
चताग्रों तथा मूल्यवान सुझावों ने पुस्तक को उपयोगी बनाने में मेरी बडी सहायता की है । 

भन्त मे मैं राजस्थान हिम्दी ग्रन्थ ग्रकादमी के निदेशक तथा झधिकारियो का हृदय से 
आभारी हूँ जितकी प्रे रणा, सहयोग तथा सहानुभूति से यह रचना-कार्य पूर्णो हुआ है । 

पाठको से मेरा अनुरोध है कि वे त्रुदियों व अन्य दोषो से भ्रवगत कराने का कष्ट करें। 
मैं उतके सुझावों व समालोचनाओों का स्देव स्वागत क्या + 
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अध्याय ९ 


ग्राथिक विकास तथा कृषि-नीति 


(क) झाथिक विद्याप्त में कृषि का योगदान 
१.१ (7) ग्राथिक विकास 


वह अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान जनसख्या को अधिक ऊँचे स्तर पर घारण करने हेतु 
प्रधिक पूंजी या भ्रधिक श्रम या अधिक उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के उपयोग की प्रचुर 
समावनाएँ उत्पन्न करती है या यदि प्रति व्यक्ति आय पहले हौ काफी ऊँची हो तो बिना 
ज्ञीवत-स्तेर को घटाए अधिक ज॑नसख्या को धारण कर सकती है, ऋत्प विकसित पर्थव्यवस्था 
कहलाती है। सिद्धान्त वह देश भ्रल्पविकसित माना जाता है जो प्रति व्यक्ति भ्राय में दृद्ध 
के लिए या प्राय के वर्तमान उच्च स्तर पर हो शोर श्रधिक श्र्थात्‌ ्रतिरिक्त जनसंस्या 
को घारण करने के लिए प्रचुर संभावनाएँ रखता है| मुल्यत. अल्प विकास के मूल लक्षण 
निम्न बातो में अमिलक्षित होते हैं :-- 

(१) निम्न जीवन-स्तर तथा निर्धनता का कुचकऋ 

(२) प्रह्प विकसित प्राकृतिक साधन 

(३) जनाधिक्य तथा भ्रधिक कृपीय-अनुपात 

(४) पूजी का झमाव 

(५) उपादान-असंतुलन 

(६) ग्रामीण क्षेत्रक की प्रधानता 

(७) निर्वाहमात्री कृषि 

(८) बेरोजगारी तथा ग्राम्य भल्प रोजगार 

(६) निर्यात पर निर्भरता आदि-प्रादि । 

अतः झायिक विकास बह प्रकम है जिसके द्वारा एक जनसंस्या भ्रपने लिए अ्रभोष्ट पदार्य 
तथा सेवाएं प्रदात करने की झपनी दक्षता क्तो बढ़ाती है प्रौर इस प्रकार व्यक्तिगत जीवत- 
स्तरों तथा सामाम्य कल्पाण में बृद्धि करतो है। संक्षेप में, एक लम्बी प्रवधि तक प्रर्थ- 
ब्यवस्थ! को वह्तविक रफ्ट्रीय शाए में वृद्धि के प्रदझ को श्रपयिक विकास कहते हैं) लव 
संख्या के औसत जीवन स्तर को तमी बढाया जा सकता है जबकि पदार्थों तथा सेवाग्रो के 
कूल उत्पादन में जनप्षरया की तुलना मे श्रधिक तेजी से विस्तार हो । ग्रतः उच्च उत्मादिता 
झाथिक विकास की आधारभूत झनिवायमंत्रा है। लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा करने 
के लिए भूमि, श्रम तथा भ्रन्य संसाधनों के सदोहन तथा अ्रधिक दक्ष उपयोग की आवश्यकता 
होती है भोर यही झ्ाधिक विकास का मुख्य कार्य है। जीवन-स्तरों मे दृद्धि से भ्रभिप्राय है- 


र आरतीय हकृपि-्रथ व्यवस्था 


अधिक पौष्टिक आहार, बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा, बेहतर आवास, अधिक सुख सुविधाएँ व 
विश्राम, अधिक सम्पर्क तथा संचार सुविधाएँ इत्यादि । 

उपरोक्त अध्ययन से हमे पता चलता है कि श्राथिक विकास के तीन मुझ्य घटक हैं : 

(१) प्राथिक्त सवृद्धि--आ्राथिक सबृद्धि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय मे वृद्धि द्वारा व्यक्त 
की जाती है। छतत आधिक सदृद्धि अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति वास्तविक श्राय में वृद्धि 
आर्थिक विकास नीति का मुख्य घ्येय है ॥ 

(२) सामाजिक प्रगति--सामाजिक्त प्रयति से अभिप्राय है ऐसा वातावरण तथा 
ऐसे अवसर प्रदान करना कि व्यक्ति अपनी ग्ोग्यतामो का विकास कर सके 
तथा देश के आथिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन में अच्छी प्रकार 
से भाग ले सके। इस उद्दश्य के लिए शिक्षा, श्रावास तथा स्वास्थ्य में 
उन्नति जरूरी है । ग्र्थात्‌ व्यक्तितत गुणों तथा कौशल का इस प्रकार से 
विकास हो कि वे सामान्य कल्याण में अपना भरपूर योगदात दे सके । 

(३) राजनेतिक स्थिरता--भार्थिक सवृद्धि तथा सामाजिक प्रगति की दिशा से 
सुब्यवस्थित प्रिवर्तत को राजनैतिक स्थिरता कह्दते हैं । श्रत सुव्यवल्यित प्रायिक 
संवृद्धि तथा सामाजिक प्रगति ही प्राथिक विकास के मुल्य घ्येय हैं । 

(।) कृषि का महत्त्व 

निम्त प्राय देशों मे, जहाँ श्रधिकाश लोग प्रपती आजीविका के लिए कृषि पर 

निर्मेर रहते हैं, कृषि का विकास उच्च आय-स्तर प्राप्त करने तथा अधिक तेज झाधिक 
स्बूद्धि में सहायक होता है। इन देशों के झ्रथिक विक्रास में कृषि का विशेष महत्त्व 
है | कृषि जनसझूया के लिए केवल मोजन की आपूर्ति ही नहीं करती, बल्कि उद्योगों 
के लिए कच्चा माल भी जुटाती है | कृषि-उत्पादिता में वृद्धि के फलस्वरूप ही अधिशेषों 
का भय क्षेत्रकों में निवेश हेतु श्रतरणा सभव हो सकता है अर्थात्‌ कृषि अन्य क्षेत्रों मे निवेश 
के लिए पू'जी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह जन-शक्ति का भी स्रोत है । कहने का 
प्रमिष्राय यह है कि कृषि क्षेत्रक पर केवल उत्पादन मे वृद्धि तथा आथिक सवृद्धि के प्रोत्साहन 
हेतु अन्य क्षेत्रतो के विक्राम का ही उत्तरदायित्व नही निमाती बल्कि साथ-साथ यह कृपक 
तथा उसके परिवार के कल्याण में भी योग देती है । 

उत्पादन मे ग्रदक्षता कृषि क्षेत्रक मे निम्न आय का मुख्य कारण है । उच्च उत्पादन- 

दक्षता ही ग्राय-स्तर तथा जीवन के साभान्य स्तर मे वृद्धि ला सकती है । भ्रनाज की झ्ाव- 
श्यकता तथा कृषि उत्पादन में दक्षता का अत्यधिक निम्व स्तर भूमि, श्रम तथा अन्य उपलब्ध 
संसाधनों के जुटाव तथा भ्रधिक दक्ष उपयोग की माँग करते है। यह ध्यान रहे कि कृषि 
क्षेत्रक मे बढती हुई श्रम-शक्ति को खपाने की क्षमता सीमित ही होती है, इसलिए उद्योग 
तथा सेवाओं जंसे कृपीतर क्षेत्रकों मे भी द्वूत विस्तार आवश्यक होता है | कृषि विकास का 
मुख्य ग्राथिक घ्येय प्रति व्यक्ति आय बृद्धि में भरपूर यरेण देना है ॥ 

अल्प विकुप्तित देशो में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त है और झआथिक विकास तभी संभव 

है जब ग्रामीण लोगो की काफी संख्या कृषि को छोड जाए। इस फालतू जनसंख्या को प्रधिक 


अं! 


झाधिक विकास तथा कृषि नीति रे 


उत्पादक कृपीतर रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक औद्योगीकरणा की ग्रावश्यकता 
है। इससे जो लोग क्ृपि में रह जाएंगे, वे अपने फारमों को अधिक दक्ष यंत्र-संचालित 
इकाइयों से सगठित कर सकेंगे | परल्तु ये निष्कर्ष केवल दीर्घकालीन उद्दृश्यों के संदर्भ में 
उपयुक्त हैं । 

किसी भी अर्थव्यवस्था के दो मुख्य क्षेत्र हैं-कृषि तथा उद्योग । ग्राथिक विकास के लिए 
इन दोनो क्षेत्रकों का विकास आवश्यक है । अत्तः कृषि तथा नगर उद्योग विकास के परस्पर 
सम्बन्धी का विवेचन हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी होगा । 


१.२ कृषि तथा औद्योगिक विकास में परस्पर सम्बन्ध 

(श्र) क्षि-विकास का योगदान--अल्प विकसित देशो में कृपि-दिकास प्रौद्योगिक 
विकास की पहली शर्तें है। एंक बद प्र्थव्यवस्था मे कृषि उत्पादिता मे वृद्धि की दर भ्रनाज 
की मांग में वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए | वर्धभान कृषि उत्पादिता औद्योगिक 
विकास को कई प्रकार से समर्थन देती है । 

(१) कछुषि उत्पादिता में बृद्धि के फलस्वरूप काफ़ी श्र॒म-शक्ति श्रौद्योगिक क्षेत्र के लिए 
उपलब्ध हो जाती है और साथ ही क्षपीतर क्षेत्र की बढती हुई खाद्य श्रावश्य- 
कताझो को पूरा करना सभव होता है । 

(२) कृषि-विकास से क्रपि आय भे वृद्धि होगी जिससे भ्रोद्योगिक माल को खरीदने 
के लिए ग्राम्य क्रय-शक्ति बढ़ेगी | ग्राम्य बचतों का औद्योगिक विकास हेतु निवेश 
किया जा सकता है । 

(३) क्षषि प्रगति के कारण औद्योगिक मजदूरों के लिए उचित व अनुकूल कीमतों 
पर झ्नाज का समरण किया जा सकता है जिसके कारणा उद्योगों से श्रधिक 
लाभ प्राप्त होगा । 

खुली भ्र्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार की उपस्थिति में कृषि-विकास का झौद्योगिक 

विक्रास मे योगदान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी देश के लिए झपनी खाद्य 
ग्रावश्यक्रताओं के कुछ भाग को ग्यायात करना ग्रधिक्त लाभकारी होगा । अपैक्षाकृत अद्लाय 
उत्पादन का कुछ भाग निर्यात करना अधिक लाभदायक होगा क्योंकि इसके बदले से 
अनाज का आयात किया जा सकता है । यहाँ भी बढती हुई उत्पादिता वांछतीय है क्योकि 
इससे शक ओर ओशद्ेेगगिक पूंजी के आयात के वित्तीय के लिए दुलेम विदेशी मुद्रा की 
बचत द्वोमी तथा दूसरी ओर बागान-कृपक हिबद्ध कृषि अर्थव्यवस्था (ड्यू लेस्टिक एग्रीकल्चरल 
इकोनोमी ) के एकीकरण को प्रोत्माहन प्राप्त होगा । यदि कृषि उत्पादिता काफी 
अधिक हो तो फालतू अनाज का निर्यात कर भुगतान-सतुलन को झनुकूल बनाया जा 
सकता है और घरेलू झौद्योगोकरण पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सकता है। सक्षेप में कृषि 
विकास सामान्य श्रोथिक विकास में महत्त्वपूर्ण योग देता है। ग्र्थव्यवस्था की उत्कृष्ट 
अवस्था से स्वधारित झाथिक सवृद्धि में प्रवेश करने से पहले कृषि का विकास अनिवार्य है । 
इसके साथ-साथ यह कहना भी उचित होगा कि औद्योगिक विकास का भी क्ृषि-उत्पादन 
की वृद्धि में मरपूर योगदान होता है । 


(ब) 


भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


आद्योगिक विकास का योगदान--जैसे ही प्रय॑व्यवस्था का औद्योगिक विकास 


होता है, वैसे-बैसे परिस्शापस्वरूप कृषि-प्रयति की दर मो तेज होती जाती है। ऐसा कई 
प्रकार से होता है : 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


ओ्ौद्योगीकरण से मजदूरी-वस्तुओं (वेज गुड्स) की माँग में वृद्धि होतो हैं जिनमे 
अनाज मुख्य वस्तु है। 

औद्योगीकरण से कृषि पदार्थों के बाजार में विस्तार होता है जिसके फलस्वरूप 
कषि का निर्वोहमात्री क्षेत्रक नष्टप्रायः हो हो जाता है, तकदी फसलों के 
अधिक विशिष्ट व दक्ष ग्राघार पर उत्पादन के प्रोत्साहन मिलता है, कृषि 
परिष्करण उद्योगो (एग्री ऋल्च रल प्रोसेमिंग इन्डस्ट्रीज) का विंकास होता है भोर 
ग्रामीएं तथा नगरीय अर्थंब्यवस्याग्रो का एकीकरण होता है । 

औद्योगीकरण से कृषि श्रमिकों को अनेक प्रकार की उपमोग वस्तुएँ सुलम कराई 
जाती हैं जिससे उनका ग्रावश्यकता-स्तर बढता है, फलस्वरूप अधिक उत्पादन 
श्रदात्त को बढ़ावा मिलता है ॥ 

झ्ौद्योगिक विकास से नवीन व देहतर तिविष्टियों तथा उत्पादक वस्तुभो का 
निर्माण होता है जो कृषि-उत्पादिता मे प्रत्यक्ष रूप भे वृद्धि करती हैं । झ्ौद्योगिक 
विकास के फलस्वरूप कृषि क्षे्रक के अ्न्तर्गेण अधिक दक्ष उपादान बाजार को 
सुविधा प्राप्त होती है । 

पौद्योगीकरण से झधिक उत्पादक कृपीतर रोडगार झवसरों का निर्माण 
होता है जिनमे फालतू बेकार कपि-श्रमशक्ति को खपाया जा सकता है। 
इससे कृषि में रहने वाले तथा छोडने वाले दोनो प्रकार के लोगों को लाभ 
होता है । 

यदि कृषि-श्रमिकरों की काफी सर्या को उद्योग में खपाया जा सके तो कृपि-क्षेत्र 
मे श्रम-शक्ति का अभाव हो जाएगा जिससे प्रत्यक्ष तथा झारोपित मजदूरी बड़ 
जाती है । इस ऊँची मजदूरी को बनाए रखने के लिए कूषपि-उत्पादिता में 
वृद्धि करना अत्यावश्यक है । इसके लिए कृपि के आकार तथा पूजी-श्रम 
अनुपात को बढाने की आवश्यकता होगी। अ्रतः औद्योगिक विकास कृषि के 
पुनर्गठत को प्रोत्साहन देता है ॥ 

झौद्योगीकरणा से नवीत कोशल, पूजो-निर्माण ठथा तकनीकी नवक्रियात्रों का 
प्रसार होगा तथा जन्म-दर छटेणी ६ । 


सक्षेपर भें हम कह सकते हैं कि कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रक एक दूसरे के विकास में 
योग देते हैं और दोनों ही समग्र झ्राथिक सवृद्धि के लिए उत्तदरायो हैं। परन्तु एक बात 
स्पष्ट है और उस पर कोई दो मत नही हैं और घह यह कि जबतक अल्पविकसित देश 
घरेलू उत्पादन द्वारा या आयात द्वारा एक विश्वसनीय झनाज अधिशेष प्राप्त नही कर लेता 
या बना नही लेता देश का आर्थिक विकास सम्भव नही है ! अन्न की प्रचुरता प्राधिक विकास 
की आधारभूत शर्ते है ॥ अतः कृषि प्रधान झ्ल्प विकसित देशों में कृषि का विक्रास झाथिक 
विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्मास्प कर सकता है ॥ 


झाथिक विकास तथा कृषि-नीति ५ 
यहाँ सार्वजनिक कृषि-नीति के लक्ष्यों का वर्णन करना उचित ही होगा । 
१.३ कृपि-नीति के लक्ष्य 

प्रत्येक आथिक नीति का, चाहे वह कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित हो या अन्य क्षेत्रों से, मुख्य 
उद्दे श्य समुदाय के आधथिक कल्याण मे सुधार करना होता है। आधिक कल्याण का मूल्यांकन 
दो प्रतिमानो के संदर्भ मे किया जा सकता है। ये प्रतिमान हैं-उत्पादन प्रतिमान तथा 
वितरण प्रतिमान । ये प्रतिमान कृषि-वीति के लक्ष्यो की पूर्ति के प्रतीक हैं । कूपि-नीति के 
निम्नलिखित लक्ष्य हैं। 

(१) अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य--कषि-तीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक उत्पाद 
(राष्ट्रीय श्राय) मे वृद्धि करना है, प्र्थात्‌ कृषि-नीति का प्रमुख आ्रधिक लक्ष्य 'सामाजिक 
उत्पाद” का ग्रधिकतमकरण है । कहने का अभिप्रायः यह है कि कृषि-नीति ऐसी होती 
चाहिए कि हम अपने संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकें। अभ्रधिकतम सामाजिक 
उत्पाद प्राप्त करने के लिए उपादानों का श्रावंटन इस प्रकार से करना होगा कि सारी 
अर्थव्यवस्था में उनके सीमात उत्पाद मूल्य समात हो । अ्रधिकतम सामाजिक उत्पाद तमी 
प्राप्त किया जा सकता है जबकि एक विशेष प्रकार के श्रम, पूंजी भ्रथवा श्रम-संसांधन के 
सीमात प्रतिफल समान हों । बेरोजगारी की विद्यमानता लक्ष्य की असफलता की द्योतक है । 
क्ृपि-तीति की सफलता या ग्रसफलता का इस बात से पता चलेगा कि इसके द्वारा सामाजिक 
उत्पाद मे वृद्धि होती है या कमी ? क्‍या संसाधनों के प्रतिफल बरावर हैं या उनमे बहुत 
अधिक अंतर है भ्र्थात्‌ क्या कृपि-नीति से ससाधनों के आवंटन में सुधार होगा था बिगाड 
होगा ? कहने का ग्रभिप्राय यह है कि वह कृपि-नीति सफल कहलाएगी जिसमे संसाधनों 
का आवटन इष्टतम हो । 

सक्षेप मे श्रधिकतम सामाजिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ससाधनों का इष्टतम आवटने 
होना चाहिए । इस प्रतिमान को श्राप्त करने के लिए वर्तमान ससाधन-आवंटन में सुधार 
करना जरूरी है। रेयनर शिक्रेले भे अपनी पुस्तक कृषि नीति : फार्म कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय 
कल्याण (रेयनर शिकेले : एग्रीकल्चरल पॉलिसि, फार्म प्रोग्राम्स एण्ड नेशनल बैलफेयर, 
मेंक्ग्रा हिल, १६५४ ) में कृषि-तीति के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अ्रमेक कार्यक्रमो 
तथा उपायो की विस्तृत व्याश्या की है । संसाधन-आवटन में सुधार लाने के लिए कुछ 
महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम व उपाय ये हैं : जल प्रबन्ध तथा सिंचाई, भू-संरक्षण, भूमि उद्धार, 

ग्रामीण मडलत, उर्वेरकों का उपयोग, कीट एवं रोग-नियंत्रण, भूमि उपयोग-प्रायोजन, 
कृषि उधार की व्यवस्था आदि-आदि | 

एक ही उद्वं श्य को प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न उपाय करिए जा सकते हैं और किसी 
कार्यक्रम को सफलता की कोटि विशिष्ट कार्यक्रमों के चयन पर निर्मर करती है। यदि 
उपाय अनुपयुक्त हो, तो समग्र कार्यक्रम असफल हो सकता है चाहे लक्ष्य क्रितना ही अच्छा 
क्यो न हो । कृषपि-विकास के संदर्भ में इन कार्यक्रमों तथा उपायो का विस्तृत अध्ययन पुस्तक 
के विभिन्न अध्यायो मे किया गया है । 

(२) इष्टतम झाय बितरण का लक्ष्य--अ्धिकतम सामाजिक उत्पाद के लक्ष्य के 


६ भारतीय कृंपि-अय्थब्यवस्था 


भव्िरिक्त कृषि-नीति का दूसरा महत्वपुर्णो आथिक लक्ष्य राय का दृष्टतम वितरण है ॥ 
इसके बिना सामान्‍य ब्राधिक कल्याण का उद्दे श्य॑ पूर्ण नहीं हो सकता । कहने का अ्रभिप्राय 
यह है कि कृपि-तीति छेसी होनी चाहिए कि सबको पेट भर रोटी मिले और इसके 
अतिरिक्त प्रत्येष्ठ व्यक्ति को उसके प्रयासों, योग्यता ठथा राष्ट्रीय श्राय में उसके योगदान के 
अनुरूप आय भाध्त हो । श्रत:ः इस वितरणु-अ्रतिमान के दो रूप है--निर्वाह-प्रतिमात तथा 
योगदान-प्रतिमान । कृषि-्नीति कौ सफलता इस बात पर निर्मर होगी कि क्या इससे उन 
परिवारों को सझया में कोई कप्ी आई है जो न्यूदनत्त जीवन-स्तर से मो नोचे रह रहे 
हैं ? वया इस नीति से व्यक्ति द्वारा सामाजिक उत्पाद में योगदान के प्रवप्तरों में विस्तार 
हुआ है ? क्‍या यह नीति कृपक की वास्तविक उत्पादिता के प्रनुरूष पारिश्रभिक प्राप्त करने 
में सहामता कर रही है ? 
इष्टतम ऋाय-वितरण प्राप्त करने के लिए यह जछरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, 
कपडा, आवास, स्वास्थ्य-्सुविधाओ तथा शिक्षा आदि का न्यूनतम जीवन-स्तर मिले तथा 
प्रत्येक व्यक्ति भ्पने प्रयास तथा योग्यता के अनुसार इस निम्न स्तर से अधिक ध्ाय को 
प्राप्त कर सके ॥ 
इस उद्दे श्य हेतु अनेक उपायों का सुझाव दिया जा सकता है। भारोही कराधान, 

सावंजनिक निर्माण तथा स्वास्थ्य-कार्यक्रम, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी आय कुछ ऐसे कार्यक्रम 
हैं जो श्राथ का उचित वितरण कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं झौर व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
तथा अवसर की समानता सुनिश्चित करते हैं। आय-वितरस्प मे सुधार करने के लिए कुछ 
महत्त्वपूर्ण उपाय ये हैं--उत्पादन साधनों का सम्यक्‌ वितरण, परिवार-फार्म का स्वामित्व, 
लगानदारी अधिकार, सकटकालीन ऋण व अनुदान, ऋण राहत, फार्म ग्रावास, ग्रामीण 
विद्यू तीकरणा, ग्रामीण स्वास्थ्य-सेवाएँ सथा सहकारी समितियाँ आदि आदि । 

(३) इसके अतिदिक्त कुछ महत्त्वपूर्ण उद्दश्य तथा कार्यक्रम ऐसे भी हैं जो 
सामान्य कृषि कल्याण को बहुत झ्धिक श्रमावित करते हैं। इनमे महत्त्वपूर्ण हैं--पूर्ण 
रोजगार, सामान्य मूल्य-स्तर का स्थिरीकरस्ख, वर्धेभान विदेशी व्यापार, विपरान-बव्यवस्था, 
मूल्य समर्थन, फसलन्बीमा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्नुसंघान तथा 
विस्तार झादि। ये कार्यक्रम दोनों प्रकार के मुख्य लक्ष्यो को पूरा करने मे सहायक सिद्ध 
होते हैं । 

यहाँ इस बात का उल्लेख करना उचित ही होगा कि सामाजिक उत्गद के प्रघिकतम- 
करण तथा इप्टतम झ्ाय-वितरण के लक्ष्य एक दूसरे के सपूरक तथा परस्पर संबंधित हैं ॥ 
आ्लाय के पुनवितरण से निर्धनता कम होगी और जीवन-स्तर के बढने तथा बेहतर भोजन, 
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूंजीमूलक संसाधनों के बेहतर आवटन से श्रम की उत्पादिता बढ़ेगी 
और उत्पादन में चृद्धि होगी ॥ आप-वितरए से उपभोक्ता की क्रय-शक्ति को व्यापक रुप भें 
वितरित किया जा सकता है झोर इसे स्थिरता प्रदान की जा सकती है जिससे मावी 
अनिश्चितताएँ दूर होती हैं और साम्राजिक उत्पाद में वृद्धि होती है। ग्रतः आय-वितरश में 
सुधार लाने के उद्ृं श्य से अपनाई गई नीतियाँ पदार्थों व सेवाओं के प्रवाह में सामान्यतः 
झवरोधक नही हैं। 


ग्राथिक विकास तथा कृषि-नीति ७ 


यह ध्यात रहे कि प्रत्येक कार्यक्रम वनीतिका मुख्य उद्देश्य सामान्य आधिक 
कल्याण होना चाहिए और कार्यक्रमों की रचना करते समय यह उद् श्य आऔँखो से ओमकल 
नही होना चाहिए । 

वास्तव में कृषि प्रधान अल्प विकसित देशों में कृषि-विक्नलस को गति ही मुड्यतः 
समग्र प्रथंव्यवस्था के विकास को गति को निश्चित करती है । झावश्यकता इस बात की है कि 
निवेश के एक बूहत्‌ कार्यक्रम द्वारा कृषि-सवृद्धि की गति को तेज किया जाए, तभी अर्थ- 
व्यवस्था का सुनियोजित झाथिक विकास सुनिश्चित क्रिया जा सकता है। भत' कृषि-नीति 
के मुख्य लक्ष्य हैं:- (१) उत्पादन-दक्षता (२) आय-सुरक्षा प्र्थाव्‌ कृषक की आय मे वृद्धि 
(३) झाथिक स्थिरता व॑ सामान्य कल्याण तथा (४) सामाजिक कल्याण मे उचन्नति। 
संक्षेप मे, किसी अल्प विकसित देश के आर्थिक विकास में कृषि-्नीति का योगदान 
वहाँ की आर्थिक प्रगति, ग्राथिक स्थिरता, झ्राथिक स्वतंत्रता तथा झाथिक न्याय में 
होता है ।॥ 

अत्यधिक जनसख्या वाले विभिन्न देशों मे कृषि की अपनी झपनी विशेष समस्याएँ होती 
हैं । इसलिए उत देशो में कृपि-विकास हेतु अपलाई जाने वाली कृषि-तीतियाँ भी भिन्न-भिन्न 
होगी । इन नीतियो का सामान्यीकरण विकास के आधथिक इतिहास के परिषेक्ष्य में ही 
किया जाता है । किसी देश के ग्राथिक विक्राम को तेज करने के लिए ऋृषि-तीतियों के 
कया विशिष्ट रूप हो, इस बात पर निर्मर करता है कि वहाँ की क्षपीय अर्थव्यवस्था कैसी 
है भ्रर्थात्‌ वहाँ की प्रथव्यवस्था विकास की कौन-सी अवस्था में है ? मारत में क्ृषि-विकास हेतु 
विशिष्ट कृषि नीतियो की रचना करने से पहले यहाँ की वर्तमान कृषि प्र्थव्यवस्था का 
अप्रध्ययन जरूरी है | शेप अध्याय में हम अपने देश की क्ृषीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख धटकों 
पर प्रकाश डालेंगे तथा सवधित समस्याओ्रो का विश्नेपण करने का यत्न करेंगे ताकि उचित 
कृषि-मीतियों का निर्धारण किया जा सके । 


(ख) भारत की कृषि-अथेव्यवस्था 

१.४ स्थिति व क्षैत्र 

भारत संसार का सातवाँ सबसे बडा देश है । यह उत्तर मे हिमालय और बर्फ से ढके 
ग्रन्य परव॑तो, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मे प्ररव सागर 
से घिरा हुआ है। साश का सारा देश भूमध्य रेखा के उत्तर मे लगमग ८४ से ३७६” 
झक्षाश रेखाओ्रो तथा लगभग ६८“७”से ६७“२५* पूर्वी देशातर रेखाग्नों के वोच स्थित है । 
उत्तर से दक्षिण तक इसको लम्बाई लगभग ३२१४ किलोमौटर तथा पूर्वे से पश्चिम तक 
चोडाई लगमग २६३३ किलोमीटर है! मारत का कुल क्षेत्र ३२,८०,४८३ वर्ग किलोमीटर 
(३२८०करोड़ हैक्टर) है जिसका उपयोग निम्न प्रकार से होता है 


पे भारतोय कूषपि-अ्थेव्यवस्था 


सारणी १.१ मारत में भूमि का उपयोग 








क्षेत्र का वर्गीकरण क्षेत्रफल 
(करोड हैक्दर मे) 
कुल क्षेत्र ३२.८० 
() बन ६.र३३े 
(४7) ऊमर तथा कृपीतर उपयोग में भाने 
वाली भूमि रो 
(४॥) चरामाह, वृक्षपु ज तथा कृष्य व्यर्थ 
भूमि ३-४६ 
(7९) परती भूमि र्ण्८ 
(४) कहृष्य भूमि १६-२२ 
(४) फसल क्षेत्र (निवल) १३.६१ 
(सकल) १६.३५ 
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उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कृषि के ग्रन्तगंत अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र श्रति 
सीमित है । 
१.४ जलवायु 

मारतीय मौसमविज्ञान विभाग ने देश को ऋतुप को चार मागों भें बांदा है : (१) 
शीत ऋतु (दिमम्बर से माचे) (२) प्रीष्म ऋतु (प्रप्नौल से मई); (३) वर्षा ऋतु (जून 
से सितम्बर) तथा (४) दक्षिणी-पश्चिमी मानसून को चापसी की ऋतु (अक्तूबर से 
नवम्बर) 
वर्षा के श्राधार पर भारत के चार भुख्य जलवायु-प्रदेश हैं : 

(१ ) भ्रत्यधिक वर्षा के क्षेत्र (३०००००७, से अधिक) 
असम का सम्पूर्ण क्षेत्र, पश्चिमी घाटों के नीचे का पश्चिमी तट (उत्तर मास्त में 
बम्बई से लेकर तिरुवनतपुरम्‌ तक), हिमालय का तराई क्षेत्र, गंगा का डेल्टा । 

(४) पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र (१००० पापा, से २००० गाए) 
प्रायद्वीप के पूर्वी भाग को चोडो पट्टी जो उत्तर की और उत्तर मारत के मैदानी क्षेत्र 
में और दक्षिण की ओर तटीय मैदानों-मे जा मिलती है । 

(.) कम दर्घा वाले क्षेत्र (६००४४ से १० ग्ग्ग्राण-) 
पजाव के मैदानों से प्रारम्भ होकर विध्य पंत के पार दक्षिण के पठार के पश्चिमी 
भाग तक फैला हुआ क्षेत्र 

(77) बहुत कम नमी वाले क्षेत्र (शुष्क क्षेत्र : ५०० 700 से कस) - 


कच्छ क्षेत्र तक फैला राजस्थान मरुस्थल और पश्चिम की झोर ग्रिलगित तक फैला 
हुआ कश्मीर का ऊँचा लद्दाख पठार ॥ 


आशिक विकास तथा कृषि-नीति हृ 


१६ जल संसाधन 


(7) पृप्ृष्ठ लल--भारत के कुल जल संप्ताधनों का परिमाण १,६८,००० करोड घन 
मीटर है। इनमें से केवल ५६,००० करोड घन मीटर (लगभग ३३ प्रतिशत) का ही 
उपयोग किया जा सकता है। उपयोग मे लाए जा सकने वाले मृपृप्ठ जल से लगमग 
६ करोड हैक्टर भूमि को सीचा जा सकता है । 

मा, १६७३ के झ्रंत तक सिंचाई की बड़ी, मकली तथा छोटो परियोजनाओं द्वारा 
लगभग २६ करोड हैवटर भूमि को सीचने की ही व्यवस्था थी। इस प्रकार लगभग 
३०,००० करोड घन भीटर जल को उपयोग मे लाना बाकी है। 

(४) भ्रूसिगत जल--भारत में लगभग २२,००० करोड घन मीटर मूमिगत जल 
का भी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है । परन्तु अ्रमी तक इस उद्द श्य के लिए 
लगभग १२,००० करोड घन मीटर जल का ही सदोहन किया गया है । 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूपृष्ठ जल व भूमिगत जल द्वारा लगभग ८.२ करोड 
हैवटर क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है । परन्तु अभी तक लगभग ३५ करोड हैक्टर मूमि 
(नेट) को सीचने की व्यवस्था है जो कुल विभव का ४६ ३ प्रतिशत है । यह याद रखने 
योग्य है कि पिछले २० वर्षों मे हम १५,००० करोड़ घन मीटर अतिरिक्त जल को ही 
सिंचाई के लिए उपयोग मे ला सके है । वर्तमान स्थिति यह है * 

फसल क्षेत्र करोड हैक्टर सिचित क्षेत्र करोड हैक्टर प्रतिशत 


(निवल) १३.६१ (निवल) मा (२७ ४९) 
(सकल) १६.३५ (सकल ) ४.५ (२७.४५८) 
जल-प्रबन्धन तथा सिंचाई की समस्‍या का विस्तृत अध्ययन प्रध्याय ३ में किया गया है । 


१.७ जनसंख्या व भू-जन अनुपात 

१६५१ में भारत की कुल जनसख्या २६.०६ करोड थी जो १६६१ मे बढकर ४३.६१ 
करोड़ हो गई । १६५१ तथा १६६१ के बीच जनसख्या मे २१६४ प्रतिशत की वृद्धि हुई 
१६७१ की जनगणाना के अनुसार जनसख्या ५४.७६ करोड़ थी। १६६१-७१ की अवधि 
में देश की जनसख्या मे २४.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनसंख्या में इस वृद्धि ने हाल के 
वर्षों मे देश के कृपि-ससाधनो तथा खाद्य-्यूत्िि पर अत्यधिक दबाव डाला है । १६६१ की 
जनगणना के अनुसार ग्राम जनसलू्या कुल जनसख्या की ८२ प्रतिशत थी। १६७१ में देश 
की ५४ करोड ७६ लाख जनसबख्या में से १० करोड ६१ लाख अर्थात्‌ १६ € प्रतिशत लोग 
नगरो तथा कस्बो मे और शेष ४३ करोड ८5 लाख अर्थात्‌ ८०.१ प्रतिशत लोग गाँवों में 
रहते थे । जनसब्या के आँकड़ो से पता चलता है कि १६२१ और १६७१ के बीच नगरीय 
जनसंरूया में बराबर वृद्धि होती रही है । 

१६७१ मे, ५४.७६ करोड़ की कुल जनसख्या मे से, श्रमजीवी संख्या २३.६० करोड़ 
प्र्थात्‌ ४३ प्रतिशत थी । कुल श्रमजीवी जनशक्ति के ७१.६२ प्रतिशत प्र्थात्‌ १६.६० करोड़ 
लोगो को कृषि द्वारा रोज़गार प्राप्त होता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या में कृपकों का 


१० भारतोय कृषि-अर्थव्यवस्था 


अनुपात ४३ ३४ प्रतिशत, कृषि श्रमिकों का अनुपात २६-३३ प्रतिशत है भौर केवल १.६५ 
प्रतिशत लोग पशुपालन, मछली पकड़ने का ठथा वामानो व वनो में काम करते हैं। श्रम 
शक्ति का केवल २८ ३८ प्रतिशत भाग कृषौतर क्षेत्रकों मे रोजगार पा रहा है। स्पष्ठ है 
कि देश की श्रमजीवी शक्ति को रोज़गार प्रदान करने में कृषि का विशेष महत्त्व है । 

भू-जन झनुपात--किप्ती मी देश में मू-ससाधनों पर जनसख्या का दबाव प्रति ब्यक्ति 
भू-ससाधनों के परिमारा मे व्यक्त किया जाता है | भारत में मूमि पर जनसंड्या का दबाव 
इस प्रकार है * 

कुल भूमि-+३२८० करोड हैक्टर; प्रति व्यक्ति कुल भूमि-+०-६ हैक्टर 

कृषि भूमिज- ८३० ,, ५ : प्रति व्यक्ति कृषि मूमिन्‍-०.३३ ,, 

कृष्य भूमिच"१६-२२ ,,. , , प्रति व्यक्ति कृष्य मूमित८० २६ ,, ४ 

रूस, कैनेडा व अ्रमरीका मे प्रति व्यक्ति क्ृष्य मूमि क्रश १०३, २१२ तथा ०.८६ 
हैक्टर है । इससे स्पष्ट है कि देश के सीमित भूमि-ससाधनों पर जनसंख्या का अत्यधिक 
दबाव है । यहाँ यह बताना उचित होगा कि प्रति व्यक्ति अधिक मूर्मि पूर्ति ही झ्राथिक यंवृद्धि 
तथा प्रति व्यक्ति अधिक ग्रायथ का कारण नहीं ॥ इतना महत्त्व प्रति व्यक्ति कृष्य मूमि की 
पूर्ति का नही, जितना कि कृष्य क्षेत्र को प्रति इकाई द्वारा फसल उत्पादन की मात्रा का 
है। सक्षेप भे हम कह सकते हैं कि यदि मूमि की उत्पादिता को बढ़ाया जा सके त्तो कम 
क्रप्य क्षेत्र से मी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जापान तथा ताईवान इस तथ्य 
के सुन्दर उदाहरस हैं । 


१.८ राष्ट्रीय आय व इसकी संवृद्धि 


किसी देश के लोगो के जीवन-स्तर को आँकने के लिए प्रत्ति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय का 
परिकलन किया जाता है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय प्राय, उपादात लागत पर निबल राष्ट्रीय 
उत्पाद ( नैद नेशनल प्रोडक्ट एट फ़ेक़टर कॉस्ट ) को जनसछया द्वारा विभाजित 
करके प्राप्त की जाती हैं। १६६०-६१ में निवल राष्ट्रीय उत्पाद (अर्थात्‌ राष्ट्रीय आय) 
१३,३०८ करोड रुपये का था। उस समय देश को जनसख्या ४३४ करोड़ थी । इस प्रकार 
१६६०-६१ मे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ३०६७ रुपये थी । १६७०-७१ प्रें वास्तविक 
निवल राष्ट्रीय उत्पाद (ग्र्थात्‌ १६६०-६१ को कीमतो पर) १८,७५५ करोड रुपये का 
था। इस प्रकार पिछले दस वर्षों मे वास्तविक राष्ट्रीय आय में ४० ६३ प्रतिशत प्रर्थात्‌ 
औसत ४ प्रतिशत वापिक की वृद्धि हुई है । यह ध्यान रहे कि इस अवधि में देश की जन- 
सल्या में प्रति वर्ष लगभग २४५ प्रतिशत को वृद्धि हुई है । 

१६६६-७० में चाल कीमतो पर भारत की राष्ट्रीय आय ३१,१७४ करोड रुपये थी । 
इस प्रकार पिछले ६ वर्षों मे हमारी राष्ट्रीय झ्राय मे १३४ ३ प्रतिशत की चूद्धि हुई है अर्थात्‌ 
हमारी राष्ट्रीय आय हूनी से मी ग्रधिक हो गई है । परन्तु यह वृद्धि वास्तविक नही है क्योंकि 
इस अवधि में वस्तुप्रों की कीमतों मे भी काफी अधिक वृद्धि हुई है । वास्तविक वृद्धि केवल 
४१ प्रतिंशत की है | शेष वृद्धि वस्तुप्रो की कौमतों मे वृद्धि के कारस ही हुई है और यह 
दृद्धि लोगों की आथिक दशा को सुधारने में योगदान नदी देती । लोगो की झआपिक दशा 
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में नेट सुधार को ज्ञात करने के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय (१६६०-६१ की 
कीमतों के सन्दरम में) उपयुक्त माप है । सारणी १-२ में चालू कौमतो तथा स्थिर (पर्थात्‌ 
१६६०-६१ को) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के आँकडे दिए गए हैं जो विवेचनीय हैं । 
सारणी १.२ चालू तथा स्थिर (१६६०-६१) कीमतों पर निवल राष्ट्रीय आय 
तथा प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय 








चालू कीमतों पर १६६०-६१ की कीमतो पर 
बर्षे नेट राष्ट्रीय आय मैट राष्ट्रीय व्यय 

कुल. प्रति ब्यक्ति कुल सूचकाक प्रति ब्यक्ति सूचकाक 

करोड रुपये. रुपये करोड़ रुपये * -- र्पये 
१६६०-६१ १३३०८ २०६७ १३३०८ १००० ३०६७ १०० 
१६६१-६२ १४०६३ ३१६७ १३७६५ १०३२७ २१०७ १०१३ 
१६६२-६३ रैवैंपघ६१ ३२५० शै४ड०६७ १०५७ रे०८ा८प... १००७ 
१६६३-६४ १७११६ ३६० ० रडंपपहू १११६ ३१६२ १०४१ 
१६६४-६५ २००८० ४२०० श१श६४५ ११६८ ३३३६ श०्ष८ 
१६६५-६६ २०५८६ ४२० ४५ १५०४५ ११३६ ३०७३ श्ण्ग्र 
१६६६-६७ २३६४७ ४७१२ १५१७३ ११४० देण्र'ड €पा६ 
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मृत : केन्द्रीय साड्यिकी सगठन (०50) 
सारणी १२ से पता चलता है कि तीसरी पच वर्षीय योजता (अर्थात्‌ १६६१-६६) 
की प्रवधि मे राष्ट्रीय आय की संवृद्धि-दर इतनी कम रही है कि जनसख्या की २४ प्रति- 
शत की सवृद्धि दर ने इसे लगभग निष्फल बना दिया है । पिछले १० वर्षों (१६६१-१६७१) 
में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ३०६ ७ रु० से वढ़कर ३४२*२ रुपये हो गई और इस प्रकार 
इसपे भौसत वापिक वृद्धि केवल मात्र १९१५ प्रतिशत की रही । यह ग्रल्प दर भी 
१६६७-६८, तथा १६७०-७१ की अवधि के बीच हुई अच्छी फसलो के कारण संमव हो 
सकी है | भारत में चालू कीमतो पर प्रति व्यक्ति आय ५६० रुपये है जबकि अमरीका, 
कैनेडा, इ गलैंड, जापान तथा मिश्र मे प्रति व्यक्ति आय क्रमशः २३६६२ र०, १८०५७ रु०, 
११५३६ रु०, ६०१५ रु० तथा १२०२ रु० है । यह ग्लल्प आय भी अप्तमान रूप मे वितरित 
है । जनसख्या के नि्धेनतम लोग औसत से बहुत कम आय प्राप्त करते हैं । 
१६६६-७० के वर्ष में निवल वास्तविक राष्ट्रीय आय में (अर्थात्‌ १६६०-६१ की 
कीमतों पर) कृषि क्षेत्रक करा योयदाद ७८४६ करोड रुपये था जो कुल का ४३०७ ग्रतिशत 


श्र भारतीय कृषि-अथ्े व्यवस्था 


था | चालू कोमतों पर कृषि क्षेत्रक से प्राप्त निवल राष्ट्रीय उत्माद १४६०० करोड़ रुपये 
का था जो कुल का लगभग १० प्रतिशत था । 
आरत् मे कृषि क्षेत्रक मे प्रति व्यक्ति वास्तविक क्राय के आँकडे उपलब्ध नहीं हैं और न 
ही इनका अवतक परिकलत किया गया है | विचित्र बात यह है कि सरकारी तया निनी 
एज्रेग्सिपाँ जो भ्रधिक्ृत सुचना की रोत हैं, इस महत्त्वपूर्ण विषय पर मौन हैं। लेखक ने 
इस घारणा के ग्राधार पर कि मारत में ७० प्रतिशत जतसछ्या झपने जीवन निर्वाह के लिए 
कृषि पर निर्मेर है, प्रति व्यक्ति कृषि आय को निकालने का प्रयास किया है । व्योकि प्रति 
व्यक्ति कृषि ग्राय एक विशिष्ट घारणा पर आधारित है, इसलिए यदि इस विपय पर 
अधिद्षत स्रौतों द्वारा नवीन सूचना सुलभ कराई जा सके तो उसका स्वागत होगा ॥ इस काम 
का उत्तरदायित्व खाद्य व कृषि मत्रालय अथवा केनद्रीय सास्यिकीयम संगठन (050) 
को स्वयं भझपने ऊपर लेना चाहिए ताकि इस क्षेत्र से सम्बन्धित आँकडे उपलब्ध कराएं 
ज्ञा सकें। 
उपरोक्त धारणा के ग्राधार पर १६६०-६१ मे कृषि क्षेत्रक में प्रति व्यक्ति झाय २२५ 
रुपये थी जो १६६६-७० मे वास्तविक रूप मे घटकर २०६ रुपये हो गई | झतः १६६६-७० 
के वर्ष मे १६६०-६१ को कीमतो पर कृषि क्षेत्रक मे प्रति व्यक्ति औसत देनिक झ्राय केबल 
५७ पैसे थी जबकि १६६०-६१ में यह लगभग ६२ पंसे थी । यह विचित्र विरोधाभः्ष है 
कि एक ऐसे समय में जबकि देश में तथाकथित 'ह॒रशित क्रान्ति के झ्रायमन का दावा किया 
जा रहा हो, छृषि क्षेत्रक में प्रति व्यक्ति वास्तविक झ्राप मे लगातार गिरावट हो । 
१६६०-६१ की तुलता मे कृषि क्षेत्रक मे प्रति व्यक्ति वाह्तविक झ्ाय तथा प्रति व्यक्ति 
सवृद्धि (पर कैपिटा प्रोध) के आँकेडे पिछले १० वर्षों मे इस क्षेत्र मे तथाकथित उपलब्धियों 
के सम्बे-चौड़े दावों से मेल नहीं खाते ॥ हमारे अध्यपन को वर्त्तमान अवस्था मे हमें 
किसी परिणाम पर पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करतो चाहिए और 'हूरित क्राति' के बारे में 
कोई मी राय बनाने से पूर्व अब तक अपनाई गई नोतियों तथा कृषि विकास-कार्य के पूरे 
क्षेत्र का परीक्षण तथा विश्लेषण करना आवश्यक है । परन्तु इसमें कोई संदेह नही कि यहाँ 
के लोगों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है | भारत में निर्धनता की समस्या वास्तव भे झल्प 
राष्ट्रीय आय तथा इसके असमान वितरण की समस्या है। विकास की मंद गति तथा 
विकास के झ्रत्प लाभो के असमान वितरण को समस्या है । 
१.६ प्रति व्यक्ति निज्ो उपभीक्ता व्यय 
प्रति व्यक्ति निज्यो उपभोक्ता व्यय लोगो के जीवन-स्तर को अधिक सार्यक तथा स्पष्ट 
माप है। यदि निवल देशीय उत्पाद में से निर्यात को घटाया जाएं तथा श्रायात को जोड़ 
दिया जाए, ती हमे निवल देशीय व्यय (नेट डोमेह्टिक़ एक्सपैडीचर) ज्ञात हो जाता है । 
इस राशि मे से निदल देशोय पूजी-निर्माश तथा सरकारी उपभमोग-व्यय (अर्थाद प्रशातन व 


समाज कल्याण पर होने वाले व्यय) को घटाने से निजी उपभोक्ता व्यय ज्ञात करने के लिए 
निजी उपभोक्ता-ब्यय को जनसंख्या द्वारा भाग देना पडेगा ॥ 


जिजी उपभोक्ता ब्यय--निर्वल देशीय उत्पाद--आ्रायात-निर्यात 
>+तिवल देशीय पूंजी-निर्माण-सरकारोी उपभोग ब्यय 


आशिक विकास तथा कृषि-नीति १३ 


डॉडेकर झोर रथ ने अपनी प्रमिद्ध पुस्तक 'पॉवर्टी इन इण्डिया में प्रति व्यक्ति निजी उप- 
भीक्ता-व्यय का परिकलन किया है। १६६०-६१ में यह २७६ ३ रू० वाधिक था जबकि 
१६६८-६६ में प्रतिब्यक्ति निजी उपभोक्ता-व्यय २८६.६ रु० था । इसी प्रकार पिछले झ्राठ 
चर्षों में इसमे केवल आघा प्रतिशत प्रतिवर्ष फी वृद्धि हुई है । 

राष्ट्रीय सेपल सर्वेक्षण ( नेशवल संम्पल सर्वे |, 5. 5, ) के सोलहवें, सत्रहवें 
त्था भ्रठारहयें चक्र मे ग्रामोण तथा नगरीय जनसख्यात्रो के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ उपभोक्ता 
व्यय के अनुमान प्राप्त किए यए हैं। ये अनुमान इन क्षेत्रों मे परिकारों की विभिन्न बस्तुओ 
को वास्तविक खपत॒पर आधारित हैं श्नौर इनके द्वारा व्यय-वितरण पर उपयोगी प्रकाश 
डालते हैं । सारणी १.३ में उपभोक्ता-व्यय के स्वरूप को दर्शाया गया है ६ 

सारणो १.३ उपमोक्ता-व्यय का स्वरूप 
३० दिन में विभिन्न वस्तुओं पर प्रति-व्यक्ति उपभोक्ता-ब्यय (रुपयो मे) 





मद १६वा चक्र ॥ृ७छवा चक्र 4ृदवाँ चक्र १६६७-६५ 
जुलाई, ६०-अगस्त,६१ सितम्बर ६१-जुलाई ६२ फरवरी ६३-जनवरी ६४ (चालू कीमतों 
पर) 





ग्रामोथ_ नगरीय प्रामीश_ सगरीय ग्रामीशभ नगरीय ग्रामीण नगरीय 
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नोट (राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण आँकडो पर आधारित) ड्राफ्ट रिपोर्ट्स १३६, १४५, १६० 


सारणी से स्पथ्ट है कि ग्रामीग क्षेत्रों मे कुल व्यय का लगभग ७० प्रतिशत खाद्य पदार्थों 
पर व्यय किया जाता है जबकि नगरीय क्षेत्री मे कुल व्यय का लगभग ६० प्रतिशत खाद्य 
पदार्थों पर व्यय किया जाता है | सारग्पी से यह मी स्प्रष्ट है कि नगरीय जनसस्या का 
प्रति व्यक्ति उपभोक्ता-ब्यय ग्रामीण जनमख्या की अपेक्षा ३५ से ५० प्रतिशत तक झधिक 
है । इसका कारण यह है कि उपमोक्ता पदार्ओों तथा सेवाओं की कीमतें ब्रामीर क्षेत्रों की 
तुलना में नगरीय क्षेत्रों में सामान्यत: ऊँची होती हैं । 

राष्ट्रीय सँम्पल सर्वेक्षण के अनुमार १६६०-६१ मे प्रति व्यक्ति ग्रामीण उपभोग 
२६१.२ रु० प्रति वर्ष था । लगमग दो तिहाई जनसख्या इस औसत से कम व्यप्र कर रही 
थी | लगमंग ४० प्रतिशत ग्रामीण सख्या का व्यय प्रति व्यक्ति १५ रुपये प्रतिमास अर्थात्‌ 
४० पैसे प्रतिदित से मो कम था। इसी प्रकार १६६०-६१ में नगरीय उपभोक्ता-ब्यय 
३५६.२ ० प्रत्ि व्यक्ति प्रति वर्ष था और लगभग दो-तिहाई जनसंख्या इस ओऔसत से कम 


१्ड भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


ब्यय कर रही थी। इससे यह स्पष्ट है कि देश में बहुत झविक निर्घनता हैं। पिछने कुछ 
बर्चों मे निर्धेनता के परिणाम तथा विस्तार से सम्बन्धित अनेक मात्रात्मक अध्ययन किए 
गए हैं जो इम समस्या की गम्भीरता पर प्रकाश डालते हैं । 

मारत सरकार द्वारा १६६२ में नियुक्त एक अध्ययन-मण्डल ने इस बात पर विचार 
किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर वाछनीय निम्नतम उपभोक्‍ता-व्यय क्‍या होना चाहिए 
अ्रध्ययन-मण्डल की यह सिफारिश थी कि प्रति व्यक्ति २० रुपये प्रति मास का उपभोक्ता-ब्यय 
राष्ट्रीय निम्नतम स्तर माना जाए । यद्यपि इस निर्धारण तथा परिभाषा का आधार स्पेष्ट 
नही है परन्तु इस सीशा के शोचित्य वी आलोचना भी नहीं की जा सकती । योजना आयोग 
के भूतपूर्व सदस्य श्री वी. एस. मिन्हास ने २४० रु० प्रति वर्ष तथा २०० रुपये प्रति वर्ष 
निम्नतम व्यय के आधारों पर “निर्धनता रेखा से भी नीचे निर्दाह करने वाली ग्रामीस्स 
जनसख्या के प्रनुमान लगाए हैं जो सारणी १.४ में दिए गए हैं। 

सारशो १४ जीवन निर्वाह के निम्नतम स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की सख्या 

तथा अनुपात : ग्रामीण भारत 














२४० रु० प्रति वर्ष से कम २०० ४७ प्रति बर्ष से कम 
बचे (१६६०-६१ कीमतों पर) __ (१६६०-६१ कीमतों पर) 
है. करोड़ो मे £ ०“ करोड़ो में 
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१६६७-६८ भ्र०६.. २१४० ३७१ १५४ 


सोत : बी, एस मिन्हास, रूपत डेवलपरमैण्ट फोर वीकर-सेक्शन एक्सपीरियन्स एण्ड लंसन्‍्स ३ 


सारणी से स्पष्ट है कि ग्रामीरा क्षेत्रों मे निधेतता काफी व्यापक है। लगभग २१ 
करोड़ लोग निम्ततम स्तर से मी नीचे दयनोय निर्घनता में निर्वाह कर रहे हैं। उनकी 
दशा इतनी खराब है कि यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि मनुष्य इतने निम्न 
स्तर पर भी निर्वाह कर सकता है। यद्यपि पिछले २० वर्षों मे 'निर्धनता रेखा' से नीचे रहने 
बाले लोगों के अनुपात मे सहज तथा सतत हास हुआ है परन्तु इस वर्ग के लोगो की परि- 
शुद्ध संख्या में वोई विशेष परिवर्तत नही हुआ । निर्घनता-रेखा से नीचे स्तर वाले लोगो 
की सझ्या झच्छी फसल के समय कम हो जाती है जबकि प्रमफल कृषि के वर्षों में इसमे 
तेजी से वृद्धि होती है। संक्षेप में हर कह सकते हैं कि २०वर्षो के नियोजित भ्राथिक विकास 
के बाद भी लगभग श्राधी ग्रामीण जनसंख्या प्रत्यनत दघनोय निर्धनता को दशा में जोवन 
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बिता रही है! इनमें अधिकांश लोग भूमिहीत-अमिक परिवारों तथा लघु व सोमांत- 
कृषक परिवारों के हैं । हमे ऐसी नीतियाँ श्रपनानों होंगे ज्ञिनके दवरा इन लोगो के जोवन- 
स्तर में स्थाई रूप से सुधार किया जा सकते ॥अ्रतः प्रथम आवश्यकता भ्रयंव्यवस्था को 
संवृद्धि-दर को तेजो से बढ़ाने की है । 


१-१० कृषि-उत्पादन सवृद्धि 


जमे कि सारणी १.४ से स्पष्ट है, पिछने दस बारह वर्षों मे कृषि-उत्पादव की उपनति 
भनियमित सी रही है । पहले तीन वर्षों (१६६१-६४) में उत्पादन में अपेक्षाकृत मति- 
हीनता रही है। १६६४-६५ में इसमे काफी बृद्धि हुई परन्तु १६६५-६६ तथा १६६६-६७ 
में भयानक सूले के कारण उत्पादन भें मारी गिरावट हुई है | १६६७-६८ से लेकर 
१६७०-७१ तक कृपि-उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु १६७१-७२ तथा १६७२-७३ 
सूदे के वर्ष रहे हैंँ। १६६५-६६ व १६६६-६७ तथा पुनः १६७१-७२ तथा १६७२-७३ 
के असामान्य वर्षों के कारण पिछले बारह-तेरह वर्षों की श्रवधि के दोरान क्ृषि-उत्पादन 
की उपनति (ट्रेंड) का मापन सार्थक नहीं लगता । तो भी कुछ विशेष परिवततंनो का 
उल्लेख करना उचित ही होगा | 


सारणी १४ खाद्यान्न उत्पादन, ग्रायात तथा प्रति ब्यक्ति खाद्य उपलब्धता 





बष कृषि-उत्पादन खाद्यान्न उत्पादत आप्रात प्रति ब्यक्ति खाद्य 
(१६४६-५००-१००) उपलब्धता 
सूचकाक करोड टत करोड़ टन प्राम प्रतिदिन 
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खोत : इन्डियन एग्रीकल्वर इन द्ोफ दसवाँ और बारहवाँ सस्करण | 


3 भारतीय कृषि-प्रथंव्यवस्था 


खाद्यान्नो का कुल उत्पादन १६६०-६१ में ६.२० करोड टन था जो १९७०-७१ में 
बढ़कर, १०.८० करोड टन हो गया । अतः इन दस वर्षों मे ओसत संवृद्धि दर २ ६ प्रतिशत 
रही परन्तु अगले हो दो वर्षों में उत्पादन में कमी हुई। इस प्रकार १६७२-७३ में कुल 
खाद्यान्न उत्पादन १० करोड़ टन था जो १६६०-६१ की प्रपेक्षा केवल २९ प्रतिशत झ्धिक 
था जबकि इतने ही समय मे देश की जनसख्या मे लगभग ३० प्रतिशत वृद्धि हुई ॥ स्पष्ट है 
कि जनसंहया मे २५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि ने घरेलू उत्पादन में होने बाली यृद्धि फो 
पुर्णतया हड़प लिपा। श्रप्तामान्य तथा सूखे के वर्षों मे स्थिति और मी दिगड जाती है । 
इन परिस्थितियों भे खाद्यान्न आयात करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होवा जिसके 
करण सरकारी खजाने पर काफी बोर पडता है + भारत ने पिछले बारह वर्षों मे लगभग 
७ करोड टस अनाज का आयात क्रिया है। यह घ्यात रहे कि कृषि पदार्थों के व्यापारिक 
आयात में वृद्धि औद्योगीकरण हेतु पू जीगत माल का आयात करने के लिए सीमित विदेशी 
भुद्दा के उपयोग करने की अग्वश्यकता की विरोधी है और इस प्रकार प्रौद्योगीकरणः की 
प्रगति को मन्द करती है। 
प्रनाज के मारी झायातों के बावजूद प्रवतिव्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता (पर कैपिदा 
अवैलेबिलिटी ऑफ फ़ुडग्रेन्स) १६६६ में ४३७.६ ग्राम प्रति दिद थी जबकि १६६१ में 
यहू मात्रा ४६६८ ग्राम प्रति दिन थी। जनेसर्या के निर्धेनतम वर्ण इससे भी कमर का 
उपभोग करते हैं । खुराक विशेषज्ञों के अनुसार अनाज का प्रति व्यक्ति म्यूततम राशन ४७५ 
ग्राम प्रति दिन होना चाहिए। प्नत' प्रति व्यक्ति आधार पर हमारी स्थिति गतिहीन ही 
नही रही, वत्कि अ्रधिक बिगड़ी है । १६६०-६१ मे ग्रामीरा जनसख्या के एक तिहाई तथा 
नगरीय जनसख्या के झ्राधे भाग को भोजन-कंलोटीज की अपर्याप्त मात्रा भाप्त हो रही थी । 
ऐसी स्थिति मे भारतीय श्रमजीबी अपनी दक्षता को कैसे वनाए रख सकता है ? कहने का 
अपिप्राम यह है कि कृपि-विकास निरपेक्ष रूप में चाहे कितना ही प्रभावपूर्ण दिखाई दे, 
प्रति व्यक्ति प्रस्त उपलब्धता श्रत्यन्त प्रभावहीन रही है ॥ 
बागान फंसलो-विशेषकर कॉफी श्रौर रबड़-के उत्पादन मे काफ़ी वृद्धि हुई है परन्तु 
रेशेवाली फसलो तथा तिलहनो के उत्पादन मे ग्रिरावट आई है । कृषि-उत्पादन मे १६ 
प्रतिशत को समग्र वृद्धि (१६६०-६१ में १४२.२ से १६७२-७३ में १६६) मे ७ प्रतिशत 
की वृद्धि क्षेत्रकल् के विस्तार के कारण हुई है ओर शेष १२ श्रविशत को वृद्धि उन्तत उपज 
(अर्थात्‌ उत्पादकता में वृद्धि] के कारण हुई है । 


१.११ ग्रामीण क्षेत्रक में भू-जोतों का वितरण 
जोत का क्षेत्रफल संभवत्ः कृषि-उत्पादन को प्रभावित फरने वाला सबसे महस्वपूर्श उपा- 
दात है । झत. क्षेत्रफतत के अनुसार भू-जोतो के सचालन तथा स्वामित्व के वितरण का अध्ययन 
उपयोगी होगा । भारत मे जोतों को वितरण-व्यवस्था सारणी १०६ में दर्शाई गई है । 
(१) सारणी से पता चलता है कि १८ प्रतिशत से भी अधिक सचालन जोतें ०७*४० 
हैवटर या एक एकड से कम की हैं। सारणी यह भी बताती है कि लगमग ३७ प्रतिशत 
परिवारों के पास झा यों कोई भूमि नहीं है या उनकी जोते ०४० हैवटर से कम कौ हैं । 
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आशिक विकास तथा कृषि-नीत्ति श्ह 


लगभग ६२ प्रतिशत जोतें २-०२ हैक्टर (या ५ एकड़) से कम की इकाइयों में संचालित 
की जा रही थी | एक-तिहाई सचालन जोतो में से प्रत्येक का क्षेत्रफल २०२ से १०१२ 
हैक्टर (ग्र्थात्‌ ५ से २५ एकड़) के बीच है जबकि १०१२ हैक्टर (२५ एकड) से अधिक 
वाली संचालन जोतें कुल संख्या का ४६३ प्रतिशत हैं । 

(४) हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की एक अन्य चिन्ताजनक बात यह है कि ये लघु संचालन 
जोतें, जिनकी संख्या लगभग ६२ प्रतिशत है, अति-विखंडन (एक्सेसिव फ्रेग्मन्टेशन) की 
समस्या से पीडिद हैं जिसका प्रत्यक्ष परिणाम संसाधनों का अत्यधिक अपव्यय तथा बेकार 
जाना है । इस विखंडन का विस्तार सारणी १७ से जाना जा सकता है । 


सारणी १७. भारत मे सचालन जोतों का विखड़न 








क्रमाक जोत का क्षे क्षफल खेतों (टुक्डो) की सब्या औसत खेत साईज 
(हैक्दर) (हैक्टर) 

१. ०२० तक श्त्प् “०५३ (०१३ एकड़) 
२, ० २०---० ४० ३०७ “०६७ (०'२४ एकड) 
श् ०"४०--१ ०१ डड५ “१४५ (०३७ एकड) 
व १०१० १४०६ हण्श्‌ “२३५ (०५८ एकड़) 
श्‌ २ ०२--३ ०४ ६७६ *३५२ (०५७ एकड) 
दर ३-०४---४ ०६ ७६३ ४५४. (११० एकड) 


स्रोत अडेप्टेड फ्रॉम एन. एस एस, ड्राफ्ट रिपोर्ट स. १४०. सम आस्पेक्ट्स आफ लैण्ड होल्डिग्स इत 
रूरल एरियाज १७दा राउण्ड १६६१-६२ (अश्रकाशित) 
उदाहरण के रूप मे ०४०-१ ०१ हैक्टर की वर्ग-श्रे छी मे प्रत्येक जोत में औसत ४“३४ टुकड़े 
हैं जिनमे से प्रत्येक का औसत आकार एक हैवटर के सातवें माग (एक एकड के एक तिहाई) 
से थोडा ही ग्रधिक है । जोत के क्षेत्रफल के साथ-साथ खेतो की सख्या व इतका औसत क्षेत्र- 
फल भी बढ़ता है।यह विखडन प्रमादी कृषि आ्रायोजन तथा कृबि-उत्पादिता-वृद्धि मे बहुत 
बड़ा अवरोध है । 

(37) हम सारणी का एक प्रन्य प्रकार से भी विश्लेषण कर सकते हैं । विभिन्न परि- 
माणों में भूमि के क्षेत्रफल के वितरण का ग्रध्ययन्न करने पर पता चलता है कि कुल भूमि 
का २० प्रतिशत से भी कम क्षेत्रफन २०२ हैक्टर (या ५ एकड़) से कम की इकाइयो 
में सचालित किया जाता है । इसका यह प्रर्थ हुआ कि 5० प्रतिशत क्षेत्रफल २:०२ हैवटर 
(५ एकड) से अधिक की इकाइयो मे सचालित किया जा रहा है। इसमें से २० प्रतिशत 
क्षेत्रफल २०२ हैवटर से ४“०५ हेक्टर की इकाइयो में सचालित किया जा रहा है । ये वे 
जोतें हैं जो ग्राथिक नही मानी जा सकती । यदि कृषि की वर्तमान तकनीक के अतगेत ४ ०५ 
हैक्टर (या १० एकड़) की जोत को आधिक मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 
कृषि भूमि का ६० प्रतिशत क्षेत्र श्राथिक इकाइयो में जोता जा रहा है । यदि २० २३ हैक्टर 
(५० एकड़) की जोत को संचालन की हृष्टि से अ्रत्यधिक मान लिया जाए तो इस वर्ग में 


र्‌० 


भारतीय कृषि-अर्थ व्यवस्था 


कुल क्षेत्रफल का ११ प्रतिशत झाता है। इसलिए यदि हम भूमि जोत को उच्चतम पीमा 
१२१४ हैक्टर (३० एकड़) भी नियत करें तो हमें कुल के १० प्रतिशत से प्रधिक क्षेत्र 


प्राप्त नहीं 


हो सकेगा जिप्तका वितरण हमे ग्रवाधिक तथा अ्वसीमात इकाइयों वाले ७० 


प्रतिशत परिवारों में करना पड़ेगा । विभिन्न राज्यों मे भूमि-वितरण का स्वरूप यही है । 


१.१२ सारांश 


उपरोक्त विवेचन से भारत की पर्ंव्यवस्था की वर्तमान स्थिति सक्षेप में कुछ इस प्रकार 
से चित्रित की जा सकती है: 


(४) 


(४) 


0) 


भारत प्राकृतिक ससाधनो तथा जनर्शाक्त की दृष्टि से एक घनी देश है परन्तु इन 
संसाधनों का बहुत कम झन्‍्वेषरण किया गया है। उनके पूर्ण संदोहन तथा विवेक- 
पूर्ण प्रावंटन द्वारा उनके प्रधिक सघन उपयोग का क्षेत्र काफो विस्तृत है ! इसके 
अतिरिक्त नियमित आशिक संवृद्धि हेतु इन सस्ाथनों के संवर्धत को मी जरूरत 
है । उपलब्ध तथा अभी८ष्ट ससाघनो में प्रस्तर को पाटने के लिए सतत प्रयासों की 
आवश्यकता है । 
मारत को एक विशाल जनसंझ्या का पोषण करना है । जनसंडूया तेजी से बढ 
रही है। जबतक इसको संवृद्धिदर को रोका नहीं जाता और राष्ट्रीय अर्धव्य- 
वल्था की आवश्यकताओ्ों के अनुरूप एक उचित रुतर पर (मानलो १९२ प्रतिशत 
पर) स्थिर नही किया जाता, तबतक वास्तविक प्रगरि नहीं हो सकती । जन 
संख्या की तेज संवृद्धि-दर लोगों को जोवन परिस्थितियों में सुघार करने के लिए 
किए जाने वाले सब प्रयासों को निष्फल बना रही है | व्यापक बेकारी, प्रत्प 
रोजगार, निर्धनता, निम्न जोवन-स्तर, खाद्यान्नों का निरन्तर झ्रभाव, निम्न भ्रति 
च्यक्ति श्राप, आवाप्त-पभाव, अस्पतालों, बसों तथा गाड़ियों में श्रषार भोड़-छ्द 
इस बात के लक्षण हैं कि हम जनसंहप्रा-प्रस्फोट के कगार पर खड़े हैं। मावश्प- 
क॒ता इस बात की है कि निश्चित दी ग्रवधि तथा अल्प अवधि उद्द श्यों की 
पूर्ति के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति की रचना क्री जाए। जितनी जल्दी 
सभव हो, जन्म-दर को ४१ प्रति हजार से कम करके २४५ प्रति हजार करने के 
भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए । बेहतर तथा बढ रही चिकित्सा-सुविधाप्रों के 
कारण कम हो रही मृत्यु-दर के संदर्म में ऐसा करना झ्ौर भी ग्रधिक जरूरी 
है। 
मारतोय अधैव्यवस्था कृषि-प्रधान है । देश की भ्राधी राष्ट्रीय प्राय कृषि तथा 
सम्बद्ध क्रियाओं से प्राप्त होती है। देश के ७० प्रतिशत लोगों की प्राजीविका 
कत यह मुख्य साधन हैं। इसके अतिरिक्त यह पटसन, खूतो कपड़ा तथा चोती 
उद्योग जैसे कुछ प्रमुख उद्योगो के लिए कच्चे माल को सप्लाई करती है | देश के 
निर्यात का एक बडा भाय (लगमग एक तिहाई) कूषपि-पदार्थों से निित है । 
इस प्रकार कृषि देश के लिए प्रचुर विदेशी मुद्रा कमाती है । कूषि वास्तव में 
भौद्योगिक विस्दार के लिए पूंजी प्रदान करती है । प्रत: भारत को श्रर्थव्यवस्था 


(|शे 


(श) 
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आथिक विकास तथा कृषि-नीति र्१्‌ 


का विकास, काफ़ो हद तक, कृषि के विकास पर निर्भर है ॥ 
भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय झ्राय संसार में निम्नतम में से है। कृषि पर निर्भर 
लोगों की प्रति व्यक्ति आब और भी अधिक कम है । अधिकांश लोग “निर्बंतता- 
रेखा! से काफ़ी नीचे स्तर पर निर्वाह कर रहे हैं । शेष इसके समीप मटक 
रहे हैं। परिस्थितियाँ इतनी विषम तथा दयनीय हैं कि विश्वास करना कठिन है । 
लाखों लोग ग्रमावग्नरस्तता का जीवन बिता रहे हैं । “७० प्रतिशत श्रमजीवी जन- 
सझ्या आधी से भी कम राष्ट्रीय आय का उपाजंन करे”--यह बात कृषि श्रम- 
जीवियों की उत्पादन-प्रदक्षता को ही बतलाती है। 
यद्यपि ७० प्रतिशत श्रमजीवी जनसख्या कृषि का व्यवसाय करती है, परन्तु बह 
इतनी दक्ष नही कि अपने तथा शेष ३० प्रतिशत जनसख्या के लिए खाद्यान्न 
ऊपजा सके । परिणाम यह है कि भारत में अल्प पोषाहार की स्थाई अवस्था 
है जो प्रतिदित बिगड रही है । वे कठोर कुपोषण से पीडित हैं जो उनकी झ्राथिक 
अ्रदक्षता तथा मानव ससाधनों के भयावह अपव्यय के लिए उत्तरदायी है। 
चास्तव में प्रसखय लोग भ्रधे-प्रकाल राशन पर गुज्ारा कर रहे हैं॥ हम उन्हे 
समय जीवन-निर्वाह की न्यूनतम झ्रावश्यकताएँ भी सप्लाई नही कर सके । इस- 
लिए कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मरसक प्रयास करने होंगे। साथ ही 
भूमिहीन कृषपि-श्रमिको तथा सीमान्त कृषकों के लिए कृषि क्षेत्रक से बाहर काफी 
विकल्प रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होगे | इसके लिए तेजञ्ञ औरौद्योगीकरण 
की झावश्यक्रता है। तेज आ्राथिक्त विकास के लिए सरचनात्मक परिवर्तन 
जरूरी है । 
भारत मे लगभग ४० प्रतिशत परिवार १९०१ हैक्टर से भी कम साईज के फार्मों 
का सचालन करते हैं । इनका क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का ७ प्रतिशत है। दूसरी झोर 
केवल ४*६ प्रतिशत भूमि सचालक कुल क्षेत्रकल के ३० प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि 
करते हैं। उनकी जोतो मे से प्रत्येक जोत १०१२ हैक्दर से भी बडी है। इसमे 
संदेह नही कि लघु कृपको की एक बहुत बड़ी संख्या छोटे-छोटे फा्मों की एक 
बडी संख्या का सचालन करते हैं परन्तु अधिकाश भूमि (लगमग ८०» प्रतिशत) 
अच्छे परिमाण की जोतो मे ही जोती जाती है । कुल भूमि का ५१ प्रतिशत 
क्षेत्र २०१२ से १० १२ हैक्टर (५-२५ एकड़) की फार्म इकाइयों मे वितरित 
है श्रौर किप्ती मी सगठतात्मक पुनवितरण में इन्हें छेडने की आवश्यकता नही । 
परन्तु यह इतना सरल नहीं। इसके लिए भी सस्थागत परिवततेन (जैसे कि 
अनिवार्य चकबन्दी, सहकारी सेवा तथा सहकारी कृषि आदि) की ग्रावश्यकता 
होगी। मारत मे फार्म छोटे नहीं हैं । हाँ, छोटे कृपकों की सख्या बहुत बडी है । 
प्रश्न यह नहीं है कि उत ३७७ प्रतिशत कृषकों से जो २"०२ हैक्टर से ग्रधिक को 
फार्म इकाइयों में ८० प्रतिशत क्षेत्र का संचालन कर रहे हैं, फंसे निपटा जाए ? 
बल्कि वास्तविक समस्या यह है कि उन ६२३ प्रतिशत निर्धत तथा प्रव-सोसांत 
लघु कुपकों से कंसे निपटा जाए जो २०२ हैक्टर से भो कम को इकाइयों सें 
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भारतीय कृपि-अ्थव्यवस्था 


कुल क्षेत्रफल के केवल पांचवें भाग पर कृषि करते हैं। इस दिशा में प्वतक 
अपनाये गये दृष्टिकोण पर गम्भीरता से पुनविचार करने की आवश्यकता है ।॥ 
तक यह है कि १२:१४ हेक्टर से बडो इकाइयों मे २४४ प्रतिशत भू-क्षेत्र पर 
कृषि करने वाले ३'३ प्रतिशत अल्पसस्यक कृषकों से आसानी से निपटा जा 
सकता है। परन्तु निर्धन भूमिहीन श्रमिक्तो तया लघु कृपकों की बहुत बड़ी सल्या 
एक गम्मीर समस्या प्रस्तुत करती है जिसका समाघान सबसे पहले करना 
होगा । समाज के कमजोर तथा निर्वघन वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए 
रचित नीतियो का मूल्याकन इसी तथ्य की दृष्टि से किया जाना चाहिए। हमे 
यह देखना होगा कि हमारे वर्तमान दृष्टिकोण से निर्धन कृपक कहाँ तक 
लाभान्वित हुए हैं ? यदि स्थिति अन्यथा है तो इन नीतियों को प्रविलम्व बदल 
देना चाहिए । 
यहाँ इस बात का उल्लेख करना उचित ही होगा कि यदि सरकार सारी 

कृष्य भूमि का राष्ट्रीयकरएा करने का निश्चय करले (जो असम्मव सा लगता 
है) भर भूमि को गुरावत्ता व कृषि-जलवायु की स्थिति के प्रनुसार इसे जीवन- 
क्षम इकाइयो में संगठित करले, तो भी सरकार ५४५ प्रतिशत से अधिक कृपकों 
को भूमि पर नहीं खपा सकेगी। उस स्थिति में मी ४५ प्रतिशत सचालकों को 

अन्य क्षेत्रों में भेजना पड़ेगा । कहने का अभिप्राय यह है कि भूमि पर जनसख्या 
का अत्यधिक दबाव है और भू-जन भनुपात में वृद्धि करते के लिए उपाय करने 
होगे । वर्तमान परिस्थितियों में भू-क्षेत्र को नही बढाया जा सकता। इसलिए 
क्रपि में कम तथा और अधिक कम लोगों को ही काम मिलना चाहिए। इस 
सबका झाशय यह है कि फालतू कृषि-श्रम को, चाहे उसके पास भूमि हो या न 
हो, कृपि-क्षेत्र से बाहर किसी श्रस्य क्षेत्र मे लगाने का तुरन्त प्रबन्ध किया जाता 
चाहिए । कृषि के प्रनुपात का न्यूतीकररणण किसी विकासशील देश को प्राथिक 
संवृद्धि की प्रनिवार्थ शर्त है । देकार क्रषि जनसख्या को श्रधिक उत्पादक कृपीतर 
रोजगार देने के लिए प्रचुर ओद्योगीकरण आवश्यक है ताकि वे लोग जो क्ृपि 
मे रह जाएँ, प्रपने फार्मो का अधिक दक्ष तथा बडे पैमाने की यंत्रीकृत इकाइयो 
में पुनर्गठन कर सके । हमे ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे देश की आधथिक 
संरचना में क्रषि के ७०:३० के वर्तमान ग्रनुपात को कम करके ५०:४० या 
४०:६० के अनुपात मे लाया जा सके । जितनी जल्दी ऐसा किया जा सकेगा 
उतना ही देश के आर्थिक विकास के लिए अच्छा होगा । 
क्योंकि अतिरिक्त भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाने का क्षेत्र सीमित है इसलिए 
कृषि-उत्पादननदर मे वृद्धि करने के लिए आधुनिक टेक्नोलोजी तथा असार- 
प्रविधियों द्वारा सघन कृषि के झ्राधार पर एक नवीन व्यूह-रचना को अपनाना 
होगा । कृषि केवल जीवन का ढंग ही नहीं बल्कि यह एक उद्योग है. जिसे 
व्यापारिक आधार पर संगठित किया जाना चाहिए । 


आधिक विकास तथा कृषि-नीति र्३े 


भारत में कृपि-तोति के लक्ष्य 

उपरोक्त अ्रध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत जैसे कम विकसित 
तथा पल्प-आय वाले देशो की आर्थिक सवृद्धि वहाँ के कृषि क्षेत्रक की निष्पादन-उन्नति पर 
निर्भर करती है। झतः अल्प आय वाले देशो मे कृषि पदार्थों के घरेलू उत्पादन में काफी 
वृद्धि उनकी झाथिक सवृद्धि की झनिवाय शर्त है! वास्तव में क्ृपि-उत्पादद विकासशील 
देशों के आथिक विकास के लिए आरम्भिक चालू पूंजी है। आवश्यकता इस वात की है 
कि क्षषि क्षेत्रक की उत्पादन दक्षता में सुस्थायी वृद्धि ( सस्टेन्ड इन्क्रीज) की जा सके । 
निर्धन वर्ग की प्रवस्था को बेहतर बनाने के लिए तथा आधिक सामाजिक स्थिरता की 
प्राप्ति के लिए यह जरूरी है । 
* झ्नतः भत्प भ्राय वाले देशो में क्ृषि-नीति के मूलभूत लक्ष्य इस प्रकार हैं:- 


() 


(7४) 


उत्पादन-दक्षता का लक्ष्य--उत्पादन में अदक्षता कृषि में अल्प प्राय का मुख्य 
कारण है। कम विकसित देशो मे राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए क्ृषि- 
उत्पादिता में वृद्धि जरूरी है। इससे कृषि मे और अधिक उत्पादन के लिए 
या औद्योगिक संवृद्धि हेतु पूंजी-निवेश के लिए आथिक अधिशेष की प्राप्ति होगी 
तथा नगरीय जनसख्या को बढती हुई उपभोग झावश्यक्रताओ की पूर्ति हो 
सकेगी । उत्पादन-दक्षता मे बृद्धि से कृषीतर क्षैत्रकों मे उपयोग हेतु श्रम तथा 
अन्य ससावनों की निमु'क्ति संभव हो सकेगी। इससे ग्रामीणों की क्रय शक्ति 
में वृद्धि होगी, श्रौद्योगिक माल के बाजारों का विस्तार होगा तथा राष्ट्रीय 
आधिक व्यवस्था मे झावश्यक परिवर्तन लाने मे सहायता मिलेगी । 

उत्पादन दक्षता में वृद्धि के लिए नवीन उत्पादक निविष्ठियों (जैसे प्रधिक 
उपज देने वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशी पदार्य झादि) के अधिकाधिक उपयोग 
तथा प्रौद्योगिकीय नवक्रियाग्रो ( टैक्नोलोजीकल इननोवेशन्स ) के विस्तृत 
अनुप्रयोग को आवश्यकता होगी । उत्पादन दक्षता तथा इसमे वृद्धि हेतु आधुनिक 
कृषि-व्यूहरचता के प्रमुख तत्त्वों का विस्तृत विवेचत अगले छ अध्यायों 
(प्रध्याय २ से भ्रध्याय ७) मे किया गया है । 
आय सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता का लक्ष्य--कृपि क्षेत्र, की मफलता ग्राथिक 
संवृद्धि में इसके योगदान की सीमा द्वारा निर्धारित होती है। #पि क्षेत्रक 
दक्ष माना जाता है यदि यह स्थिरता सहित आशिक सवृद्धि सुनिश्चित 
कर सके ॥ उच्च उत्पादन-दक्षता उच्च आय में परिग्पत होनी चाहिए। 
तभी यह कृषकों की आधिक स्थिरता में अपना योगदान दे सकेगी । 
प्रतः कृपफ की अपनी प्राय को बढ़ाते की दक्षता व क्षमता हो उमे 
झाथिक स्थिरता प्रदात कर सकती है। उत्पादन-दक्षता, आय-सुरक्षा तथा 
आर्थिक स्थिरता निकटतः सम्बद्ध हैं । आथिक स्थिरता के लक्ष्य की प्राप्ति 
कृपको को झाथिक प्र रणाओं (इकोनोमिक इन्सेंटिव्ज) कौ उपलब्धता पर 
निर्मेर है । वास्तव में कृपकों की झ्राय सुरक्षा तया आथिऋ स्थिरता कृषि कोमतों, 
कृषि उधार तथा कृषि के पैमाने आदि द्वारा प्रमावित होती है। कीमत समर्थन, 


र४ 


भारतोय कृषि-प्रथंव्यवस्था 


कृषि उधार, उन्नत कृषि विपणन तथा भूमि सुधार प्रादि ग्राधिक प्रेरणाएँ 
कृषक की झ्राय को बढाने तथा छ्थिर करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। 
इसका अ्रध्ययन श्रध्याय ८, ६, १०, व १६ में किया गया है। 

(77) धमाज कल्पाण का लक्ष्य-- सामाजिक-कल्याण में सुधार कृपिलीति का सामा- 
शिक ध्येय है। कृषि शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाप्रों का विकास, सामुदा- 
पिक कल्याण संबंधी कार्ये, सड़कों में सुघार, ग्राम विद्युतीकरण तथा ग्राम गृह 
निर्माण भादि कार्यक्रम समाज-कल्याण को सुनिश्चित करते हैं । इनका उल्लेख 
पुस्तक मे संदर्भ प्रनुसार अनेक स्थानों पर किया गया है। विशिष्ट विपयों का 
अध्ययन प्रध्याय १२ व १३ में क्रिया गया है | 

कृषपि-नीति का मुख्य ध्येय झ्ाथिक प्रगति, झाषिक स्थिरता, झ्ा्थिक न्याय 
तया भ्राषिक स्प्र॒तंत्रता प्रदान फरना है । सामान्यत. हम इस भ्रकार को नीति के 
आधार को खोजने तथा उसका विश्लेयर करने का प्रयास करेंगे । विशिष्टतः 


“भारतीय कृषि तथा इसके विकाप्त का आयिक प्राघार' हमारे प्रध्ययत का मुस्य 
दिपय होगा । 


अध्याय २ 


उत्पादन दक्षता : कृषि-उत्पादिता 


पु 


२.१ परिचय 


किसी भी अ्ल्पविकसित देश की झ्ाथिक सवृद्धि-दर को तेज करने के लिए वहाँ के 
कृषि क्षेत्रक का द्रत विकास ग्रावश्यक है । विकास के आरम्मिक चरणों में कृषि संवृद्धि 
की अल्प दर भी निरपेक्ष राष्ट्रीय आय में भारी वृद्धि कर सकती है। एक विकासशील 
ग्रथ॑व्यव॒स्था के झन्य क्षेत्रक अपनी प्रगति के लिए, काफी हद तक, बाजार के वर्धमान 
विस्तार पर निर्मर होते है। और इस दिशा में कृषि का योगदान कम नही है । कृषि झ्राय 
मे बृद्धि से कृपीतर तथा विनिमित पदार्थों (नान-एग्रीकल्चरल एन्ड मंन्युफंक्चर्ड ग्रुडस) 
के लिए भी विस्तृत बाज़ारों को उत्पत्ति होती है और इस प्रकार भ्न्य क्षेत्रकों को प्रत्यक्ष 
प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इसलिए भारत जैसे देश भे कुपि-विकास ही आधिक विकास 
सम्बन्धी नीति का केन्द्रक होता चाहिए । अर्थव्यवस्था के द्रुत विकास के लिए यह्‌ 
आवश्यक है कि कृषि का विकास व्यापारिक प्राधार पर किया जाय तथा इसका प्रबन्ध 
भी अधिक दक्ष हो । यह तभी सम्भव है जब उत्पादन के सब कारफों की उत्पादन-दक्षता सें 
समग्र सुधार हो १ 


२.२ उत्पादन दक्षता 

साधारणतः उत्पादन-दक्षता की सकल्पना का अध्ययन उद्योगों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में 
किया जाता है । प्रबन्धन (मैनेजमैंट) तमी दक्ष माता जाता है जब यह उत्पादन के सब 
कारकों का पूर्ण उपयोग कर भ्रधिकतम उत्पादन करने मे सक्षम हो । 

शाब्दिक रूप से 'दक्षता' विद्यमान ससाधनों से अधिकतम लाम प्राप्त करने के गुण 
को कहते हैं । दक्षता में वृद्धि से कृपि-आय तथा सामान्य जीवन-स्तर मे वृद्धि होती है जो 
आर्थिक कल्याण में उन्नति के द्योतक हैं। उत्पादन के एक कारक की उत्पादन दक्षता के 
लिए उत्पादिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। 


२.४ उत्पादिता 
उत्पादन के किसी कारक को एक इकाई द्वारा किया गया उत्पादन उस कारक की 
उत्पादिता कहलाता है। कृषि में हम भूमि , श्रम, पूंजी तथा अन्य निविध्टि कारकों 
(इनपुट फंक्टसे) को उत्पादिताओं का ग्रध्ययन करते हैं। 
(क) उपरोक्त परिमापा के भनुसार मुमि को उत्पादिता प्रति इकाई क्षेत्रफल उपज 
अर्थात्‌ प्रति हैक्दर उपज द्वारा व्यक्त को जाती है। 


श्द् भारतीय कृपि-अयंव्यवस्था 


(ख) श्रम के सदर्भ मे, उत्पादिता प्रति कृषि अमिक उपज या प्रति श्रम-घंटा उपज 
(प्राउट पुट पर मेन और परमंन झावर) है। 

(ग) पूंजी तथा प्रन्य निविष्टि कारकों के सम्बन्ध में उत्पादिता “उत्तत्ति-निदिष्ट 
अनुणव" (आउट पुट इनपुट रेशियो) भे व्यवतत को जातो है । इस प्रथे मे 
यह सकल मानव प्रयासों का प्रतिफल है । 


२.४ भूमि की उत्पादिता हे 
उस्पादिता भ्र्थाव्‌ प्रति हैक्टर उपज कुल उत्पादन तया भूमि के बीच बदलते हुए सं: 
का वणुंन करती है । 
देता-- ही उपज 
फसल क्षेत्रफल 
१६६०-६१ तथा १६७०-७१ वर्षों के लिए विभिन्‍्तर फसलो की प्रति हैकटर उपज 
के ग्रॉकड़ सारणी २.१ में परिकलित किए गए, हैं । 
सारणी २.१ मारत मे प्रमुख फसलों की प्रति हैबटर उपज 
१६६०-६१ 4६७०-०१ 
फ्त्न शय्प क्षेत् उपज उत्पादिता शाय क्षेत्र. उपज उल्ादिया 
___ (००० हैफ्टर) (००० मी. टन) (कि. दा. पर. है.) (००० हैक्टर) (००० भी. टन) (ि 


फम्नल की उत्पपादि 
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झोत : इन्डिया, १६६८, इन्डिया १६७३ 

उत्पादिता एक जटिल परस्तु महत्त्वपूर्ण संकल्पना है तथा किसी देश के कृपि क्षेत्रक 
के निष्पादन (परफॉर्मेंत) की सूचक है। 

भारत तथा ग्त्य देशो मे विभिन्‍त फसलों को उत्पादिता का तुलनात्मक अध्ययन देश 
की कृषि की वर्तमाव श्रवस्था को जानने मे सहायक सिद्ध होगा और इस दिशा मे अग॒ति के 
लिए भार्सदर्शन कर सकता है। 

अन्तर-फसल उत्पादिता-तुलनाएँ उत्पादिता तथा शस्य-स्वरूप (क्राधिंग पैटने) के बीच 
सम्बन्ध का अध्ययन करती हैं । इसी प्रकार अस्तर्राज्य उत्पादिता-तुलनाएँ अन्तर्राज्य 
आर्थिक स्तरों में विषमताओं को समझने व दुर करने मे सहायक हो सकती हैं । 
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(क) विभिन्न देशों में कृषि उत्पादिता की तुलना--सारणी २.२, जिसमें कुछ चुने हुए 
देशों को प्रमुख फसलो की प्रति हैक्टर उपज दी हुई है, स्वत, स्पष्ट है : 
सारणी २.२ प्रमुख फसलों की प्रति हैक्टर उपज, १६६७ (कि. ग्राम में) 








देश घान गेहूँ मक्का तम्बाकू गन्ना 
ब्राजील १४८० “6३० ४५६०० 
जापान ४७५० रे४ड३० 

मिस्र ४६६० र४६० ४३० 

इंगलैड तन डश८घ० 

अमरीका ५१०० १७४० ४६३० २३०० ६छ८०० 
रूस ३१६० ११६० २६३० रै४डय० 

मारत* १७०१ १२६६ १२७० घर ४६४७० 





ऊ॑ १६९७१ के आँकड़े स्ोव ; 9. 8. 0. प्रोडक्शन ईयर बुक, १६६८ 


इस सारणी से स्पष्ट है कि हमारी प्रति हैक्टर उपज ससार में न्यूनतम मे से एक है। 
यह हमारी कृषि की ग्रदक्षता तथा पिछड़ेपन का स्पष्ट प्रमाण है । न्यून उत्पादिता भारत के 
असखझ्य लोगो की निर्धनता का एक मात्र मुख्य कारण है। 

सारणी २२ से स्पष्ट है कि एक हैक्टर भूमि से हमारी धान की उपज अमरीका की 
अपेक्षा एक तिहाई तथा जापान की भ्रपेक्षा एक तिहाई से भी कम है। हमारी गेहूँ की प्रति 
हैक्टर उपज मिस्र की उपज से आधी तथा इंगलैड की उपज के एक तिहाई से भी कम है । 
भारत में मक्का की उत्पादिता भ्रमरीका मे मक्का की उत्पादिता का पाँचवाँ भाग है। 
अदक्षता हमारी आय के निम्न स्तर का मूल कारण है तथा निर्घनता के कुचक्र को जन्म 
देती है । अतः निर्वबता का कुचक्र कृपि-उत्पादन मे वृद्धि-करके ही समाप्त किया जा 
सकता है । 

विभिन्‍न राष्ट्रीय निदर्शनों (नेशनल डिमान्‍्स्ट्रेंशन्स) से यह सिद्ध हो गया है कि एक 
हैक्टर भूमि से ६००० से ८००० कि० ग्राम तक धान प्राप्त करना सम्मव है। इसी प्रकार 
आवश्यक सिंचाई तथा आश्वासित वर्षा, निविष्टियो में उचित निवेश तथा उचित प्रवन्धन 
द्वारा गेहूँ की उत्पादिता चार या पाँच गुना की जा सकती है। 

(ख) उत्पादिता-संवृद्धि-एक अवधि के दौरान उत्पादिता-सवृद्धि व्यापक उपनतति 
(जनरल ट्रैन्ड) को दर्शाती है तथा उस अ्रवधि मे उत्पादन व क्षेत्रफल-सवृद्धि दरो से अपने 
संबंध को व्यक्त करती है। उत्पादिता-सवृद्धि के भ्रध्ययन से ही हम यह जान सकते हैं. कि 
हमारी कृषि सम्बन्धी योजनाएँ कितनी सफल रही हैं । 

सारणी २.३ मे चुने हुए वर्गों के कूपि-उत्पादन, शस्य क्षेत्र तथा उत्पादिता के सूचकाक 
दिए गए हैं | हमने सरल माध्य द्वारा १६४६-५०--१६७०-७१ की अवधि के लिए संवृद्ध 
दरें परिकलित को हैं। सारणी से पता चलता है कि आयोजन के पहले पत्दरह वर्षों मे 
उत्पादिता सवद्धि-दर १ प्रतिशत से भी कम रही है। नकदी फसलो की स्थिति और भो 


प-अर्थव्यवस्था 


भारतीय कु 


२८ 
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शोचनीय रही है । यह बात देखने योग्य है कि १६६६-६६ के तीन वर्षों की प्रायोजनहीन 
भ्रवधि में उत्पादिता की संवृद्धि-दर काफी तेज रही है। १६६०-१६७० की भ्रवधि मे भी 
उत्पादिता मे वृद्धि को दर १ प्रतिशत ही रही । पिछले बाईस वर्षों (१६४६ ५०--१६७०- 
७१) की अवधि के लिए उत्पादिता सवृद्धिदर १६६ परिकलित को गई है। इसका 
भ्रभिप्राय यह नही है कि इस क्षेत्र मे कोई विशेष उन्नति ही नही हुई है । देखा जाय तो 
पिछले इककीस वर्षों (१४५४०-१६७१) में कृपि-उत्पादन मे ८२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है 
परन्तु बढती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नही है । 

उपरोक्त सारणी से यह मी स्पष्ट है कि कृषि-उत्पादन की सृद्धि-दर, शस्य क्षेत्रफल 
तथा क्ृषि-उत्पादिता की संवृद्धि-दरों का योग है। भरत. कृपि-उत्पादन मे वृद्धि फस्तल क्षेत्र 
भें विस्तार करने या भूमि की उत्पादिता को बढाने या दोनो उपायो को अपनाने से प्राप्त 
की जा सकती है । 


(भर) श्रस्तर-फसल उत्पादिताओं की तुलना--साधारख्त्त: उत्पादिता एक भौतिक सकल्पना 
है तथा प्रति हैक्टर उपज परिमाण (वाल्युम श्रॉफ यील्ड पर हैक्टेयर) द्वारा व्यक्त की जाती 
है | परन्तु जब हमे विभिन्न फसलो की उत्पादिताग्रो की तुलना करनी हो, तो यह माप 
सहायक सिद्ध नही होता क्योकि भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलो की कीमतें भी भिन्न होती हैं । 
ऐसी स्थिति भे हमे उपज-परिमाण का नकद मूल्य ज्ञात करना पडेगा | भरत. अन्तर फसल 
उत्पादिताग्री की तुलना हेतु उत्पादिताएँ प्रति हैक्दर उपज घूल्य (यीहड वेल्यू पर हँवटेयर) 
के रूप में परिकलित की जाएँगी । 

कहने का अभिप्राय यह है कि ऊँची कीमत बाली फसल की उत्पादिता कम कीमत 
वाली फसल की उत्पादिता से अधिक हो सकती है चाहे पहली फसल का प्रति हैक्टर उपज 
परिमारण दूसरी फसल के प्रति हैक्टर उपज परिमाण से कम ही क्यो न हो। परन्तु जब 
किसी फसल की कीमत तथा प्रति हैक्टर उपज का परिमाण दोनो ही ग्रधिक हो तो उसकी 
उत्पादिता निश्चित रूप में अधिक है | सारणी २.४ देखें । 

सिद्धाततः यदि एक हैबटर भूमि से 'क' फसल की उपज का मुल्य उसी भूमि से खा 

फसल की उपज के मूल्य से अधिक हो, तो उस क्षेत्र पर 'ख' फसल की बजाय 'क' फसल 
उपजानी चाहिए तथा 'ख' फसल का क्षेत्र अधिक उपज-मूल्य वाली फसल “क' के उत्पादन 
के लिए उपयोग मे लाना चाहिए | सारणी २.४ के अध्ययन से हम इस परिणाम पर 
पहुंचते हैं कि शस्य-सम्बन्धी कारणो को छोड कर जौ झ्थवा चने की फसल उगाने का कोई 
कारण नही होता चाहिए जवकि उसी क्षेत्र को गेहूँ जो कि पपेक्षाकत अ्रधिक पैदावार 
बाली फसल है, के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है । इसी प्रकार ज्वार तथा बाजरे को 
फसलें क्‍यों उगाई जावें जबकि उसी क्षेत्र पर सक्‍के के उत्पादन से अधिक लाभ उठाया जा 
सकता है। वास्तव में बात यह है कि हमारा कृपक उत्पादिता तथा शस्य-स्वरूप 
(प्राडविटविटी एण्ड कॉपिंग पैटर्न) के बीच सबंध के प्रति उदासीन है ॥ यह बढ़ा प्रावश्यक 
है कि वर्तमान शस्य-स्वरूप में उचित परिवर्तेन किया जाय ताकि कपक अपने संसाधनों 
से अधिकतम लाभ उठा सके | 





३० भारतीय कृषि-अथ्थव्यवस्था 


सारणी २४ , प्रमुप फसलो वी उत्पादिताएँ : सर्दभारत, १६७१. 
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* धोक कीमतें सोते : सारणी २-१ के आधार पर 


परन्तु हमें यह स्मरण रखना होया कि शस्य-स्वरूप स्थानीय प्रवृत्तियों तथा झभि- 
वृत्तियो द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ हमारे नियन्त्रण से दाहर ऐसे तकनीकी तथा 
शस्य विज्ञान सबन्धी कारण हो सकते हैं जो शस्य-स्वरूप में किसी मी परिवर्तत के विरुद्ध 
जाते हो । यह बात सर्वविदित है कि मारतीय कृपक खाद्य फसल के क्षेत्र को खाद्य तर 
( नॉत फुड ) तथा व्यापारिक फसलों के लिए उपयोग करने के पक्ष में नहों है। इसी 
प्रकार शस्य-स्वरूप में परिवर्तन करने से पूर्व शायद कूपि निविष्टियों के स्वरूप में भी 
परिवर्तन करना पड़े जिसके लिए भारी वित्तीय निवेश की ग्रावश्यकता हो। कुछ फसलें 
ऐसी भी होती हैं जिनमे अनाज उपज (ग्रेन यील्ड्स) का परिमाण तो कम होता है परन्तु 
डंठलभूसा को उपज अधिक होती है ६ निर्दाह मात्री खेती (सदसिस्टेंस फासिग) के कारण: 
ज्वार तथा बाजरे जंसी फमले घूखे इत्यादि के विरुद्ध अच्छा बीमा है । इन सीमाओो के होते हुए 
भी इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि हमारा शस्य-स्वहूप इष्टतम से काफी दूर 
है भोर जितनी जल्दी हो सके, इसमे आमृल परिवतेन करने की झावश्यकता है।॥ 

(घ) भन्‍्तर-राज्य फसल उत्पादिताओ को तुलना--मारत में विभिन्न क्षेत्रे मे जलवायु 
तथा मृदवस्था आदि में काफो असमानता है, इसलिए विभिन्न राज्यों मे फसल-उत्पादिता 
में अन्तर होना स्वाभाविक ही है । परन्तु जहों तक संमव हो, इन अन्तरो को कम करने का 
प्रयत्न करना चाहिए। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि विभिन्न राज्यों में फतल- 
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उत्पादिता में अन्तर, अ्रन्तर-राज्य आर्थिक स्तरों मे विषमताओ के लिए उत्तरदाया है तथा 
प्रत्तर-क्षेत्रीय विकास मे असंतुलनो को उत्पन्न करते हैं। सतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए 
आवश्यक है कि फसल-उत्पादिताओं तथा उनके संवृद्धि-दरो मे अन्तर-राज्य विपमताप्नो को 
दूर किया जावे । उदाहरणतः मैसूर, तमिलनाडु तथा गुजरात मे १६५२-६५ की प्रवधि मे 
उत्पादिता की संवृद्धि-दरें उत्तर प्रदेश, केरल व मध्यप्रदेश की प्रपेक्षा तीन या चार गुनी रही 
है जबकि राजस्थान तथा प्रामाम जैसे प्रदेशों मे उत्पादिता को सवृद्धि-दर मे ह्वास हुआ है । 
यह स्थिति वाछ्धनीय नही है । 
सारणी २.५ राज्यवार सर्वेफसल उत्पादिता-संवृद्धि की रैखिक दरें 
(१६५२-५३ से १६६४-६४ की ग्रवधि मे) 
१६५२-४३ से १६५४-५४ का मध्यमान"-१००) 





राज्य दर (प्रतिशत) राज्य दर (प्रतिशत) राज्य दर (प्रतिशत) 
ब्राप्नप्रदेश २७२ तमिलनाडु. ३४६ मध्यप्रदेश १.३० 
आसाम (-) ०,०७ महाराष्ट्र... २.६२ राजस्थान (-)०.०९८ 
बिहार २.३६ मैसूर ३.०३ उत्तर प्रदेश १.०१ 
गुजरात ४४५२ उडीसा १७८ प० बंगाल १४१ 
केरल १.०० पजाब र्ष६ सर्व मारत १६१ 
पक मनन पर 


स्तरोत' कृषि प्रे संवृद्धि दरें (१६४६-५० से १६६४-६५) 
अन्तर-राज्य उत्पादिताओ में विपमताएँ उत्पादन-प्रविधियो तथा फार्म प्रबन्धन में 
अन्तर के कारण भी हो सकती है तथा उर्वरकों, बीजों, कीट-नियत्रण व कूषि-विधियों के 
अनुप्रयोग मे अत्तरो के कारण भी । ये बातें ऐसी हैं जो मानव के नियन्त्रण में है भोर 
जिनमें भ्रासानी से परिवर्तेत किया जा सकता है| 
सारणी २६ से स्पष्ट है कि 
( .) तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा तथा मंधूर राज्यो मे चावल की प्रति हँक्टर उपज 
मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश से दुगुनी से मो अधिक है । 
(४।) पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल मे गेहूँ की प्रति हैक्दर उपज मध्यप्रदेश, 
महाराष्ट्र तथा मंसूर की उपज से तीन से सात ग्रुणा अधिक है। 
(५।) मँयूर में मक्का की श्रति हँक्टर उपज विहार, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र से 
तिगुनी है । 
कहने का अभिप्राय यह है कि विभिन्न राज्यों मे एक ही फसल की उत्पादिता में 
बहुत अ्रधिक अन्तर है और उचित उपाय प्रयोग में लाकर इन भन्‍्तरों को कम किया जा 
सकता है । . 
परन्तु जब एक ही राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादिताओं थे बहुत श्रधिक श्रन्तर 
हो, तो झ्राधिकर उन्नति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वहाँ के शस्य-स्वरूप मे विशेष 
रूप में परिवतेन किया जाय । 


रे भारतीय कृपि-अथ्थ व्यवस्था 


जए 


सारणी २.६. प्रमुख फसलें : प्रति हैव्टर उपज, राज्यानुमार, १६७०-७१ (किलोग्राम मे) 
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खोत : इन्डिया, १६७३ 
डउदाहरणार्थ गुजरात तथा हरियाणा भे ज्वार की प्रति हँक्टर उपज स्व मारत ग्रौसत 
से कम है, जबकि बाजरा की श्रति हँक्टर उपज सर्वेमारत झौसत से बहुत अधिक है। सरल 
त्तक यह है कि यदि सम्मव हो तो इन राज्यों के कुछ भागो मे ज्वार के लिए प्रयुक्त होने वाले 
क्षेत्र पर बाजरे का उत्पादन करना चाहिए । इसी प्रकार आक्चप्रदेश में ज्वार तथा बाजरा 
दोनो फसलो की प्रति हँक्टर उपज सर्वमारत झौसत से कम है परन्तु मबका की उत्पादिता 
सर्वेभारत श्रौसत से श्रधिक है । इसलिए भक्‍का की खेती और अधिक क्षेत्र धर होनी चाहिए 
ताकि कृषकों को ग्रधिक लाभ हो । 
कहने का अभिप्राय यह है कि कृषि को व्यापारिक आधार पर सगठित करने की आव- 
श्यकता है भौर कृपको को कम लामप्रद फसलों की बजाय अधिक लाभप्रद फसलों का 
उत्पादन करना चाहिए । कृषकों के लिए इस भ्रकार के परिवर्तेत की काफी संभावनाएँ हैं । 
ऐसा करने से वे अपनी भूमि से झधिक आय प्राप्त कर सकते हैं । एक उत्कृष्ठ धस्य-स्वरूप 
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को निश्चित करने के लिए क्षेत्रीय अनुसंघान बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
यहाँ यह कहना उचित ही है कि इस प्रकार के अनुसंधान के परिणाम काफी उत्साहुजनक 
रहे है। 

भारतीय फसल समय चक्र, १६६७ (इन्डियन क्रॉप कबेन्डर, १६६७) के अनुसार आंध- 
प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, मेंसूर, पंजाव, राजस्थान, तामिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश 
राज्यों भे, 'ज्वार, वाजरा तथा मक्का स्थानापन्न फसलें (सबस्टीव्यू टेबिल क्रॉप्स) मानी 
जाती हैं । इसी प्रकार गेहूँ, चना तथा जो कम से कम बारह राज्यो में स्थानापन्न फसले 
हैं। अ्रनेक राज्यों में चावल, रागी तथा पटसन भी स्थानापन्न फसलें हैं। , 

सारणी २.७ भारत में शस्य-स्वरूप पर रोभक प्रकाश डालती है । 
सारणी २७ भारत मे शस्य-स्वरूप 
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सारणी से स्पष्ट है कि खरीफ फसलो मे शस्य-स्वरूप में कोई विशेष परिवतंन नहीं 
हुआ है| भवका के क्षेत्रफल मे वृद्धि ज्वार अथवा वाजरा की उत्पादिता में न्‍्यूनता के 
कारण नहीं हुई बल्कि अतिरिक्त भूमि की प्राप्ति के कारण हुई है। परन्तु रबी की फसलो के 
बारे मे ऐसा नही कहा जा सकता । गेहूँ के क्षेत्र मे वृद्धि शस्य-स्वरूप मे निश्चित परिवर्तव 
को दर्शातो है। यहाँ दूसरी भोर चना तथा जो के क्षेत्र मे भारी कमी हुई है। 

उत्पादिता एक जटिल सकलल्‍्पना है ! ग्रभी तक हमने उत्पादन लागत के पक्ष पर 
विचार नहीं किया । इसका विस्तृत अध्ययन अगले पृष्ठों मे किया जाएगा। 
२.४ उत्पादिता बढाने के उपाय 

“उत्पादिता मे वृद्धि कंस हो” यह भारतीय कृषि की मूलभूत समस्‍या है। प्रति हँक्टर 
उपज बढ़ाने के लिए कपषि का आधुतिकोकरण तथा इस उद्दश्य हेतु तकनीकों सुघार लाना 


शेड भारतीय कृपि-अथंव्यवस्था 


आवश्यक है। भव भूमि ही मात्र प्रमुख उत्पादन साधन नहीं रहा त्रथा भूमि की उलादिता 
पूंजी लगाने को कुशलता तथा ज्ञान पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में ये भन्‍्य कारकों की 
गुणबत्ता तथा मात्रा में सुधारों पर भी निर्मर है। झतः कृषि उग्ज बढ़ाने के लिए एक 
सुबद्ध कार्यक्रम (इन्टिग्नेंटेड श्रोग्राम) को अपनाना होगा । सुहृद भूमि-रीतियाँ, बेहतर तथा 
दक्ष प्रवन्ध-प्रविधियाँ तथा अन्य निविष्टियो की प्रधिक मात्रा इस कार्यक्रम कै झनिवार्य घटक 
होने चाहिएँ । क्योकि छेतीं के लिए प्रतिरिक्त भूमि जुटाने का क्षेत्र सोमित हैं, इसलिए उत्पा- 
दिता-वृद्धि का कार्यक्रम मुख्यतः गहन कृषि पर निर्मेर होगा तथा निम्नलिखित मुख्य तत्त्वों 
से तिमित होगा ३-- 
(।) ठोक फसल का चुनाव- ऐसी फसल का उत्पादन करनां चाहिये जो मिट्टी तथा 
स्थलाक्ृृति के भनुरूप हो । 
(४) उचित फर्षण रीतियों का उपयोग--अग्रच्छी उपजः प्राप्त करने के लिए उचित 
तंयारी, जल निकास-प्रबन्ध तथा उचित टैरेस इत्यादि बंनाना भी झ्रावश्यक है। 
(४४) सिलाई का प्रवन्ध-कृषि की उन्नति के लिए उचित मात्रा में तथा उचित समय 
पर जल-समरण की व्यवस्था तथा सिंचाई की सुविधाएँ सुलम कराना भी बहुत 
आवश्यक है। 
(१४) यान्त्रिक शक्ति तथा कृषि मशीवरी का उपयोग 
१४) उर्वरकों, पादप-पोषक पदार्थों तथा नाशक-जीव नियन्त्रण रंसायनो का समपोधित 
अनुप्रयोग 
(९।) श्रधिक पैदावार वाली किस्म के दीजो का उपयोग तथा 
(शां।) सामयिक बुवाई, कटाई तथा संग्रह अन्य उपाय हैं । 
सरकार का कर्तव्य है कि वह लघु कृपकों को ऋणा सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रबन्ध 
करे ताकि थे भो विकास कार्य से लाभान्वित हो । इस समय तक॑ छोटे कृपक की उपेक्षा को 
गई है ग्रौर उसकी अ्रमी लेके किसी हरी, नीली या पीली क्राति से भेंट नहीं हुई है $ 


२.६ कपषि-श्रम उत्पादिता 
कृषि-उंत्पादन मे वृद्धि तथा गाँवों में अत्यन्त निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे असख्य 

लोगो की श्राथिक दशा सुधारने के लिए विभिन्न कारकों की उत्पादन-दक्षता मे सुधार लाना 
भ्रत्यावणपर्क है । यद्यपि परम्परागत'क्ृपि के ढाँचे में श्रम उत्पादन-वृद्धि को सबसे ग्रधिक 
महरत्वेपुएं साधन माना जाता है, फिर भी इसकी दशा बड़ी दयनीय है । मारत मे श्रम- 
उत्पादिता बहुन ही कम है। न्‍्यून उत्पादिता, न्यून आय तथा फलस्वरूप स्यून बचत व निवेश 
अथेव्यवस्था के विकास में अवरोध हैं । समस्या का हल यही है कि उन झसरूय लोगो की, 
जो कि अपनी :झजीविका के लिए एक मात्र कृषि पर निर्भर हैं, उत्पादन-दक्षता को 
बढाया जाय । 

-.. कृषि में श्रम-उत्पादिता, उत्पादिता तथा श्रम निविष्टि मे सम्बन्ध का अध्ययन करती 
है तंथा प्रति इकाई श्रम के भौतिक उत्पादन द्वारा व्यक्त को जाती है झर्थाव्‌ यह प्रति श्रमिक 
पेदावार है । डा 


उत्पादन दक्षता : कृपि-उत्पादिता श्र 


(क) प्रति व्यक्ति उत्पादिता किसी भी कृषि अर्थव्यवस्था की उन्नति या अवनति को 
परिचायक है | इसके मापन मे ग्ननेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं । उदाहरणतः 
कृषि में उचित प्रकार के आँकड़े प्राप्त करने की समस्या चिरस्थायी है । कहना 
न होगा कि मारत मे क्रुपि श्रम-शक्ति के अभिवव आँकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं 
हैं| भूल सूचना को, जो किसी भी सुहृढ कार्यक्रम और योजना का झ्राधार होती 
है, सुलभ कराने के लिए विस्तृत अनुर्सघान की आवश्यकता है । यह कार्य स्वय 
सरकार को अपने हाथ में लेता चाहिये । 

श्रम-उत्पादिता प्रति कृषि श्रमिक उत्पादन को कहते हैं । निरपेक्षतः यह प्रत्ति श्रमिक 

आय है । 

सक्रल कृषि आय 
श्रमिको की कुल सख्या 
राष्ट्रीय प्राय के क्षेत्रकानुसार आँकडे उपलब्ध है। कृषि क्षेत्रक से उपादान लागत पर 
निवल राष्ट्रीय उत्पाद (नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट)के आाकल सकल कृपि झ्ाय के 
रूप में माने जा सकते हैं। सारणी २'८ में विभिन्न वर्षों की श्रम-उत्पादिता दिखाई 
ग्रई है। ६ 

सारणी २:८ प्रति कृषि.भश्रमिक (कूपक) आ्राय : भारत 


(१६६०-६१ .की कीमतों पर) 


श्रम उत्पादिता+- 

















वर्ष +निवल बआातरिक उत्पाद कृषि श्रमिको की सब्या*र. ,ति कृषि श्रमिक आय 
१ .। पक "है 
(करोड रुपये) (करोड़) (रुपये) 
१६६४-६५ ७४४० श्४डरर ३३० 
१६६५-६६ ६४२१ १४५६ ४१ 
१६६६-६७ ६४११ श्ब्ह्र ४३० 
१६६७-६८... ७५६० १ २६ बट 
१६६८-६६ ७४७७ शश६७ ४७७ 
१६६६-७० छपडेंर १६०७ हि 





/ * भध्य वर्षाय आकल +स्रोत + (१50 बाँकड़े 


यह बात ध्यान रखने योग्य है कि कृषि जनसख्या का जीवन-स्तर इसकी श्रम 
उत्पादिता द्वारा प्रमावित होता है। जितनी अधिक उत्पादिता होगी, उतनी हो भ्रधिक कृषि- 
झाय और क्ृषि-दक्षता भी । एक अवधि के दौराब श्रम उत्पादिता की तुलना करने के लिए 
हम प्रति व्यक्ति कृषि आय का प्रयोग करते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति कृषि श्राय के पग्राकड़े 
भी परिकलित नहीं किए जाते | सारणी २'& मे ऐसा प्रयास किया गया +है। परिकलित 


३६ 


भारतीय क्ृपि-अर्थव्यवस्था 


प्रति व्यक्ति कृषि भाय इस घारखा पर प्राधारित है कि मारत के ७० प्रतिशत लोग अपनी 
जीविका के लिए कृषि पर प्राश्ित हैं । 





सकल कृषि आय 


प्रति व्यक्ति कृषि श्रायक+---८----> सा 
का कृषि जनसस्या 


सारणी २८ कूषि आय प्रति व्यक्ति 











जतसख्या +निवल आतरिक उत्पाद (कृषि) श्रति व्यक्ति कुषि आय 

बे कुल कृषि १६६०-६१ कीमत घावू कोमत १६६०-६१ चालू कौरत 
कीमत 
(करोड) करोड सपये 
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+ खोद ; (८.50. 

१६६४-६६ मै प्रत्ति व्यक्ति वास्तविक कृपि आय (पर्थाव्‌ १६६०-६१ की कीमतो पर) 
२२६ रुपये थी जबकि १६६६-७० में यह २०६ रुपये थी | श्राय के उपरोक्त आँकड़े प्रोमत 
आँकडे हैं। इसलिए लघु कृपको सथा भूमिहीन श्रमिकों की झाय इससे मी बहुत कम है । 
ग्रामीण भारत भे असन्तोष तथा निराशा के बढ़ने का सम्मवत यही कारण है। इसके लिए 
ग्राम संस्थानक-संरचना को सुहढ करना चाहिये । 


(व) 


(ग) 


कृषि तथा कृपीतर क्षेत्रकों मे श्रम-उत्पादिता के अन्तर इन क्षेत्रकों मे प्रति व्यक्ति 
झाय में झन्‍्तरों के रूप से प्रकट होते हैं। झाय-वितरण में भ्रसमानताञ्रो के 
कुप्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती । सारणी २१० से यह स्पष्ट है कि 
पिछले कुछ वर्षों मे प्रति व्यक्ति कृषि आग्य, प्रति ब्यकत्ति कूषीतर आय के ३१.६ 
प्रतिशत से ३५२ प्रतिशत के वीच रही है भर्थात्‌ लगभग एक तिहाई रही है । 
प्रति व्यक्ति ग्राम आय तथा श्रति व्यक्ति नगरीय आय मे बहुत अधिक अन्तर है 
जो जीघ्र ही समाप्त होना चाहिए। कृपीतर क्षेत्रक मे भ्रधिक आय के होने के 
कारण कृषि जनसंख्या का नगरो की ओर भागना स्वाभाविक ही है। परन्तु 
सोचने की बात यह है कि ऐसा करने के लिए क्या पर्याप्त कुपि-गतिशीलता 
विद्यमान है या क्या हमने कृषीतर क्षेत्रक मे फालतू श्रामीणो को खपाने के लिए 
उचित तथा पर्याप्त अवसरों का प्रबन्ध कर लिया है ? 

एक श्रमिक को उत्पादन-दक्षता इस वात से भी आँकी जा सकती है कि बह 
कितने व्यक्तियों के लिए कृषि-उत्पादन कर सकता है अर्थात्‌ कितने व्यक्तियों के 


उत्पादन दक्षता : कृषि-उत्पादिता ३७ 


सारणो २१० प्रति व्यक्ति कुषीतर आय (पर कंपिदा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम) 
(१६६०-६१ कीमतों पर) 








कृषीतर ४ अति व्यक्ति आय प्रति दाक्ति कृषि आय 

वर्ष बाय जनसख्या क्ृषोतर कृषि कृृषीतर आय का प्रतिशत 

करोड रुपये. करोड रुपये रुपये प्रतिशत 
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लिए कृपि-उत्पादन का समरण कर सकता है। प्रतः श्रम-उत्पादिता श्रमिक 
द्वारा कृषि उपज से समरित या समर्थित व्यक्तियों की सख्या द्वारा मी निर्धारित 
होती है । यह माप 'प्रति व्यक्ति समर्थन स्तर” (पर कंपिटा लेवल आफ सपोर्ट)की 
सकत्पना पर प्राघारित है जिसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। 


पति व्यक्ति समर्थन स्तरन्‍्रपि उत्पादव--कृषि निर्यात--कृषि आयात 
कुल जनसख्या 
६ र कपि-उत्पादन 
कुल श्रमिकों रत) कुल व्यक्तिन- _-- न 
कु द्वारा समधित (सभरित) कुल पंप लाल बयान स्तर 
प्रति श्रमिक द्वारा समरित व्यक्तितू-__ह 7 समरित व्यक्ति 
या कुल कृषि श्रमिको की सख्या 


श्रमिक उत्पादिता 

सारणी २११ मे उपरोक्त कल्पनाओं पर आधघषारित प्रति श्रमिक उत्पादिता दी 
गई है। 

अमरीका मे प्रति कृपि श्रमिक उत्पादिता भारत से लगभग तेरह ग्रुणा अधिक है। 
वहाँ एक क्ंपक द्वारा लगभग इकतालीस व्यक्तियों को कृषि पदार्थों का सभरण किया 
जाता हैं । 

श्रम अधिक उत्पादक तथा अधिक दक्ष माना जाता है यदि पहले से कम श्रमिक पहले 
से अधिक कृष्ि-उत्पादन करें। अतः भ्रति हैक्टर उत्पादिता एवं कृषि-सम्रृद्धि कृषि श्रमिकों 
को संझ्या के घ्युत्कमानुपाती (इत्वसेली प्रोपोर्शतल) है। कृषि क्षेत्रक में जनसख्या का 
भ्रपेक्षाकुत बडा माग न्यून श्रम उत्पादिता का परिचायक है क्योकि भूमि पर श्रमिक्रों का 
ग्रत्यधिक दवाव उनकी अदक्षतां का मुख्य का कारण हैं। इसके विपरीत श्रम की उत्पादिता 
को भूमि पर जनसख्या के दबाव को घटाकर बढ़ाया जा सकता है। यह दवाव भू-जन 
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न्े८ 


उत्पादन दक्षता : कृपि-उत्पादिता रे 


अनुपात (लैन्ड-मैन रेशियो) अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति कृषिगत क्षेत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है । 
मारत में भू-जन अनुपात इस प्रकार है: 
सारणी २.१२ प्रति व्यवित बोया गया तथा फसन क्षेत्र : भारत 
(१६६८-६६) 





कुल जनत्ख्या निवल बोया गया क्षेत्र कुल फसल क्षेत्र प्रति व्यक्ति क्षेत्र 
दोया गया. फसन्न 


५२९४१ करोड १३७६ लाख हैक्टर_ १५६२ लाख हैक्टर ०२६ हैक्टर ०.३० हैक्टर 





* हूस, अमरीका तथा मँक्सिको मे भ्रति व्यक्ति कृषियत क्षेत्र भारत की भ्पेक्षा सात 
से नौ गुना तक प्रधिंक है परन्तु जापान मे प्रति व्यक्ति कृषिणत भूमि भारत मे प्रति व्यक्ति 
ऋषिगत भूमि का पाँचवाँ भाग है । 


२.७ श्रम उत्पादिता में वृद्धि के उपाय 


उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति दक्षता में सुघार करने हेतु रचित 

ऋषि-नीति के निम्न मुख्य लक्ष्य होने चाहियें। 

(7) इसके लिए प्रथम झ्रावश्यकता इस बात की है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाया 
जाय । प्रति हैक्टर उपज उत्पादन-अ्रक्तिया में तकनीकी सुधारों तथा कूषि के 
मशीनोकरण द्वारा बढाई जा सकती है। भूमि-उत्पादिता के बढाने के उपायों 
का ग्रध्ययन हम परिच्छेद २५ में कर चुके है ! 

(४) हमारी नीति का दूसरा लक्ष्य भूमि को जनसझ्या के अत्यधिक भार से मुक्त 
करना है। इसके लिए जहाँ यह झ्रावश्यक है कि उत्पादत की एक निर्दिष्ट मात्रा 
को उपजाने के लिए श्रम की मात्रा वो कम किया जाय, वहाँ दूसरी श्लोर कृषि 
जनप्रंझया के एक बड़े/भाग को पझन्य व्यवसायों मे श्र तरित करने की भी स्‍झ्ावेश्य- 
कता है। श्रम उत्पादिता मशीनों तथा श्रम बचत उपस्करो के प्रयोग द्वारा 
बढाई जा सकती है । कृषि के धम्त्रीकरण (मशीनीकरण) के फलस्वरूप थोड़े से 
कृषि श्रमिको द्वारा सारे देश के लिए खाद्यान्न ग्रादि उत्पन्न करना संमव होगा । 

अ्रन्य धधो मे जनसंख्या का हस्तांतरण कृषि के बाहर रोज़गार के ऊँचे स्तर तथा 

सुदहृद माँग पर निर्मेर होगा । श्रम को कृषि क्षेत्र से बाहर कारखानों मे सपाने के लिए 
कूपीतर क्षेत्रक का बड़े पैमाने पर विस्तार करना पडेगा। कृषि के यंत्रीकरण तथा बड़े 
पैमाने पर औद्योगिक विस्तार से कृपीतर जनसंख्या मे तेज़ी से बुद्धि होगी । 

पर्ल्तु कुषि यंत्रीकरण तथा ओद्योगिक प्रसार के लिए बहुत अ्रधिक पूजी की माँग 

होगी । भ्रल्पविकसित भ्रद॑व्यवस्थाओ मे पूजी उत्पादन का दुर्लमतम साधन है। बास्तव में 
पूजी-वाह का प्रभाव ही कृषि क्षेत्रक में घोमी तकनीकी प्रगति के लिए उत्तरदायी है। 
दूसरी औ्रोर श्रम का अति बाहुल्‍य है, इसलिए बांछनोष पही है कि ऐसो कृषि-प्रणाली का 
विकास किया जाय जिसमें अम-संसाधनों का झधिकतम उपयोग हो सके । श्रम प्रभि- 





० भारतोय कृषि-अर्थव्यवस्था 


विन्यस्त (लेबर भोरिएन्टेड) तथा श्रम प्रधान सक्तियाओं में झ्धिक श्रम का उपयोग किया 
जा सकता है। इसी प्रकार दोहरी व रिले फबलो (रिलि क्रॉप्स) मे भी अधिक श्रमिकों को 
काम दिया जा सकता है। सक्षेपतः थोड़ी पूजी और बहुत अधिक परिमाण में मानव प्रयाम 
उत्कृष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकते है तथा रूवि-उत्पादिता मे पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं । 


२-८ प्रति धम-घंठा उत्पादिता 


उत्पादिता की उपरोक्त परिभाषा का कूृपि श्रमिजों द्वारा कृषि कार्य के लिए किये गये 
श्रम के परिमाण से कोई सम्बन्ध नहीं है झौर इस प्रकार यह दोपयुकत है । उदाहरणार् 
- ११६१ की जनसंख्या के ग्रनुसार प्रत्येक वह व्यवित्त (चाहे यह पुरुष, स्त्री या बालक हो) 
जो प्रतिदिन एक घन्टे से अधिक खेती का काम्र करता था कृषि शधमिक भाठा गया था। 
पह भी ध्यान रहे कि एक बालक था स्त्री उतनां काम नहीं कर सकते जितना काम एक 
पुरुष कर सकता है क्योकि उनकी कार्यकुशलता समान नहीं हो सकती। इस सदर्म मे 
अधिक सार्थंक सकल्पना यह होगी कि श्रम के परिमाण की एक इकाई द्वारा किये गये 
उत्पादन को मापा जाय । 
दिता> हल ऊैपि-उत्पादन 
कुल प्रयुक्त श्रम-परिमाण 


शर्त का परिमारा श्रम की वह मात्रा है जो श्रम-शक्ति द्वारा एक प्रवधि के दौरान लगाई 
गई हो । 

कृषि क्षेत्रक मे कुल भनुप्रयुक्त श्रम के परिमाण के आकलन की समस्या काफ़ी जटिल 
है बयोंकि कृषि एक मौसमी व्यवसाय है । फलत, लोगो की एक बड़ी सख्या को पूरे वर्ष के 
लिए रोजगार धाप्त नही होता । इसलिए श्रम के परिमाण को आँकने के लिए यह देखना 
होगा कि कृपि-श्रमशक्ति ने कृषि कार्य पर कुल कितना समय लगाया भश्र्थात्‌ अ्म-परिभाण 
श्रम-समय-विन्यास (लेबर टाईम डिस्पोडीशन) की स्कल्पता पर आधारित होना चाहिए । 
इसी प्रकार पुरुषो, स्त्रियो तथा बालकों द्वारा किये गये श्रम को एक समान साज्को (यूनी- 
फार्म यूनिद्स) में व्यक्त किया जाना चाहिए । श्रम निविष्टि (लेबर इनपुट) के कुल घन्डो 
को परिकलित करते समय पुरुषों, स्त्रियों तथा बांज्षकों की दक्षताओ्रो में भ्रन्तरो को ध्यान 
मे रखना होगा । श्रम-परिमाण को श्रम घन्टों मे मापा जा सकता है । 

श्रम-घंटा (मंन आवर) श्रम का मानक मात्रक है तथा एक चयस्क पुरुष श्रमिक द्वारा 
एक घटे में किये गये श्रम का परिसाण है उदाहरणतः यदि एक स्त्री की कार्य-कुशलता 
एक वयस्क पुरुष की कार्य-छुशलता के तीन चौथाई के समान हो तो उस स्त्री ढारा एक घटे 
मे किया गया श्रम ५/६ श्रम घन्‍्टे के समात है। कई बार श्रम के परिमाण को श्रम दर्ष 
में भी सापा जाता है। प्रायः एक श्रम-दिन आठ श्रम-घण्टों के समान माना जाता है। 

कृषि श्रम के परिमाण के अभिनद आँकड़े किसी मो स्त्रोत से उपलब्ध नही हैं । इस 
दिशा में किये गये कुछ प्रयत्त केवल सोमित उद्दे श्यो को ही पूरा करते हैं । धारणी २-१३ 
में भारत में कृपि-कार्यों पर अनुप्रयुकत श्रम श्रम-घण्टो में दिया गया है | 


अत' थरम्-उत्पादित 


उत्पादन दक्षता : कृषि-उत्पादिता ४१ 


सारणी २.१३ कृषि उत्पादन में प्रयुक्त श्रम का आकलन 








दर्ष कृषि श्रम (करोड श्रम-चन्टो में) सूचकाक (१९४६-५०--१००) 
१६६४-६५ १७०६४ श्थ्६'रे 
१६६५-६६ १७४७२ १५३९३ 
१६६६-६७ १७६०४ १५७१ 
१६६७-६८ १८रे४८ १६०६ 
१६६८-६६ रैप८० ४ १६४ ६ 
१६६६-७० १६२८४ १६६१ 
१६७०-७१ १६७६४ श्छ३४ 








सारणी २.१३ में हमने कृषि श्रम के सूचकांक परिकलित किए है। कृपि-उत्पादन 
(सर्व पण्य) के आंकड़े सूचकांकों के रूप में उपलब्ध हैं। श्रम-उत्पादिता उत्पादन सूचकांकों 
को श्रम सूचकांकों द्वारा विभाजित करके मी ज्ञात को जाती है। सारणी २.१४ प्रति श्रम- 
घटा उत्पादन दर्शाती है ॥ 


सारणी २.१४ प्रति श्रम घटा कूषि-उत्पादन : सूचकांक (१९४६-५०--१००) 





घर्ष कृषि उत्पादन (सर्वे पण्य)* लग्राया गया श्रम प्रति धरम घन्टा 

(अ्म घन्‍टा) उत्पादन 
१६६४-६५ श्श्ष्४ड श्४६ ३ १०६५ 
१६६५-६६ श्श२१ १५३ ३ घर 
१६६६-६७ १३१०६ १५७१ ८३८ 
१६६७-६८ १६११० १६०६ १००९० 
१६६८-६६ १५६५ १६४६ &६७ 
१६६६-७० श्छण्ष १६६१ १०१० 
१६७०-७१ श्द२'र श्छ३४ १०५१ 





# छ्ोत . अर्थेन्साख्यिकी निदेशालय 


सारणी से स्पष्ट है कि श्रम उत्पादिता प्रत्यन्त अनियमित है। इसलिए कृषि-उत्पादन 
में दुत वृद्धि के लिए श्रम को भरसक प्रयास करना होगा | श्रम को प्रधिक उत्पादक तथा 
अधिक दक्ष बनाने मे शिक्षा तथा प्रशिक्षण का बड़ा महत्त्व होता है । 


२.६ शिक्षा एवं प्रसार 

कृषि की उत्पादिता काफी हृद तक मानव-प्रयास की गुणवत्ता (ववालिटी आ्ाँव हा मन 
इफर्ट) द्वारा प्रभावित होती है। कृपक स्वयं हो फसलें उगाता है, पशुओं का पालन पोषण 
करता है, भोजन व तंतु उत्सन्‍्न करता है तथा फार्म उपयोग सम्बन्धी निर्णय लेता है। 


डर भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था 


उसे बहुमुखी कार्य करने पड़ते हैं। वह एक ही समय में श्रमिक, व्यवस्थापक, लेखाकार, 
व्यापारी तथा सर्वोपरि सामाजिक प्रास्यी है । इसलिए कृषि को श्रधिक उत्पादक बनाने के लिए 
कृषक को ही नवीन विधियों और नव-क्षियाओ्रों को सीखना व अपनाना होगा । ऊँची 
उत्पादक्ष दरें समग्र उत्कृष्ट प्रबन्ध का परिणाम हैं। कृषि के श्राधुनिकीकरण के लिए कृषि 
श्रम को नवज्ञान व मव-कौशल का ग्रजंन करवा होगा ॥ इसीलिए श्रमिकों का शिक्षण व 
प्रशिक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा तथा प्रशिक्षण द्वारा ही मानव प्रयास की गुणवत्ता 
को बढ़ाया जा सऊता है; नव ज्ञान, कौशल व प्रविधियों का अर्जन किया जा सकता है 
झौर उत्पादक कार्य के लिए मानद क्षमता का विकास किया जा सकता है। मावी रोजगार 
तथा वैयक्तिक चयन-स्वातंत्र्य (इन्डिविज्युल फ्रोडम श्ाँव चॉइस) के विस्तार में शिक्षा का 
महत्त्व बहुत भ्रधिक है और मानव पूंजी में लगाए गए निवेश को तुच्छ नहीं समझता 
चाहिये । कुपकों को सुव्यवस्थित वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक 
ऐसी व्यापक योजना घयाने की झ्ावश्यकता है जिसमे लोक-सम्पर्क के सभी साधनों का 
विस्तृत उपयोग हो,। इससे प्रति ब्यत्तित वास्तविक झाय में काफी बुद्धि होगी | शिक्षा तथा 
प्रशिक्षण के भ्रतिरिकत कुछ भन्‍य उपाय भी हैं जो मानव संसाधनों की गुराता को सुधारने 
तथा मानव क्षमताश्रों के विकास मे सहायक हैं । उदाहरणतः बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, 
भ्रधिक्र पौष्टिक मोजन व भच्छा आवास आदि कारक झ्रविक सामथ्यं, सहनशक्ति, ओड तथा 
जीवन-शक्ति प्रदान करते हैं तथा जीवन-प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेल्सी) को बढाते हैं। ये 
सब बाते मानव कारक को प्रधिक दक्ष तथा ग्रधिक उत्पादक बनाती हैं । 


२.१० संसाधन उत्पादिता "*आ्थिक दक्षता 

भूमि उत्पादन का दुलेभ कारक है। श्रम अपेक्षाकृत बहुलता से उपलब्ध कारक है 
भौर इसका कुल निद्विप्टियो में ३० से ५० प्रतिशत तक योगदान है। परन्तु इन दोनों 
प्रमुख कारको का उपयोग उचित दक्षता के स्तर पर नहीं किया जा रहा। भूमि तथा श्रम 
का अदक्ष उपयोग न्यून उत्पादन एवं उत्पादिता के लिए जिम्मेदार है। झतः यह झावश्यक्र 
है कि कृषपि-उत्पादन मे वृद्धि हेतु भरमक प्रयत्न किए जाँय । 

प्रश्न उठता है कि एक कृषक कितना उत्पादन करे ? सरल उत्तर यह है कि एक कूपक 
को इतना उत्पादन अवश्य करना चाहिये जिससे 

(१) उसे अपने लिए आवश्यक मोजन व कपड़ा मिल सके, 

(२) अधिकृष्ठ एरिल्थितियाँ होहे पर सच्यतक-्यय के लिए पर्याप्त ग्रुकाय्थ हो सके, 
(३) अपने जीवल-हतर में उन्‍्तति के लिए तथा कृपि-सुघारों मे निवेश के लिए कुछ 
प्रयोज्य आय (डिस्पोजज बल इनकम) प्राप्त हो सके 4 

इसके लिए (संवृद्धि की ऊँची दर को बंदाये रखना आवश्यक है। उत्पादन के सब कारकों 
की अधिकतम उत्पादन दक्षता के लिए एक सुबद्ध ब्यूहरचता का विकास करना होगा तथा 
संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना होगा जिससे इष्ठत झाथिक दक्षता प्राप्त हो । 
पूंजी, आधुनिक निविष्टियो, प्रब्धत, विपरत तथा वितरण आदि कारकों की झायिक 
दक्षद्ा उत्पादन के मूल्य तथा निविष्टियों के मूल्य के बीच सम्बन्ध का वर्शात करती है । 


उत्पादन दक्षता : कृषि-उत्पादिता डरे 


कृपि-उत्पादिता वास्तव में संसाधनों की झ्ायिक दक्षता है तथा उत्पत्ति-निविष्टि झनुपात में 
व्यक्त की जाती है। ५ 


कुपि-उत्पादव 
उत्पत्ति-निविष्टि अनुपातत-- 4 तक 
त्पा अनुपा कवच 


अन्त: उत्तत्ति-नित्रिष्दि अनुपात सत्र निव्रिष्टियों में किये गये एक रुपये के निवेश का 
प्रतिफल है । 
यदि उत्पत्ति-निविष्टि अनुपात एक से कम हो, तो फार्म व्यवसाय घाटे में चल रहा 
माना जाता है। अतः इस अनुपात को बढ़ाने के लिए सब आवश्यक उपाय अपनाने की 
जरूरत है। 
सारणी २.१४ में दिये गये उत्पत्ति-निविष्टि अनुपात विभिन्‍न फार्म प्रवन्ध अध्ययनों 
से प्राप्त हुए हैं तथा विभिल क्षेत्रों में कृपि-दक्षता के सामान्य स्तर को दर्शाते हैं। 


सारणी २१४५ उत्पत्ति-निविष्टि अनुपात 








अउि हैवटर 

ल्लेत्न सर्वेक्षप अवधि कुल उत्पादद._ कुल ज्ञागव (वास्तविक उत्पत्ति-निविष्टि 
तथा आरोपित) अनुपात 
उत्तरप्रदेश १६५४-५५--१६५६-५७ ६०ड्े डपर १.२६ 
२६६६-६७ रैड४ड१ ११६६ १३.३० 
१६६६-६७ २७५४ १५३६ १.७६ 
पंजाब. १६५४-५५--१६५६-५७.. डे०३ डण्प ्ध्द 
पे. बंगाल १६५४-५५--१६५६-५७ 4. $] डर १.१५ 
तमिलनाडु १६५४-५५--१६५६-५७ ३१६ श्ध्र १-०९ 
महाराष्ट्र १६५५-५६--१६५६-५७ १५३ १४६ १.०५ 
१६५५-५६--१६५६-५७.. २१० १६६ श्र 
आरांप्रप्रदेश १६५७-४५८--१६५६-६० ध्व्र (334 ण्ध्ए 
उड़ीसा १६५७-५८--१६५६-६० इण्र २६० १.१६ 
विहार १६५७-५८--१६५६-६०. ४३३ ३३६ १.२६ 
मंघेर १६५७-५८--१६५६-६०. ४७० ३६३ १.२० 

१६४७-५८--१६५६-६०. ४५० डे३६ शैररे 
१६५७-५८--१६४५६-६०.. छठ१ श्द्रर्‌ श्३े८ 
हरियाणा १६६१-६२--१६६३-६४ श्छर ४३० १.०८ 
मध्यप्रदेश १६६२-६३--१६६४-६५ ४र४ इशश श्र 
राजस्थात १६६२-६२--१६६४-६५ र्३६ २७० ०प& 
केरल १६६२-६३--१६६४-६५ ६७३ ध्र्श १.०६ 
गुजरात १६६६-६७ छषद८ 345-॥ ०६७ 





खोत: टेविल ४.४ इन्डियन एड्रोडसचर इन डोर: १० था एडीउने 


ड४ड भारतीय कृपि-प्रर्थव्यवस्था 


कृषि-उत्पादिता को अ्रति इकाई निविष्टि कृषि उपज के यूचकांकों द्वारा भी व्यवत किया 
जाता है। यह उत्पादन-दक्षद्रा का ग्रधिक शोधित माप है। इस विधि में कृषि-उत्पादत के 
सूचकाको को कुल निविष्टि के मूचकाको द्वारा विमाजित किया जाता है और इस प्रकार 
उत्पत्ति-निविष्टि अनुपात सूचकाकों के रूप मे परिकलित किया जाता है | भारत में उत्पादन" 
सूचकांक उपलब्ध हैं परन्तु कुल निविष्टि के सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं। अमरीका में कृपि- 
उत्पादिता इसी विधि द्वारा परिकलित की जाती है । 

उत्पादिता के ग्रन्य मापो का अध्ययन करने से पहले परम्परागत तथा आधुनिक कृषि मे 
भ्रस्तर को समझ लेना जरूरी है। 


२.६१ परम्परागत तथा आधुनिक कृषि 

जैसाकि शब्दों से विदित होता है, परम्परागत कृषि अधिकाश निविष्ठियो के लिए 
परम्परा से प्राप्त सताधनी पर निर्भर है अर्थात्‌ निविप्टियो का झधिकाश उन ससाधनों से 
प्राप्त होता है जो परिवार के स्वामित्त्व में हैं और जिन्हें खरीदना नही पडता | दूसरी झोर 
भाधुनिक कृषि उर्वेश्क, भ्रधिक पैदावार वाली किस्म के बीज, भाड़े के मानव श्रम (हायडे 
लेबर), कप (ट्रैंकशन), सिंचाई तथा पादप रक्षण (प्लान्ट प्रोटेक्शन) पदार्थ प्रादि श्रीत 
निविष्टियों (परचेज्ड इनपुट्स) पर प्राश्रित हैं। वास्तव में घूसरे वर्ग की निविष्टियों का 
कृषि क्षेत्रक के बाहर उत्पादन किया जाता है दथा उपयोग के लिए उन्हे खरीदना पडता 
है । दुमरी ग्रोर पारिवारिक फार्म, पूंजी व श्रम जैसी परम्परागत निविष्टियाँ परिवार में से 
ही प्राप्त होती हैं श्रौर कूपक को उनके लिए फार्म के बाहर कुछ खर्च नही करता पड़ता ॥ 
अतः फार्म में क्रीत निविष्टियो तथा कुल निविष्टियो मे अनुपात उसके ग्राधुनिकीकरण का 
सूचक है । सारणी २१६ में दिए गए आँकडो के आाध्यर पर आधुनिकीकरण की कोटि 
(ढिग्नी ग्रॉव मार्डनाईजेशन) इस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। 
सारण्ती २-१६ आधुनिकीकरण की कोटि. 'प्राघुनिक तथा कुल नित्रिप्टियों पर भूस्वामियों 

द्वारा संचालित फार्मों मे प्रति एकड व्यय: वाडियाद तालुका के सैम्पल फार्म: 











परिमाण क्‍नुसार (रुपयों में) 
आधुनिक तिदिष्टियाँ व्वनिश 
बरिमाण वर्ग उर्वरक कीटनाशोी सिंचाई ट्रैक्टर कुल अन्य कुल आधुतिकीकरण 
डिकिष्टियाँ का सझूचकाक 
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खोव : अग्रो-इकोनोमिक रिसर्च सैन्टर, वल्लभ विद्या नगर, गुजरात 


कृषि पूर्णंत. झाघुनिक कही जायगी यदि उत्पादन-प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी निविष्टियों 


उत्पादन दक्षता : कृषि-उत्पादिता डर 


को क्रय करना पड़े | इस परिमाषा के अनुसार यदि एक कृषक को परपरागत निविष्टियों 
के लिए भी खर्च करना पड़े अर्थात्‌ यदि वह भूमि पट्टं पर ले तथा श्रमिकों को मजदूरी 
दे तो कृषि आधुनिक कहलाएगी चाहे वह आधुनिक देज्ञानिक निविष्टियों तथा पूजी उपस्करो 
का प्रयोग न भी करे । 

यहाँ यह श्रश्न उठता है कि यदि नवीन निविष्टियो तथा आधुनिक मशीनरी को खरीदने 

के लिए आवश्यक पूर्जी प्राप्त हो तो क्या कृषि का पूर्ण आधुनिकीकरण सम्मव है ? 
उपरोक्त मापदड के झनुसार ऐसा सम्भव नही है । श्रधिक से अधिक हम आशिक आधुनिकी- 
करण ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके निम्न कारण हैं * 

() नई टैक्‍नोलोजी जो नवीत निविष्टियों पर निमित है वही लागू हो सकती है 
जहाँ पर्याप्त मात्रा मे सामयथिक जल की व्यवस्था सुनिश्चित हो श्र्थाव्‌ यह 
छिचित क्षेत्रों तक हो सोमित है ) मारत भें जल-ससाधनों द्वारा कुल ८५.२ करोड़ 
हैकदर भूमि की सिंचाई की जा सकती है जो कुल कृष्य भूमि (कल्टीवेवल लैंड) 
का ४२ २ प्रतिशत बनता है । इस भ्रथं मे नवीन टैक्नोलोजी वहाँ ग्रच्छी प्रकार से 
लागू नहीं की जा सकती जहाँ जल दुष्प्राप्य हो या नियत्रित तथा पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध न हो । इस प्रकार कुल कृष्य भूमि के ५७.८ प्रतिशत भाग में जो 
वर्षा पर आश्रित है, कुषि परंपरागत ही रहेगी । 

(79) मारत में कृषि मुख्यत- परिवार-उद्यम है। परिवार अति प्रचुर श्रम शक्ति (सुपर 
एबन्डेन्ट लेबर फोसं ) का मुख्य स्रोत है। इस श्रम शक्ति के लिए कृषि से बाहर 
बेकल्पिक रोजगार के अवसर नही के बराबर हैं भर इस प्रकार उसकी विकल्प 
लागत शूल्य है | परिवार श्रम के एक बडे भाग का उपयोग नही किया जा 
सकता । कृषि के आधुनिकीकरण्य तथा उत्पादन दक्षता में वृद्धि के लिए यह 
आवश्यक है कि कृषीतर क्षेत्रक अर्थात्‌ उद्योग और सेवाग्रों मे रोजगार के भ्रधिक 
अवसर प्रदान किये जाएं । 

अतः कृषि के आधुनिकीकरण मे द्विधा यातायात (टू वे ट्रैफिक) सन्निहित है. 

(क) विस्तारशील कृपीतर क्षेत्रक से आधुनिक निविष्टियों का ग्रन्तर्वाह, (ख) कृषि 

क्षेत्रक से कृपीतर क्षेत्रक की ओर श्रम का बहिर्वाह । 

कहने का अ्रभिप्राय यह है कि उद्योग का विकास तथा कृषि का रूपांतरण साथ साथ 

होने चाहिये । कृषि का कारक-बाज़ारो (फंक्टर मार्कट्स) द्वारा बृहत्तर प्रध॑व्यवस्था के साथ 
एकीकरण (इल्टीग्रे शव) क्‌षि के ग्राधुनिकीकरण की मूल शर्त है। कूषि -उत्पादिता में वृद्धि 
के फलस्वरूप विक्रय अधिशेष (मार्कटेबल सरप्लस) में वृद्धि होती है तथा एकीकरण क 
ब्क्रिया को बल मिलता है । 

यहाँ निविष्टियों तथा फार्म उत्पादन व्यय के स्वरूप का संक्षिप्त विश्लेषण उचित ही 

होगा । सामान्यतः कुछ निविष्टियाँ उत्पादक को अपने पास से ही प्राप्त होती हैं जेसे भूमि, 
पूजी, परिवार-श्रम, खेत पर उत्पादित बोज, खाद तथा पशुओं का चारा इत्यादि-इत्यादि | इन 
मदों को लागतें वे अपने पास ही रखते हैं, इसलिए “प्रतिधारित लगाते (रिटेन्ड कॉस्ट)कहलाती 
हैं। दूतरो झोर जो लागतें फार्म के वाहर निविष्ठियों के विक्रेतामों को देनी पड़ती हैं 


४६ भारतीय कूषि-अभंव्यवस्था 


'नकद बस्तु लागते” (पेड प्राउट कॉस्ट) कहलातो हैं । 

क्योकि कुषि-उत्पादिता अर्थात्‌ उत्पत्ति-निविष्टि-अनुपात वास्तविक ग्राय तथा वास्त- 
विक खर्च के आधार पर परिकलित को जाती है, इसलिए खेत पर उत्पादित चारे आदि 
म॒दो का मूल्य कुल आय में सम्मिलित नही किया जाता । इसी प्रकार परिवार तथा विनिमय 
श्रम (या निःशुल्क श्रम), अपने खेत का वीज, चारा तथा खाद श्रादि निविष्टियो का मूल्य 
कृषि उत्पादन खर्चों से बाहर रखा जाता है तथा व्यय मे सम्मिलित नहीं किया 
जाता है । 

भारत में उत्पत्ति-निविष्टि अनुपात से सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए कोई 
विशेष प्रयल नहीं किए गए हैं। सिवाय "फार्म प्रबन्ध अध्ययत' (फार्म मैनेजमैंट स्टडीज) गैसे 
कादाचित्क तथा छुट पुद् प्रयत्नो के, इस दिशा में कोई गम्भीर प्रयत्त नहीं किये गये । 
यह हमारी साख्यिकीय सक्रियता का दु खद निदर्शन है कि वर्षों तक महत्त्वपूर्स समस्याग्रो 
से सम्बन्धित सब श्रॉकड उपलब्ध न कराएं जाय । इनके बिना सरकारी क्ुपि-तीतियों को 
जाँच करना कठिन है। 


२.१२ कृषि-उत्पादिताः उत्पत्ति-निविष्टि अनुपात 

आशिक दक्षता में वृद्धि के लिए यह प्रावश्यक है कि ऐसे उपाय अपनाये जायें जिनसे 
निविष्टियो पर खर्च हुए एक रुपये के बदले मे अपेक्षाकृत अधिक उपज मिल सके । इससे 
ही संवधित एक और प्रश्न भी है कि 'इस एक रुपये से कौन-कौन सी और कितनी-कितनी 
निविष्टियाँ खरीदी जाये”? एक बात पश्रनिवायं है भ्ौर वह्‌ यह कि निबिष्टि-कारफों का 
संयोजन इस प्रकार किया जाबे कि लागत को प्रति इकाई के बदले मे अपेक्षाकृत झधिक 
उत्पादन प्राप्त हो। हे 

कूपक की सुर्य समस्या यह है कि उसे अपने संसाधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त 
करने के लिए कितनी पूंजी की झावश्यकता होगी ? उसे उन्त निबिष्टियो (जो वह दूसरों 
से सरीदता है और जिनके लिए उसे नकद राशि देनी है ), के लिए पूजी का प्रबन्ब 
करना पड़े गा। अतः उत्पादन-दक्षता काफी हृद तक कृषि की परिवर्ती (प्रचालन) लागतो 
पर निम्मेर होगी अर्थात्‌ उस व्यय पर निर्मर होगी जो वह बीजों, उ्वेरको, खाद, भाड़ 
के श्रम, क्षण, पस्लिचाई तथा पोब-रक्षण पदार्थों पर करता है| यही कारण है कि 
कपक इस व्यय मे किफायत करना चाहते हैं जो वे कृषि के बाहर निविष्टियो के विक्रेताओं 
को देते हैं तया प्रतिधारित व्यप्त मे किफायत्त नही करना चाहते 3 अधिक प्रतिफल देने वाली 
निविष्टियो का कृपि-अथंव्यवस्था के विकास मे विशेष महत्त्व है क्योंकि उनके उपयोग से 
ही उत्पत्ति-निविष्टि-प्रनुपात में चूद्धि होती है। इसीलिए उत्पत्ति-परिवर्ती व्यय-अनुपात, 
जत्पत्ति-निविष्टि-अनुषात की अपेक्षा दक्षता का बेहतर माष है 

कृषक का मुख्य उह्दं श्य अ्रधिक कूपि-उत्पादन करना है परन्तु महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 
ऐसा किस लागत पर हो ? उत्पादन-लागत मे कमी आ्िक दक्षता का महत्त्वपूर्ण प्रंश है । 
झत: कृपक को अधिकतम उत्पादन करने के लिए निविष्टियो का “स्यूनतम लागत सम्मिश्रण 
(लीस्ट कॉस्‍्ट कॉम्बिनेशन झाँव इनपुट्स करना पड़ेगा) । यह उद्ं श्य तभी पूरा हो सकता 


उत्पादेत दक्षता : कृषि-उत्पादिता ड७ 


है यदि जेतो में नवीन लाभकारी प्रविधियो को अपनाथा जाय और विभिन्न जिविष्टियाँ 
न्यून रियायती कीमतों पर उपलब्ध हों । नई कूषि मशीनों तथा यत्रों का आविष्कार, अधिक 
पैदावार वाली किस्म के बीजों का विकास, पशुधन की नसल में सुधार तथा नए 
डगों का विकास, उत्पादन-दक्षता तथा उत्पत्ति-निविष्डि-अनुपात को बढ़ाने मे सहायता 
द्वेते हैं । 

वर्तमान संदर्भ मे कृपि-उत्पादिता “प्रति इकाई लागत उपज' द्वारा मापी जाती है । 
दूसरे शब्दों में यह एक रुपये के व्यय का प्रतिफल है । उत्पादिता तथा शस्य-स्वरूप के सबंध 
के प्रसंग मे हम कह सकते हैं कि यदि 'क' फसल के उत्पादन में निवेशित एक रूपये का 
प्रतिफल 'ख” फसल के उत्पादन से निवेशित एक रुपये के प्रतिफल से श्रधिक हो तो संसाधनों 
का 'ख! फसल से हटा कर 'क” फसल उत्पादन में लगा देना चाहिये । 

देखा जाय तो एक कृपक झपते कार्य से अधिकतम उपज प्राप्त करने की भ्रपेक्षा अधिक- 
तम ल्लाभ प्राप्त करना चाहेगा | सो उसकी हृष्ठि से प्रति इकाई लागत उपज की प्रपेक्षा 
, प्रति इकाई लागत निवल लाभ फार्मे-दक्षता का अधिक उपयुक्त माप है। भ्रतः फार्म-दक्षता 
का प्रध्ययन कृषि संक्रियाग्रो (फार्म आपरेशन) की लाभकारिता (प्रोफिटेविलिदी) के संदम में 
किया जाना चाहिये ! 

निवल लाम (नेट प्रॉफिट) --सकल झाय-कुल लागत । 

निवल झाय 
कुल लागत 
सारणी २.१७ मे, फार्म प्रबन्ध अध्ययनों के आबार पर उत्तर प्रदेश मे कूषि-व्यवसाथ की 
लाभकारिता (प्रोफिटेबिलिटी) दी गई है । 


सारणी २.१७ प्रति हैक्टर आय तथा लागतः कृपि-व्यवसाय 


जिज्ञा सर्वेक्षण अवधि सकल आय कुल लागत निबल लाभ प्रति इकाई लागठलाभ 


प्रति इकाई फार्म-दक्षता अर्थात्‌ लाभकारिता न 
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इस अवधि मे क्षेत्र का प्रति इकाई लागत लाभ तोन गुणा हो गया है | 
२.१३ लागत संरचना तथा फार्म व्यवसाय-आय 


प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पाद का न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना चाहता है। हम 
यह प्रध्ययत कर चुके हैं कि प्रत्येक कूषक उस खर्द में जो वह फार्म के दाहर निविष्टि-कारकों 


रद भारतीय कृपि-अयंव्यवस्था 


के विकर ताञों को नकद या जिन्‍्स के रूप मे देता है, किफायत करने का प्रथत्तन करता है । 
बह प्रतिधारित व्यय (कॉस्ट रिटेल्ड) की ओर ध्याव नहीं देता | इसलिए वह अपनी सकल 
क्राय में से परिवर्ती लागत (वेरियेबल कॉस्ट्स) निकाल कर जो उत्पादन का मूल्य बचेगा, उसे 
अधिकतम बनाने का प्रयत्न करेगा झर्थात्‌ दह प्रति इकाई परिवर्तों व्यय से अधिकतम कूदि 
(फार्म) व्यवसाय-आय प्राप्त करना चाहेगा 

फार्म (कृषि) ज्यवप्ताय झायरू-सकल श्राय-परिवर्ती लागतें ॥ 


कपषि व्यवसाय आय 
कुल परिवर्ती व्यय 


(परिवर्ती लागतें वे व्यय हैं जो कृषक नकदी या जिन्स के रूप मे करता है) 


सारणी २.१८ देखें। 
सारणी २.१८ पजाब में बडे फार्मों की लागत सरचना तथा लाभकारिता 


प्रति इकाई परिवर्ती लागत झाय८> 


(स्पयो में) 
प्रद्वि फ़ाम नकद ब्यय कुल फार्म प्रति इकाई 


चर्ष सकल बाय थीज उर्देरके खाद मजदूरी वन्य नकद व्यवत्याप परिवर्ती लागत 
रुपये. आय कृषि व्यवसाय 
आय 
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सारणी से स्पष्ट है कि फार्म-व्यवसाय की लामकारिता मे कमी हुई है । 

कूपि व्यवसाम-भ्राय (फार्म बिजनस इनकम) चह भ्रतिफल है जो कृपक्त को बीज, खाद, 
रब रक, भाड़े के मानव श्रम, पशुश्रम, भू-राजस्व, सिंचाई तथा लगाने श्रादि पर नकद या 
जिन्‍स के रूप में किये गये व्यय को पूरा करने के उपरात प्राप्त होता है । फार्म व्यवसाय- 
श्राय कृपक के स्वामित्व वाले ससाधनो ग्रर्थात्‌ भूमि, श्रम तथा ग्रचल पूणी का कुल प्रतिफल 
है । क्योकि इन संसाघनों के मूल्यों के भ्रारोपण मे अनेक समस्याएँ होती हैं तथा व्यक्तिपरक 
भुल्याकन (सब्जेक्टिव इवेल्युएशन) करना पड़ता है इसलिए मारतीय परिस्थितियों में 
विमिल्ल क्षेत्री में कृषि आय-स्तरों में तुलना करते के लिए नेट (निवल) झाय सार्थक 
संकल्पना नहीं है । ऐसा करने के लिए कुपि-व्यवसाथ-श्राय अधिक सार्थक सकल्‍्पना है। 

इसलिए विभिन्‍न क्षेत्रों मे कृषि व्यवश्ाय दक्षताझों मे अन्तर का अध्ययन करने के 
लिए निवल झाय-कुल लागत श्नुपात (प्रति इकाई लागत लाभ) की अपेक्षा कृषि व्यवसाय- 
झाय-नकद एवं जिन्‍स व्यय अनुपात (अर्थात्‌ प्रति इकाई परिवर्ती-लागत कृषि व्यवसाय 
आय) अधिक सार्थक माप है सारणी २.१६ में फार्म प्रबन्ध-अध्ययनों के आधार पर 
विभिन क्षेत्रों मेंकूषि व्ययताय आय-सकद जिन्स व्यय भनुपात दिए गए हैं। 

धान की खेतो से सबसे अधिक कृषि-व्यवसाय-ग्राय तामिलनाडु से प्राप्त होती है जो 
स्िचित ऋतु । व सिचित ऋतु ।[ के लिए क्रमश. ३७३ हंपये प्रति हैवेटर त्या ४५१ ४६० 





उत्पादन दक्षता : कृपि-उत्पादिता है 


सारणी २१६ (क) घान की कृषि से प्रति हैक्टर प्रतिफल (रुपयों में) 








१ ३ ३ डे भू है 
झेत्न फ्रसल सकल आय नकद व जिन्स व्यय कृषि व्यवसाय आय बनुपात 
(५):(२) 
प्‌. बगाल अमान शभरर १ 34 0 48.4 २६५९६ ९०६ 
ओऔस ४१३९६ श्ध्ष्ड २१५२ १०८ 
तामिलनाडद सिचित ऋतु ॥ ८&२९० भश८ा& ३७३-१ ०७२ 
#. आयी दश्३४.. ४०२३ डश्हर श्र 
आध्र प्रदेश ,, हे. ७३०७ डेर७प शेर२६ ०७५ 
रे ही ७०७८ ड७र १ २३५७ ०ध्० 
अ्रस्तेचित घान ३६२४ २४३*३ श्ष्६१ ०६१ 
उडोसा डे इेन्घ८ १५०२ १५८६ श्०९ 
बिहार 2०३७ ६६३२७ २६६७ ३६७० श््र्रे 
मध्यप्रदेश वर; ४०४६ १४५८८ र४ड७१्‌ १५६ 
केरल हर परे०& ६६४२ १६६७ ०२५ 





खोत फार्म मैनेशमेट इस इण्डिया, मिनिस्‍्ट्री ऑफ फुड, अप्ने ल, १६६६५ 
# प्रति इकाई परिवर्ती लागत कृषि व्यवसाय आय। 

प्रति हैकदर है। सब्रसे कम कृषि-व्यवसाय आय उड़ीसा से प्राप्त हुई जो १५८.६ रु थी । 
यद्यपिकेरल में प्रति हैक्टर सकल आय (८३१ २०) काफी ऊँची थी, कृषि-व्यवसाय-आाय केवल 
१६७ ० प्रति हैक्टर थी | इसका कारण नकद व जिन्स व्यय है जो केरल में दूसरे क्षेत्रों 
की तुलना में सबसे अधिक है। ऊँची परिवर्ती लागत का मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र 
में प्रधिकाश मानव-श्रम मजदूरी पर मिलता हूं । स्पष्ट है कि केरल में कषि-व्यवस्ाय-प्राय> 
नकद-व्यय-अ्रनुपात दूसरे क्षेत्रो की भ्रपेक्षा सबसे कम है। यह प्रनुपात मध्यश्रदेश के लिए 
सबसे अ्रधिक है जहाँ एक रुपये के परिवर्ती व्यय के फलस्वरूप १.५६ रु० की कूषि-व्यवसाय- 

आय भ्राष्त होती है । 
सारणी २१६ (ख) से स्पष्ट है कि उच्चतम प्रति हैक्टर कृषि-व्यवसाय-ग्राय हरियाणा 
में सिचितर गेहें से प्राप्त हुई। हरियाणा मे सिंचित गेहूं फल के लिए कृषि-व्यवसाय-आराय- 
सकद जिन्‍म व्यय अनुपात २.४६ था जो मारत में घिंचित गेहूं के लिए सबसे अधिक था । 
राजस्थान में प्रति हैक्टर कृपि-व्यवसाय-प्राथ १८८ रु० थी और प्रति इकाई नकद-जिन्स 
व्यय कृपि-व्थ्वसाय-ग्राय केवल ०-५० थी गर्थात्‌ हरियाणा की अपेक्षा पाँचवाँ माग थी। 
जहाँ तक अ्सिचित गेहूँ की फसल से भ्राप्त प्रतिफल का-सम्वन्ध है यह हरियाणा क्षेत्र को 
छोड़कर सब क्षेत्रो में बहुत कमर है। यह प्रतिफल सबसे कम उत्तर प्रदेश तथा भहाराष्ट्र 
(नासिक) में है। अतः झाय-व्यय-ग्रनुपात हरियास्ा मे झन्य क्षेत्रों की भ्रपेक्षा काफी 

प्रधिक है । 

शस्प -स्वरूप को समस्या कृपि-व्यवत्तायक्री लामकारिता से सम्बन्धित हैं । प्रत्येक कृषक 


भ्र्० भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था 


सारणी २१६ (ख) गेहूँ की कृषि से प्रत्ति हैकटर प्रतिफल (शुपयों मे) 

















| ५५ ३ ६ कर ६ 

क्षेत्र फसल सकल आय नकद व जिन्स  हुषि व्यदसाय अनुपात * 
व्यय आय (५): (४) 

उत्तर प्रदेश अर्तिचित गेहूँ २६३.५ रछ८,७ श्ध८ जण्ध 

समिचित ,, ५०६६ इंद्र १४८ १ 55 ५ ॥ 

पंजाब अभिचित ,, १६५.८ १३४.२ ६१.६ हि 

सिचित ,, डरप.० रडड४ड ० रैप४,० नज्श्‌ 

हरियाणा+ अर्तिचित ,, अद्दद. १५६.७ ४११.८ २६३ 

स्िचित ,, र७छ७ ० श्६५ ६ 284 २.४६ 

महाराष्ट्र ग्रसिचित ,, १४६ ५ ६७.१ ड्ह्ड ७ भ्रर 

(अहमद नगर) सिचित ,, २६२.६ १६६१ ध्३्८ ०५५ 

(नाप्िक) प्रर्तिचित ,, १००.३ घोड,० १६.३ ण्३६ 

सिचित ,, रध्१्र र२१७.४ ७३.७ णरेड 

राजस्थान विचित ,, भ््र४ड ५ ३७६.६ श्८घ७.६ ०५० 





स्त्रोत फार्म मेनेजमेट इन इण्डिया, मितिस्द्री ऑफ फुड, अपर ले, १९६६९, 

# प्रति इकाई परिवर्ती लागत कूषि ब्यवसाय-आाय + सर्वेक्षण के समय कजाब का भाग 
उस फ्मल का उत्पादन करना चाहेगा जिसमे उसे लाभ की अपेक्षाकृत ऊँची दर प्राप्त हो । 
यदि 'क' फसल के उत्पादन से प्राप्त प्रति इकाई परिवर्ती लागत कृषि व्यवसाय-प्राय “व 
फसल की प्रपेक्षा अ्रधिकत हो तो कृषक अपने ससाधनों को 'क' फसल के उत्पादन में 
लगाएगा । 

हमारे वर्तमान अ्रष्ययन के लिए अनेक जटिल सम्बन्धो का विश्लेपण करता पड़ेगा । 

विभिन्‍न आधुनिक तथा परम्परागत निविध्टिनकारकों के झतिरिक्त कृषि-उत्पादिता ग्रधबा 
कृषि-व्यवसाय-प्राय जोतो के आकार, लागत-सरचवा, कृपि-पष्यों की कीमतों, भूमि नीति 
तथा उधार सुविधाग्रो जैसे अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं। इनका उल्लेख भन्‍्य 
अध्यायो में किया जाएगा ॥ 


; अध्याय रे 


जल प्रबन्धन तथा सिचाई 


३.१ परिचय 
पादप बृद्धि के लिए उत्कृष्ट जल का सामयिक तथा उचित मात्रा मे समरण परमावश्यक 
है । पौधों को अकुरणा, वृद्धि तथा फलन के दौरान अनेक प्रमुख समयो पर जल की आव- 
श्यकता होती है तथा उत्कृष्ट बीज, उत्तम जुताई, उ्बंरक उपयोग तथा पादप-रक्षण जैसे 
उपाय भी झ्धिकतम उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते यदि समय पर जल की पर्याप्त 
सारणी ३१ १६७२ मे बरित क्षेत्रों में वास्तविक तथा सामान्य वर्षा 








वर्षा क्षेत्र बाधिक वर्षा वृद्धि या न्‍्यनता 
वास्तविक सामान्य सामाग्य का प्रतिशत 
गा॥5, में ग्रागा$ में 4८ 
१. नागालैंड, मनीपुर, मिश्ञोरम, 
त्रिपुरा रडरप १ २०८६४ +३२ 
२ उप हिमालयीन पश्चिमी 
बंगाल रैघ्षर३े रे २६७१ ६ 
३ विहार (मैदानी क्षेत्र) फोडड 8 १२५६.३ 
४, उत्तर प्रदेश (पूर्व) छ७छ७ ७ शृश्शृ८४ 
५ राजस्थान, पश्चिम २०२.५ ३०७.२ 
६, राजस्थान, पूर्व ३६७ ३ ७२१.८ 
७ मध्यप्रदेश, पश्चिम झण्ध्ूरै १०७६२ 
८. स्वराष्ट्र व कूच २६५.५ श्ध्प ६ 
६. कोकण (गोवा समेत) १७३६.४ २३२६.५ 
१० भध्य महाराष्ट्र ३३५.७ ६८३१ 
११, मराठवाडा ३६२४ छपघ६ ७ 
१२. विदर्म ६६०.६ ११००.६ 
१३ त्तामिलनाडु (पाडोचेरी समेत) १२१७.१ &५८.३ 
१४. केरल २७३०.२ १५७६.३ 
१५. तिलंगाना ६५१.७ ६५३५ 








खोत : विज्ञान तथा भू-भोतिकी का कार्यालय, पूना, १६७२. (भरहानिदेशक बी स्वीकृति से) 





श्र भारतीय कृपि-प्र्थ व्यवस्था 


मात्रा उपलब्ध न हो । जल पौधो का जीवन रक्‍त है तथा इसका काल-समंजन, इसकी मात्रा 
तथा सप्तग्न गुएदत्ता छूपि-उत्तादिता के निर्धारण मे क्राति कारक हैं| 


३.२ वर्षा तथा इसका वितरण 


भारत मे वर्षा जल-समरण का मुल्य स्लोत है और जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है, कुपक 
बुरी तरह प्रकृति की उदारता पर ग्राश्नित हैं। वर्षा भ्रत्यधिक प्निश्चित है तथा सारसी 
३ ६ में दिए गए वास्तविक एवं सामान्य वर्षा के आँकड़े इस कथन की सत्यता को भली 
भांति दर्शाते हैं। 

सारणी से स्पष्ट है कि भारत मे वर्षा केवल अत्यधिक अनिश्चित ही नहीं ग्पितु 
इसका वितरण मी बडा ग्रसमान है। उदाहरणार्थ पश्चिमी राजस्थान जो वहुत कम वर्षा 
वएला क्षेत्र है उसमे केबल २०.१ ८७, वर्षा हुई जबकि सामान्यतः वापिक वर्षा ३०.७ एए- 
होती है । दुमरी भोर उप हिमालयीन पश्चिमी बंगाल मे १८८ ८७, वर्षा रेकार्ड की गई 
जबकि सामान्य वर्षा २६७ ८70 है। यह स्पष्ट है कि वर्षा को दृष्टि से १६७२-७३ का 
वर्ष अनुकूल नहीं था | देश के अधिकाश भागों में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा की अपेक्षा 
३० से ६० प्रतिशत तक कम हुई है। केवल खाडी द्वीपसमूह, तटीय आप्रप्रदेश, रामलासीमा, 
तामिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक तथा केरल मे वर्षा सामान्य से अधिक हुई है । 

वास्तव से वर्षा को अ्निश्चितताएँ तथा पपसामान्यताएँ मारत में कूपि के नियमित घटक 
हैं। प्रतिवर्ष देश का कोई न कोई भाग या तो मूखाग्रस्त (सामान्य से २० प्रतिशत कम 
वर्षा) होता हैं या बाढो से पीडित होत। है। सारणी से स्पष्ट है कि १६७२-७३ वर्ष में 
देश के अनेक भागी मे भपकर सूखा पडा है । यह ध्याव रहे कि जल का अमाव अकुरण को 
रोकता है और पौधे को तेजी से बढने नही देता । वर्षा की असफलता के कारण प्काल की 
सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिसके बडे मयंकर परिणाम होते हैं । प्रत्यधिक वर्षा बाढें 
लाती हैं, खडो फप्तनों को बहाकर ले जाती हैं, सार्वजनिक मुविधाओो को हानि पहुंचाती हैं, 
जान-माल को नष्ट करती हैं तथा देश की भ्रर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव डालती हैं ) कहने का 
प्रमिप्राय यह्‌ है कि वर्षा का अभाव अथवा अधिकता दोनों ही उत्कृष्ट कृपि के लिए ठीक 
नही। 


सारणी ३२ वर्पा का ऋतु-अनुसार वितरण 








कऋषाक बर्षा ऋतु अवधि बाधिक वर्षा का प्रतिशत 
हैः दक्षिए-पश्चिमी मानसून जून-सितम्बर ७३.७ 
मानसूनोत्तर भक्दूबर-दिसम्बर श्३.३ 
३. शीत ऋतु अथवा उत्तर- 
पूर्वों मानसून जनवरी-फरवरी २.६ 
४ मानसून पूर्व मार्च-मई श्न्ड 





खोत - खारणी २.४ सक्षिप्त भारठीय कृषि १० वा सस्करण 


जल प्रवन्धन तथा सिंचाई श्३ 


भारत में वर्षा कौ एक भ्रन्य विशेषता यह है कि अधिकाश क्षेत्रो मे यह दक्षिण-पश्चिमी 
भानसूत ऋतु की अल्पावधि मे साद्वित है तथा वर्ष के बृहतर साग मे यह बहुत ही कम होती 
है । ऋतुवार घर्पा का वितरण उपरोक्त सारणी ३३ में दिखाया गया है । 
ब्रत: कुल वापिक वर्षा के ७० प्रतिशत से भी प्रधिक वर्षा जून-सितम्बर के चार महीनों में 
होती है जवकि केवल एक चौथाई वर्षा वर्ष के शेप भाग में होती है। विभिन्‍न अवधियों मे 
वर्षा का यह अ्रसमान वितरण समस्या को और भी प्रधिक विकट वना देता है ) अ्रधिकतम 
लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्षा का नियत्रण, सग्रहण तथा वितरण 
सामयिक हो । 
वर्षा की अनिष्चितता तथा झपसामास्यत्ता से त्ताहपय केवल वर्षा की मात्र(त्सभक विभिन्‍नता 
या इसकी पूर्ण अनुपस्थिति से ही नहीं बल्कि इसके काल समंजन में विभिन्‍्तताझो से 
की है। सफल कृषि के लिए वर्षा कृषि को जल-प्रावश्यकता के झनुरूप होनी त्राहिये जो 
तापमान, विकिरण, आपेक्षिक आ्राद्रत्ता, व! तथा मेठाबोली (उपापचयी) प्रक्रियाश्रों ्रादि 
पर निर्भर है | भारत मे वर्षा प्रत्यन्त ग्रनियमित है ।या तो यह बहुत जल्दी हो जाती है 
या बहुत देर से भ्राती है और इस प्रकार बहुत से क्षेत्रों मे कृषि सक्रियाओं वे! समय-विभाग 
में गड़बड़ी हो जाती है । 
उल्लेखनीय है कि राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिम गुजरात तथा देश के भनेक भश्रन्य 
मार्गों में सूख (सामान्य वर्षा से २० प्रतिशत कप्त) की प्राथिकता (प्रोबेबिलिटी) 'र३ है 
भ्र्थाव्‌ प्रत्येक तीन वर्षों मे से एक वर्ष मे सूखा पड़ने की सम्भावना है | सारणी ३.३ में 
सर्वभारत प्राधार पर विभिन्‍न वर्षों में हुई वर्षा-परिमाण की तुलना की गई है । वर्षा को 
झनिश्चितता तथा अनतियमितता स्पष्ठ है | 


सारणी ३.३ प्ननाज-उत्पादन हेतु वर्षा सूचकाक 
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मानसून १०० (७०.४७ रै७.४६ डड.३ ४०.०७ २३.४६ १६.४ 
सर्व कृषि 
गारत वर्ष १०० १३०१.६४५ (१०४,८० ७ड.१० ८३.5३ १०३.०० ५६.१४ 


घोत : सारणो ३, १६६८-६६ फोर्ड द्वेन्स प्रोडक्शन, “मौसम का सापेक्षिक योगदाद और नदीत 
ओद्योगिकी रैल्फ, डच्तू- कमिप्स । 

सारणी ३.३ पर सरस्तरी तोर से नजर डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि १६६४-६७ 

अ्रवधि तथा १६६४-६६ वर्ष वर्षा की दृष्टि झे प्रतिकूल रहे हैं। (६६४५-६६ तथा 





भ्र्ड भारतीय कृषि-पर्थव्य वस्था 


१६६६-६७ में मयकर सूखा पडा है तथा वर्षा की कमी के कारण खाद्य-उत्पादन में बहुत 
अधिक कमी हुई है। १६६८-६६ में मी यही अ्रवस्था रही ओर खाद्यान्न-उत्पादन 
१६६७-६८ के ६.४०५ करोड टन की अपेक्षा १६६८-६६ में ६.४०१ करोड टन हो गया। 

समस्या के उचित स्वहप को समभने के लिए निम्न बातों वर विचार करना 
आवश्यक है * 

असामास्य वर्षा' का अभिप्राय उस वर्षा से है जो सामान्य मौसम परिस्थितियों मे प्रत्या- 
शित है अर्थात्‌ जिसकी एक विशिष्ट ग्रवधि मे क्षेत्र द्वारा सामान्यत' प्राप्त होने को सम्भावना 
है । यह याद रखता चाहिये कि सामान्य वर्षा का श्र्य साम्रात्य परिस्थितियों मे अधिक 
तम कृषि-उत्तादन के लिए वर्षा की सामान्य प्रावश्यकता नही है । 

भारत में कृूपीय उद्देश्यों के लिए वर्षा के वितरण का अध्ययन हम नेट कृषिगत क्षेत्र 
का वर्षण-परिमाणानुसार वर्गीकरण भी कर सकते हैं। सारणी ३.४ मे नेट वोये गए क्षेत्र 
को तीन वर्गों मे बाँटा गया है ॥ 

(१) प्रधिक वर्षा का क्षेत्र (११५० शाप्रा5 भ्रथवा अधिक) 

(२) मध्यम वर्षा का क्षेत्र (७५०आआा05 से ११४०४४705) 

(३) न्यून वर्षा का क्षेत्र (७५० 77795 से कम वर्षा) 


सारी ३ ४ वर्षा अनुसार क्षेत्र का वर्गीकरण 





बर्षा उच्च वर्षा अध्यम वर्घा क्यून वर्षा कुल क्षेत्र 
(११६५ ग्रा॥5 तदा अधिक) (७३०-११५० 7775) (७४७ गाएसे कम) 


नेट थोया गया क्षेत्र ४१७ ६३ ४७१ १३.८१ 
(करोड हैवदर मे) (३०२०) (३४.७९) (३४१५) (१००५) 








स्रोत सारणी २.६ सक्षिप्त भारतीय कृषि १०वाँ सस्करण, १६९७०. 
३.३ कृत्रिस सिचाई सुविधाओं के विकास की आवश्यकता 

देश के १३८१ करोड हैक्टर कपिगत क्षेत्र मे से लगभग ४ १७ करोड हैक्टर भूमि मे 
झौसत ११५०॥४एा. तथा अधिक वर्षा होती है। ४.६३ करोड हैक्टर क्षेत्र भे औसत 
छश्०णा॥ से ११४६आ॥॥0 तक वापषिक वर्षा होती है। लगभग ४.७१ करोड़ हैब्टर भूमि 
में ७५० ॥7 (७५ सम यथा ३०”) से भी कम वर्षा होती है और इसका एक बड़ा माय 
“जुष्क क्षेत्र” (डाई एरिया) कहलाता है ! अतः इस विम्न वरय के क्षेत्र का कुछ भाग ऐसा 
है जो दीर्घस्थायी सूखाग्रस्त है । उच्च वर्ण क्षेत्रों (रीजनस झॉफ हाई प्रेसीपिटेशन) मे 
वर्षा का वितरण इतना असंतोपजनक है कि कुछ एक क्षेत्र 'शुष्क क्षेत्र कहे जा सकते हैं। 
इन क्षेत्रों में फसल उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए यह झावश्यक है क्षि कृत्रिम सिचाई 
सुविधाओं का विकास किया जाए तथा कृषि के लिए जल की निग्रमित प्राप्ति हो । धिचाई 
एक अनिवाये प्राथमिक निविष्टि है भौर इसका विकास क्रुषि संवृद्धि के लिए बहुत महत्त्व- 
पुर्र है। देखता यह है कि जल की प्रत्येक बूंद का अधिकतम लाभ उठाया जाए। कूपक 


जल प्रवन्धन तथा सिंचाई भर 


को झ्रावश्यक समय पर पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति होनी चाहिये ॥ 
जहाँ तक अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों का सम्बन्ध है, ६० प्रतिशत से भी ग्रधिक वर्षा 
मानयून ऋतु मे सांद्रित होती है और शीतकाल तथा पिछले महीनों मे प्राप्य झाद्र ता दुहरी 
या बहु-फसल के लिए पर्माप्त नही । अत' कूषि-उत्पादन मे वृद्धि तथा दुहरी व बहुफसलो के 
समर्थन हेतु संपूरक सिंचाई अ्रत्णवश्यक है । दूसरी शोर विशेष जलाशों (वर्टिकुलर मोइस्चर 
कनटेंट्स) के भ्रनुरूप उपयुक्त फसलों तथा शस्य-स्वरूपो के विकास के लिए झनुसंघान कार्य का 
प्रोत्साहन भी झावश्यक है । कृषि-रूपांतरण एक विशाल कार्य है और इसके लिए सतत 
प्रयासों की प्रावश्यकता है । 
जल जीवन का स्रोत है | परन्तु अनियन्त्रित जल जान-माल की काफो हानि कर सकता 
है । इसके अतिरिक्त बाढें, भू-क्षरण, लवशता एवं जल क्राति (सेम) उत्पन्न करतो हैं तथा 
भूमि-उत्पादिता व जल की उत्कृष्टता को बुरी तरह से हानि पहुंचाती हैं। बाढ-सभावित 
क्षेत्र का अ्रभी तक तथ्यात्मक सर्वेक्षण नही किया गया । परन्तु ऐसा अनुमान है कि भारत 
में लगभग १.६ करोड हैकटर क्षेत्रफल बाढ-सभावित है जिसमे से लगमग ६० लाख हैक्टर 
क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ से प्रभावित होता है । प्रतिवर्ष बाढ द्वारा प्रभावित होने वाला शस्प-क्षेत्र 
लगभग २० लाख हैक्टर है। झासाम, विहार, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बगाल जैसे कुछ 
राज्यों में बाढ-समस्या ने विकट रूप घारए किया हुआ है तथा इन क्षेत्रों की बाढ़ के प्रकोप 
से रक्षा करने के लिए कड़े उपायों का उपयोग करना चाहिये । इन उपायो मे बाँघ, पुश्तों 
तथा जल॑ निकासी नालियो का निर्माण तथा उन्हे सुइढ करना, गाँवों को वाढ-स्तर से ऊपर 
उठाना, नगर-रक्षणु-योजनाएँ तथा अन्य बाढ-नियन्त्रण कार्यक्रम मुख्य हैं । 
रोचक बात यह है कि एक सम (०7) वर्षा एक हैक्टर भूमि पर लगभग १०० ठन जल 
फेकती है । बहुत कम भूमियाँ इस सारे जल का झवशोपण कर सकती हैं । वर्षा सामान्यतः 
उस समय होती है जब भूमि कृपिगत होती है तथा अभ्रपरदन की बहुत भ्रधिक संभावना होती 
है । जोर से गिरती वर्षा की दूंदे मृदा को ढीला करती हैं तथा इसको लघु कणो में तोड 
देती हैं। जैसे ही भूमि संतृप्त होती है, पंक अपवाह (मडी रन श्रॉफ) आरम्भ हो जाता है । 
भृदा उन क्षेत्रों से बहती है जहाँ जेव पदार्थ तथा उर्वरक साद्वित होते हैं। इस प्रकार जल 
का झनियन्त्रित प्रवाह अपने साथ लाखो टन उवंरन्मृदा बहा ले जाता है जिससे वर्तमान 
फसलो को भारी हानि होती है तथा आगामी फसलो के उपज-विभव (यील्ड पोटेन्सियल) में 
स्थायी कटौती हो जाती है । जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है परन्तु इसके उचित 
नियन्त्रण तथा प्रवन्ध द्वारा ही इसका ग्रधिकतम साभ उठाया जा सकता है। भारत में 
कृषि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि जल तथा मृदा-संसाधनों का पूर्ण 
विकास तथा उपयोग हो । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि देश में झनुमानित सिचाई-विमव के ४५ प्रतिशत 
का ही प्रभो तक उपयोग हो पाया है । लगभग ४.२ करोड हैक्टर मीटर भूपृष्ठ तथा मूमि- 
गत जल का धिंचाई हेतु दोहन करना असी शेय हैं ! विकसित होने पर ये संसाधत ४.५ करोड़ 
हैक्टर ग्रतिरिक्त भूमि की सिचाई कर सकेंगे । संक्षिप्ततः हमारा सकल घ्िचाई-विमव लगभग 
८.२ करोड़ हैक्टर भूमि की सिंचाई प्लावश्यकताओ को ही पूरा कर सकता है, जो कि 


५ भारतीय कृवि-द्र्थव्यवस्था 


हमारी वर्तमान क्ृषिगत भूमि का केवल ६० प्रतिशत है । तव भी कुल क्रपिगत भूमि का 
४० शतिशत से अधिक भाग सिंचाई से वचित रहेगा और भारतीय कुपक को इस क्षेत्र में 
अनिशचित वर्षा की दया पर तिर्मर रहना होगा | यह बात ध्यात रखने योग्य है कि 
वास्तविक सिचित क्षेत्र साघारणतः निर्मित विभव से कम होता है । सारणी ३-५ वर्तमान 
स्थिति को स्पष्ट करती है । 

॥॒ सारणी ३.५ विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र 

















चोव निवल सिंवित क्षेत्र (लाख दैश्टर में) 

सरकारी नहरो द्वारा १०२६७ 

निजी नहरों द्वारा १०.६८ 

हौजो/तालाबो द्वारा ४५७० 

कुओ द्वारा (नल कूपो सहित) ६४.७८ 

अन्य स्रोतों द्वारा २०.७५ 
कुल (निवल) पसिचित क्षेत्र २७४.७८ (२.७४ करोड हैवटर) 
निवल क्‌पिगत क्षेत्र १३८१.० 
कुल निवल कृषिगत क्षेत्र का प्रतिशत २० भ्रतिशत 


सन्नोत : सारणी २-८ सक्षिप्त भारतीय कृषि १०वाँ रूस्करण 


यह स्पष्ट है कि भारत में कुषिगत क्षेत्र का लगसग ५० प्रतिशत क्षेत्र प्चित नही है 
त्रथा इस समय केवल २० प्रतिशत क्षेत्र के लिए ही सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं । इस लघु 
सिचित क्षेत्र को मी पूर्ण जल संभरखण सुनिश्चित नहीं है। यह भूलना नही चाहिए कि 
मुझ्य सिचाई तथा भूपृष्ठ जल सग्रह वर्षो पर निर्मेर करता है तथा नलकूप (जो सबसे प्रधिक 
सुनिश्चित ज्लोत मातरे जाते है) भी उस झवधि मे जब तापमान अधिक होता है तथा वायु 
तेज होती है, नहरी क्षेत्र की प्िचाई-प्रावश्यकताओ्रों को पूरा नहीं कर सकते । मुक्त बहाव 
तथा खुली खाई वाहन (ग्रंविटी फ्नो एण्ड ओपिन डिच कनवेयेंस) जैसी रूढ सिंचाई 
रीतियों के प्रन्वर्गंत निमुक्त जल (रिलीज्ड वाटर) की केवल आधी मात्रा ही पौथे तक 
पहुंचती है ऐसा निस्‍्यदन (रिसने सीपेज) तथा वबाष्परा में हानि भ्रथवा जल के असतोषजनक 
वितरण के कारण होता है । भ्रपर्याष्त भूमि दैयारो, जल-अनुप्रयोग ज्ञान का अमाव, 
अपब्ययी निकासी प्रणाली ग्रादि ही सिचाई की अदक्षता के लिए उत्तरदायी हैं । 

झतः दक्ष शस्य उत्पादन के लिए दक्ष जल-प्रवन्धन अत्यावश्यक है। सिंचन-विधियों को 
झाघुनिक कृपि-विशेषतः इस क्षेत्र मे अभिनव तकनीकों परिवतेनों के संदरमे-मे अभिविन्यस्त 
करने की आवश्यकता है ! जल के उपयोग में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के इलिए यह 
सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि जल की प्रत्येक बूंद का अधिकतम लाम प्राप्त हो । वैज्ञा- 
निक जल-अबन्धन मे जल-सभरण, फसल आ्रावश्यक्रताओं तथा जलवायु-संबंधी परिस्थितियों से 
झंवधित दघा समव-समजित, होना चाहिये । 





जल प्रवन्धन तथा सिंचाई भ््छ 


३.४ फसलो के लिए जल की आवश्यकता 


एक अच्छी फसल उपजाने में कितने जल की आवश्यकता है ? फसल को कब तथा 
क्तिनी वार मिंचाई की जरूरत है ? आधुनिक तकनीकी परिवर्तनों ने जल की माँग को 
किस हृद तक प्रभावित किया है और कौन-सी सिंचन-रीतियाँ अच्छी उपज प्राप्त कर सकतो 
हैं ? कुछ ऐसो समस्‍्याएँ हैं जो दक्ष जल-प्रबन्धन से सम्बन्धित हैं। इनमे से कुछ सिचाई- 
रजीनियरिंग के घेरे मे आती है जबकि अन्य का उत्तरदायित्व शस्य-विज्ञानी या मृदा-विज्ञानी 
7र है । भ्राधुनिक कृपि में भू-जल ससाधनों से श्रधिकृतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक 
इंषक को अनेक व्यावसायिको के सचित ज्ञान तथा कौशल को प्राप्त करना होगा। श्रतः 
हृपक का शिक्षण तया प्रशिक्षण कृषि-उत्पादन के लिए अत्यन्त महत्त्व का है। फसल की 
जल आवश्यकताएँ क्या हैं तथा उन्हे कंसे भ्रांका जाय, ऐसी महत्त्वपूर्णा समस्याएँ हैं जिनका 
समाधान इस क्षेत्र के विशेषज्ञो द्वारा हो हो सकता है। हमारे अ्रध्ययत के लिए निम्न सह्षिप्त 
विवरण ही काफी है । 
पिछले कुछ वर्षों मे, स्िचाई की सकल्पनाझ्ो में मूलज परिवर्तन हुए है। पहिले ऐसा 
विश्वास किया जाता था कि सिंचाई 'वौधों के लिए! होती है परन्तु अब यह धारणा मान्य 
नही है | यहाँ यह जानना रुचिकर होगा कि कुल जल-माँग का केवल एक प्रतिशत ही पौधों 
के वास्तविक मेदाबोली (उपापचयी) प्रदर्ध (मेटाबोलिक प्रोसेस प्रॉफ प्लान्ट्स) में उपयोग 
होता है । नवीन सकल्पना यह है कि सिचाई जल-वायु तथा मृदा के लिए है, पौध कारक 
गौणा महत्त्व के हैं । जल मुख्यत. वाप्पन तथा वाष्पोत्सर्जन (इवेपोट्रान्सपाइरेशन) के लिए 
होता है । 
वाष्पोत्सजेन अर्थावर॒ जल का उपभुक्त उपयोग (कन्जम्पशन यूज झॉफ वाटर) मुख्यतः 
जलवायु पर निर्मर है और वापमान, विकिरण, आपेक्षिक आदर ता, बात-वेग आदि मौसम 
विज्ञान सम्बन्धी कारकों के समाकलित प्रभाव द्वारा प्रभावित होता है। इस वायुमंडलीय 
माँग को पूरा करने के लिए हो पौधो को जल की आवश्यकता होती है । जल की आवश्यकता 
कुछ भ्न्य विशिष्ट जरूरतो को पूरा करने के लिए भी होती है---जंमे भूमि की तैयारी, पौध 
लगाने तथा निक्षालन (लीचिंग) आदि के लिए । फसल के लिए जल की आवश्यक्रताएँ, मृदा 
की जल-घारण-दक्षमता ग्रर्थार्‌ क्षेत्र सिचन दक्षता (क्षमता) द्वारा भी प्रभावित होती हैं । 
क्षेत्र स्िचन क्षमता (फील्ड इरीग्रेशन एफोसियेंमी) मूल क्षेत्र द्वारा सिचत जल मात्रा 
तथा जल की अनुप्रयुक्त मात्रा के बीच झनुपात है तथा मृदा की रचना व प्रबन्ध स्तर तथा 
सचन-प्रणाली पर निर्मर है। सिंचाई आवश्यकताग्ों को निर्धारित फरते समय कुल जल 
आवश्यकता भे से प्रमावी वर्षा तथा श्रोस से प्राप्य जल मात्रा घटानी पडतो है 
उपभुक्त उपयोग -[-विशिष्ट जरूरतों के लिए जल-प्रभावी वर्षा व ओस 
क्षेत्र सिचन-क्षमता 





सिंचाई भ्रावश्यकता +८ 


नहर-प्रणाली के अन्तर्गत मिचाई झावश्यकताम्रों को परिकनित करते समय मूमिगठ ससाघनों 
द्वारा किया गया प्रंशदान कुल आवश्यक मात्रा मे से घटाना पड़े या । 
(क) सिंचाई समय-सस्ंजन--अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए जहाँ जल की पर्याप्त 


भ्र्८ आरतीय कृषि- अर्थव्यवस्था 


मात्रा का प्राप्य होना झ्रावश्यक है वहाँ यह भो ऊरूरी है कि जल उचित समय पर उपलब्ध 
हो। प्रत. उत्तम दिष्पादन ( बेघ्ट परफार्मेंस ) के लिए जल की पर्याप्त मात्रा के साथ 
साथ सिंचाई समय-समजन भी अत्यावश्यक है। इस सम्बन्ध मे निम्न बातें ध्यान रखने 
योग्य हैं ; 

(3) फसल को उस समय भिचाई की आवश्यकता होती है जब संचयी वाष्पन (व्यू 
मूलेटिव एवोपरेशन) एक विशेष बिन्दु पर पहुँच जाता है। इसके लिए मिट्टी 
के गुणो तथा फसल के मूल क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है। कहने का झशि- 
प्राय यह है कि मूल क्षेत्र (रूट जोन) मे मृदा आदर ता के शुप्क होने से बहुत 
पहले ही फसल की सिंचाई हो जानी चाहिये । 

(0) बलुई मृदा की क्षेत्र सिंचाई क्षमठा मटियारी या दुमट मिट्टी की तुलना मे कम 
होती है तथा इसे बहुल ( बार-बार ) एवं कम गहरी सिंचाई की आ्रावश्यकता 
होती है । 

(0) फ़प्तलो को जुताई, पुप्पन तथा फलन के समय काफी ग्राद्र ता की आवश्यकता 
होती है । 

आ्रानुमत्रिक प्रमाण (इस्पीरिक्ल एवीडेन्स) से यह सिद्ध हो चुका है कि धान की स्थिति 

भें फसल को लगातार जलपग्त रहना ग्रावश्यक्र नहीं | यदि सिचाई ठोक समयो पर की 
जाए, तो उस जल के २४ प्रतिशत से इतनी उपज प्राप्त की जा सकती है जिसकी लगातार 
जलमग्नता के लिए झावश्यकता होती है। फसल को सारा समय जलमग्त रखने की 
बजाय इसकी सिंचाई उस समय करनी चाहिये जब मृदा में दरार पड़ना आरम्भ हो ॥ इसे 
जल-दक्षता में बहुत अधिक वृद्धि होती है। बचाए हुए जल को पश्लोर प्रधिक भूमि की 
सिचाई के लिये उपयोग मे लाया जा सकता है । इसलिए यदि सिंचाई ठीक समय पर हो श्रौर 
जल-प्रवस्ध उचित प्रकार से हो, तो जल के व्यर्थ व्यय (अप-व्यय) से बचा जा सकता है। 
नहरी पानी को आवधिक प्रावश्यकताम्रो के अनुसार छोडना चाहिये तथा भ्रायोजको को इन 
विवरणो से परिचित होना चाहिये । जलन के उपयोग से मितव्ययता (किफायत) अत्यधिक 
जुरूरी है। 

(ख) उच्च कृषि टंकनोलोजो तथा जल की साँग--मारत तथा अन्य देशों मे अभिनव 
प्रयोगो से यह विचार भूठ सिद्ध हो गया है कि कृषि टेवनोलोजी ( शिल्प विज्ञान ) 
के उच्च स्तर के अआन्तगतः अधिक जन की आप््णकता होती है । ऋषि टेबलोलोजी के « 
उच्च स्तर (पर्भानु अधिक पेदावार वाली किस्म के बीजों, उवरको व कीट-नाशी पदार्थों 
का उपयोग तथा शस्य सम्बन्धी रीतियों का अनुप्रयोग) जल की दक्षता को बढाता है भौर 
छिचाई जल की ग्रपरिवर्तित मात्रा से अधिक उपज क्राप्त की जा सकती है। जन दक्षता 
प्रति इकाई जल परिमाण उपज है तथा किलोग्राम प्रति मिलीमीटर (कि० झा०एम० 

एम») में व्यक्त की जाती है । 

साधारखत. लोगो का ऐसा विश्वास है कि कमर उवेरक बाली फसलो को अपेक्षा अधिक 
उर्वरक वालो फसलो को अधिक जल की आवश्यकता होती है ॥ इसी प्रकार ऐसा विचार 
हैं कि झ्धिक पैदादार वालो किस्म के बीज अधिक पानो की मांग करते हैं। परन्तु झानु- 


जल प्रबन्धन त्तथा सिचाई प््ह 


मविक प्रमाण इन घारणाओ के विरूद्ध हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि यदि जल-प्रबन्ध 
उचित तथा दक्ष हो वो आधुनिक निविप्टियों द्वारा जल की उसी मात्रा से ग्रधिक उत्पादन 
प्राप्त किया जा सकता है । यदि उर्वरक डालने के तुरन्त बाद सिंचाई की जाय तो यह 
अधिक प्रभावी होगी । श्रतः श्रावश्यकता अधिक जल की नही अपितु उर्वरक-पनुप्रयोग तथा 
प्विचाई के उचित आयोजन की है | अधिक पंदावार वाली किस्म के बीजो के लिए भी झ्मति- 
रिक्त पानी की झ्रावश्यकता नही है बल्कि जल-प्रवन्धन की दक्ष तकनीक की आवश्यकता है । 
अधिक पैदावार वाली किस्म की फसलें बोनी तथा अल्पावधि हैं। उनकी प्रतिदिन उत्पादक 
क्षमता (प्रोडेक्ट एफिसियेन्सी) काफी बढ़ जाती है। प्रतिदिन फसल-वर्धेन के लिए प्रावश्यक 
जल की मात्रा पहले जितनी ही या कम रहेगी यद्यपि प्रति मिलीमीटर सिंचाई द्वारा उत्पादित 
अन्न का परिमाण पहले से अधिक होगा । अत जल-प्रबन्ध यथार्थ तथा वैज्ञानिक ढंग से 
होना चाहिये । 

झततः फसल को जल आवश्यकताओ का निर्धारण करते समय दुहरी तथा बहु फसलों 
की सभावनाओं तथा अबवधरों की श्रतदेखी नहीं की जानी चाहिये । 


(ग) भूमिगत जल विकास तथा भृपृष्ठ जल विकास कार्यक्रमों का समाकलनं-- 
हम अध्ययन कर चुके हैं कि सिंचन-जल दुर्लभ पदार्थ है। भूमि ग्रपेक्षाकृत बहुत प्रधिक 
है और प्रमुख प्रायोजनाओो के ग्रन्तगंत नहरो द्वारा छोड़ा जाने वाला जल बहुत कम है । 
यहाँ तक क्ि कृष्य नहरी क्षेत्रों को भी सारा वर्ष सुनिश्चित जल पूर्ति प्राप्य नही, चाहे जल 
संमरणा की अ्रपर्याप्तता का कारण वर्षा का न होता हो या नहरो का भ्रावधिक बन्द होना । 
उदाहरण के रूप मे बिहार में कोसी परियोजना की नहरों को मलहरण (डेसटिलिंग) हेतु 
तीन महीने ग्रीष्म ऋतु में और पुनः रवी के आरम्म होने से पूर्व अक्टूबर मे बन्द करना 
पडता है। दशा को सुधारने के लिए भूमियत जल सम्बन्धी कार्यक्रमों का इस प्रकार से 
विकास करना चाहिये क्िि भूपृष्ठ-जल के अमाव के समय नल-कूप चला कर नहरी भिचाई 
की शेष पूर्ति या प्रतिस्थापन किया जा सके । इसी प्रत्वार अधिक भूपृष्ठ-वाह अथवा मानसून 
ऋतु में भारी वर्षा के फलस्वरूप प्राप्त बाढ़ जल का उपयोग भूमि जलभरों (जलभूतों) की 
पूर्ति करने में किया जा सकता है तथा इत जलमरो से शुष्क ऋतु या सूखे के समय पिचाई 
की जा सकती है! 

सक्षिप्ततः भूमियत जल विकास का भूपृष्ठ जल विकास के साथ समाकलन किया जाना 
चाहिये ताकि आवश्यकता के समय एक कार्यक्रम दूसरे का प्रतिस्थापन कर सक्के । महरी 
क्षेत्र में नल कृपो को एक विशाल ग्रिड में लगाकर इस उद्दं श्य को पूरा किया जा सकता है । 
चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुसार “प्विचाई सुविधाओं का द्र[त विस्तार शस्य प्रतिशतता 
(इन्द्रसीटी झाफ़ सोपिंग) को बढाने के लिए अनिवायं है । इसके साथ-साथ जल-वितरण 
तथा प्रबन्धन को दक्षता मे सुघार लाने पर भी अधिक जोर देना चाहिये । भू-्यूष्ठ तथा 
भूमिगत जल का समाकलित उपयोग, सचरण तथा वितरण में हानियों को कम करना, 
तथा खेतों में हानियों को घटाने के लिए बेहबर भूमि-सैयारी समस्या के कुछ एसे पहलू हैं 
जिनके समाधान को अत्यन्त आवश्यकता है ।” 


६० भारतोय कृषि-अर्थव्यवस्था 


३.५ क्ृपि जल-प्रबन्धन 


दक्ष फमल उत्पादन के लिए भूमि में तया सतह पर जल के नियत्रष् तया व्यवस्या 
को जल-प्रवन्धन कहते हैं । दक्ष जल-प्रबन्धव मे फसलों को ग्रावश्यक्र सुविधाएँ तथा जल इस 
प्रकार से सुलम कराया जाता है जिससे न तो फ्लो को हानि हो झ्ौर न डी भू-क्षरुण 
था भूह्नास हो । पर्याप्त तथा सामयिक्र जल-समरण के अ्रतिरिक्त यह भी झ्रातश्यक है कि 
वर्षा या सिंधाई का फालतू जल खेत से निकाल दिया जाय । वर्षा का सवारगा, सिंचाई, 
जल-निकास व हस्तातरण तथा बाढ-नियस्ध्रश जल-प्रवन्धन कार्यत्राप के श्रनिव पे तत्त्व हैं । 
अतः सिंचाई हेतु झ्राधुनिक जल-प्रवन्धन, नहर-््तप्रं हुए तथा खेचो पर जल के ह॒स्तातरण, 
नियमन, मापन, वितरण तथा पर्याप्त एवं सामधिक अनुप्रयोग पर निर्मित है तथा अधिकतम 
फसल उत्गदत और पानी की क्रिफायत को सुनिश्चित करता है । दास्तव में से मरित सिचाई 
जल के उपयोग में कफायत गझ्रामामी विकास-कार्यो की झ्राम्यतरिक विशेष था (विल्ट इन 
फीचर) होनी चाहिये । दक्ष जल-प्रवन्धन अत्यधिक निस्यदत् (रिसने सपरज), दोषपूर्णं 
विवरण या जल-निकास के कारण होने वाली हानियो या भ्रपव्यय को कम करता है और 
साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में उत्कूष्ट जब का समरण करता है ताकि भूमि से श्रधिकतम लाभ 
उठाया जा सकते । अगले पृष्ठों में हम जल-अब्त्धत से सस्बन्धित कुछ विशेष समस्या्रों का 
बर्णांव करेगे । 

(क) स्थलरूपरा तथा फ्रवशन--प्रूपृप्ठीय झनियमितताएँ ऊचे-नीचे (ऊबड-साबड) स्थल 
तथा अधिक सीधी ढाले, सब सिचाई की समस्याग्रो को बढाती हैं । जब भूमि सममतल न हो तो 
पिचाई लागतें भ्रधिक होती हैं औरौर उपज कम होती है । निचले क्षेत्रों मे बहुत अधिक जल 
इकट्ठा हो जाता है ओर पौधो को डुबो देता है । ऊँचे स्थलो पर पौधा को पर्याप्त जल 
प्राप्त नही होता और उनकी वृद्धि रुक जाती है । इसके ग्तिरिक्त पृष्ठीर झनियमितताएँ 
कृषि-क्रियाप्रो की कार्य-कुशलता में अवरोध डालती है। गीले स्थल णोघो की व॒द्धि तथा 
परिपक्वता को मद करते है । व्यर्थ जेल प्रायः क्षारों को सचित करता है. जब जल मृदा को 
सतृप्त करवा है तो वायु का बाहर निष्कासन होता है और वात-प्रवाह्‌ उत्पन्न होता है जो 
लाभकारी भूदा जीवाणुम्रो को मार डालता है। सक्षिप्तत स्थलीय व्या व (स्पोटो कवरेज) 
अ्रधिक से अधिक स्थलीय उपज हो दे सकती है | अत' एक समान व्याप्ति के लिए यह 
आवश्यक है कि ऊँले स्थलों को काटा जाय तथा निचले स्थलो को भर दिया जाय । जब 
भूझि का उचित झूपए होता है तो प्रत्येक प्रोधे को एक समान आाद्वोत प्राप्त होती है गौर 
फसल एक समान बढती और पकती है। 

आत' स्थलहूपण भूमि का वह पुनवितरग है जो भूपृष्ठीय जल के नियत्रस्प या निष्का- 
सन की सहायता के लिए किया जाता है। भूमि-रूपण से भारी वर्धा की स्थिति मे जल का 
प्राकृतिक निकास होता है और कम वर्षा की स्थिति मे भूमि कं। जल सचायक क्षमता 
(वाटर स्टोरेज कंपेसिटो) मे सुधार होता है ओर इस प्रकार फसलों हो लाभ होता है । 

यथातथ ढलान के झनुरूप मूमरि का पुन रूपण सिचाई जल के लाभकारी उपयोग के 
लिए जहूरी है । मू-लथण यातिक दक्षता मे वृद्धि करता है और भू-इलान के ठीक होने की 
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स्थिति में श्रम ग्रावश्यकताएँ बहुत कम होती हैं । 

अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आाद्व ता को लेने वाली भाड़ियो को नष्ट कर देता 
चाहिये तथा कठोर भू-पटल को खोल देना चाहिये ताकि मृदा जल का अवशोधण तथा संचय 
कर सके । एक समान जल वितरण के लिए चिकनी मंद ढाल का होना आवश्यक है| भू- 
रूपणा तथा प्रवणन स्थलीय ग्रनियमितताओं को दूर करते हैं तथा अधिक अथवा कम सिंचाई 
को निरस्त करते हैं । परन्तु उत्तम परिणाम प्राप्स करने के लिए भूमि रूपए के साथ-साथ 
उचित जुताई, उत्कृष्ट रोपण तथा जल का विश्वस्त अनुप्रयोग आवश्यक है । 

(ख्) जल-निकास तथा जल-विन्यास-यह वडा आवश्यक है कि वर्षा या सिंचाई 

से फालतू भूषपृष्ठ जल को सुरक्षित रूप से ठिकाने लगाया जाए या क्षेत्र से हटा दिया 
जाएं, नही तो यह मृदा का क्षरण करेगा, फसलो को हानि पहुचाएगा प्रथवा क्षारता तथा 
लबणाता को उत्पन्न करेगा । अपशिष्ट जल [टेल वाटर) अपन््ययित या ध्यर्थ जल की 
निशानी है । जल-निकास तथा विन्याम का आयोजन जल-प्रवन्धत का अझतिवायं तत्त्व है । 
फालतू जल को खेतो से तिकाल कर नालियों के पीछे ताल-तलेयो मे सचित कर लेना 
चाहिये ताकि बाद में उपयोग में लाया जा सके । ऐसे जलाशयो से शुष्क ऋतुओं में खेतो 
के लिए विश्वस्त जल-संभरण की व्यवस्था की जा सकती है । ऐसे जलाशम प्रस्नि-सुरक्षा 
तथा मन बहलाने के क्‍्थलों के रूप मे मी उपयोगी है (चित्र २)। इन सुविधाम्रो 
का पग्रायोजन स्थल-झपणा के साथ-साथ किया जा सकता है । उदाहरण के रूप में 
टैरेस प्रणाली ढलान को कम करती है । अतिरिक्त जब टैरेस के सिरों की ग्ोर बहता 
है जहां से यह वनस्पति-सुरक्षित या घासवाली जल-नालिकाओ मे प्रवाहित किया जाता है 
और खेत से निकाल दिया जाता है । भु-क्षरण नियन्त्रण के अतिरिक्त थे जलमार्ग सूखे घास 
के श्रच्छे स्रोत है । टैरेसें मृदाह्नास को कम करतो है झोर श्रविक गहन कृषि प्रणाली को 
बढावा देती हैं । 

साधारण नियम यह है कि जल-निकास के सुधार में भूमि के मुल्य प्रथवा सिंचाई एवं 
जल-निकास के मूल्य के दुगुने के बराबर धनराशि को सफलता से निवेशित किया जा 
सकता है। 

(ग) जल-निस्सरण तथा जल-वितरण--यह ध्यान देने योग्य बात है क्वि वाष्पोत्सजेन 
भें उपयोग होने वाला जल ही फसल को उत्पन्न करता है। श्रन्य संद लोप था हानि, 
ज्ञाहे वह रिसने के कारण हो या खेतों मे जल-निस्मरण के फलस्वरूप, श्रवाछनीय हैं और 
उनसे बचा जाना चाहिये । यह बडा आवश्यक हैं कि जल का उपयोग दक्षता से छिया जाय 
तथा फार्म-स्तर पर जल के वितरण का प्रबन्ध प्रभावपूर्ण ढग से हो । 

जल अनुप्रयोग की वर्तमान प्रस्पाली अर्थात्‌ खुली खाइयों तथा नालियो द्वारा जल ले 
जाने को भुक्त जल पश्रण्याली (ग्रेविटी सिस्टम) अपब्ययी हो नहीं, वल्कि इसकी झनेक 
सीमाएँ भी हैं । उदाहरणार्थ उन खेतों तक नालियों द्वारा पानी पहुंचाना सम्मव नहीं है जो 
जल श्रोत के स्तर से ऊंचे हूँ । नालियाँ पर बध लग्मग दम प्रतिशत भूमि ले लेते हैं जो 
ग्रन्यथा कृषि के लिए उपयोग में लाई जा सकती है ) ये जल मार्य प्रायः कच्चे होते हैं, 
फलत हावियों को रोका नहीं जा सकता । उनका अनुरक्षण खर्चीला है तथा वे कई रुकावट 
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उत्पन्न करते हैं। इन कमियों पर काबू पाने के लिए तथा हानियों कौ कम करने के लिए 
सिंचाई जल को खुली नालियो की बजाय दबे हुए नलो या पाइप लाइनों द्वारा पहुंचाया 
जाना चाहिये । 

जल के झमाव, जल-ससाधनो के प्रतिकूल वितरण तथा उनके अल्प उन्नयन (लो एली- 
ब्रेशन) झादि के कारण प्राधुनिक पिचन-रीतियों को भ्रपनाना आवश्यक हो गया है। 
भूमि मे जल का यथार्थ नियंत्रण बडा महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में यथार्थ जल+नियंत्रणा 
(प्रिस़नाइज वाटर कन्ट्रोल) सिंचाई-ब्रवन्‍्थ में एक नई कला है । खेत मे सब पौधों के लिए 
घिचाई जल का नियत्रण कृषि उपज यें काफी वृद्धि कर सकता हैं और इस श्रकार, भूमि 
श्रम तथा जल की बढती हुई लागतो के सदमे में उच्च सिचाई अ्रतिफलों की कुजी है । 
यूष्ठीय विधियाँ जैसे बन्द थाले, सीमात पट्टियाँ, छूड़े, चालियाँ, द्वार वाली पाइप नालियाँ 
तथा छिड्काव यत्र आदि भूमि पर जल के दक्ष अनुप्रयोग को सुनिश्चित करती हैं । 

सुवाह्म (पोर्टेबिल पाइप लाइन) जेल की बचत करते हैं तथा सिंचाई को आसान तथा 
कम खर्चीला बनाते हैं | एलुमीनियम मिश्रघातु के बने हुए ये नन्न कठोर, मजबूत तथा हल्के 
होते हैं । इन्हे एक लेत से दुसरे खेत मे बडी आसानी से ले जाया जा सकता है झौर कितो 
भी स्थल को जल दिया जा सकता है| इस प्रकार एक छोटी पाइप से ही सारे खेत की 
प्रभावपूर्णा ढंग से सिधाई की जा सकती है । नल-प्रयोग से लवणों द्वारा भूमि का विगाड, 
निरयदन तथा अति-सिचाई (ओवर इरीगेशन) आदि दोप उत्पन्न नही होते । जल स्रोतों से 
ऊपर के तल के खेलों की मी सिंचाई की जा सकती है। समायोज्य पिचन-द्वारों से फिट 
किए हुए नल खेत मे जल का सम वितरण कर सकते हैं । ये द्वार हाथ द्वारा 'पूर्णो बन्दों 
या 'पूर्ण खुले! की स्थिति मे फिट किए जा सकते हैं । द्वारो द्वारा खूडों तथा खालों मे पानी 
दिया जा सकता है । द्वार वाले नलो के प्रयोग से श्रम की बचत होती है| ये नल परिवर्त्ये 
बल युग्मो (फ्लैक्सिवल कपल्स) से युग्मित करिए जा सकते हैं । 

घिचाई-विधि का चयन करते समय भूमि, फमल तथा फार्म की झावश्यकताओं को 
ध्यान मे रखना चाहिये । पिछले कुछ वर्षों मे इज्बाईल, अमरीका तथा युरूप में छिडकाव- 
सिंचाई (थ्प्रिकल्त इरीगेशन) ने वहाँ के कृषि-चिकास मे काफी सहायता की है । इस प्रणाली 
में जल को पम्प किया जाता है तथा नालियो में से दाब के अन्तर्गेत ऊपर उठाया जाता 
है । नलो से पूर्व निर्धारित स्थानों पर छिड़काव यत्र फिट किए होते हैं चित्र ४ | यह विधि 
बलुई, ढाबू, उथली, उबड़-खाबड भूमि या उन भूमियों के लिए जहाँ निस्यदन (सीपेज) 
अधिक होता है और हल्की घिचाई की आवश्यकता है, बडी उपयुक्त है । वास्तव में इस विधि 
में स्िचन-प्रणाली मे एक क्रॉँति ला दो है) इससे न तो जल ब्यर्थ जाता है, न जलाक्राति 
(सै) या लवराता उत्पन्त होती है। यह वेहतर अकुरण, अधिक तेज ग्रोर समान वर्धन 
तथा अधिक उपज में सहायक्र है । छिड़काव सिचाई-प्रणाली द्वारा किसी भी फसल पर 
उर्दरकों तंथा फार्म रतायनो का दक्ष तथा प्रभावपुणे अनुप्रयोग क्रिया जा सकता है। इस 
विधि में एक सरल नियन्त्रण द्वारा उवेरक साधित्र (फर्टोलाइजर एप्लीकेटर) को छिड़काव 
नल से जोडा जाता है तथा इसमे एक दाब ताल का प्रयोग किया जाता है॥ इस प्रणालो 
द्वारा उर्वेष्को की बचत होती है और तुरन्त झअनुक्रिया होतो है। ये तंत्र किराया-खरीद 
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योजनाओं (हायर परचेज स्कीम्स) ढ्वारा सुलम करवाए जा सकते हैं। मिचन-पद्धति त भी 
लाभकारी तथा सफल हो सकती है जब यह कृषक तथा फार्म की आवश्यकताशो के अनुरूप 
छढली हो 
३.६ शुष्क क्षेत्रों मे जुल-प्रवन्धत 
उन क्षेत्रों मे जहाँ न विश्वस्त सिंचाई की व्यवस्था है और न ही पर्याप्त वर्षा होती है, 
जल-प्रबन्धन का विशेष महत्त्व है। शुष्क क्षेत्रों मे प्राकृतिक वर्षा जल का एक मात्र स्रोत है 
और मुरुय उदँ श्य इसका अधिक से अधिक सदोहन करना, सघारण करना तथा सबसे अच्छे 
त्तरीके से उपयोग करना है | भ्रमिचित व॒न्यून वर्षा वाले क्षेत्र शुष्क क्षेत्र, कहलाते है तथा 
शुष्क खेती (डाई फार्मिंग) वह पद्धति है जिसमें उत्तम मृदा-जल प्रबन्धन तथा मुदा-प्राद्र ता 
के दक्ष उपयोग हारा न्यूम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि फसलें उपजाई जाती हैं । 
अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में कपि उन्नति के लिए यह झावश्यक है कि विशिष्ट नमी फा 
मात्रा के भ्रनुकूल उपयुक्त शस्यों तथा शस्य-स्वरूपों के विकास हेतु प्रसुसन्धान किया जाएं । 
कहने का प्रमिप्राय यह है कि शुफ्क क्षेत्रों मे समग्र कार्यक्रम मृदा, जलवायु, स्थलाकृति अथवा 
वर्षा-स्वरूपो के अनुरूप ढालना पडेगा। यहाँ आद्र ता का संधारण एवं सरक्षय जल-प्रबन्धन 
कार्यक्रम का झनिवाय झश होगा। इस सदमे में निम्न सुझाव उपयोगी सिद्ध हो 
सकते हैं :-- 
() यदि वर्षा होने से पहले भूमि को जुती हुई अ्रथवा कृष्ट प्रवस्था (कल्टीवेटेड 
कन्डीशन) में छोड दिया जाए तो ग्रतः स्पदन (इनफिल्ट्रे शव) सुगम हो जाता है । 
(४4) वर्षा का जलाशय बना कर या पलवारो व प्रतिबन्धो से प्रे रित अत स्पदत (इड्यू सड 
इनफिल्ट्रे शन) द्वारा अथवा घासपात हटाकर सरक्षण या सधारणा किया जा 


सकता है । 
(४7) अनुकूल मौसमों मे साफ सुथरी जुताई तथा जल-प्रसार द्वारा ग्रा्दवा-सरक्षण 
सम्मव है । 


(४४) वालो तथा अन्य जल पृष्ठों से वाप्पन को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं 
ताकि वाप्पन हानियाँ न्यूनतम हो । 

यह ध्यान रखने योग्य है कि शुप्क क्षेत्रों मे खघु सिंचाई, सिंचाई का एक मात्र साधन 
है और इसके विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इन क्षेत्रों मे भूमिगत 
जल-ससाधनों के सर्वेक्षण, अन्वेषण्ण तथा विकास करने को आवश्यकता है ताकि अधिक से 
अधिक क्षेत्र पर कृषि की जा सके | 

जल-सधारण को समस्या के साथ हो भू-क्षरण या भु-प्रपरदन की समस्या भी बढ़ है। 
आधुनिक फ्रार्म-प्रदन्धन मे क्षरण को रोकने, फसलों के उपयोग के लिए, आद्वता घारण के 
लिए तथा भूमि की उ्वेरता बनाए रखने के लिए भूमि-रक्षण अत्यावश्यक है | सम्मोच कृषि 
(कतटूर फामिग), भूमि संरक्षी तया पट्टीदार खेती, पशुचरण तथा चरागाहेँ बनाना, 
वृक्षारोपण, ताल निर्माण, टैरेस-रचना, पयान्तर निर्माण (डाइवर्सन कम्सट्रक्शन), खुली 
तथा टाइल दार नालियाँ, भूमि-समतलन तया जल-प्रबन्धन ऐसी महत्त्वपूर्ण रीतियाँ हैं जो 
जल-सघारण के कार्यक्रम के घन्तर्गंत प्रयोग मे लाई जाती हैं । नदी घाटी वाह क्षेत्रों के 


< 
ध्ड भारतीय कृषि-प्र्थव्यवस्था 


लिए भी भू-सरक्षरा कार्यक्रमों की आवश्यकता है। वाह क्षेत्रों भे से मल तथा अवसाद (तल- 
छूट) का झत्यधिक वहाव-सचायक्र जलाशयों की जीवनावधि को कम करता है। जलाशयों, 
नदियो तथा तालो का ग्वमादन चिन्ता का विषय है और वाह क्षेत्र में मू-क्रण के कारणों 
को दूर करने के लिए उचित उपाय अपनाने को आवश्यकता है। 


३.७ सिंचाई विकास-कार्य की प्रगति 

देश मे श्रौसत वाधषिक नदी प्रवाह की हृष्टि से कुल भूपुष्ठ जन-ससाधन १,६८,००० 
करोड घत भीटर हैं जिनमे से केवल ५६,००० करोड घनमीटर (३३ ३ प्रतिशत) का ही 
उपयोग किया जा सकता हैं। उपयोग्य मृपृष्ठ जल से लगमग ६ करोड हैक्टर भूमि को 
सीचा जा सकता है। मार्च १६७४ के अन्त तक सिंचाई की बड़ी, मझली और छोटी परि- 
गोजना प्रो द्वारा ३ २ करोड हैक्टर मूमि को सीचने की ही व्यवस्था हो सकी है। इस प्रकार 
लगमग २६,००० करोड घन मीटर जल को उपयोग में लाना बाकी है । 

अनुमान है कि लगभग २२,००० करोड घतमीटर भूमियत जल (ग्राउंड वाटर) का 
भी सिचाई के लिए. उपयोग किया जा सकता है परन्तु प्रभी तक इस उद्देश्य के लिए 
१३,००० करोड घतमीटर जल का ही संदोहत किया गया है। 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भूपृष्ठ तथा भूमियल जल द्वारा लगभग ८ २ करोड 
हैकटर दीत्र की सिंचाई की जा सकती है परन्तु अभी तक लगभग ४.५ करोड हैक्टर भूमि 
को सीचने की ही व्यवस्था है जो कुल विभव का ५४.६ प्रनिशत है। इस दिशा में पिछली 
आर पववर्षीय योजनागो की अवधि मे हुई भ्रगति का विवरण इस प्रकार है । 

(क) पहली पच्तर्षोय योजना में सिचाई--०हली पचवर्षीय योजना के श्रारम्म होने 
से पूर्व मर्याव्‌ १६५०-५१ के अन्त में भूपृष्ठ जल से केवच ६७ लाख हैक्टर भूमि को सीचा 
जा सकता था (जो कुल क्षमता (बिमव) का १६ प्रतिशत है) तथा भूमिगत जल से कुल 
सिचित क्षेत्र १२६ लाख हैक्टर था जो कुल विभव का ५६ प्रतिशत था। इस प्रकार 
१६५०-५१ के प्रल्त में २२६ लाख हैक्टर की सिंचाई के लिए जल-संसाधनो का सदोहन 
किया जा चुका था जो कि चरम लक्ष्य (भ्रल्टीमेट टारजेंट) का २७.६ प्रतिशत था । 

देश के जल तथा मू-ससाधनों का सुबद्ध विकास इसकी प्रथ्व्यवस्था के लिए मूलमूत 
महत्त्व रखता है और इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए निर्मित कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता 
प्राप्त होनी चाहिये । प्रथम योजना मे इस बात पर जोर दिया गया था कि जजन्मसाधनोी 
के उपयोग की योजना राष्ट्रीय आधार पर बनाई जानी चाहिये । 

पहली पत्र वर्षीय योजना सिचित क्षेत्र को पद्रह या वोस वर्ष में दुगुना करने की दीर्घा- 
बधि योजना की पृष्ठमूसि मे बनाई गई थी | इसलिए सि्राई-झार्यक्रम मे बडी तथा लघु 
सिंचाई स्कीमों में उचित सतुलन रखने को आवश्यकता को अ्रनुभव किया गया क्योंकि ये 
सस्‍्कीमसे कार्य तथा गुणो में एक दूसरे को पूरक है । प्रत्येक क्षेत्र मे उसी प्रकार की स्क्रीम चालू 
करनी चाहिये जिसके लिए क्षेत्र में उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं ॥ यहाँ बडी, मध्यम तथा 
लघु सिंचाई स्कीमों मे अन्तर को समर लेना चाहिये। पहली योजना की अवधि में जिन 
योजनाओं की लागत का झनुमान १० लाख रुपये से कम था, वे लघु सिंचाई स्कीमें मानी गई 
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थी । चौथी योजना के झारम्भ मे लघु सिंचाई की सीमा १५ लाख रुपये थी जो श्रव मेंदानी 
इलाको मे २५ लाख रुपये तथा पहाड़ी इलाकों में ३० लाख रुपये है | पहली योजना के 
दौरान १० लाख से ५ करोड़ रुपये तक लागत वाली स्करीमे मध्यम स्कीमे तथा ५ करोड़ रुपये 
से ऊपर लागत वाली स्कीमे बडी स्कीमे मानी गई हैं । 
बडी तथा लघु सिंघाई कार्यों के अ्रपने अपने सापेक्ष लाभ हैं । वडी स्करीमें प्रतिरिक्त नदी 
जल का उपयोग करती हैं, जो अन्यथा व्यर्थ जाता है । वे विस्तृत क्षेत्र को लाभ पहुँचाती 
हैं, भ्रमाव के वर्षों में निश्चित सरक्षण प्रदान करती हैं और प्राय. बहुत से उदृं श्यो की पूर्ति 
हेतु डिजाइन की जा सकती हैं। लधु सिंचाई स्कीमों को कम परिव्यय की आवश्यकता होती 
है, वे शी क्र फल देती हैं तथा स्थानीय ससाधनों की सहायता से शीघ्रता से कार्यान्वित की जा 
सकती हैं परन्तु वे सीमित सरक्षस प्रदान करती हैं तथा उन्हे ध्यानपू्ेक अनुरक्षण की 
आवश्यकता होती है । यह आवश्यक है कि सिंचाई कार्यों को ठीक अवल्था भें रखने की 
जिम्मेदारी इनसे लाभ उठाने वालो पर हो । 
बड़ी तथा सध्यम सिंचाई स्कोमें--पहली योजना में कुल २६७ बडी व मध्यम परि« 
योजनाएँ चालू की गई जिनमें से १७ पर प्रत्येक पर ५ करोड रुपये से भी भ्रधिक राशि के 
व्यय का अनुमान था, ५० परियोजनाओं पर प्रत्येक के लिए १ करोड़ से ५ करोड़ रुपये 
तक का परिव्यय तथा शेष २०० परियोजनाएँ १ करोड रुपये से कम लागत वाली थीं। 
बड़ी तथा मध्यम सिंचाई स्कीमो पर कुल ४२० करोड़ रुपये व्यय किए गए । इन स्कीमों 
द्वारा २५ लाख हैक्टर सिंचाई विभव का निर्मासय हुआ । 
छोटी सिचाई स्कोमे--छोटी सिंचाई स्कीमों पर ६० करोड़ रुपये व्यय किए गए जिसके 
फलस्वरूप ७ लाख हैक्टर विभव का निर्माण हुआ । 
इस प्रकार १६५५-५६ के अत तक कुल निर्मित सिंचाई विभव २५८ करोड़ हैबटर 
अर्थात्‌ चरम लक्ष्य का ३१ प्रतिशत था । 
पहली योजना के समय भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी योजना, हीराकुड, तुगमद्रा, 
काकरपारा, मयूराक्षी और कोसी प्रादि बहुदं श्यीय बड़ी परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो 
चुका था और उनमे से कुछ से लाभ भी प्राप्त होने लगे थे | 
(ख) इूसरी पंचवर्षीय योजना सें सिचाई--डूसरी योजना की ग्रवधि में बडी तथा 
मध्यम स्कीमो पर ३७२ करोड रुपये व्यय किए गए जिनमें २०२ करोड़ रुपये चालू स्कीमों 
पर तथा १७० रुपये नई स्कीमों पर व्यय किए गए । सिचित क्षेत्र मे २२ लाख हैक्टर की 
बुद्धि हुई । योजना की अवधि में १६५ बडी तथा मध्यम स्कोमे चलाई गई' जिनमे से 
१७ बडी परियोजनाएँ थी । यहाँ यह उल्लेख उचित ही है कि ये इत परियोजनाश्रों पर 
विभिन्न चरणो मे कार्य होती है तथा अनेक परियोजनाओं को पुरा होने मे १५ से २० साल 
तक लग जाते हैँ । निर्माण से पूर्व सर्वेक्षण तथा खोज बहुत महत्त्वपुर्ण होते हैं ।॥ पहली 
दो योजनाम्रों मे स्कीमो के आकार का ब्यौरा सारणी ३.६ मे दिया हुआ है । 
इसरी योजना को अ्रवधि मे इन स्कोमों द्वारा २२ लाख हैक्टर सिंचाई विभ्रव का 
निर्माण हुम्ना 
लघु प्िचाई स्कीमो पर &५ करोड़ झुपये व्यय किए गए तथा १६ लाख हैतटर सिंचाई 
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सारणों ३.६ : पहली दो योजनाओो मे स्कीमों का प्राकार व उनको संख्या 


बता त 











अनुमानित लागत परियोजनाओं वी सख्या कुल 
पहली योजना दूमरी योजना 

३० करोड रुपये से ग्रधिक ७ न ७ 
१० करोड रु, तथा ३० करोड रु. के वीच ६ १० १६ 
करोड , तथा १०,,. » #७ डे ७ ११ 
है तथा ५ ,, हा] ह अै० ड्ेर प्र 
३ करोड रुपये से कम र्‌०० १४३ रे४३ 
कुल २६७ श्६५ ४६ऐ 

कुल झनुमानित लागत 

(करोड़ रुपये) छर२० झ्८० ११०० 
संशोधित लागत छ६० द१० १४०० 





स्रोत दूसरी तथा तीसटी पचवर्षीय-योजनाएँ 


विमव का निर्माण हुम्ना । इस प्रकार दूसरी योजना के झंत मे कुल विभव निर्माण २.६२ 
करोड हैक्टर था । 

(ग) तोप्तरी योजना में सिचाई--इन परियोजनाग्रों मे मारी निवेश क्रिया जाता है । 
इसलिए इनसे कम से कम समय में अधिक से भ्रधिक लाभ प्राप्त करता बड़ा झ्रावश्यक है । 
यह भी देखता जछरी होता है कि इन परियोजनाओं से होने वाले लाम जलाक्राति या 
अ्रपर्याप्त जल-निकास के कारण होने वाले भूमिह्ठास द्वारा कम न हो । इसलिए तीसरी 
मोजता मे निम्न प्रकारों की स्कीमों पर बल दिया गया | 

(3) $पको के खेतों तक अर्थात्‌ खेत नालियो समेत दूसरी योजना की चाल्तू स्कीमो 

की पूर्ति । 

(॥) जल-निकास तथा जलाक्रातिरोधी स्कीमे 
तथा () मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ । 

तीसरी योजना में बडी तथा मध्यम स्क्रीमो पर ५८० करोड़ रुपये व्यय किये गये जिनमे 
से लगभग ४२० करोड रुपये चालू स्क्रीमो पर तथा १६० करोड रुपये नई परियोजनामो 
पर लगाए गये | नई परियोजनाओं में ६५ मध्यम स्कीमे तथा पजाब मे व्यास नदी पर 
संप्रह स्क्रीम तथा पडोसी राज्यो की विभिन्न बहु उद्दं श्यीय परियोजनामों के स्रिचाई घटकों 
सम्बन्धी स्कीमे सम्मिलित थी! व्यास नदी परियोजना भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए 
सिन्धु नदी करार, १६६० के फलस्वरूप घताई गई । तौसरी योजना में वडी तथा मध्यम 
स्कीमो द्वारा २९ लाख हैक्टर सिचाई विप्द का निर्माण हुआ | पहली तीन योजवाओं में 
बड़ी दया मध्यम स्कीमो पर होने वाले कुल व्यय का आवंटन इस प्रकार था । 


जल प्रबन्धन तथा सिंचाई ६७ 


सारणी ३७ : व्यय का आवंटन 
(करोड रुपयो मे) 











अबरधि के लागत ज्यव (योजनानुमार) १६६५-६६ 

पहली योजना पहली दूसरी तीसरी के बाद 

से पहले होने वाला 
ब्यय 

पहली योजना की स्क्रीमें ७६० द्० ३४० २०२ १२०. ४८ 
बूसरी योजना की स्कीमे ६१० तू ना ९७० ३०० १४० 
तीसरी योजना की स्कीमें ३६४ बन “5 5८. २%. १६%. शक 
कुल श्जदड ८० ३४० ३७२ ५८० ३६२ 





लघु सिंचाई स्कीमों पर २७० करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा इन स्कीमों द्वारा १६ 
लाख हैक्दर सिचाई विभव निर्मित हुआ । १६६५-६६ के झत में स्िचाई क्षमता ३.३३ 
करोड़ हैक्टर थी जो चरम विभव का ४०.६ प्रतिशत था । 

(घ) १६६६-६६ को अवधि में सिचाई-विकास--वैसे तो चौथी पचवर्षीय योजना 
का आरम्भ तीसरी पचवर्षीय योजना की समाप्ति पर १६६६ भे ही हो जाना चाहिये 
था। परन्तु तीसरी योजना की भ्रवधि अनेक हृष्टियों से बडी असाधारण रही_। 
सत्‌ १६६२ में चीन से प्रोर १६६५ में पाकिस्तान से हुए संघर्षों के कारण देश की 
अर्थव्यवरथा पर बुरा प्रमाव पडा । सद्‌ १६६५-६६ झौर १६६६-६७ के प्रत्यधिक 
कठोर और भयंकर सूखे से क्रषि-उत्पादन में भारी कमी हुई । ज्ुन १६६६ में रुपये 
का अवमूल्यन करता पड़ा जिससे समस्या और भी जटिल हो गई। अतः अगले कुछ वर्ष 
पुन.समजन (रोएडजस्टमैंठ) के थे। चोयी पचवर्षीय योजना को भप्रन्तिम रूप देने मे 
अन्य दूसरे कारणों से भो विलम्ब हुआ | १६६६-६७, १६६७-६८ दथा १६६८-६६ के 
लिए वापिक योजनाएँ बनाई गई । 

१६६६-६६ की अवधि में सिंचाई की बड़ी तथा मध्यम स्कीमों पर लगभग ४१४ 
करोड रुपये का व्यय क्रिया गया । लघु सिंचाई कार्यों पर ३१४. करोड़ रुपये व्यय किए 
गए । इन वर्षों में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत २० लाख हैक्टर सिंचाई 
विभव निर्मित किया गया तथा १६६८-६९ के झत तक कुल सिचाई-विभव १८६ करोड 
हैकक्‍्टर था । छोटी सिंचाई स्क्रीमो से ४० लाख हैक्टर और भूमि में लिचाई के होने का 
प्रनुमान था। चालू सिचाई-कार्यों में हुए ह्वास को निकालने के बाद २३ लाख हैक्टर झौर 
भूमि मे सिंचाई होने लगी है । इस प्रकार १६६६-६६ की अवधि में बड़ी, सध्यम तथा लघु 
घिचाई योजनाझरों द्वारा ४३ लाख हैक्टर सिचाई-विमव का निर्माण हुप्रा है। १६६८-६६ 
के अंत तक कुल सिंचाई विभव ३.७६ करोड हैक्दर था। और इसमे बडी एवं मध्यम 
गोजनाझो का योगदान लघु सिंचाई योजनामों के योगदान के लगभग वरावर हो था । 

१६६६-६६ की अवधि में, लघु स्िचाई के क्षेत्र भे दो दिशाप्रो में उल्लेखनीय प्रगति हुई 
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है । पहली बात यह है कि नलकूपो तथा पंप सँटो पर जो विश्वस्त सिंचाई की सुविधा प्रदान 
करते हैं, अधिक बल दिया गया है $ तीसरी योजना के अत में कुल ६४००० निजी नलेकृूप 
तथा ६,४०,००० पप सैट थे। १६६६-६६ में १६०००० नलकूप और लग गए तथा पंपों 
की सख्या में ७००,००० की वृद्धि हो गई। इनमें से ५००,००० पंप सैट विजली से 
चलाए जाने वाले थे । दूसरी उल्नेखनीय बात का सवध गर सरकारी नलकूप लगाने तथा 
सिंचाई सुविधाएँ देने के लिए सस्थागत संसाधनों व वित्त के जुटाने के साथ है। तीसरी 
योजना भे सस्थागत क्षेत्र द्वारा कुल १०० करौड रपये लगाए गए जवकि १६६६-६६ मे 
क्ृषि-उद्योग निग्रम (एग्रो-इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन), मूमि विकास बेक (लैंड डेवलपमैंट बैंक) 
तथा कृषि पुनवित्त निगम (एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन) ऊँसो सस्थागत एजेन्सियो 
द्वारा उपरोक्त उद्दे श्यो के लिए २०० करोड रुपये से अधिक की राशि सुलभ कराई गई । 
(घ) चौथी पंचवर्षोग्म योजना में सिचाई--पिछली योजनाग्रों की तरह ही चौथी 
योजनाप्रों मे भी सिचाई-योजनाम्रों को बहुत महत्त्व दिया गया है। १६६४-६६ तथा 
१६६६-६७ में पडे सूखो ने सिंचाई सुविधाग्रों के तेजी से विस्तार के प्रति लोगो को स्‍्लौर 
मी जागरूक कर दिया था । इसके अ्रतिरिक्त नए बोजो तया उर्वरकों से सघन खेती का 
लाभ भो तमी उठाया जा सकता है जब सिंचाई का पवका प्रबन्ध हो । इन वातो को घ्यान 
मे रखते हुए मिचाई-कार्यक्रम को योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई । 
सिचाई के सबन्ध में योजना के कुछ लक्ष्य ये थे : 
(॥) भूषृष्ठ तथा भूमिगत जल-संसाधनों का सुधद्ध उपयोग एवं दक्ष प्रबन्ध 
(१) बड़ी, मध्यम तथा लघु सिचाई योजनामो का यथासंभव विस्तार करना विशेषकर 
उन क्षेत्रों में जिनमें आश्वासित वर्षा तथा भिचाई-साधनों की अपेक्षाकृद कमी है । 
(४0) क्ुओं तथा नलकूपों को शक्तिचानित करने हेतु ग्राम विष तीकरण सकोमो के साथ 
लघु सिचाई कार्यक्रमों को जोडना। ग्राम विद्यूतीकरस के विकास के सूचक 
पप सेटो को शक्तिचालित करना होगा, न कि गांदो में विजली लगाना । 
(४) सिचाई-विमव तथा उसके उपयोग के बीच की समय-पश्चता (टाइम लेग) को 
और अधिक कम करना | 
मुख्य उद्देश्य यही था कि सिंचाई सुविधा प्राप्त भूमियों से प्धिकाधिक उत्पादन प्राप्त 
किया जाय । 
सिचाई संबधी परिव्यय तथा लाभ--पहली तीन पंचवर्षीय योजनाग्रो मे लगभग ५५० 
बडी तथा मध्यम स्कौ में हाथ में ली गई' जिनमे से ७३ बड़ी परियोजनाएं थी । १६६५-६६ 
के अत तक लगभग ३०० स्कीमे पूरी हो चुकी थी। शेष पर काम चालू था। चौथी 
योजना में सिचाई की बडी, मध्यम तथा लघु स्कोमो पर कुल १४७० करोड़ रुपये व्यय 
होते का ग्रनुमान था जिसमे से ४२ करोड रुपये की राशि अनुसघात एवं खोज के लिए रखी 
गई । 
(क) बड़ी तथा मध्यम स्कोमसें--समी चालू मध्यम स्क्रीमों को चौथी योजना की 
अवधि में पूरा किया जाएगा । बड़ी परियोजनाएँ शित पर अब तक काफ़ी खर्च हों चुका है 
बहुत सी पूरी हो जाएँगी या उनसे लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा । अन्य बड़ी स्कीमें 


जल प्रवन्धन तथा सिचाई ध्ह 


जिर्माण के विभिन्न चरणों में होगी और उनमे से कुछ रुक्रीमे पॉचवी योजना के प्रथम वर्षे 
से लाम पहुँचाना आरम्भ कर देंगी । 

बडी तथा मध्यम स्कीमो पर €५३.८ करोड रुपये के व्यय की व्यवस्था रखी गई है-- 
७७१४ करोड़ रुपये चालू स्कीमो के लिए, १४०.४ करोड रुपये नई स्कीमों के लिए तथा 
४२ करोड रुपये अनुसघान तथा खोज के लिए । 

चौथी योजना मे लगभग ४८ लाख हैप्टर सिचाई-विमव का निर्माण किया जाएगा 
जिनमे से ४७ लाख हैक्टर चालू स्कीमों से तथा १ लाख हैक्टर विभव नई स्कीमों से 
निर्मित किया जाएगा । उपयोग लगभग ३६ लाख हैक्टर होगा । इस प्रकार योजना के 
प्रत तक बडी तथा मध्यम योजनाओं द्वारा निर्मित कुल मिचाई-विभव २३३ करोड हैक्टर 
हो जाएगा । 

(ख) लधु सिचाई स्कीमें-क्ृषि क्षेत्र मे लघु सिचाई कार्यों पर ५१५.७ करोड़ रुपये 
के परिव्यय का अनुमान है--५०१.५ करोड रुपये राज्यों मे, ६.२ करोड रुपये सघ शासित 
क्षेत्रों में प्रौोर ८ करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा । 

सरकारी क्षेत्र के परिव्यय का अधिकाश भाग राज्य सरकारों, पंचायती राज्य सस्थाग्रो 
प्रथवा ग्रन्य प्राधिकरसों द्वारा सामुदायिक निर्मास-कार्यों पर खर्च किये जाने की व्यवस्था 
है । इन कार्यों मे जलाशय, नलकूप, नदी पर्तिग-परियोजनाएँ तथा नदियों के मागें बदलने की 
ग्रोजनाएँ शामिल हैं जिनसे उन छोटे किसानों को लाम पहुचेगा जो भपने लिए घिचाई की 
ध्यवस्था मही कर सकते । लगभग ६० करोड रुपये छोटे किसानो को झथिक सहायता तंथा 
लकावी देने के लिए रखे गए । वारिपज्यिक बैकों सहित सस्थागत क्षेत्र द्वारा लघु सिंचाई पर 
लगभग ६५० करोड़ रुपये लगाए गए और क्ृपक्ो द्वारा अपने ही माघनों द्वारा लगमग 
३०० रुपये करोड की पू'जी लगाई गई । 

ग्राम-विद्यूतीकरण के लिए ४४४ ६६९ करोड रुपये ब्यय की व्यवस्था की गई । क्योंकि 
ग्राम-विद्यु तीकरण की प्रगति का मापदड गावो में बिजली लगाने की बजाय पप सेटो को 

, शक्तिचालित करना होगा । इसलिए पप संटो तथा नलकूपो को बिजली देने का पुरणोर 
कार्यक्रम बनाया गया जिसके अन्तगंत १२ लाख ५० हजार पप सेंटों तथा नल्न कूपो को 
शक्ति-चालिंत किया जाएगा । 

सरकारो क्षेत्र मे ग्रामीण विद्युतीकरएण निगम (रूरल इलेकिट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन ) 

स्थापित करने के लिए १५० करोड रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई जिसमे केर्द्र 
४५ करोड रुपये की धनराशि लगाएगा। यह निगम विशेषत. कम विकसित क्षेत्रों मे 
सिचाई-पंप सैटो को बिजली से चलाने के लिए राज्य विद्युत बोडों को ऋण देगा। इस 
उद्दं श्य के लिए ग्रामीण विद्युत्‌ सहकारी सस्थाग्रो को गठित करने की मी योजना है जिन्हे 
ग्रामीण विद्युद्‌ निगम द्वारा ऋण दिया जाएया। निगम द्वारा ऋण्य दी जाने वाली 
राशि से लगमय ५००,००० पप सेटो को बिजली मिलेगी । 

योजना में लधु सिंचाई स्कीमो से ४८ लाख हैक्टर और भूमि में सिंचाई होने का प्नु- 

मान है | चालू सिचाई कार्यों मे हुए हास को निकालने के बाद शुद्ध ३२ लाख हेवंटर और 
भूमि में सिचाई होने लगेगी । इसके प्रतिरिक्त २४ लाख हैव्टर पूर्व स्रिचित क्षेत्र मे सिंचाई 
को अधिक सुनिश्चित बनाया जाएगा। 


छ० भारतोय कृषि-अथ्थ॑व्यवस्था 


विभिन्न योजनावधियों के दौरात सिचाई के विक्माम्त से सम्बंधित कुल व्यय तथा 
प्िचाई की प्रगति सारणी रे'८ में दर्शायी गई है । 
सारणी ३'८5 विभिन्न थोजनाड्रों के दौरान सिंचाई के विक्राभ पर व्यय तथा 
सिंचाई विभव का विकास 














व्यय (करोड रुपये) निम्ित विभव (लाख दैटर) 

अवधि बड़ी तथा सध्यम लघु स्क्ेमे छुल वडी तथा सध्यम लघु धिचाई कुल सचयी 

स्क्ोमे सिंचाई विभव 

आयोजनापूर्व॑ ६७ १२६ २२६ “८ 
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चौथी योजना 
(१६६६-७४) ६५४ ५१६ १४७० ७ श्र ७६ ४५५ 





१६५१-७४ २३४० १रए५ डेण्२५ श्२६ हरे २६ 
चौथी योजना के झन्त में कुल विमित विभव रे३े रर२ ४५४५ +- 








अगी तक लघु सिंचाई स्कीमों के अत्यंत निर्मित २९२ लाख हैक्टर सिंचाई विभव में 
से भूमिगत जल द्वारा १३० लाख हैवटर तथा भूपृष्ठीय जल से ६९ लाख हैक्टर की सिचाई 
हो सकेगी । भ्राशा है कि सिंचाई हेतु शेष जल-ससाघनों का विकास लगभग २० वर्षों मे 
पूरा हो जाएगा। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है पिछले २३ वर्षों की योजनावधि मे 
सिचाई-विभव लयभग दुगुना हो गया है राज्यादुसार विंचाई-विभव इस प्रकार है + 

२३३ लाख हैक्दर के निभित सिंचाई विभव में से प्लाजफल २०६ लाख हैवदर क्षेत्र में 
ही सिंचाई की जा रही है और इस प्रकार रेड लाख हैक्टर विमव का उपयोग करना 
शेष है। 

पाँचदी योजना में सिंचाई के लिए २६८१ करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान है 
३-८ आयकट (नही क्षेत्र) विकास 
/ बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ पिछले कुछ वर्षों में कृषि-उत्पादन स्तरों में हुईं वृद्धि 
का मुख्य साधद रही हैं । भारत मे इस समय लगमग १५ करोड़ हैक्टर ल्लेत्र बड़ी या मध्यम 





जल प्रबन्धन तथा सिंचाई 


सारणी ३६ : राज्यानुसार सिंचाई-विभव 
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स्रोत ' चतुर्थ पचवर्षीय योजवा 


सिचाई-परियोजनाझोो से लाभान्वित हो रहा है॥ इन परियोजनाओं पर काफी बडी राशि 
इस उद्देश्य हेतु ध्यय की जाती है कि सिंचाई के लास अधिक से अधिक क्षेत्र तथा अधिक से 
ब्रधिक कृषकों तक पहुँचाये जा सरके। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अवधि में बड़ी तथा 
मध्यम सिंचाई परियोजनागो पर लगभग ६५४ करोड़ रुपये के कुल परिव्यप का झनुमान 
था जिसके फलस्वरूप लगभग ४७ लाख हैक्टर सिंचाई-विभव का निर्माण हुम्ना। सिचाई- 
विभव के निर्माण तथा उपयोग का विवरण सारणी ३.१० में दिया गया है। 


सारणी ३१० बडो तथा मध्यम पिचाई-स्क्रीमों से लाभ 


लाख हैक्टर (कुल) 
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खरम मिचाई आयोजना से पूर्द की स्कोसे 
विभव ४५६ ६७ 
उपयोग... ४५६ &६६ 


सोत : घौयी पदवर्षीय योजना 


२३३ 
२०६ 


छ्र्‌ मारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था 


बडी नदी घाटी परियोजनाएँ बहुत अधिक सिचाई-विमव निर्मित करती हैं| यह बहुत 
जरूरी है कि परियोजना के निर्माण के साथनसाथ परियोजना के अन्वर्गेत आने वाली मदी 
या नहरी क्षेत्र का भी विकास किया जाएं ताकि विश्व की उत्पत्ति के साथ ही पप्चाई- 
सुविधामो का उपयोग भी हो सके । निमित विभव के प्रमावी उपयोग में विलम्ब बदुमुत्य 
संसाधनों का अत्यन्त अपव्यय है तथा कृषि-विकास की गति क्रो धोमा करता है । 

सिचाई राज्य विपय है और इस पर सादा परिव्यय राज्य की योजनाम्रों के प्रन्तगेंठ ही 
समायोजित करता होता है | सामान्य घारणा यह है कि विभव के निर्मित होने के तुरन्त 
बाद सिचाई का विकास स्वतः हो जाएगा । परन्तु सामान्यत. ऐसा देखा गया है कि विभवे 
के निर्माण के बाद उसके प्रर्यवी उपयोग में लगभग पोौच या छू वर्ष का सम्रय लग जाता 
है । जल के प्राप्त होने छथा उसके सिंचाई हेतु वास्तविक उपयोग के समयों में पश्चता (लेंग) 
इन क्षेत्रो की मुझ्य समस्या है । इस समय-पश्चता को न्यूनतम कर देना चाहिये । इन क्षेत्रों 
के कृषि-विकास का कार्य एरियोजना निर्माए-कार्य के साथ ही झ्रारस्म होना चाहिए और 
दोतो कार्य क्रमों के अधिकारियों के बीच निकट सम्बन्ध होता चाहिये | जहाँतक सम्मव हो 
नदी क्षेत्रों का विकास परियोजना की समंग्र स्कीम तथा डिजाइन का भाग होता चाहिये 
ताकि निवेशो से पूर्ण लाभ उठाया जा सके। 

प्िचाई-सुविधाओं के निर्माण के साथ ही उनके उपयोग के लिए क्षेत्रों को तैयार करने 
हैतु मृदा, स्थलाहरति, शस्य-स्वरूपो तथा सिंचाई सुविधश्यों के अनुरूप ता/लियों तथा निकास« 
सालिपों का जाल भिर्माण करना जरूरी हे। फार्म पर सिंचाई सुविधाओ्रों की उपयुक्त 
डिजाइन तैयार करते समय भू-समतलन तथा भू-रूपण के साथ-साथ भूमिगत तथा भूपृष्ठीय 
जल-निकास की आवश्यकताओ, भुक्षरण नियत्रण तथा बाढ़ जल व तलछट (अवसादन) के 
बाह्य स्लोतों से बचाव का मी ध्यान रखना होसा। यह काम स्थानीय प्रशासन या जल- 
उपभोक्ताओं की संस्या द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है | इस उद्देश्य के लिए 
डघार तथा तकनीकी सलाह सरकार द्वारा दी जानी चाहिये । 

ग्रायकट (ग्र्थात क्षेत्र) विकास कार्य क्रम मे वीज, उर्वरक (खाद), उपस्कर, पदार्थ तथा 
उधार के सभरण जैसी सुबद्ध सेवाप्रों को उपलब्ध कराने का मी प्रबन्ध होना चाहिए। 
तुगणद्ठा, तागाजु न सागर, कोसो तथा राजस्थान महर-परियोजनाओ के अन्तर्गत कुछ चुने 
हुए नहूरी क्षेत्री में आयकट विकास स्कोमो पर कार्य किया जा रहा है और इस दिशा मे 
डत्साहजनक प्रगति हुईं है । सड़क, मण्डारमृह तथा विषणन (कॉमप्लंक्स) जैसी सहायक 
सुविधाओं का निर्माण केद्धीय क्षेत्र, की स्कीमो में किया जा रहा है! इन उपायो दारा 
वभव-निर्माए तथा उम्तके उपयोग मे अन्तराल को कम करने में सहायता मिलेगी । 
३-६ सिंचाई-दरों का निर्धारण 

जल-दरो का निर्धारण एक जटिल समस्या है और इसका समाधान वेज्ञानिक ग्राघार पर 
होता चाहिये । सरल तक यह है कि सिचाई जल के उपयोग को दरें ऐसी होनी चाहियें जो 
इसको उपलब्ध कराने की सागतो को पूरा करें ताकि सिंचाई-प्रझाली घाटे पर कार्यें न 
करे जैसी कि भारत में वर्तमान स्थिति है। फिर भी विकास के श्रारम्मिक चरण मेंये 
अणालियाँ घादे पर ही चलेंगी क्योकि निर्माणाधीन बड़ी परियोजनाम्ोों पर निवेश का ब्याज 


जल प्रबन्धन तथा सिंचाई छ्रे 


खर्च काफी होता है तथा उसकी अनुरक्षण तथा संचालन-लागतें भी अ्रधिक होती हैं। 
उदाहरणार्थे परियोजना मुल्यांकन संगठन (प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन प्रॉरयनाइजेशन) ने अनुमान 
लगाया है कि तु गभद्गा-परियोजना के निर्माण के लिए प्रति एकड़ वाधिक तुल्यमान लागत 
(एनूमल इव्विवॉलेन्ट कॉस्ट पर एकर) ४६.५७ रुपये है जबकि 'वारह मासी', 'झाद तथा 
“हल्की” सिंचाई के लिए प्रभार दरें क्रशः ३२ २०, १६ रु० तथा ८ रु० प्रति एकड हैं। 
इसका अर्थ यह है कि भारत भे सिंचाई-दरे बहुत अधिक आनुतोपिक (प्राथिक सहायता प्राप्त 
सब्सीडाइज्ड ) हैं जिनके कारण सरकारी खज़ाने को भारी घाटा हो रहा है। चालू वापिक 
घाटा लगभग ८१ करोड़ रुपये का है । 
सारणी ३.११ वारिज्यिक सिंचाई कार्यों तथा वहुमुखी नदी घाटी-परियोजनाम्रों 
के सिंचाई भागों पर हानि का अनुमान 
(१६६८-६६) करोड रुपयो में 


धारिज्यिक सिंचाई बहुमुखी नदी घाटी-परियोजनाएँ 
प्राप्ति कार्यकारी व्यय ब्याज हानि प्राप्ति कार्यकारी व्यय ब्याज हानि कुल हानि 
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स्रोत चौथी पचवर्षीय योजना (प्रारूप) 


प्रश्न उठता है कि जहाँ तक जल-दरो का सम्बन्ध है, आथिक सहायता या उपदान 
(सब्सीडाइजेशन आर सबसिडी) कहाँ तक उचित है। यह याद रखना चाहिये कि सिंचाई- 
सुविधाएँ केवल नहरी क्षेत्रो या सिंचाई-प्रणाली के ग्रन्तर्गंत आने वाले क्षेत्रों के लोगो तक 
ही सीमित हैं। ग्रत. उचित यही है कि इन्ही लोगों को इनकी कीमतें देनी चाहिये तथा शेप 
समुदाय पर इसका भार नही पड़ता चाहिये । सरकार की ओर से किसी निविष्टि के सम 
धेन मे झ्राधिक सहायता के उपदान का औचित्य तमी है यदि निविष्टि की उत्पादिता कम 
हो तथा सरकार इस समर्थन द्वारा उस निविष्टि का उपयोग बढाना चाहती हो। परन्तु ऐसो 
नीति के विपक्ष में कहा जा सकता है कि कीमतो का इस प्रकार न्यूनीकरण पनुसंधान द्वारा 
उत्पादिता बढाने के झ्राधारभूत उद्देश्य को ग्रोकल कर देता है। इसके साथ-साथ न्यून 
उत्पादिता वाली कृषि, जिसमे अधिक कौमतो वाली निविष्टियों का उपयोग हो, ग्राधिक 
हूपातरण मे कोई बड़ा योगदान नही देती । इसालए सारा प्रयत्न उत्पादिता को बढाने को 
और होता चाहिये । हाँ, यदि निविष्टियो का उत्पादन अधिक कार्यकरुशलता से किया जा 
सके, तो उनकी कीमतें कम कर देनी चाहिये | कृपक झआथिक सहायता प्राप्त करने के लिए 
तथा इस नीति को उचित ठहराने के लिए निविष्टियो के प्रतिफल का अब-प्रावकलन [प्रन्डर 
एस्टीमेशन) करते हैं । दूसरी ओर नीति-निर्घारकों द्वारा झ्राथिक सहायता प्राप्त निविष्टियों 
से प्राप्त होने वाले भ्रतिकंलों का अधि-प्रावककलन (ओवर एस्टीमेशन) हो सकता है जिसका 
परिण्याम यह होगा कि कृषि को दुर्लम ससाघनो की अत्यधिक मात्रा देनी पड़ गो । 

ग्रद्यपि कूपि उपज को कीमतें बढ़ गई हैं और पिछले कुछ दर्षों में कृषक सिचित क्षेत्रो 
से प्रधिक लाम प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु जल-दरों में सम्मेष या सहश वृद्धि (कमरेन्सुरेट 





छ्ड भारतीय क्ृपि-अरयव्यवस्था 


इन्कीज) नही हुई है । हमारे विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जल-दरों मे उपरिमुखी संशोघन 
की झावश्यकता है जिससे मुल्यह्मास-प्रभार पूरा करने के साथ-साथ पूंजी पर भी कुछ 
ब्याज प्राप्त हो सके। सिचाई-सेवाझों तथा भ्रन्य सुविधाश्रो की कौमतें उनकी सोमात 
लागतो के बरावर निर्धारित की जानी चाहिये। इससे कृपकों को सरकार द्वारा दी जाने 
वाली सुविधाशों का पूर्ण उपयोग करने में प्रोत्साहन मिलेया । 

दूसरा मत यह है कि जल-दरें, कृषक को जल के उपयोग से प्राप्त अतिरिक्त निवल के 
उपयुक्त प्रतिशत के झाघार पर निर्धारित की जानी चाहिये या जल दर सिचित फसल से 
प्राप्त कुल प्रतिफल की उचित प्रतिशत होनी चाहिये | इसके लिए सिंचाई के विभिन्न साधतो 
से भिन्न-भिन्न फार्मों तथा भिन्न-भिन्न फसलो के लिए जल के सीमात ग्रतिफलों (माजितल 
रिटर्त सु) का परिकलन करना पड़ेगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि जल की सम्रान मात्रा 
से भिन्न-भिन्न फसलों या भिन्न-भिन्न फार्मो से भिन्न-भिन्न निवल प्रतिफन प्राप्त होंगे बयोकि 
भिन्न-भिन्न फसलो के भिन्न-भिन्न प्रमिलक्षण होते हैं। * 

जल से सीमांत प्रतिफल--विशिष्ट निविष्टियों के सीमात प्रतिफल उस्पाइन तथा 
लिविष्टियो के कुल मुल्पों के बीच फलनिक सम्बन्धों (फकशनल रिलेशनशिप) को ज्ञातकर 
परिकलित किए जा सकते है । जल के साथ प्रति हैक्टर कुल प्रतिफल का सम्बन्ध ज्ञात फरने 
के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। भ्रतिरिक्त निवल हिंतलाम के आवश्यक श्राकड़े लगातार 
इकट्ठूं किए जाने चाहिये तथा विमिन्न फसलों के लिए जल के सीमांत फतिफल ज्ञात करते 
के उपरात जल दरो का प्रत्येक पाँच या सात वर्षों में संशोधन फरना चाहिये |. _ 

१९६६-६७ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 'कुओं द्वारा सिचाई' से सम्बन्धित एक 
भ्रध्ययन से यह पता चला है कि प्रति हेक्टर कुल प्रतिफल मे विचरण का २६ प्रतिशत 
भनुप्रयुक्त जल के परिमार/ तथा सगत पूरक निविष्टियो के काररा हुआ है। सम्बन्ध से ज्ञात 
होता है कि एक घन मीटर ग्रतिरिक्त जल तथा सपूरक निविष्टियो के फलस्वरूप कुल प्रति- 
फल में ०१६ ₹० की वृद्धि हुई। जल को लागत तथा उसके सीमांत उत्पाद-प्राय में अनुपात 
सारणी ३१२ में दिखाए गए हैं। 

सारणी ३१२ श्रलीगढ जिले के १४१ फार्मों मे जल की लागत 
तथा सीमात उत्पाद आय में अनुपात (१६६६-६७) 








[सिंचाई का साधन जल के लिए सीमात उत्याद-आय प्रति घनमीटर सीमात इउत्पाद-आय तथा 





(प्रति घन मोटर) जद की लायत लायत में बनुपात 
रुपये रुपये 
सरकारी नल कूप +०६ “०३३ रा 
निजी नल कूप "हद “ण्य्२ ४.१ 
'रहूंद 08 +ग्छड्‌ २:५ 
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यथार्थतम जल नियंत्रण : सिंचाई प्रबन्ध मे नवीन कला है! 
(लारसो एवं टूब्रो के सौजन्यस) 





चित्र 2 
ऐसे जलाशय 'शुप्क ऋतु में सिंचाई” अग्नि सुरक्षा तथा मन बहलाने 
के लिये उपयोग मे लाये जा सकते है। 





चित्र 3 
॥ २ #7#टोक९ 7 6 4ाकगोदा रहा हदरा। शा 3] शा गा सैगगाशांव 


ह (रूस मे सिंचाई के लिए पाईपलाईनों का प्रयोग) 





छिडकाव सिचाई ($छाणगाह्याड व्॒ांइबध0ा) 


जल प्रबन्धन तथा सिंचाई (4 


सारणी से स्पष्ट है कि निजी नल-कूप्रों के फा्मों पर जल के लिए गुणाक अधिकतम है 
प्रपि वे प्रति हैक्टर जल की अधिकतम मात्रा उपयोग मे लाते हैं । इससे पता चलता है कि 
ल के उत्कृष्ट काल-समंजन तथा नियन्त्रस व अन्य निविष्टियों के प्रचुर उपयोग से प्रतिफल 
) जल के उच्च स्तरीय उपयोग पर भी दनाए रखा जा सकता है। निजी नल-कृप कम 
'मों पर जल प्रदान करते हैं तथा जल-निविष्टि के उच्च स्तर उपयोग के प्रति शस्य अनु- 
॒या (क्रॉप रंसपोन्सिवनैस )के आधार पर जल-दरों का उपरिमुखी संशोधन उचित ठहराया जा 
कता है । इसी प्रकार से सरकारी नल-कूपो द्वारा जल-दरो का थोड़ा-सा उपरिमुखी संशोधन 
'नुचित नहीं होगा । वर्षा, जल आवश्यकता, उपज तथा उपज-मूल्य जैसे कारकों को ध्यान 
रखकर विभिन्न फसलो के लिए जल-दरें भी भिन्न-भिन्न निर्धारित की जानी चाहिये । 

जबलपुर जिले से सम्बन्धित एक अन्य अध्ययन में (श्री वी. पी शुक्ला : एन इकोनो- 
उक एनालिसिस फॉर फार्म रिसो्स यूज, १६६७-६८) स्िचित परम्परागत फार्मों में सीमांत 
त्पाद-प्राय ६७'६३ रुपये थी जबकि सिंचित उन्नत फार्मों में यह्‌ १७२७१ रुपये थी! 
सका यह अर्थ है कि परम्परागत कूपक (ट्रेंडीशनल फार्म) प्रति एकड़ जल-सिंचाई के 
लए ६७६३ झपये व्यय कर सकते थे । इसी प्रकार प्रगतिशील कूपक १७२७१ रुपये तक 
पूषि-सिचाई पर व्यय कर सकते थे । इससे यह मी सिद्ध होता है कि उन्नत फार्मों से परम्परा- 
त फार्मों की भ्रपेक्षा सिंचाई का प्रतिफल ७६ प्रतिशत अ्रधिक है । 

नवीन अ्रध्ययनों से पता चलता है कि भसिचाई-दरें न तो किसी विशेष प्रणाली की 
एगतो पर आधारित हैं झोर न हो उनसे प्राप्त लाभों पर, जिससे राज्य को भारी हानि हो 
ही है । साधारणत सिंचाई-दर फसल तथा सिंचित क्षेत्रफल के अ्रनुमार परिवर्तित होती 
| । यह प्रयुक्त जल के परिमाण तथा यह कितनी बार सप्लाई क्रिया गया है, को ध्यान में 
(खकर निर्धारित नही की जाती । जल-प्रभार जल मात्रा के आधार पर निर्षारित होना 
वाहिये । इससे सिंचाई-जल का भ्रपव्यय स्यूनतम तथा उपयोग इष्टतम होगा । इसके झति- 
रिक्त सरकार को काफी ग्राय प्राप्त होगी । 

झरायोजको ने विद्युत तथा डीजल पम्पो द्वारा सचालित लिफ्ट मिचाई स्कोमों के लिए 

ह्वि भागीय या द्वि ग्रशीय प्रशुल्क (टू पार्ट टेरिफ) की सिफारिश को है | द्वि भागीय प्रशुल्क 
क्षेत्रफल के आधार पर नियत प्रभार तथा उपयोग की गई जल की मात्रा तथा सिंचाई की 
ग्रिनती के झाधार पर भ्रतिरिक्त प्रभार दो भ्रंशो से निमित है | इसी प्रकार विद्यू त्‌ बोर्ड भी 
वर्तमान प्रशुल्क दरो में वृद्धि पर विचार कर सकते हैं॥ उस दशा मे प्रशुल्क, भ्रश्वशक्ति 
(हॉस पावर) के भ्राधार पर नियत प्रमार तथा उपयुक्त ऊर्जा पर प्रतिरिक्त प्रभार दो पंशों 
से निभित होगा। इससे नलकूप स्वामियों को साथ वाले कूपको को जल बेचने के लिए 
प्रोत्माइन प्राप्त होगा और नल कूपो के विभवों का बेहतर उपयोग हो सकेगा तथा बिना 
किसी पतिरिक्त सार्वजनिक निवेश के कृषि-उत्पादन में वृद्धि होगी। 


अध्याय ४ 


उर्बेरकों का उपयोग 


#पि-उत्पादन में वृद्धि कृषिगत क्षेत्र में विस्तार या भूमि की उत्पादिता में वृद्धि करके 
अथवर दोतो उपायो को अपना कर ही की जा सकती है। क्योकि कृपि-हेतु अतिरिक्त प्राप्य 
क्षेत्र सीमित है, इसलिए अधिक कृषि-उत्पादद सघन तथा बहुफसल कृषि द्वारा ही प्राप्त 
किया जा सकता है । इसलिए निविष्टियो तथा रोठियो के नवीन मिश्रण की प्रावश्यकता 
होगी । 

हम जानते है कि प्रत्येक फसल के साथ भूमि की उवरता घटती जाती है। फसले नाई- 
द्रोजन, फासफोरस तथा पोटाश जैसे झावश्यक पोषक तत्त्व जड़ों द्वारा प्राप्त करती हैं प्रीर 
इस प्रकार भूमि मे इन तत्त्वो की कमी हो जाती है । सारणी ४१ मे भिन्न-भिन्न फसलों के 
फलस्वरूप भूमि में विभिन्न तत्त्वो की होने वाली न्यूनता दर्शायी गई है । 
सारणी ४.१ विभिन्न फसलो द्वारा भूमि से पादप पोषक पदार्थों का अपनयन ( रिमूवल 

आफ प्लाल्ट स्यूट्रीयेट्स फ्रॉम सोइल बाइ डिफरेन्ट क्रॉप्स) 








फसल उपय पोषक तत्वों के अपनयन कौ मात्रा 
(कि, प्रा प्रति हैक्टर) (कि. ग्रा. प्रति हैक्टर) 
मारईट्रोजन (५) फासफ्रोरस (2203) पोठाश (६५०) 
चावल २८०० डरे श्र डर 
गेह रर४० बेर श्र श्र 
गन्ना ६०३१७ ष्थू ६० १६० 
कपास (लिंट) श्ण्४ड २७ २० प्७ 
पटसत ११२०-१६८० ११२-२८० ११२-१२३ १६५८-१२४ 





भूमि की उवेरत्ा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि समय समय पर उपरोक्त 
छ्तवों की कमी को पूरा किया जाए। यह कमी अकेले णोबर य॥ कम्पोस्ट खाद से पूरो नहीं 
की जा सकती ! इसके अनेक कारण हैं। खाद की प्राप्ति पशु-संख्या श्रथवा जलवायु एवं 
मृदावस्था पर निर्मेर है । खादो के झनेके वैकल्पिक उपयोग हैं। इनमे पोषक तत्वों की 
प्रतिशतता अति न्यून है भौर थे पौधों या भूमि की पोषण आवश्यकतओो को पूरा नहीं कर 
सकती । उदाहरणार्थ गोवर जो सबसे बढ़िया खाद मानों जाती है, मे नाईट्रोजन की मात्रा 
७ प्रतिशत से मी कम है ! इसी प्रकार फ़ासफ्रोरस तथा पोटाश की झधिकतम प्रतिशतता 
क्रमशः ४ प्रतिशत तथा २ प्रतिशत है । यही कारण है कि रासायनिक उवरकों (केमिकल 
फर्टीलाइजर) के उपयोग पर भ्रधिक बल दिया जाता है । 


उवेरकों का उपयोग छ७ 


उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि मृदा-उ्वेरता को बनाए रखने के लिए तथा पौधों को 
पर्याप्त पोषक दत्त्व देने के लिए उर्बरकों का सामयिक अनुप्रयोग ज़हूरी है। प्रतः उ्रक 
उपज में द,त वृद्धि लाने मे बहुत सहायक हैं तथा कृपि-विकात में महत्त्वपूर्णो योग देते हैं 
उर्वेरकों की पूर्ति परे विस्तार उत्पादन-दर बढाने हेतु नवीन व्यूहरचवा का महत्त्वपूर्ण भ्रश 
है । नए बीज, प्रादए रक्षण-पदाओे, फार्म मशीनरी दश्ण बेहतर जबन्न-प्रषन्धत व सिचाई-मुवि> 
धाएँ इस ब्यूहरचना के अन्य मुख्य घटक हैं। वास्तव मे आधुनिक तकनीकी रीतियाँ तथा 
निविष्टियाँ अपनी कार्य-कुशलता के लिए प्रादप-पोपक तत्त्वों के विस्तृत उपयोग पर निर्भर 
हैं । उवेरको के संतुलित उपयोग से अन्य निविष्टियों की दक्षता में वृद्धि होती है तथा प्रति 
हैकटर उत्पादन बढ़ता है । 
कृषि विकास की प्रक्रिया मे उर्वेरको का महत्त्व इस तथ्य से ज्ञात होता है कि उनके 
उपयोग की उत्पादन-अनुक्तियां काफ़ो अधिक है ) यदि विभिन्न निविष्टियाँ पर्पाष्त मात्रा में 
उपलब्ध हो झौर सबन्धित आ्रावश्यकताएँ तथा सुहढ भूमि-प्रवन्धन-रोतियाँ व सेवाएँ प्राप्त 
हो तो प्रत्येक किलोश्राम उर्वरक के उपयोग के फलस्वरूप र८ से ४५ कितोग्राम प्रतिरिक्त 
खाद्यान्न की उपज होगी । इमसे सिद्ध होता है कि विकास तथा उर्वरक उपयोग में तिकद 
संबध है । 
उर्वरक केवल भिचित क्षेत्र मे ही उत्पादन को नही बढ़ाते बल्कि बाराती क्षेत्रों (डाई 
एरिया : वर्षाधीन क्षेत्रो ) मे भी कृषि-विकास के कार्य मे महत्त्वपूर्ण योग दे सकते हैं। जबलपुर 
(म. प्रदेश), हजारीबाग (बिहार), कोरापुट (उडीसा), मयूरमंज (उडोसा), प्रम्वाला 
(हरियाणा) , होश्यारपुर (पंजाब), गया (बिहार), ख्वालियर (म. प्रदेश),धारवार (मंसूर), 
जयपुर ( राजस्थान ) जिलो मे बारानी क्षेत्रों मे चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा पर 
कृपकों के खेतों पर किए गए साधारण उर्वरक-अ्रत्यक्षणों के परिणाम काफी उत्साहुजनक 
रहे हैं | इन बारानी क्षेत्रों मे 'सर्वभारत समन्वित शस्य सबधी प्रयोग योजना के प्रधीन किए 
गए प्रयोगों भे उद्ेरकों के प्रति विभिन्न फसलो की झनुक्रियाग्रो का प्रध्ययन किया गया है । 
देखे चित्र १ इनमें से कुछ एक ग्रनुक्रियाओ को सारणी ४.२ मे दिया गया है । 
सारणी ४.२ बारानो क्षेत्रों में करषको के खेतों पर |'४५, ९, € के लिए 
फसलों की उपज (१६७१-७२) (कि. प्रा. प्रति हंकंटर) 








फसल चावल (वाला) गेहूं (0-३०६) ज्वार (०5छ8-4) ज्वारोशध३ ५-१ बाजरा (88-३3) 
खरीफ रबी 
उर्दरक की मात्रा (जबखपुर) होष्याखुर (घाखार) घारवार जपपुर 
० १०३६ श्३६४ शृष१८ शर्ट ६६१ 
3२५७ १८८० रश्रे० २६४६ १६१५ रैं४डड४ 
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५००९२४४३४ २५१३ रेप४श डर करह३ १८५५ 





घोव : उप्निप्त वाषिक प्रतिवेदन १६७१-७२, अखिल भारतोय समन्वित झस्व विज्ञान सम्दत्धो प्रयोग 
स्डोम, बाई सो ए आर, नई दिल्‍ली, १६७३. 


उपरोक्त प्रयोगों के परिणामों के झ्राधार पर हम कह सकते हैं कि अनेक क्षेत्रों में 
विभिन्न फतलो की अनुक्रियाएँ साथ्थक हैं और वारानी क्षेत्रों में भी उदंरक उपयोग की काफ़ी 
संभावनाएँ हैं । 8 
४.२ उर्वेरकों का उपयोग 

उर्वे रकी का उपयोग किसी भी देश के आर्थिक विकास के स्तर का एक मात्र सर्वोत्तम 
सूचक है। उच्च॒स्तरीय विकसित देशो मे कृषि-उत्पादद का बहुत बड़ा भाग रासायनिक 
उर्देरको की देन है। विभिन्न देशो में उ्वंर्को का उपमोग-स्वरूप ( कन्जम्पशन पैर्टन ) 
सारणी ४.३ में दिया गया है ! 

सारणी ४.३ रासायनिक उर्वरकों का उपमोग (१६७०-७१) 











देश उपभोग उर्दरकों का उपभोग अनुपात 
कि, ग्रां. प्रति देक्टर नाईट्रोजन (व) फास्फेड (2?) वोटाश (6) 
बेल्जियम इण्र श्०्० प्& ११० 
फिनलेंड १७१ १०० श्ग्डे दर 
पू. जमनी ४१ १०० घर १२० 
झमरीका छ१्‌ १०० ६० भ३े 
जापान डेरे० १०० ७५ छठ 
ताइवान २६५ १०० र्प इ् 
दे, कोरिया र४१ १०० ३५ रे 
फिलिपाईन २ १०० भ्र्ष झ्र 
मारत १४,६ ३०० इ्४ड १६ 








सारणी ४.३ से स्पष्ट है कि विकसित देशों की तुलता में मारत में वतंमान प्रति हँक्टर 
उर्वेरक-उपभोग बहुत ही कम है तथा उर्वेरक-उपभोग मे वृद्धि को प्रोत्साहन देने की झति 
झ्रावश्यकता है । सारणी से यह भी स्पष्ट है कि हमारे देश में )९, ? तथा ॥€ (नाईट्रोजन, 
कास्फेट तथा पोटाश) का उपयोग बहुत असंतुलित है । फार्म जाँचो से इस बात की पुष्टि 
हो चुकी है कि इष्टतम कृषि-उपज प्राप्त करने के लिए उर्वरको का संतुलित उपयोग नितात 
आवश्यक है । भूमि की उर्वेरता को बनाए रखने के लिए फसलो के उत्पादन के फलस्वरूप 
जमृदा के विभिन्न तत्त्वों में होने वाली कमी को पूरा करना झावश्यक है अर्थात्‌ भूमि की 
उ्वरता तभी बनाए रखी जा सकती है यदि कम होने वाले समी पादप-पोषक पदार्थों की पूर्ति 
की जाए। केवल मात्र एक पदार्थ (जैसे नाईट्रोजन) की कमी को पूरा करना ही काफी नहीं 
है। पादप पोषक पदार्थों का विलय उपयोग (आाइसोलेटेड यूज) फसल एबं मृदा दोनो के 
लिए हानिकारक है। ख़ाद्यान्नों मे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने क्रे लिए उर्वेरकों 
का उचित तथा संतुलित उपयोग होना जरूरी है । सारणी ४.१ तथा सारणी ४.३ का झव- 
लोकन करने से यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे देश मे फास्फेट तया पोटाश उर्वेर्को का 


उद्ेरकों का उपयोग छह 


उपयोग नाईट्रोजन उदेरकों की अपेक्षा बहुत ही कम है और उत्पादन-दक्षता में वृद्धि के लिए 
इस प्रसंतुलय को शीघ्नातिशीन्न दुर करना चाहिये । 
पिछले कुछ वर्षो मे उवंरकों का उपभोग इस प्रकार रहा है । 
सारणी ४.४ भारत में उवेरकों का उपमोग 











(वनननननननमनम-ममभम 
बर्ष उपभोग (लाख टत) कुल फसल क्षेत् उपभोग 
फ्र फ छू कुल लाख हैक्टर कि. प्राम प्रति हैक्टर 
१६५०-४१ ०५६ ७.४ ०.०८ ०.प९ै १३१६ ०. 
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छोव : सारणी १०.१० और १०-१२ पे संक्षिप्त भारतीय कृषि दमवा एवं बारहवाँ सुस्करण ' 

सारणी ४४४ से पता चलता है कि पिछले इक्कोस वर्षों मे ( १६४०-५१ तथा 
१६७०-७१ के बीच) उर्वरको का उपभोग पच्चीस गुणा बढ़ गया है भर्थाव्‌ ८१ हजार 
टन से २३ लाख टन हो गया । परल्तु १४ क्रि० ग्राम प्रति हैक्टर का यह्‌ वर्तेमान उर्वेरक 
उपयोग ससार मे न्यूनतम मे से है 

समस्या का दूसरा पक्ष यह है कि नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश इत्यादि पोषक पदार्थों 
का घरेलू उत्पादन कुल उपभोग के ५० प्रतिशत से भी कम है और उवेरक-वितरण तथा 
उपभोग को बढावा देने के लिए करोड़ो रुपयो के रासायनिक उदंरको का दूसरे देशों से 
आयात करना पड़ता है। सारणी ४“५ स्वतः स्पण्ट है : 

सारणी ४.५ रासायनिक उर्वेरको का उत्पादन तथा उपभोग 











(लाख टन मे) 
बर्ष उत्पादन |] उपभोग उपभोग का 
च़् ९, 0५ ४2०... फुल प्रतिशत 
१६६७-६८ ३.७ २.० नगर 5४.७१ १६.०५ ३६% 
१६६८-६६ ५.५ र्.रै ब०्र ७.६८ १७.७४ 5.6 ४: 
१६६६-७० ७.२. २.२ .०२ ६.४२ २०.०५ ४७ 
१६७०-७१ ६.३ २.३ -०२ ११.६२ र३.२२ ५०५८ 





स्रोत छारणी १० ६ सक्षिप्त भारतीय कृषि “दसदाँ सस्करण और चतुर्थ योजना मध्यादधि मूस्यांकन 


विभिन्न एजेंसियो तथा झअन्वेषकों ने कृषि-उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 
भावश्यकता पर ब्राघारित (नोड बेस्ड) उर्देरक-उपयोग के लक्ष्यों को निर्धारित किया है तया 


छ० भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


उर्वेरक-उपयोग मे द्वुत वृद्धि दर की सिफारिश की है । परन्तु ये अन्वेषण ऋूपकों की वास्त- 
विक माँग पर अधिक प्रकाश नही डालते और न ही इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि माँग 
में बाछित वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या नीति होनी चाहिये । भारत में उर्वरक: 
उपयोग के लक्ष्य सारणी ४“६ में दिए गए हैं । 

सारणी ४.६ विभिन्न अन्वेषकों द्वारा सुकाये गये उर्वरंक-उपयोग की 




















आवश्यकता पर आझाधारित लक्ष्य (लाख दनो में) 
एजेंसी /अम्वेषक सक्ष्य का सदर्भ वर्ष. ४,०६5 ६५0 झुलछ 
यू. एम. ए. ग्राई. डी (03800) १६७०-७१ २६.६ हऐऐ४ ६.७. ४७.० 
होल्स्ट (प्र०५४) १६७१ (उच्च) २५.०. ११० ६० ४२.० 
(निम्न) १६.६ य८ ४.३... ३२.७ 
उबरक समिति १६७०-७१ २४.०७. १०.० ७.७ ४१.७ 
ब्राऊन १६७०-७१ २०-5५ १०३ -- ३१.११ 
साँद्य एव कृषि मत्रालय १६७३-७४ ३७.३. १७.४ १११ ६५८ 
फर्टिलाइजूर एसोसिएशन १६७३-७४ ३८.०. १६० ६.०. ६६५० 
5 अरशत ३ 2 ल  य भारत) 
मू एस,ए भाई, डी १६७५-७६ ४३७ रशशृ८ १०.६. ७६.४ 
होस्ट १६७६ शैषप. १६६ ६.७. ६य.१ 
ब्राऊन १६७५-७६ दंडरे २२.२ अजय, कक कर, 
(उच्च) 
(निम्न) २६.१ १४.६ न--. ४३.७ 
ग्रोत : उपरोक्त * उेरकों के लिए अ्रशादी माय 


यद्यपि विभिन्न एजेंसियों तथा अन्वेषकों द्वारा सुझाये गये लक्ष्य मिन्न-भिन्न हैं, परत्तु 
हमारे विश्लेपए/ से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पिछले कुछ वर्षों मे कृपक उ्वेरको का 
उपयोग करने मे हिचकिचाता रहा है । यहाँ तक कि झनेक क्षेत्रों मे कूषक अधिक पैदावार 
बाली किस्मो (जिनकी उर्वरक के ग्रधिक उपयोग के प्रति अनुक्रिया बहुत अधिक होती है) 
के लिए भी सिफारिश की गई मात्रा से कम उदंरक उपयोग मे लाते रहे हैं। उ्वेरको के 
झाषात के फलम्वरूप पिछने कुछ वर्षों मे पूर्ति सांग से अधिक रही है । कम्र उपयोग के 
कारण कुछ पदार्थों का स्टाक इकट्ठा होता रहा है और अनेक स्थानों पर उर्वरकों की बहुलता 
रही है । यह स्थिति चिन्ताजनक है और अधिक देर तक नहीं रहनी चाहिये । 

जी ४७ में नाईट्रोजन उर्वेरकों के दमा माल (बंक लोग) का भण्डार दर्शाया 
गया है । 

स्पष्ट है कि कूपकों की उ्ंरको की भ्रभावी माँग केवल यूत्ति से हो कम नही रही 
अपितु न्यूनतम लक्ष्यों से भी कम रही है । इस असफलता के झ्नेक कारण हैं। ऋण- 
सुविधाझों का भ्रमाव, अनुपयुक्त वितरख-अ्रबन्ध, सहकारो क्षेत्रक की कमजोरी तथा ऊँची 
लागत-उर्वेरकों को प्रभावी माँग को उत्त्ति के सदमन कारक (इनहीबिडिंग फेवटसस) हैं । 


उवेरकों का उपयोग छश 


सारणी ४.७ नाईट्रोजन उ्वेरकों का उत्पादव, आयात तथा उपभोग 








(लाख टनों में) 
बच उत्पादन आयात कूलपूर्त. उपभोग. बचा माल कुल जमा माल 
१६६०-६१ १.१ १.७ ४ र१. क०७ ०्छ 
१६६१-६२ १.५ १४ र्६ रर१ कंण्द श्ज्ह 
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स्रोत सारणी १०.८, सा० १०,६ तथा सा० १०-१० सक्षिप्त भारतीय कूपि १० वां सस्करण 


इन्हे जल्दी से जल्दी ठोक किया जाना चाहिये । भारत जेसी विकासशोल अ्र्थव्यवस्था में 
कृषि- सवृद्धि तथा आथिक विकास के प्रोत्साहन के लिए निविध्टि-अनुप्रयोग को बढाना अत्या- 
वश्यक हैं.। उ्वेरक-अनुप्रयोग को बढाने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिये | यह तभी सभद 
है यदि कूपक की उर्वृरको के लिए माँग में सतत वृद्धि हो। 


४“३ उबेरक उपयोग ग्र्थशास्त्र 

कृपक की उ्दंरकों की माँग उसके इस निर्णय पर आधारित होती है कि क्या वह 
उर्वेरक उपयोग करे तथा कितना उर्वरक उपयोग करे ? कृपक उर्वरक का अनुप्रयोग तमी 
करेगा जब वह यह महसूस करे कि ऐसा करना लाभकारी होगा । सक्षेप में उसकी माँग 
उर्दरक उपयोग से प्राप्त निबल प्रतिफल द्वारा निर्धारित होगी । यदि प्रतिफल काफी तथा 
निश्चित होगे तो वह्‌ उर्वरक उपयोग करने का निर्णय लेगा और इसके लिए प्रभावी भाग 
उत्पन्न करेगा | जितना अधिक प्रतिफल होगा, उतनी ही अधिक उर्वेरक की अनुप्रयीग-दर 
भी होगी । 

उर्वेरक-उपयोग का प्रतिफल उर्दरक की भौतिक उत्पादिता (अर्थात्‌ उर्वेर्क उत्पादन 
फलन) तथा फसल-कीमत व उवेरक-लागत के बीच सम्बन्ध (अर्थात्‌ निधिष्टि-उत्पत्ति कीमत 
श्रनुपात) द्वारा निर्धारित होता है। उत्पादन-फलन (अथवा उर्वरक उपयोग के प्रति फसल 
की उपज पनुक्रिया) फसल-उर्देरक उत्पादन-अनुपात में व्यक्त किया जाता है। उर्वेरक- 
उपयोग से लाम तथा उसकी अनुप्रयोग-दर फसल-उदेरक उत्पादन-झनुपात तया फसल- 
जब रक फोमत-प्रनुपात द्वारा प्रमावित होते हैं ॥ अतः कृपक के प्रतिफल निम्न बातों पर 
निर्मर हैं । 


ष्रे भारतोय कृषि-अर्थव्यवस्था 


(१) उदेरक उत्पादन फलन अर्थात्‌ उ्वेरक-उषयोग के प्रति फल की उपज झतनुक्रिया 
(यील्ड रेसपोन्स ऑफ छाप टू फर्टीलाईजर यूज) । 
(२) फसल की कीमत । 
(३) उर्भरक की लागत ) 
सारणी ४८ में नाइट्रोजन की विभिन्न मात्राप्नों के उपयोग के फलस्वरूप चावल की 
औसत अनुक्तिया दी गई है । 
सारणी ४८ नाईट्रोजन की विभिन्न मात्राप्रो के लिए रवी की २७ किस्मों की औसत 
अनुक्तिया (केन्द्रीय चादल-अनुसघान-संस्थान, कटक १६६६) 





नाईट्रोजन मात्रा किग्रा नाईट्रोजन के पर अनुप्रयोग पर पक्के प्रति. फैसल-उर्वेरक« 





प्रति हैक्टर बिना उपज औमत उपज अनृक्रिया उत्पादन-अनुपात 
० २५६८ ता न सब्र 
५० २५६५ डर र्र्€्३े ४५.६ 
१०० २५६८ ६०६५ ३५२७ ३५.३ 
१५० २५६५८ ६७७५ डरघ० शघ! 
२०० २५६८ ६६१५ डण्ड७ रण्र 
औसत २५६८ घरे८३ र८१५ रेपर 








स्रोत डा० जै० एस० कनवर “रिलेशनशिप आफ एपीकल्चरल सिरटम्स दु इकोचोजिहुल जोन्स इन 
इण्डिया ।' 
उर्वरक पर प्रति रुपया निवेश प्रतिफल उर्वरक के अनुप्रयोग से श्राप्त अतिरिक्त उपज 
के मूल्य (अर्थात्‌ उवंरक उपयोग से प्राप्त कुल लाभ) को पनुप्रयुक्त उर्वरक की लागत द्वारा 
विभाजित करके परिकलित किया जा सकता है । 
उवंरक उपयोग से प्राप्त कुल लाम 


प्रति रुपया निवेश प्रतिफल८- हे 
उबरक की लागत 





__. उर्वरक से ग्रतिरिक्त उपज »< फसल की कीमत 
उवंरक की माज्ञा % उर्वरक की कीमत 


ब5 2क 
ल्डि 5 


>>_४£ . ६ 
छब . 5 

___ उवरक से अतिरिक्त उपज__ उवंरक की कीमत 

डवबरक की मात्रा ” कम्तल की कीमत 








__ फेंसल-उर्वेरक उन्पादन अनुपात 


उ्वरक-फसल कीमत अनुपात 
उदरक उपयोग के अथंशास्त्र को सारणी ४“६ से मलीमांति समझा जा सकता है । 


उवबेरकों का उपयोग घर 


सारखी ४ झधिक पैदावार वाली गेहूँ की किस्मों पर उर्वरक उपयोग प्रतिफल 





राज्य उर्वरक मात्रा (प) औसत फसल-उ्वेरक औसत उर्वेरक-फ़सल प्रति रुपया निवेश 





कि» ग्रा० प्रति हैक्टर उत्पादन अनुपात कीमत अनुपात प्रतिफल (उर्वृरक 

औसत मात्रा पर) 
उत्तर प्रदेश ५६.०६ रर२३०:१ ३.४६:१ ६.३८ 
पजाब हर १४ र४ ६६१ ०४.१ ६.०६ 
मध्य प्रदेश + १८ ६७:१३ है ४०:३१ ४.३१ 
बिहार २५.१२ ६४:३१ ३१६:१ र्ष्र 








घोत श्यामल राव “फर्टिलाइजर अप्लिकेशन जॉन एच वाइ वी (इ पी डब्पू दिसम्बर २६, १६७०) 
पी इ ओ अध्ययन पर आधारित (१६६८-६६) 
सारणी ४.६ से रपष्ट है कि उरवरको पर प्रति रुपया निवेश प्रतिफल केवल फसल- 
उरदवेरक-उत्पादन-प्रनुपात द्वारा ही प्रभावित नही होता बल्कि उर्वरक-फसल कीमत- अनुपात 
पर भी निर्मर हे । उदाहरस्पतः उत्तर प्रदेश मे पजाब की अपेक्षा उपज-प्रनुक्तिया कम है परन्तु 
उवंरक पर प्रति रुपया निवेश-प्रतिफन उत्तर प्रदेश में पजाब से अधिक है क्योकि उत्तर 
प्रदेश मे कीमत-प्रनुपात पजाब की श्रपेक्षा अधिक अनुकूल है । झत. अनुकूल कीमत-अनुपात 
तथा अधिक उपज-अ्रनुक्रिया (हायर यील्ड रेसपोम) दोनो के कारण ही झधिक प्रतिफल प्राप्त 
होगा भौर कृषकों को उर्वरक की अधिक मात्रा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा । 
श्रतः उर्वेरक-पनुप्रयोग को दर मे वृद्धि करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैं “-- 
(१) उ्वरक-फसल कीमत अनुपात को कम किया जाय 

या (२) फमल-उदृंरक् उत्पादन प्रनुपात को बढाया जाए 

था (२) उपरोक्त दोतो शर्ते पूरी को जाएँ । 

उबे रक-फसल कीमत ग्रनुपात को कम करने के लिए या तो उर्वरक की कीमत कम 

करनी पड़ैगी या फसल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी । उर्वरक की प्रति इकाई लागत इसकी 
पूर्ति को बढ़ाकर घटाई जा सकती है । इसके लिए उदवंरक-उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि करनी 
पड़ेगी, बडे पैमाने की किफायतो का लाभ उठाना होगा तथा बेहतर वितरण-मुविधाओं का 
प्रबन्ध करता पड़ेया । सरकार झ्रार्थिक सहायता तथा अनुदान दे कर उर्वरको को कम 
कीमत पर बिकवा सकती है और इस प्रकार कृपकों को उर्वरक रियायती कीमतो पर प्राप्त 
हो सकेगा । परन्तु इस नीति से उर्वृरक-उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ सकता है| इसके अव्विरिक्त 
इस नीति से सरकारी खज़ाने पर अनावश्यक तथा हानिकारक बोक पड़ेगा। इसलिए 
समस्या का समाधान धरेलू पूतति को बढाने में हो निहित है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
इस क्षेत्र मे सरकारी नीतियाँ उत्पादन-प्रमिविन्यस्त (प्रोडक्शन भोरिएन्टेड) होनी चाहिये 
तथा भ्राधिक विकास के महत्त्वपूर्ण कार्य में निजी क्षेत्रक के सहयोग को पूरा ल्ञाम उठाना 
चाहिये । विजो क्षेत्रक की उपेक्षा उस दिशा मे उचित नही ठहराई जा सकती, जब सरकारी 
क्षेत्रक प्रावश्यक उत्पादन करने में सक्षम न हो। निजी क्षेत्रक को यह शिकायत है “कि 

सरकारी नीति प्रति-उत्पादन आधारित है तथा निजी क्षेत्रक के और उन कारखानों 





द्ड भारतोय कृपि-श्रथँव्य वस्था 


को भी जो उर्वरक उत्पादन मे काफी दक्ष सिद्ध हुए है, विस्तार करने की स्वीकृति नही दी 
जा रही ।॥/ 

यह बात ध्यान रखने योग्य है कि कूपक कृषि में अतिरिक्त निवेश करने के लिए तैयार 
नहीं होगा जबतक उसे यह विश्वास न हो कि इस निवेश के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त 
कृपि-उत्पादन से उसे उचित प्राय प्राप्त हो सकेगी। अ्रधिक उत्पादन से कीमतें कम होने 
की सम्भावना होती हैं। इस अविश्चितता को दूर करने के लिए जरूरी है कि काफी देर 
पहले फसलो की उर्चित समाहार-कमतें (प्रोगयोरमैन्ट प्राइसेज) नियत कर दी जायें । 
इसके लिए दक्ष-क्रय व्यवस्था तथा समाहत उत्पादन के निकास के लिए उद्यत निकास-सगठन 
की आवश्यकता होगी । 

उववरको की दक्षता अर्थात्‌ उर्वेर्कों की उपज-अनुक्षिया, बीज की किस्म, मौसम, 
क्रपि तथा शस्प सम्बन्धी रीतियों, पादप-घनत्व, जल-अवन्धन तथा भ्न्‍्य विशिष्ट कारकों 
द्वारा प्रभावित होती है । इसीलिए अनुसन्धान तथा शिक्षा का बहुत महत्त्व है। क्षेत्र-प्रयोगों 
से सिद्ध हो चुका है कि यदि गेहे पर नाइट्रोजन के कुछ भाग का पराँ-उ्वरण किया जाएं 
तो ऋ्रधिक लाभकारी होता है । कहने का अभिप्राय यह है कि क्रमवद्ध अनुसन्धान (सिस्टे* 
मेटिक रिसर्च) उत्पादन की सम्मावनाप्रो में उन्नति लाता है। फमल-उर्वरक उत्पादन- 
पनुपात को बढाने के लिए विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों के उपयुक्त (या भनुरुप) उन्नत 
बीजों की नई किस्मो का विकास करना पड़ेगा तथा विस्तृत प्नुमन्धात पर आधारित नवीन 
विधियों तथा रीतियो को अपनाना पड़ेगा । तभी वर्तमातर ससाधनों की उत्पादिता मे वृद्धि 
की जा सकेगी ॥ इस उद्दश्य हेतु प्रयोग तथा अनुसधान केन्द्रों का देश भे जाल बिछाना 
पडेगा । 

प्रत्येक कृषक किसी विशेष समय पर प्रचलित तकनीकी एवं कीमत सम्बन्धी परिस्थितियों 
के अन्तर्गत हुए उबंरक थनुप्रयोग से ग्रधिकतम प्रतिफल प्राप्त करना चाहेगा। इसके 
लिए इष्टतम दर पर उवेरण की आवश्यकता होगी । सिद्धातत उर्वरक-उपयोग का प्रतिफल 
अधिकतम होगा यदि इसका सीमात उत्पादन इसकी लागत के बराबर हो | श्रत उ्बरण 
की इष्टतम दर वह दर है जिससे उद्देरक की अन्तिम इकाई का प्रतिफल उसकी लागत के 
बराबर होता है । यदि उपज झनुक्रिया का मूल्य, फसल को कीमत तथा उर्वरक की लागत 
ज्ञात हों, तो प्रधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृधक उर्वरक की इष्टतस मात्रा की (श्रर्थात्‌ 
संतुलन स्तर पर) माँग करेगा । ये इष्टतम मात्राएँ कृपषक-फार्मों तथा अनुसधान-केन्द्रों पर 
किए गए प्रयोगो से प्राप्त आँकडो के ट्विघाती अनुक्रियाफलनों (समीकरणों) तथा उपादान- 
उत्पाद कीमत सम्बन्धो (फेक्टर प्रोडक्ट प्राइस रिलेशनशिप) पर भाधारित होते है । झत- 
विभिन्न अनुक्तिया-समीकरणो व विभिन्न उपादान:उत्पाद कौमत-सम्बन्धों के लिए इष्टतम दरें 
भी भिन्न-भिन्न होती हैं। यही कारण है कि विभिन्न राज्यो के लिए भिन्न-भिन्न मात्राओं की 
सिफारिश को गई है आनुभविक श्रमाणों से यह पता चलता है कि उन्नत किस्मों की 
स्थिति में भी वास्तविक अनुप्रयोग सिफारिश की गई या इष्टतम मात्रा से बहुत कम रहा है। 
कई राज्यो मे यह उपयोग एक-तिहाई से भी कम रहा है । 


उर्वरकों का उपयोग झ 


सारणी ४.१० गेहे उत्पन्न करने वाले राज्यों में उवेरक उपयोग 
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स्रोत फर्टिलाईजर अष्लिकेशन आँन एच वाइ वी. (६.पी.इब्ल्यू. दिसम्बर, २६, १६७०) 


उब रको की इप्टतम तथा उपभोग दरो में अन्तर के कारणों का हम प्रगले परिच्छेद मे 
अध्यप्रन करेंगे । 


४.४ कृषक की प्रभावी माँग 


उर्वरक उपयोग की दष्टतम दरें उपज-अनुक्रिया, फसल-क्रीमत तथा उर्वरक को लागत 
के परिशुद्ध प्रनुमानों के श्राधार पर निकाली ज़ाती है। परन्तु उ्वरक-अनुप्रयोग के समय, 
चाहें ऐसा मूल खाद देने के लिए किया जाए (वेसल डु सिंग) अथवा फसल में खाद विखेरने 
( टोप इसिंग ) के लिए किया जाए, कृपक को ऋतु तया बाजार की भनिश्चितताओं के 
कारण उपज-प्रतुक्रिया या फसल की कीमत का निश्चित रूप में ज्ञान नहीं हो सकता। उस 
समय बहू केवल उर्वरक की सागत ही जानता है। झ्त उमकी प्रभावी माँग उसके द्वारा 
प्रत्याशित उपज प्नुक्तिया तथा फसल की प्रत्याशित कोमत पर आधारित होगी । यदि कृपक 
का उपज-अनुक्षिया के बारे में व्यक्तिनिष्ठ प्रनुमान कम होगा या फसल का अपेक्षित मूल्य 
उचित नहीं होगा, तो उर्वरक की माँग भी कम होगी । 

एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के आरम्मिक चरणों मे प्रभावी माँग इध्टतम दरों से 
बहुत ही कम होंगी क्योकि केवल अत्यधिक साहसो तथा उद्यमी कृपक ही उवंरक्ों का 
अनुप्रयोग करेंगे । तदतन्‍्तर जब दूसरे कृपको को भी उर्वरकों के अनुप्रयोग के लाभो का ज्ञान 
हो जाएगा तो प्रमावी माँग की सतुलन स्तर की ओर बृद्धि होने मे प्रवृत्ति होगी | आरम्म में 
प्रभावी मांग तेजी से बढ़ेगी और बाद में धीरे-धीरे | इस उद्दं श्य के सिए यह आवश्यक है 
कि कृषकों के खेतो तथा ग्रनुसंधान-केन्द्रो पर बडे प॑ माने पर (व्यापक) प्रयोगों तथा निदर्शनों 
का प्रतन्ध किया जाए । क्ृपकों को उर्वरक उपयोग में उचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने की 
भी झावश्यकता है! उर्वेरक-सवर्धन कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम का मुख्य घटक 
होना चाहिये । मिद्ाई तथा उन्‍तत वीज जैसी पूरक निविध्टियाँ श्रतिफल को बढाती हैँ 
और इस प्रकार भ्रधिक उर्वेरक-उपयोग करने के लिए कुषको को प्रेरणा देतो हैं । 


४.५ उर्वरक-उपभोग की अल्प-दर के कारण 
उपरोक्त विश्नेपश से उर्वरक के अनुप्रयोग की इप्टतम तथा श्र क्षित मात्राओ्रों मे विसंगति 


दर भारतीय क्ृवि-अर्थंव्यवस्था 


के कारण स्पष्ट हो जाते हैं । उवेर्क उपभोग की अल्प-दर का निम्न में से कोई भी 
कारण हो सकता है । हु 

(१) कृपक द्वारा सफल उ्दरक-उत्पादन-फलनो वा न्‍्यून व्यक्तिनिष्ठ अनुमान उर्वेरक 
उपयोग की दर की कमी का कारण होता है। 

(२) यदि कृपको द्वारा उत्पादित फसलों पर उवंरक-म्रनुप्रयोग की झ्नुक्रिया हत्की 
होगी तो भी वे उवंरको का उपयोग नही करेंगे ॥ 

(३) कम सोमात प्रतिफल भी उर्वेरक के उपयोग की प्रल्प-दर के लिए जिम्मेदार है । 

(४) पूर्ति में कमी, ग्रनुपयुक्त वितरण भ्थवा वित्त तथा उधार के झमाव के कारण 
उ् रकों की अप्राप्ति उनके इष्टतम दर पर प्रनुप्रयोग में कठिनाइयाँ खडी 
करती है ३ 

(५) दोपपूर्णो कूपि-ब्यवस्था (जैसे प्रतिकूल पट्ट की शर्तें) उर्व॑रको में निवेश से सहा- 
यक नही होती । 

(६) इसी प्रकार यदि कृषकों को उर्वरक के उपयोग के लिए झ्ावश्यक उचित मात्रा 
या अनुपात का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा तो मी पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। 
कई बार बहुत ग्रधिक मात्रा मे उपयोग लाभ की अंपेक्षा हानिकारक सिद्ध हो 
सकता है । 

उबेरक ग्रनुप्रयोग की दर को बढाने के लिए उपरोक्त दोषों को दूर करना होगा । इसके 

लिए बडे सरचनात्मक परिवर्तन करने होगे तथा उपयुक्त शस्य-स्वरूप अपनाने पड़ेंगे। 

यह बात ध्यान रखते योग्य है कि उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए यह जहूरी है 

कि सतुलित पोषक तत्त्वों का इप्टतम दरो पर उपयोग किया जाए । भूमि पर उर्वेरक-पनु- 
प्रयोग को उपयुक्त मात्रा का अनुमान लगाने के लिए मृदा में उपलब्ध तत्त्वों के विभिन्न परि- 
मास्पों को ध्यान मे रखना होगा । इसके लिए मृदा नमूनों (सोइल सेम्पिल्स) की जाँच 
करनी पडेगी । मृदा नमूनो का परीक्षण सतुलन के पुनःस्थापन हेतु विभिश्न उर्वरकों के 
उचित परिमाणो का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक है। मृदा-परीक्षणा-प्रयोगशालाएँ उप* 
लब्ध रासायनिक उवरको के आथिक तथा दक्ष उपयोग मे महत्त्वपूर्ण योग दे सकती हैं। मारते 
में मृदा-परीक्षण-प्रयोगशालाएँ प्रति वर्ष ७ लाग्व नमूनो की जाँच कर सकती हैं । 


४.६ सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का उपयोग 

उर्वेरको के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का उपयोग इस दिशा में नवीन तकनीकी परि- 
बर्तन है । अनेक क्षेत्रो मे जस्त (जिक), मैगनीज़, लोहा, मौलिब्डेनम तथा बोरन जैसे सूक्षम 
तत्वों (माइनर एलोमेट) की कमी ने व्यापक समस्या का रूप धारण कर लिया है । कुछ क्षेत्रो 
मे सूक्ष्म पोषक तत्त्वो का उपयोग उपज को बढाने मे सहायक सिद्ध हो सकता है ! भारत में 
कुछ केन्द्रों पर चाँवल, गेहूँ तथा ज्वार पर किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि 
उनकी सूद्ष्म पोषक तत्त्वों के श्रति अनुक्तिपा पर्याप्त है बयोकि कई परिस्थितियों मे ये तत्त्व 
मूमि की उर्वरता को काफी बढाते हैं । कई मॉडल केन्द्रो पर इन सूक्ष्म पोषक तत्त्वो के झनु- 
अयोग से प्राप्त भ्रतिरिक्त उपज ३२०० कि० भ्राम प्रति हैक्टर तक पहुँचा है | निकट 


उबरकों का उपयोग द्छ 


भविष्य मे निविष्टि के रूप में सूक्ष्म तत्त्वों का महत्व सारणी ४११ तथा सारणी ४१२ से 
स्पष्ट है । 


सारसणी ४११ चावल पर जस्त अनुप्रयीग का प्रभाव (उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र) 
(क्षेत्र प्रयोग-१६७०) 











अभिक्षिया (जिक सल्फेट) पौध ऊँचाई प्रति पिडलक उपज पश्रवि हैक्टर 
कि, ग्रा, प्रति हैक्टर (हे. मी.) पौधों का शुष्क भार (क्विठल) 
(राम) अनाज मूसा 
नियत्रण ७३.१ ३६१ ४२.३ १०२.० 
२४ कि. ग्रा. पणं छिड़काव ८८.७ डपप द्श्० श्ण्श्् 
२५ , » मृदा-अनुप्रयोग ६३६ डंपप ह्३४ १११.५ 
४० ,, # न] ६७ ० श्३र ध्डेड १११६ 
१०० ५ +# हू... ६१.१ श४ड.० 4 १२१३ 
२०० , +» झ.. ६-० भर छड८ १२२२ 
१५० ,, » नर्सरीमे. €&८ ड१.१ ६१२ ११६.५ 





उत्तर प्रदेश पत्ठ नगर कृषि विश्वविद्यालय में किये गये शोध पर आधारित, १६७० 


सारणी ४ ११ से स्पष्ट है कि जस्त प्रमुप्रयोग की चाहे कोई मी मो विधि अ्पनाई जावे 
(पर्ण-छिडकाव, मृदा-प्रनुप्रयोग श्रथवा नसेरी में) , पौध ऊँचाई,प्रति पिडलक पौधों का भार 
तथा श्रनाज की प्रति हैक्टर उपज मे वृद्धि होती है । मृदा मे भनुप्रयुक्त जस्त सल्फेट परां- 
छिडकाव की तुलना में बेहतर है क्योकि प्रयोगो से यह सिद्ध हो गया है कि मृदा-प्रनुप्रयोग 
के फलस्वरूप भ्रगाज तथा भूसा की उपज प्रपेक्षाकृत अधिक होती है । 

सर्वेमारत समन्वित शस्य सबधी प्रयोग योजना (आल इन्डिया कोग्रार्डिनिटेड एग्रोनोमिक 
एक्सपरीमैंट स्कीम) के श्रघीन १६६६-७० में १६ केन्द्रों मे गेहूँ पर सूद्षम पोषक तत्त्वों का 
भ्रनुप्रयोग किया गया। अधिकतर अनुक्रियाएँ अनुकूल थी। परिणाम सारणी ४ १२ में 
दिए गए हैं । सारणी स्वत: स्पष्ट है । 

सारणी ४ १२ मैगेनीज तथा जस्त के प्रति गेहों की अनुक्रिया 
(कि ग्रा प्रति हँवटर) (१६६६-७० रबो) 





प्राप्त उपज उपज अनुक्रिया 

कैद. नियत्रणउपज हर सहालफकार फडफ्श्य  फछ्ा क्रा शक» 
डाराणसी श्ेे६८द६. रेइं४ड३ ३१६१ रेशरे७ १२७५ ४१५ इह४ 
कथूलिया फार्म २५६८६ १५११२ ६५४३ द६रेद२ रश्डंड शड३१ १२५० 
पोवए खेड़ा. रैड०० रेह०८ डेरेग्द ऑश्शरपए. रृशण्घ ४०० २५० 
तालाब टिल्लू ३२१२५ ४५छ७छ८द ६१३७ ६६८७ २५४३ रेश६ ६०६ 











स्त्रोत सक्षिप्त वा्िक प्रतिवेदत १६६६-७० नई दिल्‍ली 


घ्८ भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


सूक्ष्म तत्वों की न्यूनता वाले क्षेत्रों मे, मूक्ष्म पोषक तत्त्वों के अनुप्रयोग से मक्का त्तथा 
जवार को प्रति हंव॒टर उपज में भी वृद्धि की जा मकतो है परन्तु वाजरा तथा भू गफली की 
फसलो के लिए इनका अनुप्रयोग अनुकुल सिद्ध नही हुद्ला ॥ 

उपरीक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए जहाँ नाईट्रोजन, फास्फेट 
तथा पोटाश इत्यादि उर्वरफों का उपयोग अत्यावश्यक है वहाँ जस्त, मंगनोज, बोरत तथा 
जिप्सम जैसे सूक्ष्म तत््वो का उपयोग भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। 


४७ उर्वरक उत्पादन की संभावनाएँ 

सारणी ४४ तथा ४ ५ से भली-माँति स्पष्ट हो जाता है कि देश में उर्वरकों शोर श्रन्य 
रसायनों की भारी कमी है । हमारा वर्तमान उत्पादन हमारी आवश्यकतामो के लिए सर्वथा 
अपर्याप्त है । पिछले २० वर्षों से देश मे नाईट्रोजन झौर फास्फेट दोनो प्रकार के उर्द रकों का 
उत्पादन किया जा रहा है। स्वतन्त्रता के फौरन बाद सावंजनिक क्षेत्र में सिन्दरी का उर्वरक 
कारखाना खड़ा किया गया था। परन्तु बाद में हमारे स्वावलम्बन के प्रयत्न ढ़ीले पड गए 
और उवेरकों के उत्पादन को वाद्धित प्राथमिकता नहीं मिली । झाज स्थिति यह है कि देश 
मे पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध नही हैं। चौथी पचवर्षीय योजना के प्रामूव्प मे योजना के अन्त 
में रासायनिक खादों की अनुमानित माँग इस प्रकार रखी गई थी : नाइट्रोजन ३७ लाख 
सीद्रिक टन, फास्फेटी १८ लाख मीट्रिक टन झौर पोटाशी ११ लाख मोद्धिक टन अर्थात्‌ कुल 
<६६ लाख टन | जैसे कि सारणी ४४५ से ज्ञात होता है १६७३-७४ के लिए आवश्यकता के 
आधार पर उर्वेरक-उपयोग का ६६ लाख टन का लक्ष्य सुम्मया गया था | योजना को 
भ्रन्तिम रूप देते समय इन अनुमानों को सशोधित कर दिया गया तथा योजना में ३२ लाख 
टन नाइट्रोजनी, १४ लाख टन फास्फेटी और ६ लाख टन पोटासी उर्बृरक को खपत का लक्ष्य 
रखा गया ) योजना में आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्देशनिक, निजी तथा सहकारी 
क्षेत्रकों भे उत्पादन-क्षमता के निर्माण की भी व्यवस्था करदों गई है परन्तु वर्तमान अनुमान 
के अनुसार १६७३-७४ के अन्त तक केवल १६ लाख टन नाइट्रोजनी तथा ४ लाख ५० 
हजार टव फास्फेदी उर्वरक के उत्पाद की समावना है जो कुल क्षमता के आधे से भी कम 
है । झ्रत यह आवश्यक है कि देश मे उर्वंरको का उत्पादन बड़ाने के लिए वर्तमान कारखानों 
की उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए कदम उठाए जाएं तथा नए कार- 
खानो की स्थापना को जाए । उर्वरक-सयत्रो की क्षमता से कम उत्पादन के मुख्य कारण 
येहँ: ( क ) कच्चे माल अर्थात्‌ जिप्सस झौर गैस का अमाव ( ख ) यन्तो की खराबी 
(ग) श्रम-विवाद ( घ ) बिजली को कमी आदि । निर्घारित क्षमता से कम उत्पादन होते 
के कारण देश को प्रति वर्य लगभग १०० करोड़ रुपये से भी ऊपर के उर्वरक बाहर ते 
आयात करने पड रहे हैं। 

पाँचवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र के अनुसार १६७८-७६ मे नाइट्रोजन के प्रस्तावित 
उत्पादन का झनुमात ३& लाख मीट्रिक टन और फास्फेटी उर्वरक का उत्पादन भनुमाव ११ 
लाख ७५ हजार मोद्रिक टन है प्र्यात्‌ १६७८-७६ मे उर्वेरकों का उत्पादन १६७ २-७४ की 
अपेक्षा ढाई गुना हो जाएगा + पाँचवीं योजना के ये अनुमान समवतः पिछले वर्षों मे उ्वेरकों 


उवबेरकों का उपयोग च्ह 


के ब्यूत उपभोग को ध्यान मे रख कर निर्घारित किये गये हैं। वैसे भी ऐसा दिखाई देता है 
कि सारणी ४.५ मे सुभाये गये कुछ लक्ष्यो को बढ़ा-चढा कर प्रस्तुत किया गया है। परन्तु एक 
बात साफ है कि हमारा उत्पादन बहुत हो कम है और हमारे कृपक भी उवंरकों का उपयुक्त 
मात्रा मे उपभोग नहीं कर रहे हैं, चाहे उसका कारण कुछ भी हो । कुछ भी हो उर्वरक संयत्रों 
का विस्तार समय की माँग है । 

भारत के उरव॑रक्त सघ के अनुमानों के अनुसार १६७८-७६ तक उर्वेरकों के क्षेत्र में 
आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमे देश मे ६५ लाख टन नाइट्रोजन फास्फेट उर्वरको का 
उत्पादन करना होगा। इसके लिए हमे इस उद्योग में १७०० करोड़ रुपये की पूजी लगाती 
होगी जिसमे से ६०० करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा मे होंगे । अन्यथा हमे प्रति बर्ष ३०० करोड 
रुपये के उर्वरक झ्रायात करने होगे । 

ग्रभी हाल में ही कुछ उर्वरक योजनाझ्ोों को स्वीकृति दी गई है। जापान की तोयो 
इन्जीनिय रिंग कॉरपोरेशन ने इन्जीनियरिंग इन्डिया लिसिटेड के सहयोग से भारत में पाँच 
उबेरक कारखाने लगाने की पेशकश की है। झ्राशा है इस संबध में जापान से झाथिक 
सहायता प्राप्त होगी। इन कारखानो मे चार सावेजनिक क्षेत्र मे तथा एक निजी क्षेत्र मे 


होगा ॥ 


अध्याय ४ 


9० च 


उन्नत तथा अधिक उपज देने वाले 
बीजों का उपयोग 


५.१ परिचय 


प्रल्पविकसित देशो में भूमि एक दुलंभ उपादान है जबकि श्रम का वहाँ बाहुल्‍य है । 
ऐसी दशा मे कृषि प्रौद्योगिकी (एग्रीकल्चरल ठेवनॉलोजी), कृषि-उत्पादन की भ्रमुख 
निविष्टि बन जाती है और विज्ञान तथा टैक्नॉलोजी, विकास में स्थायी एवं सतत वृद्धि 
बनाए रखने के महत्त्वपूर्ण यन्त्र समझे जाने लगते हैं । श्रतः ऐसी परिस्थितियों मे कृषि तथा 
ग्राम अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक रूपांतरण मुख्यतः उन निविष्टियों के उपयोग तथा विकास 
पर निर्मर होगा जितकी उपज-समर्थत्ा (यील्ड पो्टेशियल) बहुत अधिक है । इसके लिए कृषि 
के क्षेत्र में विस्तृत अ्नुसधात को आवश्यकता है । 

अभी हाल ही मे कृषि के क्षेत्र में जो मुख्य परिवर्तन घटित हुआ है गौर जिसका उद्दे श्य 
कृषि-उत्पादिता मे द्रुत प्रस्फोट प्राप्त करना है, वह नव विकसित भ्रधिक उपज देने वाले 
बीजों का उपयोग तथा मवक़ा व ज्वार-बाजरा की संकरण तकनीक का श्रीगणेश है । 
पिछले वर्षों मे विभिन्न फसलों के कई प्रकार के “प्रधिक उपज देने दाले बीज' उपयोग मे लाए 
जाने लगे हैं ज॑से धान में 7९१, 3॥२8, पदमा, जया, तथा हंसा, गेहू में 7४९८ सोनोरा 
६४, रिए२१, ए7३३४, एशा ३९४, ज्वार मे 050-१, १९४प्र--२, सकर मक्‍का मे गंगा 
सफेद, हिमालय 8१२३, बाजरा में छ१, एप्त8१ ब्ादि-प्रदि । 

इन किस्मों ने, अपनी अत्यधिक अनुकूलनशीलता, उच्च उपज-समयेता, उर्वरण के प्रति 
झनुकूल भ्रनुक्रिया, प्रकाश-अग्राहिता व अ्रसवेदिता (फोटो इनसेंसिविटी), बोनी पौध ऊंचाई, 
हृढ भूसे तथा ठिके रहने की विशेषता के कारण, फसलो की उपज बढाने की नवीन संभावनाञो 
को जन्म दिया है। उत्पादन टेक्नॉलोजी के अन्य घटको (जेसे उ्वेरक तथा कीटनाशी 
पदार्थों का उपयोग, सुनियत्रित जल-प्रबन्धत, भू-्तैयारी, बेहतर घासपात नियन्त्रण व अन्य 
नवीन रीतियो) की संगति में ये किसमें देश को निकट भविष्य मे ही पन्न-पूर्ति में आत्म- 
निर्भरता प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट प्रवसर प्रदान करती है। 

समन्वित शस्य सबंधी कार्यक्रम (कोग्रॉर्डनिटेड एप्रोनोमिक स्कीम) के प्रधीन किये गये 
प्रयोगो से यह प्रमाणित हो चुका है कि नवोन अधिक उपज देने वालो फसले साधारण 
स्थानीय किस्मो की अपेक्षा अ्रधिक उत्पादक हैं। इन प्रयोगों से दोनो प्रकार की किस्मों मे 
एक समातर शस्य सबधी उपादानों का उपयोग किया गया था । विभिन्न जिलो में विभिन्न 
फसलों पर किये गये प्रयोगो के परिणाम सारणी ५.१ मे दिए गए है: 


६१ 


उन्नत तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग 
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ह्र्‌ भारतीय कृषि-अ्रथ॑व्यवस्था 


सारणी ५.१ (क) से दो दातें स्पष्ट हैं ॥ प्रथम यह कि स्थानीय किस्मों की प्रौसत 
उपज सामान्यतः श्रधिक उपज देने वाली किस्मो से कम है | कई अवस्थाओ में दूसरे प्रकार 
के बीजों से प्राप्त फसल पहली किस्मो की अपेक्षा डेढ़ गुदा से भी अधिक है । दूसरी बात यह 
है कि दोनो किस्मों मे जब उर्वरक का उपयोग नही किया गया था तो अंतर बहुत भ्धिक 
नही था परन्तु उर्वरको को श्रावश्यक मात्राझ्नो के उपयोग करने के बाद प्रन्तर काफी झ्रधिक 
हो गया | सारणी ५.१ (ख) स्वतः स्पष्ट है । 
सारणी ५.१ (ख) स्थानीय तथा अधिक पैदावार वाली किस्मों की 








उपज में प्रन्तर 
(क्विटल प्रति हैक्टर) 
जिला फसल बिना उवंरक अनुप्रयोग. ब१२० प१२९ ]२१२० 
एछ६० 9६० 
पुर३० 
करनाल गेहूँ १०७६ १८.३६ १६६६ १० ६६ 
झलीगढ गेहूँ ३.०१ ११.५६ १५.०१ १५.६१ 
सहरसा धान २-६३ ५.५६ €&ण्ड १२.१६ 
कुप्रास्वेटूर घान श्घह्ेर १७.५८ १८.५७ २१.६८ 
निद्धामाबाद ज्वार ६. रेड ६.८० घर १५.७२ 





सारणी ५-१ (क) व (ख) से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों किस्मो की उवेरको के 
प्रति प्रनुक्तियाएँ काफी अच्छी हैं, परन्तु श्रधिक उपज देने बाली किस्मों की झनुत्रियाएँ भधिक 
उत्साहजनक तथा सगत हैं | घास्तव में अधिक उपज देने वाली किस्मो की पूर्णो समर्थता 
तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि जल, उर्वरक तथा कीटनाशी पदार्थे झ्रादि निचिष्टियो 
का भी सुनियन्त्रित तथा संतुलित मात्राओं में झनुप्रयोग किया जाए । 
४.२ अधिक उपज देने वाले किस्मों की लाभदायकता 

योजना आयोग के "कार्यक्रम मूल्याकन संगठन ने १६६८-६६ रदी (झापाढ़ी) तथा 
खरीफ़ (सावनी) की झ्. उ. कि. फसलों के मूल्याकन-अध्ययन किए हैं और इत 
भ्रध्ययनों के परिणामों के भ्राधघार पर परम्परायत फसलो के स्थान पर श्र. उ. कि. की 
फसलो के उगाने के फलस्वरूप प्राप्त अ्रतिरिक्त लाभों का अनुमान लगाया है जो कि सारणी 
४-२ में दिखाए यए हैं १ 

सारणो ५.१ अधिक उपज देने वाली किस्मों से प्राप्त अतिरिक्त निवल लाभ 








फसल प्रति हैक्टर लाम (रुपये) अतिरिक्त निवल लाभ 
परम्परागत अ. उ. कि. छ५ए. रुपये भ्रति हैक्टर 

घान ४७३ ८५ ८२१.५० ३७७ ६५ 

गेहूँ ७७२.५० १५५६.६० छदड,१० 


+ सोत : कार्यक्रम सूल्ययकन संगठन अध्ययनों पर आधारित हु 


उन्नत तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग ६३ 


सारणी से स्पष्ट है कि अ. उ. किस्म्रों के कारण कृपकों को आय काफी बढायी जा 
सकती है । कहने का श्रमिप्राय यह है कि कृषि टैक्‍्नॉलोजो में ऋतिकारी परिवर्तेत लाने को 
झ्रावश्यकता है । श्रतः अधिक उपज देने वाले बीजों की खेती कृषि विक्रास की नवीन ब्यूह- 
रचना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यही कारण है कि पिछले छः सात वर्यो में श्र. उ 
किस्मो के क्षेत्र मे काफी तेजी से वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हुईं खाद्यान्न उत्पादन में 
धृद्धि को ही 'हरित ऋाति' का नाम दिया जा रहा है | देखा जाए तो “श्र. उ. किस्मों' की 
कृषि तथा “हरित क्रांति! पर्यायवाची शब्द बन गये है | 


५.३ 'हरित क्रांति” की प्रगति ४ 

पिछले पाँच छ' वर्षों मे अनाज के उत्पादन मे, विशेषतः गेहें के उत्पादन में काफी वृद्धि 
हुई है। १६६४-६६ मे गेहूँ का कुल उत्पादन १०४ लाख टन था जो १६७१-७२ में बढकर 
२६० लाख टन हो गया । इस प्रकार ६ वर्षों के अन्दर गेहूँ के उत्पादन में ढाई ग्रुता वृद्धि 
हुई है। इसका भुरुय कारण झ्धिक उपज देने वाले बवीजो का बड़े पैमाते पर विकास तथा 
उपयोग है । इसके अ्रतिरिक्त आधुनिक निर्विष्टियो (जैसे उर्वेरकों तथा कौटनाशी पदार्थों 
श्रादि) तथा सैतियों का अनुप्रयोग उत्तरोत्तर वढता जा रहा है जिसके कारण कृषि-उत्पादन 
में द्रुत वृद्धि की समावनाएँ बहुत बढ गई हैं ( १६६६-७०, १६७०-७१ तथा १६७१-७२ के 
रैकाई उत्पादन के बाद अधिकारी लोग कहने लग गए है कि देश में 'हरित क्रांति' का 
पदापंण हो चुका है। “हरित काति' से उनका अ्रभिप्राय विज्ञान तथा टेक्‍्नॉनोजी पर आाधा- 
रित 'बीज-उर्वरक उपयोग” की उस नवीन ब्यूहरचना से है जो खाद्यान्नो मे भ्रात्मनिर्मरता 
प्राप्त करने का एक मात्र साघन समभी जाती है । वास्तव में झ्र. उ. किस्मों के ब्रघोन कृषि 
क्षेत्र ही 'हरित क्रांति” की प्रगति का उपयुक्त मापदंड माना जाने लगा है । 

पिछले कुछ वर्षो में भ्रधिक उपज देने वाली किस्मो का पर्याप्त प्रचार क्रिया गया है 
और इनके ग्रघीन क्षेत्र मे काफी वृद्धि हुई है। १६६६-६७ में केवल १६ लाख हैक्टर भूषि 
में श्रधिक उपज देने वाली फमलें बोई गई थीं परन्तु शरद ये किस्मे १ करोड €० लाख हैक्टर 
भूमि अर्थात्‌ १० गुने अधिक क्षेत्र मे बोई जाती हैं। १६७३-७४ के ग्रन्त तक २ करोड़ 
५० लाख हैक्टर भूमि में ग्रधिक उपज देने वाली फसलें बोए जाने का लक्ष्य है। चौथी 
योजता के झारम्भ मे अर्थात्‌ १६६५-६६ में खाद्यान्न का उत्पादन € करोड ४० लाख टन था। 
ग्राशा है कि यदि मौसम ने साथ दिया तो १६७३-७४ में यह उत्पादन ११ करोड़ ५० लाख 
टन हो जाएगा । चौथी योजना मे यह लक्ष्य १२ करोड २६ लाख टन था, परन्तु १६७१-७२ 
तथा १६७२-७३ में देश के कुछ भागो में सूखा पड़ने के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो 
सकता । आशा है कि अतिरिक्त उत्पादन का दो तिहाई भाग अधिक उपज देने वाली फसलो 
से प्राप्त होगा । विभिन्न राज्यों मे अधिक उपज देने वाली किस्मो से सम्बन्धित कार्यक्रम की 
प्रगति सारणी ५३ से स्पष्ट है । 

सारणी ५.३ से स्पष्ट है कि अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम मुख्यत" उत्तर 
प्रदेश, पजाब तथा हरियाणा में सक्ेन्द्रित है, बयोकि इन राज्यों मे गेहूँ की बुआई सिचित 
सत्र में होती है श्रौर गेहूँ की अर. उ. किसमें सिंचाई-सुविधाओं को उपस्थिति में बहुत सफल 


भारतीय कृषि-पअर्थव्यवस्था 
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$ जम्मू व कश्भोर तथा सघीय क्षेत्ों को छोडकर ) 
+ स्त्रोत : (९) सक्षिप्त भारतीय कृषि 4० वाँ सस्करण (सारणी २-१३) 
(२) मिनिस्ट्री ऑफ फुड एण्ड एग्रोकल्चर. सी- डो. एण्ड कोऑपरेशन। 


सिद्ध हुई हैं। १६६८-६६ मे ग्रधिक उपय वालो फसलों के क्षेत्रफल का लगभग भ्ाधा भाग 
इन्हीं तौत राज्यों में था परन्तु १६७३-७४ में इस योजना के अधीन कुल क्षेत्रफल का 
केवल ३० प्रतिशत ही इन तीनों राज्यों मे स्थित होगा । विभिन्न राज्यों मे क्षेत्र के वितरण 
में परिवर्तन स्वामांधिक है परम्तु उतमे इस कायेक्रम के ग्रघोन झाने बलि क्षेत्रों के नुपातों में 
झअसमताएँ बनी रहेंगी । श्रासाम, मध्यप्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा झादि राज्यों मे जहाँ 
मुख्यतः चावल की फसल होती है वहां भी इस फसल के अधघोन घिंचाई क्षेत्र काफ़ी कम है 
(१२८६ से ३५५ तक) जिसके कार इन राज्यों में इस कार्यक्रम की यति घीमी ही रहेगी 
भोर इसका क्षेत्र सीमित हो रहेगा । यहाँ पिछले कुछ वर्षोंमे इस कार्यक्रम की फल 


अनुसार प्रगति का अध्ययन उचित ही होगा ॥ 


उन्नत तथा अभ्रधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग ह्भ्ू 


सारणी ५.४ अधिक उपज देने वाली किस्मों का शस्य-स्वरूप 
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छोत सारणी १०.६ पर आधारित रुक्षिप्त भारतीय कृषि १० वाँ सरकरण | 

जबसे यह कार्यक्रम ग्रपनाया गया है, गेहूँ की उपज अत्यन्त प्रभावशाली रही है । 
१६६८-६६ मे गेहूं की कुल उपज १ करोड ८७ लाख टन थी जो १६७०-७१ में २ करोड़ 
३४ लाख टन हो गई । इसी अवधि में चावल की उपज हे करोड़ €८ लाख टन से ४ करोड़ 
२६ लाख टन हुई । 

सारणी ५४ से स्पष्ट है कि श्र. उ. किस्मो के चावल का क्षेत्र अपेक्षाकृत गेहूँ के क्षेत्र 
से बहुत कम है। ज्ञातव्य है कि चावल, भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न है तथा कुल 
उत्पादन का लगभग ४० प्रतिशत भाग है । झत. भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मतिर्मर 
बनाने के लिए चावल के उत्पादन मे प्रस्फोट हेतु मरसक प्रयास करने होगे। सम्मवतः इसी 
3 श्य के लिए भ्र उ. किस्मो के चावल के क्षेत्र को चोथी योजना के पिछले चार वर्षों में 
तिगुबा करने का अनुमान है । चावल तथा गेहूँ स्थानापन्‍त फसले नही हैं, परन्तु इन फसलों 
की लामकारिता का विश्लेपरस करते से यह पता लग जावेगा कि गेहूँ की फसल उगाना 
अधिक लाभकारी है| सारणी ५४ देखें: 

सारणी ५५ प्र. उ. किस्मों के धान व गेहूँ की कृषि की लामकारिता (१६६८-६६) 





फसल औसत उपज भाव मुल्य बुल ध्यय लाभ 
(क्विटल प्रति हैक्टर) (रु. प्रति विव) उठ. प्रति हैक्टर रु. प्रति हैव्टर रू. प्रति हैवटर 

घान झ८.० ४०,७४५ १६२८-५० १०७३.०० ८५५१.४० 
गेहूँ रे७छ.प छ६,०० र२११२.८० २५६.२० १५५६.६० 


+ १६६८-६६ के समाहार भाव (प्रोष्दौरसेट श्राइसेज) (धान के लिए आऑध् प्रदेश तामिलनाडु ब 
उत्तर प्रदेश की औसत उपज लो गई है $ बेस्ड बन पो ई ओ स्टडीज (१६६७-६५, 
4६६८-६६) 


६६ भारतीय कृषि-पअथंच्यवस्था 


सारणी ५.५ से स्पष्ट है कि 

(१) धान की प्रति हेव॒दर घौसत उपज गेहूँ को प्रति हैवटर उपज से अधिक है। 

(२) परन्तु धान को निर्धारित समाहार कीमत ग्रेहें फी कीमत से बहुत कम है और 
इस प्रकार गेहूँ की खेती करने वाले कृपक अच्छी स्थिति मे हैं । 

(३) घान के लिए निर्धारित समाहार भाव (पर्थात्‌ ५० रु. ७५ पंसे) इसके थोक 
बाजार भाव से (जो लगझग ७० रु, प्रति क्विटल था) वहुत कम है ! समाहार 
कीमतों का न्यून नियतन धात उत्पादको को हतोत्साहित करता है । 

(४) श्र. उ. किस्मो के घान की कृषि लागत न्न. उ गेहें की भ्रपेक्षा लगभग दूनी है । 
धान के लिए 'पौघ-संरक्षणा पर प्रति हैकटर व्यय बहुत झधिक है | यहाँ तक कि 
कई राज्यो मे यह गेहूँ की अपेक्षा ८० गुना अधिक हैँ । श्र. उ. कि घान के लिए 
श्रम तथा उर्वरण के अधिक सघन उपयोग की प्रावश्यकता होती है, इसलिए धान 
की खेती मे श्रम तथा उवेरको पर भी प्रत्ति हैक्टर ब्यय बहुत भ्रधिक होता है 

श्र, उ. कि. घान की कीडो तथा बीमारियो की प्रमाववश्यता, धीमा परिपक्वन, झनाज _ 

की निकृष्टता, प्रपर्याप्त जल सुविधाएं, छोटी जोतें, प्रेरक कीमतों तथा विपणन सुविधाप्रों 
का झज्ाव तथा कृषि की ऊँची लागत व निम्न निवल लाम, भर. उ. कि. घान की धीमी 
प्रगति के कुछ बड़े-बड़े कारण हैं। समस्या का समाधान इसी मे है कि अनुकूल लागत- 
कीमत-उप ज-सम्बन्ध उपलब्ध हो । इसके लिए यह जरूरी है कि भर. उ. कि. घान की कृषि 
की लाभदायकता को बढाया जाए ॥ इसके लिए उत्कृष्ट अनाज देने वाली नई किस्मो 
का विकास करना पड़ेगा तथा निविष्टियो की दक्षता मे वृद्धि लाने के उपाय करने होगे । 
अधिक ताम कृपको को इस कार्यक्रम को अपनाने में प्र रक सिद्ध होते हैं ) 


५.४ हरित क्राति में बड़े तथा छोटे कृपकों की सहभागिता 
पिछले कुछ वर्षों मे यह ग्रमुमव किया गया है कि अधिक छपज देते वाली किस्मों के 
अपनाने से बड़े तया छोटे कृूपकों की आय की विपमता में वृद्धि हुई है तथा छोटे कृषकों का 
इस कार्यक्रम में भाग बडे कृषकों की छुलता में कम रहा है | अ. उ. देने वाली किस्मो का 
कार्य क्रम बड़े कृपकों के अधिक अनुकूल है क्योकि उनके पास इस कार्यक्रम को श्रपनाने के 
लिए. झावश्यक ससाधन तथा सुविधाएँ उपलब्ध हैं । छोटे कृपकों में जोखिम तथा 
« अभिश्चितता सहन करने की क्षमता नही होती । अपर्याष्त संसाधन, ऋण-सुविधाओं का 
अशा, शक्षापप्का, लिविष्टियों, की अषए्यता आदि के कारण छोड़े कूषक शुरूशुरु मे इस 
कार्य क्रम में माय नही ले सके । परन्तु अब बडे तथा छोटे दोनो प्रकार के कृषकों की इस 
"कार्यक्रम मे सहमागिता काफी उत्साहंवर्धक रही है ॥। कहने का अभिप्राय यह है कि छोदे 
कुषक श्र. छ. किस्मों तथा नवीन टेकनॉलोजी को अपनाने मे बड़े कृपको से पीछे नही रहे हैं । 
जहाँ तक नवीन ब्यूहरचना श्रथवा टेक्नॉलोजी का सम्बन्ध है, वे कृषि के पैमाने के 
प्रति उदासीन हैं क्योकि अधिक उत्पादन के लिए बहुत बड़ी जोतो का होना अत्यावश्यक नहीं 
है । वास्तव में देखा जाए तो नवीन टैक्नॉलोजी श्रम-श्रघान है और छोटे कृपक अधिक सधत 
खेती करने के लिए अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं। नई फसले व्यक्तिगत देख-रेख तथा 


उन्नत तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग ६७ 


भ्रवस्ध की माँग करतो हैं और छोटे कृपक अपनी फसलो की अधिक प्रच्छी प्रकार से देख- 
भाल कर सकते हैं। इसलिए छोटे पैमाने के खेत श्रम-प्रधान नई किस्मों के लिए अधिक 
उपयुक्त हैं और इस कार्यक्रम को बहुत से छोटे कृपकों ने मी अपना लिया है । 

एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि अधिक उपज देने वालो किस्मोों का उपयोग 
सिचित क्षेत्रों तक सीमित है और घिचित क्षेत्र का अनुपात बडे पैमाने की जोतो की अपेक्षा 
छोटी जोतो मे अ्रधिक है जैसेकि सारणी ५.६ से स्पष्ट है । 


सारणी ५.६ विभिन्न मापो की जोतों मे सिचित क्षेत्र का वितरण 





क्र फार्म -वर्ग कार्म औसत क्षेत्र औसत मिचित क्षेत्र. भिचित क्षेत्र तथा औसत 





(हैक्टर) (हैक्टर)े (हैक्टर) साइज में अनुपात 

॥ ५ ह+-+० हें हि >१६५ घ६५ 
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शा २०.२३ से झग्रधिक ३० ६७३ श्य्द्र 





झोत * (९.६४ 5.) के १६ वें दव १७ वें चक्र के ऑँकडो पर आधारित । 


सारणी मे प्रथम वर्ग प्र्याव्‌ सबसे छोटे फार्मों का साइज ०---० ४ हैक्टर के बीच मे है । 
प्रत्येक फार्म का औसत क्षेत्र ० १८५ हैक्टर है जिसमे से ग्रोसत भिचित क्षेत्र ०.१६४ हैक्टर 
है अर्थात्‌ ६६% क्षेत्र सिचित है। इसी प्रकार दूसरे वर्ग (०.४--२०२ हैक्टर) मे ६३% 
क्षेत्र सिचित है। वर्ग शा भ्र्थात्‌ सबसे बड़े फार्मों मे केवल २२४ क्षेत्र सिचित है । इसलिए 
अधिक प्रतिशत सिचित क्षेत्र होने के कारणा छोटे कृषक बड़े कृपकों की प्रपेक्षा अधिक 
लाभदायक स्थिति में हैं और उनके लिए “हरित ऋ्राँति' बेहतर सम्भावनाएं प्रदान करती है । 

सप्येक्त किक्रेचत से स्पष्ट है कि ग्रद्मप्रि किम्रिन्न हों करे केदो मरे जिरोश आय मे 
अन्तरो मे काफी अधिक वृद्धि होगी श्रर्थात्‌ बडे फार्मों की निरपेक्ष श्राय हरित क्राति के 
कारण काफी बढ जाएगी परन्तु टेक्‍नॉलोजी से प्राप्त होने वाले सापेक्ष लाभ छोटे कृपको 
की स्थिति भे अधिक होगे । कहने का पभ्रभिप्राय यह है कि यदि छोटे कृपकों को झावश्यक 
निविष्दियाँ तथा सुविधाएँ प्राप्य हों तो उनकी प्रति फार्म झाय में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम 
होगी । भधुनातन भ्रष्यपत इस कथन की प्रृष्टि करते हैं ! वास्तव में छोटा या बड़ा फामे 
कौन-सा है, यह बात टैकनॉलोजी से सम्बन्धित है और अधिक उपज देने वाली किस्मों का 
कार्यक्रम जीवनक्षम फार्म (वाइएबिल फार्म) के साइड को कम करने में सहायक हो 
सकता है । 


हद भारतीय कृषि-पअर्थ भ्यवस्था 


५.४ क्ृपि-श्रम की माँग पर अधिक उपज दने बाली किस्मों के कार्यक्रम वा प्रभाव 


भ्र. स. कि. कार्यक्रम द्वारा केवल झनाज-उत्पादन में ही वृद्धि नहीं होती, कृषि-श्रम की 
माँग में मी वृद्धि होती है। ग्भिनव ग्ध्ययतों से यह सिद्ध हो गया है कि इस कार्यक्रम के 
फलस्वरूप कृषि-श्रम के लिए अतिरिक्त माँग उत्पत्त होती है तथा यह कार्यक्रम कृषि 
श्रमिकों मे बेकारी को कप्त करने में बडा सहायक है शौर इस प्रकार ग्रामीण भ्रथेव्यवस्था 
इससे लामान्वित हो सकती है । यह अनुमान है कि १६६८-६६ के दौरान घान तथा गेहूँ 
को फसलो से सम्बन्धित ग्र, उ. कि. प्रोग्राम पे लगभग ३२ करोद ४६ लाख श्रम दिनों के 
अतिरिक्त श्रम का उपयोग किया गया । 

सारशो ५७ प्र 3. कि, कार्यक्रम के कारण कृषि-धम की माँग में अनुमानित 

बुद्धि (१६६८-६६) 
फसल प्रति हैक्टर श्रम प्रयोग. श्रम प्रयोग में. अ. उ. कि. कार्यत्रप.. श्रस की माँग 





अ उ. कि. परम्परागत* चूढ्धि के अधीन क्षेत्र में वृद्धि 
(औसतो 
(भ्रम दिवस) श्रम दिवस लाख हैक्टर करोड श्र 
दिवस 
धान १६१ 4 5६ २६ २२.३६ 
गेहूँ ५ २४ २१ ८ १०ण्द 
कुल न 5 5 छ्ड ३२.४४ 





स्रोत फार्म मैनेजमेट इन इण्डिया अथंशास्त्र एवं साडिपक्री निदेशालय, १६६६ “४ 

सारणी ५.७ में अनुमानित कृषि-अम की अतिरिक्त कृषि माँग 'फार्से प्रवन्थ-प्रध्ययतों" 
के प्रनुमानों पर आधारित है, परन्तु सघन क्षेत्र विक्रास-कार्यक्रम के चालू होने से कूपको ने 
सघन कृषि की विधियों को अपनाना शुरु कर दिया है जिसके कारण श्रम की माँग में श्ौर 
अधिक चुद्धि की सम्भावताएँ बढ़ गई हैं। १६६८-६६ में अं. उ. किस्मो के कार्यक्रम के 
फलस्वरूप कृषि श्रम की माँग मे कुल वृद्धि इस प्रकार है । 

सारणी ५८ भ्र, उ, क्स्मो की कृषि मे उपयुक्त अतिरिक्त भाडे के श्रम का 
अनुमान (श्रम की माँग मे वृद्धि) 











फसल करोड श्रम दिवस 

घात १५.२१ 

मवका ०७७ 

बाजरा ग्छ्द 

ज्वार ६६६ 

गेहूँ २१.१८ 

कुल डं४ ६० 5 
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उन्नत तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग छह 


यह वात ध्यान रखने योग्य हैं कि झ.उ.कि. कार्यक्रम के कारण उत्तरप्रदेश मे कुल 
बेकार श्रम दिवसों (टोटल भनऐम्प्लायड चेबर डेज) में ४० प्रतिशत की कमी हुई जबकि 
उसी वर्ष पजाब में यह कमी २५ प्रतिशत को थी । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मे काम 
की क्री के कारण उत्पन्न बेकार श्रम दित प्र.उ.कि.कार्यक्रम द्वारा पूर्णतया वियोजित 
( एब्जोबवे ) कर लिए गए। पजाब में नियोजित बेकार श्रम ५० प्रतिशत था। अतः 
अर. उ. कि. कार्यक्रम कृषि श्रमिक्रों मे बेरोजगारी को कम करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान 
करता है। परन्तु निकट मविष्य में बेरोजगारी मे कमी की समावना बहुत सोमित है । 
१६७३-७४ तक लगनग २ करोड़ ५०लाख हैक्टर क्षेत्र इस कार्यक्रम के अधीन लाया जाएगा 
और इसके फलस्वरूप उत्पन्न श्रम माँग कुल उपलब्ध बेकार-शक्ति का क्षुद्र माग ही नियो- 
जित कर सकेगी । यह भी याद रखना होगा कि पिछले कुछ वर्षों मे वेकार श्रम शक्ति में 
वृद्धि हुई है जो जनसख्या में वृद्धि के साथ स्वाभाविक ही है । यह भी ध्यान रखने योग्य है 
कि भारत मे क्ृपि श्रम की साय मौयमी है और हरित क्राति से व्यस्ततम समय में श्रम की 
समस्या और भी विकट हो जाएगी । 


५.६ हरित क्राति के विस्तार को सीमाएँ 


पिछले पृष्ठो में हमने तथाकथित “हरित क्राति” की प्रगति तथा अधिक उपज देने वाले 
बीजों के उपयोग के प्राय-वितरण तथा कृपि-क्षम की माँग पर प्रभावों का अध्ययन किया 
है । परन्तु यदि हृषि-उत्पादन के पिच्ुले दो तीन वर्षो के आँकड़े देले जाएँ तो हरित क्राति के 
समयथंको के दावों पर सदेह होने लगता है । 'हरित क्राति कितनी हरी है ?'-इसकी विवेचना 
हमारे झ्रध्ययन के तिए उपयोगी रहेभी । साथ ही, हम इस बात का विश्लेषण भी करेंगे कि 
हरित क्राति कही जाने वाली ऋराति के विस्तार की सीमा क्‍या है और इसके मार्ग मे कौन-से 
अवरोध है । 

देखा जाए तो क्रांति कृषि में नही हुई बल्कि कृषि-विज्ञान के क्षेत्र मे हुई है। वास्तव में 
विज्ञान में यह क्रातिकारों परिवर्तन कुछ विशेष फसलो के अधिक उपज देने वाले बीजो के 
रूप मे परिणत हुआ है। इन सकर बीजो के उपयोग ने कृषि उत्पादन मे वृद्धि की नवीन समा- 
बनाएँ प्रदान की है । परन्तु कृषि-उत्पादत मे अत्यविक वृद्धि केवल कुछ विशेष फसलों तक 
ही सीमित रही है। 

ज्ञातव्य है कि मारत की जनसख्या मे प्रतिवर्ष लगभग २.३ प्रतिशत की वृद्धि हो रही 
है । यदि कृषि के उत्पादन मे भी इसी दर से वृद्धि हो तो भ्रति ब्यक्ति उत्पादन मे कोई अतर 
नही आता | परन्तु यदि उत्पादन में इस दर से कम वृद्धि हो तो स्थिति चिन्ताजनक हो 
जाए | इसलिए परिवर्तन को सतोपजनक तमी माना जा सकता है यदि उत्पादन में वृद्धि 
इस दर से कही अधिक हो । उत्पादन की हृष्टि से १६६४-६५ तथा १६७०-७१ दोनों 
ही वर्ष प्रनुकुल रहे हैं और इसी अवधि के दौराव भारत में सक्वर बीजों कर उपयोग होने 
लगा है । 

१६६४-६५ से १६७०-७१ के ६ वर्षों की ग्रवधि में गेहे, वाजरा, मककी की फसलों के 
उत्पादन में वाधिक सवृद्धि-दर क्रमशः ११.२, ६.६ तथा ७.६ प्रतिशत रद! है जबकि जो, 


१०० भारतीय कृपि-अयेव्यवस्था 


रागी तथा चावल मे यह दर क्रमशः २२, १.४ तथा १.२ प्रतिशत रही है। ये तीनों दरें 
जनसख्या में वृद्धि की ३.३ प्रतिशत वाषिक की दर से कम है, इसलिए जौ, रागी तथा 
चावल की फ्लो का प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता चला आ रहा है । ज्वार, दालो, तिलहन 
तथा कपाप्त की फसलों के उत्पादन में पिछले ६ वर्षों मे वृद्धि होने की बजाय कमी हुई है । 

उपरोक्त ऑँकडो से स्पष्ट है कि अभी तक केवल गेहूँ, वाजरा तथा मक्क़ी की फसलों में 
ही हरित क्राति का पदार्पणा हुआ है । परन्तु यह ध्यान रहे कि ये फसलें कुल दृष्य क्षेत्र के 
२०-२१ प्रतिशत भाग में हो उगाई जाती हैं। कहने का ग्रभिप्राय यह है कि हरित क्रार्ति 
समस्त कृषि क्षेत्र के पाँचवे भाग तक ही सीमित रही है और हूँ: भाग इससे अछ,ता ही 
रहा है । 

चावल हमारे देश की मुख्य खुराक है प्लौर यह कूपि-क्षेत्र के लगमग २२-४३ प्रतिशत 
भाग में बोया जाता है | जौ तथा राग्री समेत यह क्षेत्र २५ प्रतिशत से भी ऊपर हो जाता 
है । जबतक चावल के उत्पादन में आश्चयंजनक वृद्धि नहीं होती, तबतक यह नहीं कहां 
जा सकता कि मारत में हरित भ्राठि हुई है । श्रत इन फमलों में हरित ऋरांति की शुरुप्रात 
नही हुई । जहां तक कपास, तिलहन तथा दालों का प्रश्न है, इनका उत्पादद इतना कैम हुम्ना 
है कि इसका झ्रायात करना पडा है। इनका क्षेत्र लगभग २५ प्रतिशत है । इस क्षेत्र मे त्राति 
की बजाय प्रति-क्राति हुई है सक्षेप मे, हम कह सकते हैं कि ममग्र रूप में हरित क्राति 
श्रभी नही हुई | भ्रमी तक यह केवल २०-२१ प्रतिशत क्षेत्र तक ही सीमित है। अनुसंधान व 
शौध द्वारा इसका विस्तार किया जा सकता है | साथ ही, इस वात से मी इन्कार नही किया 
क्षा सकता कि नवीन प्रौद्योगिकीय परिवरतंत क्रातिकारी हैं भौर उत्पादन में प्रचुर वृद्धि 
की शक्‍्य सभावनाएँ प्रदान करते हैं । परन्तु प्रश्न यह है कि तकनीकी प्रगति के परिणाम" 
स्वरूप उत्पन्न इन सभावनाग्रो को वास्तविकता में कंस वदला जाए ? वे कौन*सी कठिनाइपाँ 
व अवरोध हैं जो हरित क्राति की गति को धीमा कर रहे है और उन्हें कंसे दूर किया जा 
सकता है ? 

जैंसाकि बताया जा चुका है, हरित ऋ्राति गेहूँ, मकका तथा बाजरे की फसलो मे हीं 
दिखाई देती है । इसका कारण यह है कि इन फसलो के सकर बीज उपलब्ध हैं। इसलिए 
कठिमाइयो का विहग्रावलोकन करते समय पहला अवरोध अन्य फसलों के लिए बीजो की 
अनुपलब्धता है । प्रत्येक प्रदेश की जलवाथबु, भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा सिचाई-सुविधाएँ 
भिन्न-भिन्न हैं। उनके अनुरूप बीजो का विकास ही कुपि-उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। 
पह झावश्यक नही कि रुक क्षेत्र में सफलता से बोये जाने वाले बीज दूसरे क्षेत्र मे भी सफल 
हो । झनुसंधान के अन्य क्षेत्रो मे अन्तरण की सीमा होती है। श्रमी तक हमारे कृषि वैज्ञानिक 
न तो सव फसलो के लिए उपयुक्त वीजो का विकास कर पाए हैं और न ही उनके द्वारा 
विकप्तित बीज सब क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं । इसका एक कारण यह भी है कि हमारे कृषपि- 
वैज्ञानिकों को उचित आधिक सहायता, सत्ता को स्वायत्तता तथा श्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त 
नही है । आवश्यकता इस बात की है कि अनुसंवान कार्य में मनुण्य-निमित अवरोधो को 
दूर किया जाए। विभिन्न क्षेत्रो और विभिन्न फसलो के लिए नवीन बीजों का विकास ही 
कुषि उत्पादन की समावताओ को बढ़ा सकता है। इसके लिए अनुसंधान को यथोचित 


उन्नत तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग १०१ 


प्रोत्साहन मिलता चाहिए । 
अधिक उपज देने वाले बीजों की पूरी समर्थता का लाभ तमी उठाया जा सकता है यदि 
इनके उपयोग के साथ-साथ उचित मात्रा मे उर्वरक उपलब्ध कराए जा सके । उर्वरकों के 
महत्त्व का विस्तृत विवेचन अध्याय ४ में किया जा चुका है। यहाँ इतना कहता पर्याप्वि होगा 
कि हमारा उवेरकों का उत्पादन व उपझोग अन्य देशों की छुलगा भे बहुत कम है| हमारा 
कुल वाधिक' उत्पादन १५ लाख टन है । १६७८-३६ तक ६५ लाख टत के उवंरक उपयोग 
के ग्राधारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग १७०० करोड रुपये के उत्पादन-निश्वेश 
की आवश्यकता होगी । पूरे देश में हरित क्रांति के दर्शश करने के लिए कम से कम १४० 
लाल टब उर्वे रको का उत्पादन करना पड़ेगा जिसके लिए लगभग ५००० करोड रुपये को 
वित्तीय व्यवस्था करती पड़ेगी । 
हम यह भी बता चुके हैं कि प्रधिक उपज वाले बीजों से पूर्ण समर्थता प्राप्त करने के 
लिए पानी की सप्लाई ग्रत्यावश्यक है । यही कारण है कि यह क्राति सिचित क्षत्र तक 
सीमित रही है! सिंचाई सुविधाओो की अनुपस्थिति में हरित क्राति की कह्पना भी नहीं की 
जा सकती । जल-प्रवन्धत व सिंचाई से सबधित्त विश्तृत अष्ययव तीसरे ग्ध्याय में किया जा 
चुका है | यहाँ इतना कहता काफ़ी है कि देश मे इस समय कुल फसल क्षेत्र के २७ ४ प्रतिशत 
भाग में सिंखाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।अमी दक हम अपने सिंचाई-विभव के ५५ 
प्रतिशत का ही सदोहंन कर सके हैं। यदि हम अपने पूरे विभव का सदोहन भी कर लें तो 
पिचित क्षेत्र कुल फंसल क्षेत्र के ६० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा यद्यपिग्रगले ३०-४० 
वर्षो भे ऐसा होने की ग्राशा अति धूमिल है। कहने का अभिप्राय यह है कि आने वाले वर्षों 
में हरित क्राति का विस्तार फमल क्षेत्र के एक तिहाई तक सीमित रहेगा । 
हम भर. उ. कि के बीजों के कपि-थम की माँग पर अ्रमाव का अध्ययव कर चुके हैं । 
यह देखा यया है. कि इन बीजो के उपयोग में श्रम की मधिक आवश्यकता होती है ! कहते 
फा धमिश्राय यह है कि इत बीजो के उपयोग के साथ-साथ कृपि-रीतियो में भी परिवर्तेत 
करना पडेगा । इनके लिए जुताई-बुआ्ई के ध्तरीको में भी परिवर्तन करना पड़ेगा प्रौर मरपुर 
फसल प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करना पडुेगा | ग्रधिक उपज देने वाले वोजो, 
दक्ष जल-अवन्ध व उवंरको के सतुलित उपयोग से जहाँ उत्पादन भे वृद्धि होती है वहाँ ये 
सुधार खरपतवार, नाशंकजीव ौर रोगो मे वृद्धि तथा विकास की परिस्थितियों को भी 
जन्म देते हैं । इन नाशक जीवो तथा रोगो पर भी तियत्रश करने की प्रावश्यकता है । पौध- 
सरक्षण संबधी विस्तृत भ्रध्ययन अगले अ्रध्याय में किया गया है । 
हम पिछले एक परिच्छेद मे मह बता चुके हैं कि हरित क्राति का लाम केवल बड़े-बड़े 
कृपकों को प्राप्त हुआ है और इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों मे आय तथा धन को प्रश्नमानताओं 
में वृद्धि हुई है। देश में कृषि क्षेत्र में अधिकांश संख्या छोटे कृपकों की है जो निर्दनता 
तथा अन्य झनेक अभावों के कारण इस क्राति का लाम नही उठा सके, यद्याव उनकी कृपीय 
परिस्थितियां इसके झनुकुल हैं। इसलिए जबतक छोटे कृपकों को इन नव क्रियाओं तथा 
नवीन निविष्टियों का लाभ नहीं पहुँचता, तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि देश में 
हरित क्ाति हो चुकी है !.हरित ऋाति तु कृपक के आंगन से मी दिखाई देनी चाहिये । 


श्ग्रे भारतीय कृपि-अर्थत्यवस्था 


इसके लिए झनुसधान एव विस्तार कार्य की आवश्यकता है । लघु कृपकों को ये निविष्टियाँ 
सस्ते उधार पर उपलब्ध करानी होगी | उन्हें उत्पादन का उचित दाम दिलाना होगा 
और प्रगति के लिए आधारिक सरचता का निर्माण करना होगा । जवतक इन अवरोबो को 
दूर नहीं किया जाएगा, हरित चाति तेज गति से आगे नही बड़ पाएगी । परन्तु हमारे वर्तमान 
अध्ययन के सदर्भ में सबसे भ्रावश्यक बात यह है कि कृपकों को बढ़िया झौर प्रामाणिक 
ज्रीज उपलब्ध कराएं जाएँ। इस बात का अध्ययन हम अगले परिच्छेद मे कर रहे हैं । 


५.७ उन्नत बीजो के उपयोग का कार्येक्रम 


अधिक उपज देने वाली किस्मो के उपयोग का कार्यक्रम १६६५-६६ में आरम्भ फिया 
गया । अधिक उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि उन्नत तथा बढ़िया बीजों का उपयोग 
किया जाए। साधारणत- भारतोय कृपक ग्रपनी फल में से हो प्रवाज बचा कर घीज के रूप 
में उपयोग करता है तथा बीज को गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं देता । इसलिए जबतक 
सारे कृष्य क्षेत्र मे अधिक उपज देने वाले बीजो का प्रबन्ध नहीं हो जाता, तबतक यह 
प्रयत्त होना चाहिए कि अधिक से अधिक क्षेत्र में उन्नत तथा बढिया बीज बोए जाएँ ! यह 
क्षेत्र आ उ. किस्मों के क्षेत्र से पृथक्‌ होगा । 

उन्नत बीजो के उपयोग का कार्यक्रम प्रथम पचवर्षाय योजना मे आ्रारम्म हुआ । श्रथम 
योजना में लगभग १६ लाख हैक्टर में उन्नत बीज बोये गये जबकि दूसरी योजना मे ऐसा 
क्षेत्र लगभग रे करोड हँक्टर हो गया | तीसरी योजना मे उन्नत बीजो के उपयोग के क्षेत्र 
का लक्ष्य ८५ करोड २६ लाख हँक्‍्टर था, परन्तु केवल ४ करोड ८६ लाख हंक्टर में ही उन्नत 
बीज बोये जा सके । चोथी पचवर्षीय योजना के झन्‍्त तक लगमंग ७ करोद् २० लाख हैक्टर 
भूमि में उन्नत बीज बोग्े जाने का विचार है । इसमे से २ करोड ५० लाख हेक्टर में प्रधिक 
उपज देने वाले बीज बोये जाएँगे ॥ १ करोड ५० लाख हेक्टर में एक से अधिक फसलें उगाई 
जाएँगी और निश्चित वर्षा वाले क्षेत्रो मे ५० लाख हैक्टर में और बाररती खेती वाले इपाको 
में २ करोड ४० लाख हुंक्टर में ये वीज बोए जाएगें | इसके लिए यह झावश्यक है कि 

(१) उत्पादन के लिए दीज की निरन्तर सप्लाई हो, 

(२) उच्चत बीज उयाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए 

(३) बीजों को तैयार करने ओर गोदामो मे रखने का प्रबन्ध किया जाय, तथा 

(४) बीजों का प्रमाणीकरण हो । 

अनुमान है कि चौथी योजना के झन्त तक २ करोड ५० लाख हँवटर क्षेत्र मे श्र. उ 
किस्मों के बीज बोने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निम्त बीज परिमास्ों की आवश्यकता 
होगो ;-- 


घान २४०. लाख टस 
गेहूँ डेप लाख टन 
मक्का ० डे लाख टन 


ज्वार ०, डे लाख टन 


१०४ भारतीय कृषि-प्रथ॑ब्यवस्था 


न आने के कारण ये बीज किप्ती काम के नहीं रहते तथा प्रत्येक वर्ष ऐसे बीजों को रह 
करना पडता है जिसके कारण काफी हानि होती है । इसलिए ऐसे प्रयात करिए जा रहे हैं 
जिससे इन बीजों का, विशेषकर उन पड़ौपी देशों को जहाँ कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियाँ 
मारत समान हैं, निर्यात किया जा सके । मक्का, ज्वार तथा वनस्पतियों के बीजो क्री थोडी- 
सी मात्रा श्री लका, मलेशिया तथा घाना को तथा गेहूँ के वीज पहले ही डेनमार्क को निर्यात 
किए जा चुके हैं। निजी क्षेत्र के बीज उद्योग ने मी लगमग ३७५ टन बीज नेपाल को 
भेजे हैं। 

वितरण प्रणाली का भी विस्तार करने का प्रस्ताव है | इस सम्बन्ध मे सहकारी समि- 
तियो द्वारा १६७३-७४ में ५० करोड़ रुपये के वोज वितरित किए जाएँगे । 


५.८ बीज भ्रथंतस्त्र 


देश मे बीज विकास की सफलता या असफलता अनाज-उत्पादन व बीज-छत्पादन के 
अ्र्थतन्त्र तथा उनकी सापेक्ष कीमत-संरचना पर निर्भर है। यथार्थ लागत-विश्लेषण पर 
श्राधारित वास्तविक कीमत-नीति बीज-उद्योग के विकास को तेज कर सकती है । प्रध्ययनों 
से पता चला है कि वाणिज्यिक अ्रनाज उपजाने की तुलना भे बीज उपजाने से अधिक झाय 
प्राप्त होती है तथा बीज-उत्पादक को भ्रनाज उत्पादन की प्रपेक्षा काफी बढौती प्राप्त होती 
है । राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किए गए एक अध्ययन में मक्का के बीज तथा वाणिज्यिक 
अ्रनाज की कृषि लागतो की तुलना की गई है तथा बीज उगाने मे भ्ाप्त होने वाली बढोती 
का अनुमान लगाया गया है | विवरण सारणी ४ & में दिया गया है । प्रतिफल का झनुमान 
लगाते समय बीज की समाहार कीमत (प्रोकयौरमेद प्राइस) जो कि १८४ २० प्रति क्विदल 
थी, का प्रयोग किया गया है। प्रमाणित बीज की बाज्ञारी कीमत अनेक कारको, जैसे बीज 
को कुल माँग, श्रन्य फार्म निविष्टियो की कीमत तथा ऋण की उपलब्धता आदि द्वारा 
प्रभावित होती है । इसके ग्रतिरिक्त बाज़ारी कीमतों को अनेक लागतो जंसे गोदाम-भाड़ा, 
परिवहन-व्यय, ससाधन (प्रोससिंग) तथा पेकिग-खर्च, प्रशासनिक उपरि प्रभार, पूरजी पर 
ब्याज, प्रचार व्यय तथा विक्र ताओ की कमीशन आदि को पूरा करना होता है । झ्त* बीजों 
की विक्रेय कीमते उनकी समाहार-कोमतो से ६० से १२५ प्रतिशत प्नधिक होती हैं । जैसे शुरु 
मे कस्यान प्लोता गेहूं के कीज को विक्रय क्रोमत २४० रु७ प्रति क्िवटल थी जबकि स्रमाहार 
कीमत १२५ र० प्रति क्विटल थी । 

विक्रय-मूल्य को उचित स्तर पर लाने के लिए बोज-उत्पादन, संसाधन, मंडारण तथा 
वितरण के विभिन्न चरणो की लागतो को कम करना बडा प्रावश्यक है । उ्दं श्य यह है 
कि उच्च कोर्टि के बीज उचित दामो पर तथा पर्याप्त मात्रा मे अधिक से अझधिक क्ृपकों को 
डीक समय तथा स्थान पर उपलब्ध कराए जाएँ । साथ ही साथ, इन बीजो की माँग मे वृद्धि 
बनाए रखना भी बड़ा जरूरी है ताकि बीज उद्योग का ठीक विक्रास हो सके । 

देखने मे भ्रधिक उपज देने वाली किस्म के बीज तथा साधारण स्थानीय किस्म के बौज 
मे कोई विशेष फर्क नहीं जान पड़ता | इसलिए घोखझे की काफ़ी संमावनाएँ हो सकती हैं । 


उन्नद तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग श्०भ 


सारणी ५ ६ मक्का के बीजो तथा अनाज का अर्थतन्त्र 
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कुछ व्यापारी नकली दोजो का व्यापार करते हैं ओर ऐसे अप्रमारणित, अससाभित तथा 
निम्नस्तरीय (घटिया) बीज बेचते हैं जो ६७ प्रतिशत विश्युद्धता की निर्धारित सीमा पे 
घटिया होते हैं। यह झ. उ. कि. कार्यक्रम के रास्ते मे सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए 
ययायय उत्पादन-नियंत्रशण तथा कड़ा निरीक्षण अत्यन्त आवश्यक है । बीज की विशुद्धता को 
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बनाए रखने के लिए बीजों का प्रमाणीकरण तथा उनकी कोटि की जाँच इस कार्यक्रम के 
मुख्य अंग हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने बीज एयट, १६६८ पास किया 
है। इसके अनुसार अनेक राज्यो में बीज प्रमाणीकरण एजेसियाँ तथा बीज-परीक्षस-प्रयोग 
शालाएँ स्थापित की गई हैं। अधिकतम राज्यों में राष्ट्रीय बीज मनिमम को प्रमाणीकरण 
तथा सवद्धंन एजेसी के रूप मे अधिसूचित किया गया है | यह बड़ा आवश्यक है कि बीज 
नियम की धाराग्रो को हृढता से लागू किया जाए तथा पप्रमाणित बीजों को बिक्री तत्काल 
बन्द करा दी जाए। निजी क्षेत्र के उत्पादक इस काय॑ मे महत्त्वपूर्ण योग दे सकते हैं यदि 
उनमे स्वस्थ प्रतिस्पर्डा को प्रोत्साहन प्राप्त हो। तिस पर भी आरभिक चरणो में राज्य 
द्वारा हृढ निरीक्षण जरूरी है। वीज-पुननिरीक्षण समिति (सीड रिव्यू कमेटी) ने वर्तमान 
बीज-उत्पादन तथा धितरणा प्रवन्धो की जांच पड़ताल की है झौर अनेक दोपों को बताया 
है । मुख्य दोप उत्कृष्ट प्रज॒क बोजो की अनुपलब्घता, पर्याप्त सिंचाई का प्रभाव तथा बीज 
फार्मों पर उपयुक्त ससाघन तथा भडार की सुविधाश्रो की कमी हैं। ससाधघत तथा मडारण 
के लिए दीज ससाधन उपस्करो के विक्रास तथा निर्माण की आवश्यकता होगी। बीज 
शोधित्र (सीड क्लीतर), डायर, एलिवेटर, शलर (छिलका उतारने वाला यन्त्र), झा 
मीठर तथा बोरी बन्द करने वाले यन्त्र देश भे ही बनाने को प्रावश्यकता है। ऋण प्रत्येक 
झाथिक गतिविधि की जान है झौर यह बीज-उत्पादन तथा वितरण की स्थिति में भी 
सत्य है । 

झधिक उपज देने वाली किस्मो के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए यह भी जरूरी 
है कि इन किस्मो की अधिक उपज-समर्थता, रोग-प्रतिरोधता तथा भ्रल्पावधि झादि विशिष्ट 
गुणों को क्ृपको के अपने प्लाटो पर या प्रयोग केन्द्रों मे किए मएं वास्तविक निदर्शनों द्वारा 
प्रदर्शित किया जाएं ॥ भ्र. उ. कि. कार्यकम को सफल बनाने के लिए प्रसार एवं विस्तार कार्ये 
महत्त्वपूर्ण है। 


अध्याय ६ 


पौध-संरक्षरा 


६.१ परिचय 

पिछले श्रष्यायों में हम कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने वाली नवीन अ,ऊ. किस्मों 
तथा भ्रन्य नवक्रियाओं के श्राथिक महत्त्व का अध्ययन कर चुके है । हम यह देख चुके 
हैं कि अधिक उपज देने वाले बीजों, दक्ष जल-प्रवन्ध तथां उबेरकों के सतुलित उपयोग के 
कारण उत्पादन में काफी वृद्धि होती है । साथ ही, यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 
यही सुधार खरपतवार, नाशक जीव तथा रोगों में वृद्धि तथा विकास की परिस्थितियों को 
मी जस्म देते हैं और इस प्रकार उत्पादन में अस्थायित्व लाने तथा उन्हे क्षति पहुँचाने के 
लिए भी जिम्मेदार हैं । अच्छी प्रकार से उर्वंरित तथा भपिंचित व उत्कृष्ट बीज से उगाया 
गया रसदार पौधा नाशक-जीवों ठथा भ्रगमारी के प्रभाववश्य होती है तथा इसे सरक्षण 
की भ्रावश्यकता होती हैं। अधिक उपज देने वाली विदेशी किस्मो की पौध मे विकास के 
दौरान तथा कठाई के बाद, विभिन्न प्राकार की सूक्ष्म वनस्पतियो (माइक्ोफ्लोरा), कीडों 
तथा रोगो के आक्रमण से उत्पीड़ित होते की समावना काफी होती है । इसलिए प्राछुनिक 
निविष्टियो से अ्रधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह ब्रावश्यक है कि उन नाशक जीवों 
तथा रोगों पर नियत्रण किया जाए जो फसलो को क्षति पहुँचाते हैं । उपज के सरक्षण 
तथा स्थायित्व में पौध-सरक्षरा-उपायो का विशेष महत्त्व है | ग्रतः पौध-सरक्षण कृषि- 
उत्पादन में वृद्धि हेतु निर्मित किसी भी ब्यूहरुचना का आवश्यक घटक होना चाहिए। तभी 
रसायन विज्ञान तथा टेंक्‍्नॉलोजी मे हुई प्रगति का लाभ उठाया जा सकेगा 

चाशक जीव तथा रोग बुझ्माई से लेकर कटाई तक प्रत्येक क्षेत्रीय. फसल को क्षति 
पहुँचा सकते हैं । उनके प्राक्मर के कारण अनेक बोये गये बीजो का अकुरण तक नहीं 
होता । उनका आक्रमण उत्तरजीवित (सरवाइविग) पौधों को कमजोर बना देता हैं जिसके 
परिणामस्वरूप प्राप्त फसल गुणवत्ता, मात्रा तथा फल की दृष्टि से निक्प्ट होती है । दूसरी 
ग्रोर खरपतवार प्रौर शाक पौधों को दिए गए जल तथा पोषक पदार्थों को स्वय ले लेते हैँ 
झोर इन तत्त्वो की न्‍्यूनता होने के कारण उत्पादन भी कम होता है। गोदामी नाशक जीवों 
तथा चूहो के कारण हमे प्रतिवर्ष लगभग २५ लाख टन खाद्यान्नों से हाथ घोता पड़ता है। 
कच्चे अनुमानों के अनुसार कीड़े, पोध-रोग तथा घासप्रात भारत में ग्रपिक अन्न-उत्पादन 
का लग॒मग २० प्रतिशत नष्ट कर देते हैं ॥ परिमाण मे वाधिक हानि लगभग १ करोड़ 
८४० लाख टन की है जिसका मूल्य लगभग १००० करोड़ रुपये है | वह देश जो अन्न-उत्पा- 
दन मे प्रात्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु जी तोड़ प्रथत्त कर रहा हो, इतनी बड़ी हानि नहीं 
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उठा सकता । यह बात घ्यान देने योग्य है कि औसत मानसून वाले वर्ग में हमारा अन्न-उत्पा- 
दन हमारी ग्रावश्यक्रताश्ो से केवल १० प्रतिशत कम होता है । इस कमी को पूरा करने के 
लिए ८० या ६० लाख टन ग्रनाज का आयात करना पड़ती है जिसके लिए प्रतिवर्ष 
४०० करोड़ रुपये खर्च करने पडते हैं। यदि हम अपनी फसलों को कीझो तथा रोगों से बचा 
सकें तथा इनके द्वारा नष्ट होने वाली फसल को प्राप्त कर सकें तो केवल आ्रायात पर व्यय 
होने वाली विदेशी मुद्रा को ही नही बचा सकू्गें, वल्क्रि हमारे पास निर्यात के लिए फालतू 
अनाज भी हो जाएगा। ग्रत पौध-सरक्षर हमारी योजना को अत्यावश्यक अग होना चाहिये। 

आनुभविक प्रमाणों से पता चलता है कि पोध-सरक्षरझ-उपाय उपज बढ़ाने में वास्त* 
बिक रूप भे सहायक सिद्ध होते हैं । उदाहरणार्थ खरपतवार तथा शाक के विनाश से फसलों 
को ग्रधिक पोषक तत्त्व तथा अधिक जल की प्राप्ति होगी जिसके कारण उपज भी अधिक 
होगी । इसी प्रकार नाशक जीवो तथा रोग्ो के उन्मूलत के फलस्वरूप प्रौधों का स्वस्थ 
विकास होगा और इस प्रकार कृपक भरपूर फसल प्राप्त कर सकेगा। अ्रधिक उपज वाली 
किस्मों के प्रोग्राम से सबधित मूल्याकन रिपोर्ट पर आधारित सारणी ६१ पोध-सरक्षस 
उपायों के महत्त्व पर प्रकाश डालती है। 

सारणी ६.१ कृषि में उन्नत रीतियो के परिणामस्वरूप प्रोप्त औसत उपज 











(क्विटल प्रति हैक्टर) 
ऋतु फल राज्य उन्नत रीतियो से प्राप्त औलत उपज* 
खघ खगषघ कखपघ कखगघ 
१ २ डरे रे भू धर ७ 
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+ उन्नत रीतियाँ : क--बीज उपचार; ख--रासायनिक उर्द रको का अनुप्रयोग; 
भ--निरोधी ऐध सरक्षण उपाय; घ--बस्त: शस्यकर्षण कियाएँ (निराई-गुडाई) 

सारणी ६-१ में कॉलम (४) व (५) तथा कॉलम (६) व (७) के उपज अन्तर 
स्वतः स्पष्ट हैं | यह रिपोर्ट इस तथ्य की पुष्टि करती है कि कौटनाशक दवाइयो का साम- 
यिक पनुप्रयोग उपज में वृद्धि करता है और कुछ परिस्थितियों में यह वृद्धि १०० प्रतिशत 
तक भी होती है । सारणी से स्पष्ट है कि उन लोगो को जो दूसरी प्रन्य रीतियो के साथ साथ 
निरोधी पौध-रक्षण उपाय भी करते हैं, उद लोगो की अपेक्षा जो ये उपाय नही पअपनाते, 
अच्छी फसल भाप्त होती है । 


परौध-संरक्षण भ्०ह 


सेक्षेप में, दौध-सरक्षण उपाय अच्न-उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रयासों के सपुरक हैं। अन्न में 
प्रात्मनिभेरता उपज बढाने तथा बचाने वाली निविष्टियों के सयुक्त अनुप्रयोग द्वारा ही 
प्राप्त की जा सकती है । इसोलिए कीटनाशक पदार्थों का महत्त्व है । समय रहते ही यह 
सुनिश्चित कर लेता चाहिये कि कही हमारी वडी कठिताई से उपजाई फसल को कीड़े न 
चट कर जाएँ । मारत में लगभग २४० करोड चूहे है । यह देखना जरूरो है कि ये कृन्तक 
आराणी कही ग्रताज को ले जाकर इसक्य अपने विलो में भार न कर ले वर्मा मिचाई ह्कोमों, 
उर्वरक कारखानों तथा अनुसधान में निवेशित इतनी बडी धवराशि ब्यर्थे ही जाएगी और 
उसका कोई लाभ नही होगा । 

यद्यपि अ्नमुसधानु, उर्वेरक तथा सिंदाई उपज मे वृद्धि करते हैं परन्तु इनसे प्राप्त लाभो 

फो पोध-स रक्षण द्वारा ही घघा कर रखा जा सकता है। प्रभावों पौध-सरक्षण कृपक के 
उत्पादन में स्थायित्त्त लाने के लिए जरूरी है । 

पौय-स रक्षण करे युजद्ध नियत्रस-प्रक्रि/ निकले उश्यो से विरचित है -- 

(क) कर्षण नियत्रण (कल्चरल कन्द्रोल) व रीतियो का प्रयोग जैसे फसलों का 
हेर-फेर झादि, 

(ख) भौतिक तथा यास्त्रिक नियव्श (फिज्ञीकल एण्ड मैकेनिकल कन्ट्रोल) ज॑से चूहो 
का उन्मूलन, जाली से पकड़ना अथवा भोजन व फलो का प्रलोभन देकर उन्हे 
फासना, तथा परजीवियों व परमक्षियों का उपयोग (बिल्वियों द्वारा); 

(ग) जैव नियत्रण (बाइलोजिकल कन्‍्ट्रोल) जैसे कीट प्रतिरोधी किस्म के बीजी का 
विकास $ 

पथा (घ) रासायनिक नियंत्रण (केमिकल कम्ट्रोल) अर्थात्‌ फंसलों पर रसायनों (ग्र्थान्‌ 
नाशकजीब नाशी पदार्थों) का छिडकाव झ्रादि । 

इस अध्याय में हमारा अध्ययन नाशकजीव नाशी रसायनों के उपयोग से सबधित है । 


६-२ नाशक-जीव-नाशी पदार्थों का वर्गीकरण 

नाशकजीवनाशी एदार्थ वे रसायन है जो पौधो की परिरक्षा करते है । कोटनाशी पदार्थों 
के रूप भे वे पौधो को लगने वाले कीडो को नष्ट करते हूँ। शाकताशी ख्वरपतवार को 
समाप्त करते हैं पौधों को रोगग्रस्त करने वाले जीवाणुओ तथा फगस के सक्रमण को रोकने 
के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायनों को फंगसनाशी कहते हैं । फसलों को क्षति पहुंचाने 
बाले चूहों को मारने के लिए कन्तकनाशी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नेमा- 
टोडनाशी रसायनो द्वारा मिट्टी मे सर्पमीन झादि कीड़ो का नियत्रण किया जाता है । ये सब 
कुपोय नाशकजीव नाशी पदार्थ है और पोध-सरक्षण हेतु उपयोग मे लाएं जाते है । 


६-३. नाशक जीवनाशो रसायनों का _उत्त्पादन तथा उपभोग 


भारत मे पोध-सरक्षण प्र्येशास्त्र, जीवनाशी रसायनों को लाभकारिता तथा इतकी माँग 
को निर्धारित करने वाले उपादात झादि विषयों पर बहुत कम झानुमविक प्रध्ययन हुआ है । 
इन दिपयो छा विश्लेषण करने हे पुर्दे इन रफ़्यनों के उत्पादन तथा उपभोग के स्वरूप वे 


११० भारतोय कृपि-पर्थव्यवस्था 


झ्राकार को समक लेना उपयुक्त ही होगा। सारणी ६.२ मे, मारत में जीवनाशी उद्योय 
(पंष्टिसाइड इण्डस्ट्रो) की प्नुमतिप्राप्त क्षमता (लाइसेन्सूड कंपेसिटी) तथा उत्पादन मे 
सवृद्धि को दर्शाया गया है। यह बात ध्यान देवे योग्य है कि मुल्य में मारत में हमारी चालू 
बापिक प्रावश्यकता के केवल ६० प्रतिशत का उत्पादव किया जाता है | घेष ४० प्रतिशत 
का आयात करना पड़ता है जिस पर प्रतिवर्ष ४ करोड़ रुपये को राशि व्यय करनो पड़ती है । 


सारणो ६२ जोवनाशी पदार्थों की प्नुमतिप्राप्त क्षमता तथा उत्पादन (टनों मे) 
(लाइसे८€ड कंपेसिटो एण्ड प्रोडक्शन) 











बर्षे अनुमतिप्राप्त क्षमता उत्पादन 
१६६० ह्श्ण्प ७४४२ 
१६६१ श८७२१ पहुडड 
१६६२ १६६३६ ८५६१ 
१६६२ २६०६० ६५७३ 
१६६४ २६६६० १०८६३ 
१६६५ ३५१४१ १२६७० 
१६६६ ३७६०० १४१३७ 
१६६७ ५११२८ १५३६५ 
१६६८ ५३०३३ १६०७८ 
१६६६ ६३०१४ १८६४७ 
१६७० ६६६१४ २६००० 


उ्तेज5-ननन-नसनसपनन रमन 
स्रोत : पेस्टिसाइड असोसिएशन ऑफ इश्डिया, “पेस्टिसाइड्स प्रोडक्शव एण्ड कन्जम्पशन 47 
यद्यपि उद्योग की झनुमति-प्राप्त क्षमता ६०००० टन है परन्तु उद्योग की प्रतिष्ठापित 
क्षमता (इन्स्टाल्ड केपेसिटी ) लगभग ४०००० टन है। वास्तविक उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता 
का ६५ प्रतिशत बनता है ॥ क्षमता से कम उत्पादन का कारण सम्मवतः यह है कि हमारा 
उपभोग उत्पादन के अनुरूप नही है । चौथी पचवर्षीय योजना के अन्त में लगभग ८ करोड 
हैक्टर भूमि मे पौधों को रक्षा के उपाय किए जाने का प्रस्ताव है । इसके लिएं बोज का उपचार 
किया जाएगा, खरपतवार को नप्ठ किया जाएगा ओर बुवाई के बाद पौधों मे रोगों की 
रोकथाम को व्यवस्था की जाएंगी । उपचारित बीज २ करोड़ ६० लाख हैक्टर में बोए 
जाएँगे , एक करोड हैवटर से चूही को नष्ट करने के लिए कारंबाई को जाएगी। पघवुमान 
है कि इस कार्यक्रम के लिए ६८००० टन जीवनाशी रसायनों की ग्लावश्यकता होगी । 
सारणी ६.२ से स्परप्ट है कि मारत मे जीवनाशी पदार्थों के उद्योग का पर्याप्त विकास 
हो चुका हैं और इनका शक््य उत्पादन (पोढेन्शियल प्रोडक्शन) मामूली आयात की 
सहायता से हमारी आवश्यकताप्मों को पुरा करने मे सक्षम है। यह बात अलग है कि 
उपयोग के लिए वाछनीय पदार्थ उपयुक्त मात्रा मे प्राप्य न भी हो । 





पौध-संरक्षण १११ 


देश में जोवनाशी पदायों का वास्तविक उपयोग बहुत कम है झौर इस दिशा में बहुत 
कुछ करना वाकी है । लवन पूर्व तथा लवनोत्तर (प्री-हारवेस्ट एण्ड पोस्ट हारवेस्ट) हानियों 
को कम करने के लिए इन पदार्थों के लक्ष्य-स्तर तथा वास्तविक उपभोग-स्तर में अ्रन्तर को 
कम करना बड़ा आवश्यक है) उपभोग के आँकड़े सारणी ६.३ में दिए गए है । 











सारणी ६.३ नाशक जीवनाशी पदार्थों का उपभोग (ठनो में) 
दर्ष तकनीकी प्रोड पदार्थों का कुल उपयोग 

१६६०-६१ पश्रर 

१६६१-६२ १०३०४ 

१६६२-६३ &६८६० 

१६६२-६४ ११०३० 

१६६४-६५ १२०६५ 

१६६५-६६ १४६३० 

१६६६-६७ १७१२७ 

१६६७-६८ २०६०० 

१६६८-६६ २८२००* 
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* प्रत्याशित 


घोत : पेस्टिसाइड्स अस्तोसियेशन ऑफ इण्डिया /रिपोर्ट्सू फॉर पेहिटिसाइड्स्‌ एण्ड प्लॉस्ट भ्रोटेशशन 
नई दिल्‍ली, १६६८. 
मारत मे ताशकजीब नाशी पदार्थों के उपयोग के ग्राकार का विश्लेषण करते समय 
प्रति हैक्टर कुल फसल क्षेत्र तथा प्रति हैक्टर सरक्षित क्षेत्र में इन रसायनों के उपमोग को 
परिकलित करने की आावश्यक्रता होगी ॥ ऐसा करने से हम अपने उपभोग की भन्‍य विकछ्ित 
देशों के साथ तुलना कर सकते हैं। 


सारण ६.४. नीशकजोव नाशी पदार्थों का उपभोग (प्रति हैव्टए 
फसल क्षेत्र व प्रति हेक्टर सरक्षित क्षेत्र) 








(प्रामों में) 
बषे जोवनाशों पदशायों. कुल फसल क्षेत्र कुल सरक्षित उपभोग (द्वार्मों मे) प्रति हैरटर 
का उपयोप (टनो में) (काख हैकठरो में) . छ्ेत्र प्रति हेक्टर (रूप क्षेत्र) (सरक्षित क्षेत्र) 
१६६०-६१ 5६२२ १५२७ धर ५६ रशैे३१६ - 
१६६५-६६ रडें६२० श्थ्श्३ १६६ हर द्द है 
१६६८-६६ २८२०० रश्श४ड डग० र5१ ७०५४ 
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छोठ ; छद्लिप्त भारतोय कृषि *९७ वाँ घस्करण को सारणी १०.५ पर बाघारित। . « 


शभ्१२ मारतोय कृषि अर्थव्यवस्था 


सारणी से स्पष्ट है कि पिछले १० वर्षों मे जीवनाशी पदार्थों का उपभोग तिगुने से भी 
प्रधिक बढ गया है परन्तु १८१ ग्राम प्रति हेक्टर का उपयोग ससार में सबस्ते कम में से एक 
है। जापान, युरोप तथा भ्मरीका में यह उपयोग क्रमश: १०३६०, १८७० तथा (डंप० 
ग्राम प्रति हैक्टर है। जीवनाशी पदार्थों के उपभोग से सम्डन्धित तुलनात्मक प्रध्ययनों से 
पता चलता है कि भारत में इन पदार्थों पर प्रति हैक्टर औसत खर्च २ रु. १५ पैसे है जबकि 
पझमरीका तथा जापान में यह व्यय क्रमशः ३४५ रुपये तथा ११० रुपये प्रति हैक्टर है । 

ज्ञातव्य है कि सघन कृषि जिला कार्यक्रम (807 आरम्भ १६६०-६१) तथा सघत' 
कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम (0670 : प्रारम्भ १६६४-६५) का मुख्य उद्दे श्य सघन खेती को 
बढ़ावा देना था तथा ये कार्यक्रम नई क्षपि-ब्यूहरचना के आरम्मिक चरण थे, परन्तु इन 
कार्यक्रमों का कार्य परम्परागत किस्मों की फसलो तक सीमित था | अधिक उपज देने वाली 
किस्मो के बोजो को १६६६ मे अपनाया जाने लगा । इस समग्र ब्यूहरचना का मुख्य उद्ँश्य 
क्ृषि-विकास के लिए नवीन सम्मावनाओं को उत्पन्न करना था। प्रश्न उठता है कि हमारा 
जीवनाशी पदार्थों का उपयोग-प्राकार (पस्टिसाइड्स यूज पेटर्न) उपरोक्त लक्ष्यों के कहाँ तक 
अनुरूप है और क्‍या इन कार्यक्रमों में जीवनाशी पदार्थों के उपयोग को उचित स्थान दिया 
गया है ? 

सारणी ६.४ से पता चलता है कि सघन कृषि जिला कार्यक्रम (स.कू.जि. का), सघन 
कृषि क्षेत्रीय कार्य क्रम (स.क्‌ क्षे.का ), प्रधिक उपज देने वाली किस्मो के कार्य क्रम [प्र उ कि.का.) 
तथा कृषपि-उत्पादन हेतु विज्ञान व टैक्नॉलोजी पर आधारित नवीन ब्यूहरचूना में जीबनाशी 
पदार्थों के उपयोग को उपयुक्त महत्त्व नही दिया गया । पिछले वर्षों में प्रति हैक्टर (सरक्षित 
क्षेत्र) उपयोग १३२६ ग्राम से कम होकर ७०४ ग्राम प्रति हैक्टर हो गया है जो प्राघे से 
थोडा ही प्रधिक है | 

हम यह बता चुके हैं कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास, सिचाई-सुविधाप्रो 
के उपयोग में विस्तार तथा उर्वेरको की सप्लाई मे प्रसार के फलस्वरूप फसलो पर कीठों 
तथा रोगो की प्रभाववश्यता बढ गई है धौर यह बडा जहूरी है कि नाशक जीवों तथा 
रोगों की फसलों द्वारा बढती हुई इस ग्रहणाशीलता (सुग्राह्मता) पर काबू पाने के लिए जीव- 
नाशी पदार्थों के उपयोग को भी अनुरूप मात्रा में बढाया जाए। कम से कम विभिन्न 
निबिध्टियो के उपभोग-अनुपातों को तो बनाएं रखना हो चाहिए। सारणी ६ ४ देखें। 

सारणी ६.५ जीवनाशी पदार्थो-उर्वरको का उपभोग-अनुपात 
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१६६०-६१ में प्रत्येक किलोग्राम पोषक-पदार्थ के पीछे रे८ ग्राम जीवनाशी पदार्थ 
इपयोग में लाएं जा रहे श्रे जबकि १६६६ में प्रत्येक किलोग्राम उर्वरक के साथ केवल 
१६ प्राम जीवनाशी पदार्थों का उपयोग किया जा रहा था। अत्य निविष्टियों से इंष्टतम 
फल प्राप्त करने के लिए १६६१ के सतुलन को पुनःस्थापन करने की आवश्यकता है 
पौध-सरक्षण कृषि ग्राधुनिकीकरण का अभिन्न माग है परन्तु जीवनाशी पदार्थों का उपमोग 
उस समय तक बढ़ाया नहीं जा सकता जबतक कृपक, कीड़ों तथा रोगो से होने वाली आथिक 
हानि को अनुभव नही करता और इस हानि को रोकने मे पौध-सरक्षस के महत्त्वपूर्ण योगदान 
के प्रति जागरूक नही है । 

पिछले कुछ वर्षों में पौध-सरक्षणन्प्रोग्राम से हम रोगन्सेघक हष्टिकोण (प्रोफिलेक्टिक 
पप्नोच) अ्पताते रहे हैं। जीवनाशी पदार्थों का भ्रनुप्रयोग सरकारी उपदान (संबसीडो) 
की सहायता से पूर्वोपाय के रूप भे किया जाता रहा है चाहे नाशक जीवों के झाक्रमणा का 
क्षय मे भी हो और बिना यह जाने हुए कि उसको जरूरत है भी या नहीं, ऐसा होता रहा 
है । वास्तव में हमारे दृष्टिकोश में प्राथिक गम्भीरता का प्रभाव रहा है। पौध-सरक्षणन- 
समस्याएँ इतती सरल व साधारण नही हैं जितनी जात पडती हैं। ये समस्याएँ भिन्न-भिन्न 
ऋतु, भिन्न-भिन्न फसलो तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्र के लिए मिन्न-भिन्‍न हैं। झत; ऋतु, फसल तथा 
क्षेत्र के अनुसार इन समस्याओं के अ्रभिनिर्धारण (झाइडेंटीफिकेशन) को आवश्यकता है 
इसके ग्रतिरिक्त रोगरोधक हृष्टिकोश दीघंकालीन आधार पर अधिक खर्चीला है भौर न्यून 
लाभ वाली वाधिक फसलो के कारण। इसे अपनाया नहीं जा सकता । रोग-रोधक उपाय 
उसी स्थिति में लामकारी सिद्ध हो सकते हैँ जब फसलों को रोगो के ग्लाक्ररण का लगातार 
भय हो । यहाँ यह बात भी ध्यान देने योम्य है कि रसायनों का अनावश्यक उपयोग 
वातावरण-प्रदूषण लथा भ्नन्य विकट समस्याग्रों को उत्पन्त करता है जो कम चिल्ता की बात 
नही है । 


६.४ जीवनाशी रसायन उपयोग भ्रर्थेशास्त्र 


यह एक साधारण झाथिक कथन है कि लाभ, लागत से भ्रधिक होता चाहिये ) इसलिए 
जीवनाशी पदार्थ-भ्नुप्रयोग-कार्यक्रम का मुल्याक्न मी निविष्टि-प्रतिफल अनुपात (इनपुट 
रिटने रेशो) या ज्वागत-लाम (अर्थात लागत निवते क्षति) (कोस्ट ढेमेज एचरटेंड रेशो) 
अनुपात द्वारा ही करना होगा। 

सामान्यतः कृषक जीवनाशी पदार्थों का उपयोग करने की ओर प्रवृत्त नही होगे जब 
तक उन्हें यह पूर्ण विश्वास न हो जाए कि ऐसा करना लामप्रद है ॥ अतः रसायनो को 
उपयोग करने का निर्णय उनके उपयोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले प्रतिफल तथा लाभ 
पर निर्मेर होगा । जोवनाशी, रसायन उपज बचाऊ (यील्ड सेविंग) निविष्दियाँ हैं तथा 
इनसे प्राप्य प्रतिफल उनकी लागत के ऊपर फसल को उस मात्रा के प्रूल्य से आँका जाएगा 
ज्ञो इनके उपयोग के परिस्पामस्वरूप दंचाया जाएगा; 

ज़ीवनाशी पढ्मर्थ उपयोग से लाथ>-बचाई गई फसल का मूल्य (निवर्त-क्षति) 

““जणीवनाशी पदारयों पर व्ष्यक्र 


११४ भारतीय कृपि-अर्यव्यवस्था 


लागत-लाभ हृष्टिकोश के अनुसार कृपक जीवनाशी पदार्थों का उपयोग करेगा यदि 
निवर्त-हानि प्र्याव्‌ बचाई हुई फसल का मूल्य उनको लागत से अ्रधिक हो। ग्रब बचायी 
हुई फसल का मूल्य उसकी मात्रा तथा कौमत द्वारा निर्धारित होता है । 
फस्तल की वह मात्रा जो क्षति से बचायो जा सकती है निम्न वातों पर निर्भर हैं ः 
(१) नाशकजीवो के प्राक्ृमण द्वार किस सीमा तक फसल के प्रभावित होने की 
सम्मावना है ग्र्थाव्‌ आक्रमण को प्रकृति व स्वरूप क्‍या है तथा यह झ्लाक़्मण 
कितना तीब्र है ? 
(२) जीवनाशी पदाय्थ कितने प्रभावों हैं अ्र्थाव्‌ये पदार्थ नाशक जीवों के झाक्रमण के 
विरुद्ध किस सीमा तक प्रमावी हैं ? 
(३) यदि नाशक जीवो का ग्ाक्रमण न होता तो कितनी उपज होती । 
दूसरी ओर जीवनाशी पदार्थों की भ्रनुप्रयोग-लागत इन बातो पर निर्मर है : 
(१) किस प्रकार का तथा कितना जीवनाशी पदार्थ प्रयोग किया गया है ? 
(२) प्रनुप्रयुक्त पदार्थ की कीमत क्या है ? 
तथा (३) उनके अनुप्रयोग की कौन-सी विधि ग्रपनाई गई है ? 
कहने का पभिप्राय यह है कि कूपक का यह निरंय कि भाया वह जीवनाशी पदार्थों 
का उपयोग करे या न करे, कौन-सा और कितना पदार्थ उपयोग करे इस बात पर निर्भर 
है कि इनके उपयोग करने की स्थिति में उसे कितना छोखिम उठाना पड़ेगा । ग्रतः यह 
निर्णय नाशक जीवों के झ्राक्रमण की तीद्ता तथा प्रमाव, झाक्रमणा के न होने पर फप्नल 
की उपज, फसल को कौमत तथा जीवनाशी पदार्थों की लागत द्वारा निर्धारित होता है। 
उपरोक्त विदेचन से स्पथ्ट है कि कृषक की जीवनाशी पदार्थों की माँग उन्हीं नियमों 
द्वारा निर्धारित होती है जिनका उल्लेख हमने उर्वेरको को भांग के सम्बन्ध में किया था । 
अन्तर केवल इतना है कि उर्वरक उपज-बढ़ाऊ निविष्टियाँ हैं जबकि जीवनाशी पदार्थ उपज- 
बचाऊ निविष्टियाँ हैं। दोनो को बाजार से खरीदना पडता है ! 
वास्तव में कृषक जीवनाशी पदार्थों के झनुप्रयोग से होने वाले परिशुद्ध प्रतिफल को 
ज्ञात नही कर सकता । निश्चित रूप में तो वह यह भी नहीं कह सकता कि झाया उसकी 
फसल नाशकजीवो द्वारा प्रभावित होगी या नही ? बाजार तथा मौसम की झनिश्चितताभो 
के कारण वह फसल की उपज या उसको ठीक कौमत भी नहीं जानता | अधिक से अधिक 
बह इन पदार्थों से प्रत्याशित प्रॉतिफल का अन्दाजा हो लगा सकता है। इसलिए उसकी 
माँग फसल की कीमत व उपज-प्रत्याशाओं [प्राइस एण्ड यील्ड एक्सपेक्टेशन) पर निर्भर है। 
अन्ततः हम कह सकते हैं कि उच्च मूल्य वाली फसलो के लिए, जो तीब्र नाशकजीवो 
के आक्रमण के प्रमाववश्य हैं, जीवताशी पदार्थों की माँग कम मूल्य वाली फसलो जिन पर 
प्रभाव मधिक तीव्र नही होता, की अपेक्षा अधिक है । दूसरी ओर अ उ. किस्मों के विकास, 
उवंरको के अधिक अनुप्रयोग तथा फसलो को उगाने से सम्बन्धित कर्षण परिवर्तनों (जैसे 
बोने के समय में परिवततंन, फसलों का हे्‌र-फेर) से अधिक उपज की सम्भावनाएँ ही 
नहीं बढी परन्तु इन नवक्रियाप्नों ने नाशकजीवो की तीद्रता तथा उनके श्राक्रमणापात 
(इनसीडेन्स ऑफ अटेक) को मी प्रभावित क्रिया है जिसके कारण इन पदार्थों की माँग मे 
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बुद्धि हुई है । कहने का अ्रभिष्राय यह है कि कृपि-टेक्लॉलोजो के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया 
से सम्बन्धित समस्याओं तथा उनके कुप्रभावो का निदान भी साथ हो जाना चाहिये, तभी 
इन नवक्रियाश्ों का पूर्ण लाम प्राप्त हो सकेगा | उदाहरणायं, वर्तमान स्थिति मे हमें पौध- 
रोगों तथा नाशकजीदो व कोड़ो का पता लग्नाना पड़ेगा, उतको उपस्थिति, वितरण तथा 
रोगों की तीव्रता आदि समस्याप्रों का निर्धारण करना पडेगा ताकि नियन्बण-उपायों 
का अ्रधिक बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया जा सके । केवलमभात्र रोग-रोधक उपाय पर्याप्त 
नहीं है। इसका अर्थ यह है कि विस्तार तथा अनुसंघाव-कार्य का इस दिशा में विशेष 
महत्त्व है । 

६.५ शिक्षा तथा विस्तार का कार्य का महत्त्व 


जीवनाशी पदार्थों के दारे मे एक रोचक तथ्य यह है कि उनकी शक्ति भ्रधिक समय तक 
नही रहती | कीड़े व जीवो में उनके लिए प्रतिरोध का विकास हो जाता है और वे पदार्थ 
जो कभी बहुत प्रभावी होते थे, इस प्रतिरोध के कारण प्रभावहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार 
कई कीड़े समय बीतने पर हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसलिए नवीन अधिक सुरक्षित तथा 
अधिक प्रभावी व हमारी परिस्थितियों के उपयुक्त दबाइयों का विकास करने के लिए लगा- 
तार प्रनुसधान की आवश्यकता है ॥ जहांतक समव हो पोघ-सरक्षण-विधियों के स्थानीय- 
करण के प्रथास किए जाने चाहिये ६ 
नाशकजीव-नाशी पदार्थों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेतों में निदर्शनों तथा सवर्ध- 
प्रयासों की श्रावश्यकता है। यह जरूरी है कि कृपक यह स्वयं देख सके कि कम लागत पर 
जीवनाशी पदार्थ फसलों को बचाने भे कितने प्रमावी सिद्ध हो सकते हैं । इन पदार्थों को 
ठीक तथा सुरक्षित प्रकार से उपयोग करने का प्रशिक्षण देता भी जुरूपी है ताकि कृपक 
द्वारा उनका दुरुपयोग न हो । इसके लिए समाचार पत्र, रेडियो तथा प्रकाशित पुस्तको की 
सहायता लेनी पड़ेगी । सरकार एजेसियाँ, कृषि विश्वविद्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र इस सबंध 
में तकनीकी सलाह दे सकते हैं। इसके लिए स्थानीय ऋता-सुविधाप्रो तथा सुहृद एवं 
विशाल वित्ररा व्यवस्था का होना मी जुछूरों है । यह्‌ सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि 
कपकी को ये पदार्थ उचित मात्रा में उचित समय पर तथा उचित दाम पर उपलब्ध हों । 
यह कार्य वितरकों, उप-वितरकों, परचुन दुकानदारों तथा सहकारी समितियों द्वारा किया जा 
सकता हैं। 
६.६ पौध-संरक्षण तथा सरकारी सहायता 
पिछले कुछ वर्षों तक पोघ-सरक्षण का कार्य एक उपंदान प्रणाली (अन्डर ए सिस्टम 
आफ सबसिडी ) के अधीन मुख्यतः: सरकारी एजेसियो तथा सहकारी समितियों द्वारा ही 
होता रहा है | इसके लिए भ्र॒त्वेक राज्य मे एक विशेष संस्थान कौ स्थापना आवश्यक है जो 
कि कुपको के लेतों पर रसायनों के छिड्काव व भाड़ने (प्रकोणंन) का काम कर सके | 
मारत सरकार ने कौट-नियन्तरण, तथा जीवनाशी रसायनों के समाहरण से तकनीकी सहा- 
यता देने के लिए पोध-सरक्षण, मिरोघायन एवं भण्डझारणु-निदेशालय (डाइरेक्टोरेट ऑफ 
प्लाण्ड प्रोटक्शन, ववारेन्टाइन एण्ड स्टोरेज) को स्थापना को है । यह विदेशालय स्षेत्रीय केन्द्रों 


११६ भारतीय कृंपि-अर्थव्यवस्थी 


ढ्वारा इस कार्य कों करता हैं तथा वितरणा-उपस्करों कीं मी व्यवस्था करता है । भ्रकस्मांतूं 
नाशक जीवन ग्राक्रमण कीं स्थिति में अकेला व्यक्ति कुछ वहीं कर सकता । ग्रतः महामारीं 
पड़ने पर केस्द्रोय तथा राज्य को सरकारों का कत्तेंब्य हो जाता हैं कि वे मुफ़्त (निःशुल्क) 
या उपदान के रूप में छिडकाव का प्रत्नन्व॒ करे । भति स्यून प्रायतन प्राकाशों छिड़काव 
(अल्ट्रा-तों वॉल्यूम ऐरियल रुप्नेघिग) कीट-नियन्त्रण की सबसे प्रभावी तथा सस्ती विधि है। 
भारत मे इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। १६६८-६६ में मारत के पास २१ इृपिं 
वायुयान थे । १६६६-७० में यह सख्या ६६ हों गई है । पन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ६० 
लाख डालर का ऋर लिया गया है जिममे इस उद्देश्य के लिए ३५ हैलोकॉप्टर तथा ४७ 
जहाज खरीदे जाएँगे । चौधी योजना के प्रग्त तक रेड लाख हैक्टर भूमि पर झाकाशी 
छिड़काव का प्रबन्ध हों जाएगा । त्रिकारी कृषि वायुयान जिन्हे 'उडन ट्रेंक्टर' मी कहते हैं, 
उर्वरक छिडकने तथा भाड़ने के काम मे भी लाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों मे जीवनाशी 
उपस्करो के उत्पादन में भो पर्याप्त वृद्धि हुई है। हाथ तथा शक्ति से चलने वाले विभिन्न 
प्रकार के फुहारो तथा प्रकीर्णंको का देशी कच्चे माल तथा धटको से निर्माण किया जा रहा 
है । शक्ति चालित हल्का छिड़काव यन्त्र जिसे 'मोला-फुहारा' कहा जाता हैं काफ़ी उपयोगी 
सिद्ध हुम्रा है। इस फुहारे का एक परिवर्तित रूप बनाया गया है, जो उर्वेरकों को छिडकने के 
काम में लाया जा रहा है । ः 


६ ७ नाशंक जीवनाशो पदार्थ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य 


पौध-संरक्षण कार्यक्रम के लागू करने मे भी काफ़ी ज़ोखिम व सकट है। बहुत से जीव- 
नाशी पदार्थ जो कृषि-उत्पादन के लिए बहुत जरूरी हैं, बिपेले होते हैं। इनमे से कुर्ल 
रसायन काफी लम्बे समय तक मिट्टी तथा जल में ठहरे रहते है। कई बार इस दीवं- 
स्थायित्व के कारण वातावरण इतना दूषित हो जाता है कि पुनः ठीक नद्ही किया जां 
सकता । इसलिए यह बडा जरूरी है कि सार्वजनिक हितो तथा स्वास्थ्य का सभावी सकटों 
से सरक्षण किया जाए | यह देख लेना चाहिये कि इनके उपयोग से कही वन्यजीवन, मत्स्य 
तथा प्रन्य लाभकारी जीवो तथा कीड़ो पर कुप्रभाव न पड़े | लगातार झनुमंधान नितात 
आवश्यक है ताकि ऐसे रसायनों का उत्पादन किया जा सके जो पशुओं झोर प्राणियों दोनों 
के लिए अधिक सुरक्षित हो भर साथ हो पोध सैरक्षण के लिए अधिक प्रभावी भी हो | 
जीवनाशी पदार्थ (सस्ते) आधिक विष हैं श्रौर उतका विपणन सरकारी नियमों के अधीन 
नियमित होना चाहिये । कानून में जीवनाशी पदार्थों के उपभोक्ताओं तथा इनके द्वारा सर- 
क्षित उत्पाद के उपभोक्ताओं दोनो कीं सुरक्षा के लिए समुचित व्यवेस्था की जाती चाहिये । 
किसी भी रसायन को वाजार मे लाने से पहले निर्माता कों इस बात का देज्ञातिक प्रमाण 
देना चाहिये कि .(१) रसायन लेवल पर लिखे गए कीड़ों के विरुद्ध प्रभावों है तथा (२) 
यह रसायन निर्देशानुसार प्रयोग करने पर मनुष्यो, फंसलो, पशुओ्नो और वन्य प्राणियों को 
क्षति नहीं पहुँचाएगा । समावी अवशेष रचनां को चिह्नित करने के लिए सतत झनुसघान 
तथा अध्ययनों की आवश्यकता है ताकि भावी कीटताशी पदार्थों के अनुप्रयोग से प्रधिकतर्म 
प्रभाव तथा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ॥ 


पौध-संरक्षण ६६७ 
६.८ क्रंपि-रसाथतों में नवीन संभावनाएं 


भारतीय कूपि-ध्रनुत॒धान-सस्थादन, नई दिल्ली मे कियें ययें अयोयों से पता चला है कि 
बानस्पतिक उद्गम के कुंछ देशी पदार्थ तथा कुछ औद्योगिक झपशेष (रही) पदार्थ जीव- 
नाशी पदार्थों के साथ योंगवाहकों (सितरजिस्ट) के छूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं | 
कीटनाशी पदार्थ के सक्रियता-क्षेत्र कां विस्तार करेंते के साथ-साथ योगवाहक, कौटनाशी 
अवशेषो को समस्या को भी कमर करते हैं। योगवाहक, कीटनाशी पदार्थों के साथ सहक्तियां 
करते हैं और उनके ग्राथिक, दक्ष तथा सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। मिश्रित, 
अहुफसली श्रयथवा रिले खेती के कारण फसले एक से अधिक कोड़ो द्वारा पीड़ित हो सकती 
हैं। ऐसी स्थिति में बहू कीटनाशी पदार्थ, जो एक ही प्रकार के कोज़ों को नप्ठ कर सके, 
उपयोगी सिद्ध नही होंगा। इसके लिए एक ऐसे “बहुक्रिया वाले कीठनाशी” पदार्थ का 
विकास करना होंगा जो एक से श्रधिक वर्गों के कीड़ों का नाश करे। सुव्यवस्थित उद्योग के 
प्रनेक श्रपशेषों व बेकार पदार्थों में फ्मस्ननाशी, करीटनाशी, ऐकेराइननाशी विशेषताएँ है 
और दे 'श्रिक्रिय” जीवेनसाशी पदार्थ के रूप मे अयोग किए जा सहति हैं । अ्रतुसथात दारा ही 
यह कार्य किया जा सकता है । 

कौड़ों के रासायनिक नियन्त्रण के अतिरिक्त झनेक रीतियाँ तथा उपाय है जो इतने ही 
उपयोगी सिद्ध हो सकते है | इस दिल्ला में प्रनेक विचित्र सभावनाएं हैं जैसे जनन को 
रोकने के लिए कीडो, थ्रहों तथा पक्षियों का बध्यकरण (ह्टिरलाइजेशन), आात््येकों 
विशेषकर लिग हार्मोन्‍्ज द्वारा कीडो को मृत्यु की ओर फुसलाना, ऐसी प्रानुवशिक ग्रसंगत 
नस्‍्लो (विभेदों) का जनसख्या मे डालना ताकि सामान्य व्यष्टि जन्म न ले सकें। वास्तव 
में ये उपाय समाकलित वियस्त्रण की सुबद्ध योजना के प्रंग होने चाहियें। 


अध्याय ७ 


यन्त्रीकरण 


६.१ यन्त्रीकरण तथा उसका महत्त्व 


हम पिछले अध्यायों मे म्धिक्त उपज देने वाले बीजो, तिचाई, उर्वरक तथा पौघ-संरक्षण 
रसायन आदि झाधुनिक निविष्टियों के महत्त्व का अ्रध्ययत कर चुके हैं, परन्तु इन निविष्टियों 
का पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है यदि फा्म-क्रियाएँ (फाभिंग आपरेशन्स) उत्कृष्ट, 
सामयिक तथा सतोषजनक हो ) आधुनिक कृषि में फार्म क्रियाओं की परिशुद्धता तथा 
सामयिकता का विशेष महत्त्व है। कहने का श्रमिप्रायः यह है कि आधुनिक निविष्टियों मे 
लगाए गए निवेश से अधिकतम लाम नवीन तथा उन्नत कृषि तकतीकों को झपनाकर तथा 
दक्ष व सु-प्रनुकुलित (वेल अडेप्टेड) मशीनरी का उपयोग करके ही प्राप्त किया जा सकता 
है । सघन कृषि तथा बहु फसली कृषि मी मशीनो पर निर्मेर है। यही कारण है कि 'टूंवटर' 
को आ्राधुतिक कृषि का 'प्रतीक”कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में परस्पर क्रियाशील आनुवशिक- 
रासायनिक-सिचन-समोजनो (इन्टर एक्टिंग जिनेटिक केमिकल इरोगेशन कोम्बीनेशन्स) द्वारा 
प्रन्न-उत्पादन मे प्रस्फोटक वृद्धि हुई है जिसके कारण और झधिक यन्त्रीकरण की माँग भी 
बढ़ गई है | निश्चय ही यन्त्रीकरण प्रर्यात्‌ यांजिक शक्ति का उपयोग कृषि के भ्राधुनिकोकरण 
का महत्त्वपूर्ण सकेतक है ॥ 

किसी भी औज्ञार, उपकरण अथवा मशीन के उपयोग को, जिससे कृषक को अधिक 
बेहतर फसल उपजाने में सहायता मिले या जिससे कृषि-क्रियाएँ अधिक झाराम से, कम समय 
में और कम खर्च पर की जा सकें, यन्त्रीकरण करते हैं । मुख्यतः यन्‍्तीकरण का अर्थ है 
कृषि-दक्षत्र को बढाने हेतु यात्रिक शक्ति का उपयोग ॥ यह सत्य ही है कि छचाई, परिवहन 
तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों मे यात्रिक शक्ति का अनुप्रयोग कर कृषि-दक्षता को काफी बढाया 
जा सकता है। बड़े पैमाने पर, भरू-तेयारी, भु-रूपातरण तथा धूमि-सरक्षण जैसे उपाय 
मशीनो तथा कर्पश- (जुताई) उपस्करों के बिना नहीं किए जा सकते। नवीन भूमि के 
उद्धार में भी यन्त्रीकरण का विशेष माग है ॥ पिछले कुछ वर्षों मे यन्त्रोकरण द्वारा काफी 
बेकार तथा बंजर भूमि को उन्नत तथा खुशहाल बस्तियों मे बदल दिया गया है | इसके 
अतिरिक्त, यम्त्रीकरण से झनेक उद्योगो का विकास होता है तथा अधिक रोज़गार व भ्रन्‍्य 
सम्बद्ध लामो के लिए नवीन अवसर उत्पन्न होते हैं। उदाहरखणतः नलक़ूप-विकास देश में 
नवीन कृषि-ब्यूहरचना के मुख्य घटको मे से एक है | पम्प सैट अधिक उपज के लिए जल 
पूर्ति को सुनिश्चित करते हैं तथा बहु फसली कृषि के लिए अ्रवसर प्रदान करते हैं जिसके 


यम्त्रोक रण श्श्द 


परिणामस्वरूप प्रति इकाई क्षेत्रफल तथा प्रति श्रम-दिन उत्पादिता बढ़तो है तथा शक्ति समेत 
भ्रधिक अन्त्रीकरण को माँग उत्पन्न होती है | इस अर्थ मे कटाई व गहाई विकासशील 
(उम्नतिशीत्र) हैं। वे मी कृपि-उद्योग तथा विपणन-सेवाग्रो को सुहढ़ करतो हैं । 
७-२ यन्त्रीकरण संबृद्धि 

दक्ष कृपि के त्वरित विकास के सदर्म में फार्म मशीवरी तथा कृषि औज्ञार सी उतने 
हो जरूरी हैं जितने अ. उ कि. घोज, उबंरक, कीटनाशी रसायन व मिचाई झादि निविष्टियाँ । 
अ्रभिनव वर्षो में कूषि-उत्पादन के प्रयासों में तेज़ी आने से ट्रैंबटरों तथा सम्बद्ध मशीनरी 
की माँग से चकित कर देने वालो बद्धि हुई है। १६६४-६६ में ६०००० टूवटरो की माँग 
थी जबकि १६६६-७० में यह माँग बढकर १२५,००० हो गई है । कुछ एक क्षेत्रों में मांग 
में यह वृद्धि उत्पादन-प्रस्फोट तया आय में सुधार के कारण हुई है। भ्रन्य शब्दो मे हम 
कह सकते हैं कि यम्त्रीकरण को प्रक्रिया मुख्यतः विकास द्वारा प्रेरित हुई है। यद्यपि देश 
मे ट्रैक्टरो के उत्पादन मे बडी तेजी से वृद्धि हुई है, फिर भी इनकी बड़ी कमी है । इस 
समय ५० हजार ट्रैक्टरों के लिए ग्जियाँ पडी हुई हैं। इन वर्षो में ट्रैक्टरो का काफी 
आयात करना पडा है । १६७०-७१ में ३५००० ट्रंवटर झ्रायात किए गए। १६७०-७१ में 
कृषि ट्रंकदरों की उत्पादन क्षमता २०००० थो। १६७३-७४ तक ६५,००० ट्रैक्टर बनाने 
का लक्ष्य है । १६७३-७४ तक १००००० ट्रंबटरो की माँग का श्रनुमान है । सारणी ७९ में 
१६६१-७० की अवधि मे हुई यन्त्रीकरण-सवृद्धि दी गई है / 








सारणो ७.१ कृपि मशीनरो (१६६१-१६७०) 
मशी ते /उपल्कर १६९९ १६६६ १६६६ १६७० 
हल डगइप०००० ४३०६४००० नन्हे हि 
गक्ना कोल्हू इरंड००० ६६५००० न न 
लघु डीजल इजन २३०००० ४७१००० ) 

हृ६ए७०००  २३५०००० 

विद्युत पम्प १६०००० इ१च००० 
ट्ु क्टर ३१००० भ्डग००० ६००००. १००००० 





सतत चआत्द ८ करिए फत्एऊूय, भारत भरऋछर 


७ ३ यन्त्रीकरण की सात्रा (कोटि) 

यम्त्रीकरण कृषि के झाधुनिकीकरण का महत्त्वपूर्ण सूचक है। साधुनिकीकरण का 
ब्रिस्वार यस्जीकरस की मात्रा (कोटि) (डिग्री ऑफ मेकेनाइजेशन) द्वारा निर्धारित होता 
है। यत्त्रीकरण की मात्रा (कोटि), १००० हैक्टर फसल क्षेत्र पर प्रनुप्रयुक्त यांत्रिक शक्ति की 
इंकाधइ्यो से व्यक्त की जाती है। यान्त्रिक शक्ति की कुल इकाइयो को ज्ञात करने के लिए 
कृषि ्रियाग्रो मे प्रयुक्त विभिन्न मशीनों के लिए उनके योगदान के झनुसार भार (वेट्स) 
निरदिष्ट करने पड़ते हैं | सारणो ७.२ में प्रत्येक ट्रैक्टर के लिए २ का मार तथा अन्य मशीन 
(डीजल इजन तथा विद्युत पप) के लिए १ का मार निर्दिष्द किया गया है | सारणी ७.२ 


१२७ भारतीय कृषि-दपअ्र्थव्यवस्था 


यन्त्रीकरण की मात्रा को व्यक्त करती हे । 
सारणी ७.२ हपि में शक्ति-निविष्टियाँ 








बर्ष कुल फसल ट्रैंडटर डौजल इंजन 5 पम्प कप हल फल कर, कोन इंजन अं पम्त. पाविड उकि को. जप व 2 हैस्सर यात्रिक शक्ति कौ प्रति १००० हैक्टर 
क्षेत्र सेंट इकाएयाँ (या, ण.)* (या. घ) 
लाख हैक्टट हजारों में हु हजारो में इकाई 
१६६१ श्श्र७छ २१ ३६० अर २.६६ 
१६६६ श्र भर ८८९३ ह्ह्ड हुन्डें० 
१६६६ रेश्शभ ६० १६५७ २१३७ १४.४० 
१६७० १५८० १०० २२५० २५५० १६.१४ 





+ निदिष्ट भ्राद , ट्रेंक्टर-२, इजन व ११--१ 
सारणी से कूपि-मशीतरी के उपयोग की उपरिमुखो प्रवृत्ति स्पष्ट है। सारणी से यह भी 
स्पष्ट है कि यन्त्रीकरण संवृद्धि काफ़ी ठेज दर से हुई है । पिछले दस वर्षों में यात्रिक शक्ति 
का उपयोग पाँच गुना से भी ग्रधिक हो गया है ॥ 
७.४ यन्त्रीकरण तथा उत्पादिता-संवृद्धि 
यहाँ कृषि यम्त्रीकरण तथा फसलो की उत्पादिता-सवृद्धि के सम्बन्ध पर विचार करना 
फूथघिकर होगा । हम जानते हैं कि उत्पादिता मे दृद्धि निम्न दो कारकों का परिणाम है : 
(१) उपजाई गई फसलों की उपज में वृद्धि के कारण 
तथा (२) कम प्रतिफल वाली फसल के भ्प्तिक प्रतिफल वाली फसल हारा प्रतिस्थापन से 
भर्थात्‌ उचित शस्य-स्वरूप परिव्रतंन द्वारा । 
इस सद्॒म में हमे इस बात का ग्रध्ययन करना होगा कि उत्पादिता मे वृद्धि तथा कृषि« 
ग्रन्वीकरण एक दुसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा उतके बीच सम्बन्धों से कया 
निष्कर्ष निकलते हैं । 
सारणी ७.३ में विभिन्न राज्यों मे उत्पादिता-संवृद्धि तथा यात्रिक शक्ति के उपयोग के 
आाँकड़े दिए गए हैं । 
सारणी ७.३ के ऑकड़ो का विश्लेषण करने से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले 
जा सकते हैं “-- 

(१) विभिन्न राज्यों मे य्ात्रिक शक्ति के उपयोग के श्रॉकडो मे तुलना करने से पता 
चलता है कि इस संदर्भ मे भ्रन्तर-राज्य श्रस्तर काफी अधिक हैं। तमिलताडु में 
सबसे अधिक प्र्थानर प्रति १००० हैक्टर फसल क्षेत्रफल पर यात्रिक शक्ति की 
४१.६ इकाइयों का प्रयोय किया जाता है जबकि उडीसा में उतने ही क्षेत्र पर 
०. डे इकाइयो का प्रयोग होता है । 

(२) दूसरा निष्कर्ष यह है कि-मैसूर तथा बिहार को छोड कर दिन राज्यो में उत्पान 
दिता को सवृद्धि-दर ऊँची है (भर्थात्‌ सर्व मारत झोसत से अधिक है) उन राज्यों 
में यान्त्रिक शक्ति का उपयोग भी ऊंचा है । उत्पादिता-सवृद्धि मे प्रथम ६ राज्य 


यन्त्रीकरण १२१ 


सारणी ७.३ कृषि-उत्पादिता-सवृद्धि तथा यात्रिक शक्ति का उपयोग (राज्यवार) 








राज्य खबृद्धि-दर (प्रद्धिक्रत) * कोटि +यात्निक शक्ति का उपयोग कोर्ट 
4१६५२-५३ से १६६४-६५ (रेंक) (प्रति एक हजार हैक्टर फसल क्षेत्र) 
बअ्रवधि मे) 

गुजरात ४.५२ ५ ११.३ डरे 
तामिलनाडु ३.४६ र्‌ ४१.६ १ 
मंसूर ३.०३ ३ ड द्ृ 
पजाब २-८६ न १३.६ शक 
आध्न प्रदेश २.७२ 5 जे २ 
महाराष्ट्र २६२ धय प्र 
बिहार २०३६ हि श्र ११.५ 
उड़ीसा १७८ द्द ०्रे डे 
पश्चिमी बगाल १४९१ € श्र १९.५ 
मध्य प्रदेश १.३० १० श्र १० 
उत्तर प्रदेश १.०१ र१ ३.० प्र 
केरल १.०० श्र ३.६ ७ 
आ्रासाम -- (०.०७) श्३ ०८ १३ 
राजस्थान +-+(०.०८) श्ड १.५ & 
सर्वभारत १.६१ ६ 





* स्रोत सारणी ५.१७. इण्डियन एग्रीकल्चर इन श्रीफ दशम सस्करण। 
+॑ पशु जमसस्या £एडीसन) १६६६ के जाँकडो से परिकलित । 
नोट : बिहार तथा केरल के उत्पादिता-आँकडे सशय रहित नही हैं । कोटियाँ अ्रवरोही क्रम 
में हैं। 
(गुजरात, तमिलनाडु, मैसुर, पजाब, आक्न प्रदेश, महाराष्ट्र) यात्रिक शक्ति के 
उपयोग की दृष्टि से भी उच्च कोटि मे हैं । 
(३) लगभग उन सब राज्यो मे जहाँ उत्पादिता-वुद्धि की दरें न्यून रही हैँ, वहाँ यात्रिक 
शक्ति का उपयोग भी सर्वभारत औसत से कम रहा है । 
उत्पादिता-बुद्धि की दर तथा यात्रिक शक्ति के उपयोग के बीच सम्बन्ध का एक बेहतर 
माप सिपियमेन कोटि सहंसस्बन्ध गुणादक (ईस्पियर्सेल कोप्नफिशियन्ट अ्रेंफ रेंक कोरिलेगन) 
है । यह सह-सम्बन्ध विभिन्न राज्यों के आँकड़ों के कोटि-निर्धारण द्वारा ज्ञात किया जाता है ॥ 
सारणी ७.३ में दिए गए आँकडों के श्राधार पर उत्पादिता-बृद्धि-दर तथा यात्रिक शक्ति- 
उपयोग के बीच कोडि-सह-सम्बन्ध गरुर्याक ०६८५ झाता है जो ०.५ से अधिक है तथा इनके 
बीच पर्याप्त साहचर्य का परिचायक है। यांतिक शक्ति के उपयोग का यह सूचकांक ४ प्रतिशत 
स्तर ०र सा्थंक है 


श्र्र भारतीय कृषि-पअ्रथेव्यवस्था 


उपरोक्त विवेचन से इस बात की पुष्टि होती है कि कुछ राज्यो मे उत्पादन-अस्फोट 
तथा झाय सुधार के कारण ही यन्त्रीकरएा (विशेषतः ट्रैंक्टरो) को माँग उत्पन्न हुई है। 
प्रजाब एक ऐसा ही उदाहरण है ॥ विलोमत. यह शायद शक्ति का अ्माव हो है जिसके 
कारण हम एक बहुत बड़े क्षेत्र में उपलब्ध आनुवशिक-रास्तायनिक सयोजनों तथा भूमि- 
संसाधनों का उपयोग करने से वचित रहे हैं ॥ उदाहरणार्थ केरल भे लगमग कुल फसल क्षेत्र 
का पाँचवाँ माग सिंचित है, रासायनिक उर्दरकों के उपभोग में भी यह राज्य देश मे दूसरे 
स्थान पर है जबकि प्रति हैक्टर सहकारी ऋण के परिमाण में यह पहले नम्बर पर है, परन्तु 
फिर भी कृषि-उत्पादन तथा उत्पादिता की वृद्धि को दर नीची है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश 
में कुल फसल क्षय का तीसरा मांग सिंचित है, उ्वेरको के उपभोग में भी इसका स्थान 
चौथा है परन्तु उत्पादिता-वुद्धि को दर सर्वेनमारत औसत से नीची है। भूमि-रूपातरण, 
भू-सरक्षण, सामयिक्र रोपरा, तथा कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप फसलो तथा किस्मों 
की दीजाई, प्रधिक शक्ति तथा यम्त्रीकरण की माँग करते हैं। उपयुक्त फार्म-शक्ति कौ 
अप्राप्यता विकास भें बाघक है । 

सक्षेप मे हम कह सकते हैं कि सारणी ७.३ मे प्रस्तुत अन्तर्राज्य प्रन्तर कृषि के 
आधुनिकीकरण में भेदमूलक प्रगति के द्योतक हैं । कृषि का झाघुनिकीकरण प्रधिक व बेहतर 
उत्पादन प्राप्त करने मे ओर इसके फलस्वरूप कृपको को ऊँचा जीवन-स्तर प्राप्त कराने में 
सहायता देता है॥ इसीलिए कूपि-इन्जीनिर्यारिग के क्षेत्र में हुए मभिनव अनुसघानों तथा 
नवक्रियाग्रों से ग्रधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है । 


७.५ यन्त्रीकरण की सम्भावनाएँ तथा समस्याएँ 
इससे पहले कि हम देश में अन्त्रीकरण को सम्भावनाओं तथा समस्याझों का अध्ययत 
करें, हमे 'यन्त्रीकरण” की घारणा को व्यापक सदर्म मे समझ लेना चाहिये। “यन्त्रीकरण' 
से हमारा प्रभिष्राय केवल ट्रंक्टर तथा बड़ी-बड़ी मशीनों के प्रयोग से ही नही बल्कि लधु 
हस्तचालित तथा पशुचालित ओऔड्धारो तथा उपस्करों के उपयोग से भी है। प्रतः छोटी 
साधारण उन्नत हत्थीदार कुदाल अथवा बेल द्वारा चालित बीज-उवंरक ड्िल, (सीड कम 
फर्टीलाइजर डिल) का उपयोग यन्त्रीकरण ही कहा जाएगा। जापान तथा ताइवान ऐसे देश 
हैं जहाँ हस्त औजारो व पशुचालित उपकरणो से लेकर शक्तिचालित उपस्करों तक हर 
प्रक र की मशीनों का उपयोग होता है । उनके उपयोग के लिए मुख्य शर्तें यही हैं कि उनसे 
प्रमारिणित किफायत, लाभ तथा सुख प्राप्त हो । इसके लिए यन्त्रो को सुधारने, नवीन डिज़ाइन 
बनाने तथा उपयुक्त उपस्करो के विकास करने की आवश्यकता है और इस सदर्भ में 
अनुसधान का महत्त्व कम नही है । 
भारत मे खेती छोटे पैमाने पर को जाती है ओर देश में लगभग ४ करोड़ (४ करोड़ 
६८ लाख यथातथ रूप मे) सचालन जोतें है । फार्म-जोत का औसत परिमाण २ ६३ हैक्टर 
है। लगभग ६२ प्रतिशत सचालन जोतें (लगभग ३ करोड़ १० लाख) २.०२ हैक्दर 
(५ एकड) से भो कम क्षेत्र की है और इन सब ज़ोतो का क्षेत्रफल कुल सचालन क्षेत्र का 
१६ प्रतिशत बनता है। सारणी ७.१ थर सरसरी तौर पर नझ्र डालने से पता चलेगा कि 


यन्त्रीकरण श्र३ 


बहुत से कूपको (लगभग १४ प्रतिशत) के पास कृषि के लिए लकड़ी का हल तक भी नही है। 

हमारे देश मे कृषि कार्यों तथा परिवहन के लिए आवश्यक कर्पषक शक्ति (टूंबशन) 
साधारणतः नर पशुधन से प्राप्त होती है| वर्तमान टैक्नॉलोजी तथा सास्थानिक श्रबन्धो के 
अ्रधीव कर्पक पशुम्रो (डूट एनिमल्स) की वर्तमाव सख्या हमारी आवश्यकताप्नों को पुरा 
करने के लिए पर्याप्त नहीं । इसका अर्थ यह है कि हमारे देश मे फालतू कर्षक पशु नहीं हैं । 
बास्तव में हमारे देश में कर्षक पशुश्नो की अ्रत्यन्त कभी है। एक अनुमान के झनुसार एक 
तिहाई कूपको के पास कर्षक पशु नहीं हैं और वे इस स्थिति मे भी नही हैं कि वर्तमान तक- 
नीकी-पारिस्थितिक तत्र के उपयुक्त कृषि चक्र को ही प्लारम्म कर सके । उपरोक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि भू-ससाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए आवश्यक फार्म शक्ति की पूर्ति किसी 
अन्य ख्रोत से प्राप्त करनी होगी । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि देश में ३० प्रतिशत भू-क्षेत्र १० १२ हैक्टर (२५ 
एकड़ ) से अधिक की जोतो में जोता जाता है। अतः ३० प्रतिशत क्षेत्र ऐसी इकाइयों मे 
सचालित किया जाता है जिनमे से प्रत्येक एक ट्रैक्टर द्वारा नियत्रित की जा सकती है । 
ऐसी जोतो की सख्या लगभग २३ लाख है जो कुल जोतो का ५ प्रतिशत से भी कम है । 
इन जोतो द्वारा ३ करोड ६० लाख हैक्टर क्षेत्र सचालित होता है। इस समय केवल एक 
लाख ट्रैक्टर उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ४० लाख हेबटर क्षेत्र की शक्ति श्रावश्यक्ताशं 
को ही पूरा कर सकते है । हमारे अध्ययन से स्पष्ट है कि हमारे देश में यत्नीकरण की विशाल 
सम्मावताएँ मौजूद हैं तथा फार्म -यत्नीकरण मे वृद्धि हेतु नये अवसरों को दू'ढने का प्रत्येक 
प्रयास सराहनीय है | कृपि-यन्त्रीकरण को सफल बनाने के रास्ते मे अनेक कठिनाइयाँ व 
अड्चने हैं जिनका समाधान करना झ्वश्यक है | 

कृषि यन्त्रीकरए के रास्ते मे सबसे बडी अडचन यह है कि भारत में अधिकाश जोतो' 
का पश्राकार अत्यधिक छोटा है। लगभग ४० प्रतिशत जोतें थ्राकर में १.०१ हैक्टर से भी 
छोटी है। क्षुब्ब करने वाली बात यह है किये छोटी-छोटी जोतें आगे कई-कई खण्डो 
(पार्सल्स) में उउविभाजित हैं । उदाहरणार्थ १० प्रतिशत जोतें ०२० हैक्टर से भी कम 
की हैं जिनमें से प्रत्येक आगे १८२ खण्डों मे बटी हुई है और प्रत्येक खण्ड का औसत क्षेत्र- 
फल १/८ एकड है ॥ ० २०-०.४० हैकटर वर्ग में जोत के प्रत्येक खण्ड का औसत क्षेत्र 

०६७ हैक्टर (प्र्धावु १/४ एकड ) है । भूमि के इन छोटे-छोटे दुकड़ों पर यन्‍्नरीकरण था 

किसी प्रकार का भी सुघार सम्भव नही है । खडन की समस्या का चकबन्दी द्वारा निदान 
किया जा सकता है परन्तु इससे लघु कृपक को उसकी मुसीदतो से छुटकारा नहीं मिल 
सकता । यदि देश से गरीबी हटानी है तो जोतों के समग्र वितरणा-स्वरूप (डिस्ट्रोब्यूशन 
चैंटनें) में ऋिकारी पुनर्गंठच करना पड़ेगा। 

हम किस प्रकार इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसे कृूपक की, जिसके पास 
सचालन के लिए ०-२० या ०.४० हैक्टर से मी कम भूमि है, दयदोय स्थिति कमी सुघर 
सकती है चाहे वह कितना ही दक्ष या प्रगतिशील क्यों न हो | कृषि समाज का यही वर्ग 
है जिसके सुहृढ़ तथा स्थायी प्राधार पर पुनर्गठन की आवश्यकता है । हो सकता है कि इस 
प्रक्रिया में उनके पुनर्वासन (रोसेंटिलमेट) की प्रावश्यकता पड़े | इसमे शक नहीं कि यह 


श्रड भारतीय क्ृपि-अर्थव्यवस्था 


पुनर्वासन दु.खदायी तथा जोखिम भरा है परन्तु इसके सिवा कोई चारा नहीं है ग्रौर न ही 
इसका कोई विकल्प है ! यह एक कदु सत्य है कि देश मे लगभग ६१ लाख जोतो मे से प्रत्येक 
०.४० हैबटर प्रर्थात्‌ एक एकड से भी कम की है । सरकार भूमि सुधार कार्यक्रम मे जोतों की 
अधिकतम सीमा निर्धारण करने यर इतना जोर लगा रही है परन्तु निम्न वर्ग का पुनर्गठन 
करने के लिए उसने अभी तक कोई योजना नही बनाई । यह नीति वास्तविकता से दूर है + 
आवश्यकता उनका जीवनोद्धार करने को है ॥ उनका पुनगंठव तथा यदि आ्रावश्यकता पड़े तो 
उनका पुनर्वास 'भूमि सुधार नीति” का ग्राधार होना चाहिये । 

कृपि-यन्नीकरण की विस्तार सम्मावनाझ्रो के सन्दर्भ में महत्त्व 'तचालन जोतो की 

सल्या” का नहीं है बल्कि इन जोतो के कुल क्षेत्रफल का है| उदाहरणत' लगमग ६२ 
प्रतिशत जोतें (प्र्थाद्‌ ३ करोड १० लाख जोर्ते) आकार में २०२ हैक्टर से भी कम की 
हैं, परन्तु उनके द्वारा सचालित क्षेत्र कुल के २० प्रतिशत से अधिक नही है | यदि हम यह 
मी मान लें कि इन छोटी जोतो में “यनन्‍्त्रीकरण” का कोई स्थान नही है, फिर भी ८० 
प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जो मध्ययम तथा उचित झाकार की इकाइयों में बटा हुमा है भौर 
जहाँ यन्तीकरण को सम्मावनाएँ बहुत भ्रधिक हैं | ३० प्रतिशत क्षेत्र भ्र्थातु रे करोड ६५ 
लाख हैवटर भूमि, १० १२ हैक्टर पर्थात्‌ २५ एकड्‌ से श्रधिक की जोतों में सचालित की 
जाती है। ये वे जोते हैं जिनमे ट्रैक्टर व मघीनों का लाभकारों ढग से उपयोग किया जा 
सकता है | यदि २५ हैक्टर भूमि के लिए भी एक ट्रंक्टर की झ्रावश्यकता हो, तो इन बड़ी 
जोतो के सचालन के लिए ही १६ लाख ट्रंक्टरो की ग्रावश्यकता होगी जबकि १६७३-७४ 
के प्न्‍न्त में हमारा वापिक उत्पादन ६०,००० ट्रैक्टर का होगा ) इस समय भारत में केवल 
१,२५,०० ० ट्रैक्टर उपयोग में लाये जय रहे हैं । इसके झतिरिक्त ५० प्रतिशत क्षेत्र ऐसा 
है जो २.०२ हैक्टर से १०.१२ हैक्टर क्षेत्र की जोतो मे सचालित किया जाता है । इन 
जोतों भे शक्तिचालित दिलर (पावर टिलर्स) तथा ६ से १५ हॉसंपावर के छोटे बहु-उहू - 
शीय ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों मे ऐसे ट्रैक्टरों तथा मशीनों को 
डिजाइन किया गया है जो कम क्षेत्रफल की झाधिक तथा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा 
कर सकते हैं। वे सहकारिता के झ्राधार पर सयुक्त खेती करके भी बडे पैमाने की खेती 
तथा यन्त्रीकरण से होने वाले लाभो को प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने जोत की अधिक- 
तम्र सीमा ७ हैक्टर (दो फसनी मूमि) से २२ हैक्टर (शुष्क भूमि) निर्धारित की है । 
ऐसी जोतो की सरूया लगभग ३४ लाख है । इन जोतो के लिए १४ हॉसंपावर से २० हॉमे- 
पावर के ट्रंक्टर उपयुक्त हैं। हाँ, 'प्रधिकतम सीमा” के नियम लागू होने पर बड़ी शक्ति के 
ट्ूरंबडरों की माँग कम हो जाने की समावना है झ्रथवा उन्हे फालतू समय के लिए किराये पर 
चलाना पड़गा । 

“यन्‍्त्रीकरण', का अर्थे 'टूँक्टरोकरण” नही है । कुछ फार्म इतने छोटे हैं कि उतका यन्त्री- 
करण नही हो सकता । कुछ काम ऐसे हैं जहाँ मशीनों तथा ट्रैक्टरों का उपयोग ग्राथिक 
हृष्टि से ठीक नही । प्रश्न उठता है कि लघु कृषक के, जोर यात्रिक शक्ति-उप्योग करने की 
स्थिति में नही है, उत्पादन तथा लाभ मे वृद्धि कैसे की जाए ? उत्तर यही है कि 'सघन कृषि” 
को प्रोत्साहन दिया जाए। परन्तु सघन कृषि मे भी मानव तथा पशु-शक्ति के बेहतर उपयोग 
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की मोवश्यकता होगी । उन्नत उपकरण-क्रियाद्रों की गुरुवत्तर व सख्या मे कृद्धि करते हैं श्रोर 
इस दिशा में सहायक सिठ्ध हो सकते हैं। हस्त-चालित कुट्टी की मशीन, मोल्डबोर्ड, हल 
डिस्कहेरों तंथां प्रोल्पड गंहाई मशीन (प्रेसर) उन्नत कृषि ओ्रोजारो के कुछ ऐसे उदाहरण हें 
जिनकी उपयोगिता प्रमारित हो चुकी है । परन्तु मुख्य समस्या इन उपकरणों को व्यापक 
रूप भे और वास्तविक रूप में छेतों पर श्रपनाने व उपयोग करने की है । जापानो कृपक 
अपने छोटे-छोटे फार्मों पर हो तकनीकी उन्नति के ऊँचे स्तर को बनाये हुए हैं तथा उनके 
अनुभवों से बहुत कुछ सोखा जा सकता है । ध्यान रहे जापान मे जोत का प्ौसत क्षेत्रफल 
१.१८ हैक्टर है जबकि भारत मे जोत का औसत क्षेत्रफल २.६३ हैक्टर है । 
हमारे देश में लगभग १ करोड ७० लाख हैक्टर कृथष्य वेकार भूमि पडी हुई है जिसको 
विकास तथा भन्न-उत्पादन के लिए उपयोग मे लाने की श्रावश्यकता है । इस क्षेत्र को आधु- 
निक टैक्नॉलोजी तथा मशीनरी का अनुप्रयोग कर अ्रधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है । 
इस क्षेत्र के उद्धार के लिए भाडियो, वृक्षों, शेलो तथा अन्य बेकार वानस्पतिक वृद्धि के 
उन्मूलन, वन क्षेत्र की कठाई तथा अक्षत भूमि ( बरजिन लेंड ) की सफाई व समतलन की 
आवश्यकता होगी और इस कार्य के लिए शक्तिशाली द्रंकक्‍्टरों तथा बुलडोजर व अर्थ मूवर 
(बुलडोजर एण्ड अर्थ मूवर) म्रादि भारी मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा) इस भूमि पर 
भूमिहीन श्रमिकों को बसाथा जा सकता है या उन छोटे कृपको के पुनर्वास के लिए उपयोग 
मे लाया जा सकता है जिनकी जोतें ०२० हैक्टर से छोटी हैं। इसे प्रकार यन्त्रीकरश 
कृषि के पुनगंठन मे सहायक हो सकता है । देश मे उपलब्ध कुल कृष्य बेकार भूमि का उद्धार 
करने के लिए अत्यधिक प्रयास तथा लगभग ६३० करोड़ हपये की राशि की आवश्यकता 
होगी । यह योजना हमारी भूमि समस्या का श्राशिक हल प्रदान करती है| निम्नतम वर्ग के 
जोतदारो को कुल सरूया ४८ लाख है जिनमे से ५० प्रतिशत को उद्ध,त भूमि पर वसाथा जां 
सकता है । यहे कार्य विभिन्‍न चरणो मे सुव्यवस्थित दंग से किया जाना चाहिये । 


७.६ यन्त्रीकरण तथा रोजुगार 

कुपि-यन्त्रीकरण की वाछुदीयता के विरुद्ध एक तर्क यह भी ग्स्तुत किया जाता है कि 
इसका मानव-श्रम की माँग तथा ग्राम्य रोज़गार पर बुरा प्रमाव पड़ता है । कृषि यन्त्रीकररणः 
के फलस्वरूप काफी श्रम का विस्थापन होगा जिसमे असख्य निर्घन व्यक्तियों के दु खो और 
कठिनाइयों में और वृद्धि होगी । किसी भी स्थिति में श्वमिक्रों का समाव्य विस्थापन चिन्ता 
की बात है और यह कहा जा सकता है कि यन्त्रीकरस समस्याझो का समाधात करने की 
बजाय प्लौर अधिक समस्याश्रों को उत्पन्न करता है । 

विभिन्‍न राज्यों थे 'मानव-शक्ति को माँग पर लकनीकी परिवतंनों के प्रभाव” की जांच 
करने के लिए किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि सघन व बहुफसली कृषि तथा अधिक 
उपज देने वाली क्िस्मो के उपयोग के परिणामस्वरूप हर प्रकार के श्रम को माँग में अल्पा- 
वधि वृद्धि हुई है। यह अनुमान है कि झा. उ. किस्मे विभिन्‍न क्रियाओं की आवश्यकता मे 
२० से ५०प्रतिश॒त॒ तक की वृद्धि करतो हैं। परन्तु यन्त्रीकरण का श्रम स्थानापत्ति प्रभाव 
(लेबर सब्स्टीट्यू शन इफेक्ट) है । 


श्र६ भारतीय कृषि-पर्थव्यवस्था 


प्रजाब तथा हरियाणा में 'रोजगरार पर तकनीकी परिव्तनों के प्रमाव' से सम्बन्धित 
एक विश्लेषण से पता चलता है कि १६६८-६६ में श्र. उ. किस्मो के चालू होने के फल- 
स्वरूप श्रम तथा पशु-शक्ति को माँग ६ प्रतिशत बढ गई | अनुमान है कि १६४३-५४ 
तक केवल झ उ. किस्मों के उपयोग के कारण मानव-शक्ति की माँग परम्परागत टेकक्‍्नॉलोजी 
के ग्रधीन माँग की गपेक्षा १३ प्रतिशत अधिक हो छाएगी ॥ 

मानव-श्रम की माँग पर अन्य तकनीकी परिव्तेनो अर्थात पम्प-सेटो, गद्ाई-मशीनो, 
ट्रैंबटरो, ईख के कोल्हुओ, फसल कटाई-मशीन ( रीपरों ) जेसी याक्षिक युक्तियों के प्रभाव 
का अध्ययन भी किया गया है । यह याद रखने योग्य हे कि प्रत्येक नवीन तकनीकी निविष्टि 
का श्रम की माँग पर झपत! पृथक्‌ तथा स्पष्ट प्रभाव है ॥ इन थातनरिक युक्तियों के उत्तरोत्तर 
प्रयोग से मानव शक्ति वी उस मांग में जिसकी प्र. उ किस्मो तथा उर्देरक उपयोग के अधीन 
ग्रावश्यकता होगी, ३२ प्रतिशत कमी होने की सम्भावना है। 

अनुमान है कि पम्पो के उपयोग के फलस्वरूप श्रम की माँग में € प्रतिशत, गद्दाई मशीनों 
के कारण ७ प्रतिशत, गन्ना कोल्हुओ तथा कारन शैलर द्वारा ३ प्रतिशत, ट्रैक्टरों से १० 
प्रतिशत तथा रीपगे के प्रयोग के परिणामस्वरूप ३ प्रतिशत कभी होने की सभावना है / 

कहने का ग्रभिप्राय यह है कि बीज, उर्दरक, कीटनाशी पदार्यों तथा उन्नत फसल-उत्पादन 
कौशल के उपयोग मे प्रति फल ग्रधिक थम की झावश्यकता पड़ती है तथा इसमे मानव- 
श्रम का ग्रधिक उपयोग करना होगा । इसका प्रभाव यह होगा कि परिवार-श्रम के अल्प 
रोजगार (भ्रडर एम्प्लायमेट) में कमी होगी तथा मज़दूर पर रोज़यार का युक्तीकरण 
(रेशनलाइजेशन ) होगा । यह ध्यान रखने योग्य है कि कृपि-भ्रम की अतिरिक्त माँग मज- 
टूरी-सतर को तभी प्रभावित करेंगी जबकि बेकार कृपि-श्रमिको की वर्तमान सख्या को पूर्णातः 
काम पर लगा लिया भया हो श्रर्यात्‌ अतिरिक्त माँग वर्तमान बेकार श्रमिकों के तियोजित 
होने के उपरान्त ही मजदूरी के स्तर को बदल सकती है। परन्तु यह नवीन टेकनॉलोजी, 
अपने साथ साथ, कूषि-यन्त्रीकररा की प्रक्रिया को भी श्रोत्साहन देती है जिससे कृषि श्रम 
की माँग भे कमी होना अवष्य मावी है और इससे बेरोज़गारी की स्थिति और भी बिगड़ 
जाएगी । यन्त्रीकरण के आलोचको का तक॑ है कि भारत भे सस्ते श्रम का बाहुल्‍य है तथा 
श्रम-बचत युक्तियों तथा माथनों का उपयोग हमारी कठिनाइयों को बढायेगा झौर विल्कुल 
बाछनीय नही है। परन्तु यह तो तक॑ को सीमा की “अति' है । 


ग्रह याद रहे कि एक विकसित अर्थव्यवस्था मे, कृपि-यन्भीकरण द्व॒ुत प्रौद्योगीकरण 
तथा प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि द्वारा प्रेरित होता है क्योकि (नके फलस्वरूप कूपि-क्षेत्रक 
मे श्रम की कमी हो जाती है परन्तु मारत जंसी विकासशील अर्थव्यवस्था में कृपि-यन्त्री- 
करण की प्रेरणा जनसख्या मे द्र[त वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि-पण्यों की कीमतों मे होने 
वाली वृद्धि से श्राप्त होती है । जनसख्या मे वृद्धि के कारण कृषि-पदार्थों की कीमतो मे वृद्धि 
हो जाती है । मनुष्य तथा पशु इन कृपि-पदार्थों का उपभोग कर ही जीवित रह सकते हैं, 
इसलिए क्षरण शक्ति की लागत बहुत अधिक हो जाती है । इसके प्रतिरिक्त उन क्षेत्रों मे जहाँ 
कूपि-विकशस अधिक होता है श्रम की माँग पूर्ति से बढ जाती है जिसका सीधा परिणाम यह 


यन्त्रीकरण १२७ 


होता है कि इन क्षेत्रों मे श्रम की मजदूरी (वेज रेट) मे वृद्धि हो जाती है । ऐसी स्थिति मे 
शक्ति (ऊर्जा) के जैविक-उदुयम की लागत बढ जाती है जो यन्त्रीकरण को प्रोत्साहित 
करती है ! कहने का अ्रभिप्राय यह है कि उच्च यन्त्रीकरण, कृषि उत्पादन में विस्तार तथा 
प्रति व्यक्ति कृषिश्लाय में वृद्धि से सम्बद्ध है। ट्रंक्टरीकरण से शल्य प्रतिशतता (क्रॉप 
इन्टेसिटी ) तथा प्रति हैक्टर उपज में वृद्धि होती है जिससे कियाप्रो के पंमाने मे भी वृद्धि 
होती है। अत. ट्रंक्टसीकरण से फार्म रोज़गार में वृद्धि भी हो सकती है । बड़े कृपको का 
श्रम पर व्यय बहुत अधिक होता है । यात्रिक शक्ति उन्हे सस्ती पडती है क्योकि यन्त्रीकरणा 
में परिवार क्रे सदस्य भी भाग ले सकते है और इस प्रकार यन्वीकरण से उब्रका श्रम पर 
होने बाला व्यय झऔौर भी कम हो जाता है । इससे जहाँ एक और परिवार के सदस्यों के लिए 
अधिक कार्य उपलब्ध होगा और उनकी अ्नल्पावधि वेकारी दूर होगी, वहाँ विकसित क्षेत्रों में 
श्रम की कभी की समस्या से मी निपटा जा सकेगा ६ 
उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है क्रि उत क्षेत्रों मे जहाँ कृषि का उत्पादन बढ रहा 
है श्र जहाँ श्रम की वेसस्तविक कमी है व कर्षश-शक्ति की लागत बहुत अधिक है, 
ट्रैक्टर जैसी मशीनों का प्रयोग बेरोजगारी उत्पन्न मही करेगा। वास्तव मे दूँबटरों के 
उपयोग से कर्षण-यशुय्रों के निर्वाह के लिए निर्धारित संसाधनों की बचत होगी, शस्य- 
प्रतिशतता बढने से उत्पादन तथा प्रति हैक्टर उपज में वृद्धि होगी । इसलिए श्रम की कमी 
तथा कृषि पष्यों की ऊँची कीमतो के सदर में ट्रंबटरो का उपयोग सामाजिक हृष्टि से 
हिवेकर हो सकता है । परन्तु कुछ मशीनरी ऐसी भी है ( जंसे हार्वेल्टर कम्बाइन इत्यादि ) 
जो खाद्यान्नो को कीमतो में वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रम की बढती हुई पूरत्ति-कीमत के 
संदर्म मे आथिक दृष्टि से लाभकारी है (चाहे श्रम की कमी न भी हो) परन्तु वह सामा- 
जिक हृष्टि से हितकर नहीं है क्योकि उनका उपयोग मुख्यत. मानव-श्रसम का विस्थापन 
करता है और ऐसी स्थिति मे भूमि-सवर्घन की सभावना (लेड झागमेटेशन पोटेशियल) भी 
कमर होती है ॥ इसलिए मशीनरी का उपयोग वरणात्मक (सले क्टिव) होना चाहिये, विशेष 
कर ऐसी मशीनरी को चुना जाएं जिसके उपयोग से भूमि-सवर्धन की समावनाएँ ग्रधिक हो। 
टद्रैक्टरों का उपयोग इस दृष्टि से प्र्थग्यवस्था मे रोजयार की समावनाश्रों को बढाता है। 
हम जानते हैं कि वर्ष मे कुछ ऐसे मास हैं ( जैसे अप्रैल-मई तथा अवंदूवर-नवम्बर ) 
जिनमे कुछ क्षेत्रो में श्षम की माँग उनकी वास्तविक पूर्ति से अधिक होती है। इन क्रान्तिक 
कालो में श्रम की कमी रोपण ठथा कटाई क्रियाओ में विलम्व का कारण बनती है और उत्पादन 
एवं ग्राम्य तथा नगरीय झाय को प्रभावित करती है क्योकि इससे ख द्यान्नो का पूर्ति माँग- 
सम्बन्ध बिगड जाता है। वन्त्रीकरण चरमकाल की आवश्यक्रताओों को कम करके श्रम्म- 
शिखरों को वरावर कर सकता है ॥ अतः यन्बीकरण केवल क्लंपक की दृष्टि से ही नहीं वल्कि 
व्यापक अर्थ में सामाजिक कल्याए के लिए भी प्रावश्यक है । यन्त्रीकरण चरममार के व्यस्त- 
तम दिनों में होने वाले भौतिक व शारीरिक खिंचाव तथा तनाव को कम करेगा तथा विश्वाम 
वा मनोविनोद ( लिनमरे ) के लिए बदतर ग्रदान करेगा जो कि स्वात्थ्य के लिए बड़े 


जहरी हैं। 
पक्ष में हम यह मी कह सकते हैं कि कृषि यन्त्रीकरण से देश की प्र्ंव्यवस्या का स्तर 


श्र्८ भारतीय कृषि-पअर्थव्यवस्था 


ऊंचा होगा जिसके परिश/मस्वरूप झनेक उद्योगो का विकास होगा तथा सबको बेहतर राज- 
गार मिलेगा ॥ त्त्क यह कि फालतु श्रम को उद्योग क्षेत्रक, विशेषकर मध्यम पैमाने के उपभोग- 
वस्तु उद्योगों तथा अन्य द्वितीयक (गोण)व तृतीयक व्यवधायों में ठोक प्रकार से नियोजित 
किया जा सकता है । इस वात से इन्कार नही किया जा सकता कि विस्फोटी श्रम शक्ति के 
नियोजन के किए रोज़गार के अवसरो के विध्तार के लिए साहसपूर्णा प्रयास करने होंगे । 
रोजगार प्रवसरो व सम्मावनाग्रो का विस्तार करने का मुरूय साधन यह है कि उत्पादक- 
सक्रियता (प्रोडक्टिद एक्टिविटी) का सारे देश मे अधिकतम प्रकीर्णन हो और प्रथंव्यवस्था 
को तेज़ो से गति दी जाए। अनुमान है कि इस समय देश में कुल श्रम-शक्ति लगभग २३ 
करोड़ लोगो से निर्मित है । इनमें से लय॒भग १६ करोड़ कुषि में हैं। भूमिहीन ध्रमिको की 
सख्या ४, ४औ करोड है| अगले १० वर्षों मे ६ करोड श्रमिक और बढ जाएँगे । ग्रत, नये 
रोजगार झ्रवसरो को श्रदान करने के लिए हमे कृषि तथा झौद्योगिक विकास को गति को 
तेज करना होगा | इससे कूषि तथा कूपीतर रोजगार में सवृद्धि-दर तेजी से बड़ेगी। 
उदाहरणायं संगठित खान विनिर्माण उद्योगों के द्रूत विकास, सहायक तथा लघु उद्योगों के 
प्रोत्माहन, प्रामीण तथा घरेलू उद्योगो की लगातार सहायता, ग्राम-विद्यूतीकरण के लिए 
अधिक पूजी-निवेश, मरम्मत तथा ग्रनुरक्षण सेवाओं में व्यापक विस्तार, निर्मार-कार्यक्रमो, 
सचार, परिवहन तथा शक्ति की आधारिक सरचना के निर्माण मे झ्धिक पू'जी-नियोजन 
तथा प्रशिक्षण सुविधाप्रों मे प्रसार आदि गतिविधियों के फलस्वरूप काफी लोगों को ध्रत्यक्ष 
रूप में रोज़गार मिल सकेगा । 
परन्तु उद्योग मे झ्राशात्तीत विकास होने पर मो अगले १० वर्षो में १ करोड ८० लाख 
कर्मचारियों से प्रधिक को खपाया नही जा सकेगा । कहने को प्रभिप्राय यह है कि बतंमान की 
अपेक्षा ४ करोड २० लाख प्त्तिरिक्त श्रमिकों को कृषि क्षेत्रक मे ही नियोजित करना पडेगा। 
भ्रत यन्त्रीकरण के महत्व व सम्भावनाओं का अध्ययन इस संदर्भ मे ही करना चाहिये । 
समस्या को इस प्रकार रखा जा सकता है। देश के अधिकाश भाग में भूमि पर जन- 
सरूया का अत्यधिक दबाव है ) स्थानीय ससाधनों के प्रल्पविकास के कारर प्रति हैक्टर तथा 
प्रति श्रमिक श्रमिक-उत्पादिता बहुत कम हैं। कृषि अर्थव्यवस्था समग्र श्रमशक्ति को 
सतत काम देने में असमर्थ है जिसके कारण देश मे बडी मात्रा में प्रच्छन्न बेरोजगारी या 
अनुत्पादक रोजगार मौजूद है । कृषि पर निर्भर जनसख्या के प्रधिकांश की बेकारी तथा 
अल्परोज़गार ही उनकी गरीबी का मूलभूत काररा है । स्पष्टत हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य प्रत्येक 
व्यक्ति को ऐसे ग्रवसर ध्रदान करना होना चाहिये । जिससे वह न्यूनतम वाछवीय जीविका 
कमा सके । अतः प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए, जिसे रोजयार की तलाश है, 'कमाऊ रोज्ञगार 
(गेनफुल एम्प्लायमेन्ट) का झ्ाश्वासन' या अन्य शब्दों भे उत सबके लिए, जो न्यूनतम 
मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो, न्यूनतम मजूदुरी पर गारन्टीकृत रोजगार” हमारी 
नीति का मुख्य उद्दं श्य होना चाहिये । यह तभी सम्भव है यदि हमारी अर्थव्यवस्था का द्रत 
गति से विकास हो । मीति बनाने वालो को ऐसी ब्यूहरचना का विकास कस्ना होगा जिससे 
उन असख्य श्रमिकों को जिनके पास अपनी भूमि नही है, उत्पादक कार्य मिल सके ताकि वे 
राष्ट्रीय उत्पाद में अपना योग दे सकें तथा उसमे अपने अश को कम! सकें । भ्रश्न यह उठता 
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है कि कृषि का यस्ज्ोकरण इस उद्दे श्य को पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा था बाधक बनेया ? 
बिलोमत: क्या हम उपरोक्त तकों को ध्यान मे रखते हुए यन्त्रीकरण्प का पूर्णतः त्याग कर 
अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है? 
इस सदर्भ में प्रथम तथा सबसे अधिक महत्त्वपुर्णो कार्य ऐसे उपाय झपनाना है जिनसे 
ब्रति व्यक्ति व प्रति हेकक्‍्टर कपि-उत्पादिता मे वृद्धि हो । दूसरी ओर हमे अपनी कृपि-विधियों 
की श्रम-नियोजन क्षमता को भी बढ़ाना होगा ग्र्थाव्‌ ऐसी विधियों को भ्रपनाना होगा जिनमे 
अधिक श्रम खपाया जा सके । हमे यह निर्धारण करने के लिए कि यन्त्रोकरण किस सीमा 
तक उत्पादक तथा झाय में वृद्धि करने वाला है भ्म्भीर अध्ययन करने की जरूरत है इसके 
साथ यह्‌ भी जरूरी है कि अधिक श्रम-प्रधान कृषि अपनाई जाए | 
यहाँ यह बात जानने योग्य है कि टेक्‍्नॉलोजी के समान स्तर पर कई भअ्रन्य देश भारत 
की अपेक्षा प्रति हैक्टर म्रधिक श्रम का उपयोग करते हैं और बहुत अधिक उपज प्राप्त करते 
हैं ।॥ उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है । उदाहरणखार्थ जापान मे भारत की श्रपेक्षा प्रत्येक 
हैक्टर से तीन ग्रुना से भी भ्रधिक घान की उपज प्राप्त की जाती है| जापान में प्रति हैक्टर 
२१६ फार्म कामगार लगाये जाते हैं जबकि भारत मे प्रति हँक्टर ०.६० श्रमिक काम करते 
हैं । ज्ञातव्य है कि जापान सबसे अधिक यन्त्रीकृत धान उपजाने वाला देश है। जैसे पहले 
कहा गया है बीज, उर्वरक, जीवनाशी रसायन झ्रादि पदार्थों त्था उन्नत फ़सल-उत्पादन कौशल 
के उपयोग से प्रति फसल अधिक श्रम को आवश्यकता पड़ती है। इसके प्रतिरिक्त दुहरी, तथा 
रिले फसलो से सारा वर्ष बेहतर रोजगार भ्राप्त होगा। यस्‍्त्रीकरण बहुफसली कृपि की 
जान है। 
एक और यन्त्रीकरण श्रम का विस्थापन करता है परन्तु दूसरी शोर यह ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न कर सकता है जिनमे प्रति हैक्टर भ्रधिक श्रम का उपयोग हो सकता है। उदाहरणाये 
जापान तथा युरोप इस बात का काफी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि प्रकृष्ट यन्त्रीकरण (इन्टेसिव 
मंकेनाइजेशन ) तथा फार्मे-अम का गहन उपयोग अधिक उपज वाले छोटे फार्मों पर लाभप्रद 
निविष्टियाँ हैं। सक्षेपत” हमे बरणस्ात्मक यम्त्रीकरशा ( सलेक्टिव मंकेनाइजेशन ) के साथ- 
साथ असर के गहन उपयोग पर ओर देता चाहिये । इसी तरह लाभ व श्रम-उत्पादिता मे बूद्धि 
हो सकती है । 
तक सरल है ॥ यदि यन्त्रीकरण्स ग्राधुनिक निविष्टियो तथा बहुफसली कृषि की सहायता 
से उत्पादन को तिग्रुना किया जा सके तो कृषि क्षेत्रक पू-यन्त्रीकरण स्तर की अपेक्षा दूने थम 
को रोजगार प्रदान कर सकता है और प्रति श्रमिक उत्पादिता भी१३- गुना हो जाएगी । 
प्रत्येक शस्य-जलवायु क्षेत्र के लिए शस्य-स्वरूप, यन्त्रोकरणा तथा श्रम-तीब्रता के उत्कृष्ट 
संयोजनो को निर्धारित करने के लिए विश्लेप प्रध्ययनो की आवश्यकता है । कृपि के प्राघुनिकी- 
करण के लिए भ्रधिक ट्रैक्टरों अथवा बंत शक्ति तथा बररख्ःत्मक यस्त्रीकरण की आ्रावश्यकता 
होगी । साथ ही प्रति हँक्टर श्रम का उपयोग इस प्रकार से बढ़ाने की प्रावश्यकता दें 


जिससे कृषक को भ्रधिक लाम तथा जिससे प्रति हँकटर व प्रति श्रमिक भ्रधिक्‌ उत्पादन 
प्राप्त हो । 
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७,७ फार्म झ्राकार, यन्त्रीक रण तथा श्रम 
यत्रीकरण श्रम के स्थान पर पू'जी कौ स्थानापत्ति का द्योतक है । इसलिए विभिन्न फा्मों द्वारा 
अपनाई गई टैक्नॉलोजो उनके ग्राकार द्वारा निर्धारित होगी । भिन्न-मिन्न व्यप्टिगत फार्म भिन्न 
सलिन्न पूजी-प्रधानता वाली टैव्नॉलोजी को ग्रपनाएँगे। उदाहरण के रूप में एक छोटे फार्म को 
श्रम-प्रधान तकनीक ग्पनाने के लिए घरेलू श्रम का सुलाभ प्राप्त है। एक बड़े फार्म के पास 
पूज़ी-प्रधान तकनीक अपनाने के लिए बृहत्‌ पूजी-ससाधन होते हैं प्रौर वह श्रम को बचा सकता 
है जिसका उसके पास प्रभाव होता है । एक मध्यम कृपक जिसके पास कम पूजी-ससाभन हैं, 
श्रम की परिमिति पूजी-प्रघानता वाली श्रम-बचाऊ तकनीक (लेबर सेविंग टैक्‍्नीक आफ 
मोडरेद केपिटल इन्टेंघिटी) के साय सपूर्ति करेगा । इन फार्मों की दक्षता का स्तर भी भिन्न- 
भिन्न होगा । 

यदि जोतो की निर्धारित “प्रधिकतम सीमा' (७ हेक्टर से ११ हैक्टर) ठीक प्रकार से लागू 
की जाए, तो काफो क्षेत्र यन्त्रीक रण को दृष्टि से मध्यम स्‍भ्राकार की जोतों में वट जाएगा | 
जिसके कारण बडे द्ूवक्टरो (२७ से ५० हॉसे पावर) की मांग का कम होना स्वमाविक 
ही है। ये कृषक इन ट्रैंक्टरो का उचित प्रयोग तमी कर सकते हैं यदि वे इन द्ूंवटरों को 
कुछ समय के लिए किराये पर चलायें । इसी भ्रकार कम्बाइनो की माँग भी बहुत कम हो 
जाएगी, परन्तु छोटी होंस पावर के ट्रंक्टरों की मांग बढने की समावना है। ऐसी स्थिति 
मे कृपक यात्रिक शक्ति के लिए सहकारिताएँ भी बता सकते हैं। इसके प्रतिरिक्त यन्त्रीकरण 
केबलमात्र ट्रैक्टरीकरस्प ही नहीं, इसका क्षेत्र तो बडा व्यापक है । 


७८ यन्त्रीकरणा व पशुसख्या 

हम जानते हैं कि पशु अपने मोजन (व जोविका) के लिए भूमि पर निर्मर हैं। भारत 
में पशुधत को कुल सख्या लगमंग ३४ करोड़ है । इनमे से लगमग ८ करोड़ श्रमयोग्य पशु 
(वर्किंग कैटिल) हैं। लगभग हे करोड़ ५० लाख गायें तथा भैसे दूध देती हैं। भेड़ो तथा 
बकरियों की सस्या तगभय ११ करोड है । शेप यातों दूध सूखे पशु हैं या बात पशुधव 
कुछ पशु प्रजनन-उद्दे श्यों के लिए मी हैं । अब पशुम्रो की इतनी बड़ी संख्या हमारी सीमित 
भूभि-ससाधनो पर बहुत बडा बोझ है । उनके लिए उपलब्ध चारे की अपर्याप्त मात्रा दूध 
की पंदावार तया सतति पर श्रतिकुल प्रभाव डालती है और वे चलते फिरते ककाल प्रतीत 
होते हैं । कुपोषण तथा जी क्षुध॒ा पीडा (भूख) उनकी ग्रुणवत्ता में बिगाड पेदा करते हैं । 
क्षि-यन्त्रीकरण से पशु-त्रम का विस्थापन होता है और इस प्रकार भूमि पर बोक कम होता 
है । क्योकि मशीनों को झपती गतिदायक तथा उत्पादक शक्ति के लिए भूमि पर विर्भर 
नही होना पडता, इसलिए इस प्रकार निमुंक्त भूमि पर धान्य फसलो को उगाना सभव है। 
पशुओ की सख्या विशेषकर अ्वाछित तथा बेकार पशुझ्रों को कम करने को तुरन्त झावश्य- 
कऋता है । उनकी सल्या को नीचा रख कर हम उनका अच्छी प्रकार मरण-पोषण कर सकते 
हैं और उनकी उत्पादिता को बढ़ा कर उनकी छोटी सख्या की क्षति-पूत्ति कर सकते हैं । थोड़े 
परन्तु अच्छी प्रकार से मरित तथा पोधित पशु दूध, कर्षण तथा गोबर द्वारा मातव जीवन व 
कल्याण में बेहतर योगदान दे सकते हैं । इसके अतिरिक्त वे बढ़िया किस्म के बछड़े देंगे 
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जिनसे कर्षण-पशुओं की झ्रावश्यक सख्या का प्रतिस्थापन हो सकेगा । 


७.६ यन्त्रीकरण तथा पूं जी-ग्रावश्यकताएँ 
यन्त्रीकरण के रास्ते में एक अन्य अडचन इसके लिए आवश्यक पूंजी ही अनुपलब्धता 
है । तकतीकी-प्रस्फोट के सदर्म में फार्म-वित्त की समस्या व्यापक रूप धारण कर लेती है 
वास्तव में पू'जी-प्रवाह का अभाव मारतीय कृषि की तकनीकी प्रगति मे निरोधक सिद्ध हुआ 
है । नवीन ब्यूहरचना फार्म पर पर्याप्त आधारिक सरचना के विकास की माँग करती है 
जिससे वित्त की माँग पर भारी दवाव पड़ता है अथंब्यवस्था के ग्रन्य क्षेत्रको मे पू'जी के 
संसाधनों की विशाल मॉग कृषि के लिए ससाधनो को सीमित करती हैं और इस प्रकार इसके 
विकास की गति को घीमा करती है | सक्षेपतः पूंजी-प्रभाव केवल कृपि-विकास को ही नही 
रोकता, कृषीतर विकास की गति को भी मद करता है । 
कृषि-यल्त्रीकररा के लिए काफी मध्यम तथा दी्घेकालिक निवेश की भ्रावश्यरूता होगी 
जो या तो घरेलू बचतों मे मिल सकता है या विदेशी वित्तीय सहायता में प्राप्त हो सकता 
है । भयानक निर्धनता तथा हमारी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की वर्तेमान दशा मे बचत तमी 
समव है यदि उपभोग को निवेश के लिए कम किया जाए। ऐसा करने से बहुत प्रधिक कप्ट 
व दु.ख होगा । इसके अतिरिक्त बचतें इतनी कम होगी जिनसे हमारी वित्तीय आवश्यकताएँ 
पूरी नही हो सकती । तो भी, झ्रातरिक बचतों के सब साधनों को अच्छी प्रकार से जुटा लेना 
चाहिये । इनसे कम से कम कृषको की नकद आवश्यकताओं को पू्ति तो निश्चित रूप से हो 
जाएगी । 
अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि फार्म मशीनरी तथा उपस्कर खरीदने हेतु भ्रधि- 
काश घन की पूर्ति सहकारी समितियों, मूमि वधक (विक्रास) वैको, कृषि वित्त-निगमों, कृपि- 
औद्योगिक निगमो तथा वाशिज्यिक बेकों जेध्ली कूपि उबार उस्थाो द्वारा करनी पड़ेगी । 
मद्यवि वाणिज्यिक बैकों तथा झनेक उधार एजेसियो ने कूपको को आर्थिक सह्दायता देनी 
शुरू कर दी है परन्तु ये सहायता अनुषगी रही हैं और इसमे केवल समृद्ध कृपको को ही 
लाभ पहुंचा है। लघु तथा मध्यम जोतदार प्राय. उपेक्षित रहे हैं । इसके अ्रतिरिक्त कार्य 
विधि कठिनाइयों के बावजूद ऋण की राशि भी पर्याप्त नही रही | विकास के लाभ अमी 
तक छोटे कृपकों को नहीं पहुंचे । उचित यही है कि करण तथा सचालन सेवाझों को लोक- 
हित सेवाप्नो के रूप में संगठित किया जाए तथा कृपको को उचित दामों पर सप्लाई किया 
जाएं । ये सेवाएँ सहकारी समितियों, सेवाई केन्द्रों या प्रतियोगात्मक आधार पर निजी एजें- 
सियों द्वारा सप्लाई को जा सकती हैं । 
प्न्य विकल्प यह है कि विदेशों से उधार लिया जाए परन्तु इसमे अनेक जोखिम हैं । 
हमे झपने पाँवों पर खड़ा होना चाहिये यद्यपि विदेशी तकनीकी जानकारी तथा ज्ञान स्वागत 
योग्य है। ऐसे प्रगामी कार्यक्रम (फेज्ड प्रोग्राम) को झपनाने कौ झावश्यकता हैं जिससे 
यल्त्ी करण स्व-जनक तथा आत्म-विकासी (सेल्फ जेनरेटिग एण्ड सेल्फ डवलपमेटल) बन 
जाएं । उदाइस्णतः यदि यम्त्रीकररस्स के फलस्वरूप उत्पादन दूना हो सके, तो उसका झाघा 
भाग कुल कृषि जनसंख्या द्वारा यल्तरोकरण से पहले वाले स्तर पर उपभोग किया जा सकता 


श्३रे भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


है ! शेष आधा भाग फालतू उत्पादत होगा जिसे बचाकर कुपि-यस्त्रीकरण की उन्नति के लिए 
निवेशित किया जा सकता है। इस प्रकार यम्त्रीकरण के विकास के लिए कुछ घत यन्तरीकरण 
से ही प्राप्त हो सकता है । (परिच्छेद ७.१२ भी देखें) 


७छ १० ईंधन सप्लाई में कमी 


पर्याप्त इंघन का न मिलना, देश में पैद्रोल तथा तेल का अत्यन्त प्रभाव, बार-बार 
विद्युत का फेल होता और फलस्वरूप सिंचाई कार्यक्रम मे गडबड़ी, वोल्टता में भयकर उतार* 
चढाव के कारण मोटरों का जलना तथा मशीनरी का फेल होना, मरम्मत तंथा प्रत्य॑ योतिक 
दोपो को दूर करने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों का व मिलना, कुछ ऐसी अन्य सम* 
स्पाएँ हैं जिनका कुपकों को सामना करना पडता है। डीजल तेल तथा पेट्रोल पर भारी 
उत्पादन-शुल्क, झतिविलिंग (ओवर विलिंग) तथा बिजली प्रमार झदा करने की कष्टदायक 
प्रक्रयाए७ँ कूपफ की कठिनाइयों में वृद्धि करते हैं ॥ कुछ एक कपक इंघन व डीजूल क्‍ादि के 
लगातार प्रभाव तथा उनकी ऊँची कौमतों के कारण तथाकथित यन्त्रीकरण के भ्रमजाल से 
मुक्त होने की सोच रहे हैं भौर ट्रैक्टरों को बेचने की धुन मे हैं । हाल ही के पश्चिम एशिया 
के सकट के कारण इस समस्‍या ने प्रत्यन्त विकट व गम्मीर रूप धारण कर लिया है और 
डीजल व तेल के प्रमाव के कारण उत्पादन कार्यक्रमों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। 


७.११ प्रशिक्षित कामिकों की आवश्यकता 


लोगो को उन कोशलो मे प्रशिक्षण देना जिनकी उन्हे श्रावश्यकदा है, भारतीय कृषि की 
सर्व-कालिक समस्या है । बहुत से इल्जीनियटों को कूषि विज्ञान में प्रशिक्षण दिया जारहा 
है, परन्तु जल-उपयोग तथा ब्रबन्ध-प्रविधियो मे बहुत कम व्यक्ति प्रशिक्षित हैं। जैसे-जैसे 
यम्त्रीकरण मे वृद्धि होगी, ट्रैक्टरो तथा गहाई मशीनों को चालु रखने के लिए भ्रधिक लोगो 
को फार्म यात्रिकी (फार्म मेकेनिक्स) में प्रशिक्षण देने की ज़हूरत पडेगी । 

जंसे-जेसे कृषि जटिल बनती जाएगी, ऐसे लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता बढ़ती 
जाएगी जो एक विशेष कार्य को करने के लिए तकनीकी रूप मे प्रशिक्षित हों। यह्‌ एक बिक 
समस्या है। दूँ कटरों तथा दूसरी मशीनरी की 'सम्हाल तथा देखमाल' के काम हेतु शिक्षण 
तथा प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ जुदाना म्रग्वश्यक होगा | प्रशिक्षण में निरोधी अनुरक्षण व 
देखभाल तथा ट्/ंक्‍्टरो, नख्कपो तथा अन्य उपकरस्पों की संविस करना भी सम्मिलित 
होगा । 

भारत मे ट्रंवटरो सथा सबद्ध कुषि-मशीनरी की बढ़ती हुई सख्या को सम्हालने के लिए 
प्रचालको की कमी को दूर करने के लिए, अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किये गये हैं। 
कृषि एवं कृषि इस्जी निर्यारिय स्नातको, प्रगतिशील किसानो, कारीगरो तथा विभिन्न संस्थाओं के 
मनोनीत व्यक्तियों को कृषि मशीनरी का उपयोग, मरम्मत और उसकी सविस करने का 
अशिक्षरा केन्द्रीय ट्ूंकटर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र! बुदनी, हिसार तथा सारे देश में घ्थित 
४४ 'प्रामसेवक प्रशिक्षण' केन्द्रों मे दिया जाता है। कूषि इन्जीनियरो के लिए 'रिफ्रशर 
कोर्सो' का कूपि विश्वविद्यालयों मे अ्रवन्ध किया जाता है । अब तक विभिन्न केन्द्रों मे लगभग 


यम्त्रीकरण १३३ 


५०७७ कार्ीगरों को तथा ३००० ब्ामख्षेवकों को फामे-मशीनरी के विभिन्न कक्षो की दे निग 
दी जा चुकी है। 


७.१२ यन्त्रीकरण का अर्थ॑तंत्र 

सघन कृषि से अ्रधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्तमान शक्ति-उपयोग की अपेक्षा 
'प्रति इकाई क्षेत्रफल” अधिक शक्ति की ग्लावश्यकता पडती है | अधिक शक्ति उपयोग की 
मुझुय समस्या श्राथिक है। एक कृषक अपने फार्म का मशीनीकरण तभी करेगा जब उसे 
इस क्षत का धूर्ण विश्वास हो जाए कि ऐसा करना मितव्ययी तथा लाभकारी है ओर उसे 
मशीनरी में लगाये हुए निवेश पर ऊँची अनुकूल भ्रतिफल दर प्राप्त होगी | स्वाभाविक ही है 
कि उसको मशीनरी प्राप्त करते का निर्णय यन्त्रीकरण की उत्पादन एवं प्राय बुद्धि-क्षमता 
द्वारा प्रभावित होगा । 

टँवटरों तथा पम्पों मे निवेश को प्राथिक क्रियात्मक (इकोनोमिक फीजे बिलिटी) ज्ञात 
करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिक्ष क्षेत्रों मे ऐसे निवेशों के हितलाम-लागत विश्लेषण 
(बेनीफिंट-कास्ट एनालेसिस) किये जाएँ। ये हितलाम-लागत विश्लेषण इस दिशा में स्पष्द 
तीतियो तथा कार्यक्रमों के लिए ठोस प्लाधार प्रस्तुत कर सकते हैं । 

एक बात निश्चित है और वह यह कि कृपक मशीनरी मे तबतक धन नही लगाएँगे 

जब॑तक ऐसा करना बहुत अधिक लाभकारी ने हो ग्र्थाव जबतक लाभ इन निवेशों से 
प्म्बधित ल्ागंतो से बहुत अधिक न हों) कृपक इने निवेशो से प्रधिकत्म लाभ-प्राप्त 
करना चाहेगा जिसका अर्थ यह होगा कि मशीन का अभ्रधिकतम उत्पादक उपयोग (प्रौडक्टिव 
गूसेज ) किया जाए औ्ौर साथ-साथ इसकी लागत को म्यूनतम रखा जाए। मशीन लागत 
सरचता निम्न से निर्मित है +-- 

(क) स्थामित्व को खागतें प्र्थात्‌ नियत लागतें--इन लागतो मे मूल्य“हास, ब्याज, 
कर, बीमा तथा रक्षास्थान की लागतें सम्मिलित हैं।॥ ये सब मिला कर वापिक 
प्रारम्भिक लागत का लगभग १४ प्रतिशत होती हैं । न्‍्यून झरम्मिक व्यय, न्‍्यून 
ब्याज, सम्बी भुगतान-अ्रवधि, न्‍्यून सडक या प्रन्थ कर (या ऐसे करों का न होना) 
प्रारभिक लागत को न्यूनतम रखने में सहायक हैं । 

(ख) सचालन की लागतें--सचालन लागंतो मे ईंधन तथा स्नेहको (लुब्नीकेट्स) पर 
व्यय, मरम्मद तथा प्रचालक्ो की मजदूरी शामिल है। इंघन पर कम उत्पादन- 
शुल्क था इस शुल्क की समाप्ति, न्‍्यून विद्यून्‌ दरें इंघन तथा विद्यूत्‌ उपभोक्ताप्रों 
को इन पर विशेष घठोती ( रिबेद्स ), मशीतो क्री निरोधक देख-भाल संचालन 
लागतो को कम रखने में सहायक हैं । 

एक मशीन ( ट्रक्टर या कस्बाईन ) की सचालन-लाग्रत मशीन की प्रमावी 
क्षेत्र-क्षमता, इंघन की खपत तथा ईंधन-तेल दरो द्वारा निर्वारित होती है। मशीन 
को प्रभावी क्षेत्र-क्षमता (कैपेसिटो, ०) उसको चाल (स्पोड, 5) मशीन की ग्रकरित 
चोड़ाई (रेटेड वोडूथ, ४४) तथा विशिष्ट क्रिया के तज्षिए उम्तको छेत-दक्षता 
(एफीशियेन्सी, 5) पर निमंर है भौर “हँक्टर प्रति घण्टा' मे मापी जाती है 


श्र्ड भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था 


__$2७२८8 ः 
चलाए 

जुताई तथा ग्रन्य क्रियाप्नो के लिए प्रायः ८२.५ प्रतिशत की स्ेत्र-दक्षता की कल्पना को 
जाती है | इम स्थिति मे, प्रभावी क्षेत्र क्षमता 

८ (हंबटर प्रति घष्ठा) +० चाल [एग एटा शत एपिण स्य 02 जोजर ससिस्य 7)>< चौड़ाई (मीटर ) <् नस 
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इसी प्रकार सिंचाई के लिए परश्पिग की लागत अनेक बातों द्वारा निर्घारित होती है । 
जैसे पम्प की कार्येकुशलता, कुऐं के भ्रध. खिचाव समेत कुल लिफ्ट, प्रम्प किए हुए जल का 
परिमाशा तथा विद्युत या इंघन-तेल दर ( कोमतें )। पम्प को क्षमता कुएँ से उपलब्ध 
जल को सप्लाई, सिंचाई करने हेतु हेक्टरो की सख्या, उपजाई जाने वाली फसलों, फ्लो की 
विविधता, वर्धन ऋतु की अवधि ( लेथ झ्लॉफ ग्रोइग सीजन ) तथा वर्षा पर निर्मर 
है । यदि कुआँ पर्याप्त पानी सप्लाई न कर सके तो सिंचाई हेतु क्षेत्र को कम करता होगा 
या नया कुमझ्माँ खोदना होगा | फसलो में अधिक विविधता होनी चाहिये ताकि उन सबकी 
एक ही समय से सिंचाई न करनी पड़े । जब वर्धन ऋतु लम्बी होगी तो ध्रावश्यक पाती 
देने के लिए पम्प को भी लम्बे समय के लिये चलाना पड़ेगा । साधारण परिस्थितियों मे 
एक चरण अपकेंद्री पम्पों ( घिंगल स्टेज सेंट्रीप्यूगल पम्पूस ) की कार्यकुशलता ५० से ७० 
प्रतिशत तक होती है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि किसी मशीन के निष्पादन ( परफार्मेस ) का सुल्याकन 
करनमे के लिए यह आवश्यक है कि उसकी नियत तथा सचालन-लागत ( व्यय ) का झनुमान 
लगा लिया जाए । निम्न अ्रम्यास जो कि वास्तविक झाँकडो पर आधारित हैं, स्वत. स्पष्ठ हैं 
भ्रौर ऐसे भनुमानों से सम्बन्धित धारणशाझो को भी स्पष्ट करते हैं । 

सारणी ७४ जॉन डीयरे कम्बाइन हर्वेस्टर (300 ३३०) * की प्रति घण्टो नियत 

तथा सचालन लागत ( प्लेटफार्म की चौडाई २३२५ मीटर ) 


सूत्र: ८ 








झाँकड़े . अनुमानित कीमत ( पजाब में )*४ “८१७२२ रुपये 
मूल्यह्वास काल ***१०९९०००००००० भ्रू००० चटे | वर्ष 


झौसखत वापिक निवेश ८ रा >€ आरभिक निवेश ( सूत्र ) 


प 
स्त झ्शा प१७२२ +<८ ४६६६८ रुपये 


वाधिक उपयोग 5 ६० दिन, १२ घढे प्रति दिन-> ७२० घटे 
(क) स्वामित्व लागतें (नियत लायगते) प्रति घटा रु० पूँ ० 
प्रति घट्य मूल्य छास न्‍ू८ ८१७२२ -<- ४००० ++ रै६३४ 
झौसत वापिक निवेश पर प्रति घटा ब्याज 
& १० % न्‍+ चल १० -- ६४७ 
७२००८ १०० 
कुल नियत लागत 5 ररपर 





यन्त्रीकरण 


(ख) संचालन ( प्रचालन ) लागतें ( प्रति घटा ) 
ईघन पर व्यय ५.४ लिदर दर, ०.६४ प्रति लिटर जन्‍्डे.२४ 
इजिन तेल ०.१२, दर२.७० ,,  ,» ०.३२ 








हाईडालिक तेल ०.०२,, दर र४१ ,,  ., कतर०.०५ 

ग्रीज ० ०३ किलो दर ४ १८ ,, कि.ग्रा, ८८०.१३ 

फिल्टर!" नल ननलनिननननन लीन नल नल ननर न अटल है ४ 

मरम्मत (मूल्यह्वास लागत का १०० प्रतिशत). 5+१६.३४ 

प्रचालक की मजदूरी ५०० रू० प्रति मात एफ २. 4.३३ 
० 

कुल प्रचालन लायत नत रेह.प६ 

सकल प्रति घटा नियत तथा प्रचालन लागत सः ५२.६८ 

प्रति घंटा कार्य न १.६६ एकड़ 


प्रति एकड़ कम्बाइविग लायत ++ ५२.६८--१-६१--० ३२.७० 


१३५ 


स्लोत. “रिफोमेंग्स इवेल्युएशन रिपोर्ट ऑन जोन डीयरे कम्बाइत हारवेस्टसे, विल कॉक्स बकबल इम्डिया 


लिमिटेड नई दिल्ली १५. के सोजन्य से । 


इसी फार्म से एकत्र किए गए झआँकड़ों पर आधारित हाथ द्वारा की गई कटाई पर खर्च 


का अनुमान निम्न है 
सारणी ७.५ हाथ द्वारा की गई कटाई पर खच्च का ग्रतुमात 


आँकड़े औसत उपज प्रति एकड सन. १२०० कि० प्राम 
बिक्री कीमत उ+ ७४ रुपये प्रति श्विटल 
गहाई मशीन की लागत लत ३४५०० रु० 
मुल्यह्मास काल बन १८०० घंटे / ५ वर्ष 
वाधिक उपयोग- ३० दिन (१२ घढे प्रति दिन) ८ ३६० धदे 
झ्ौसत वापिक निवेश चल छ 2८ ३५००-०२१०० रुपये 
(१). श्रम लागत लागंत प्रति एकड़ 
खेत में कटाई, गटढे तथा स्टेक हेतु रु० पे० 
ठेके पर श्रम की लागत ( ५५% अर्थात्‌ हर भाग ) ४५.०० 
(२) .्रट॒ठो को बाघने के लिए रस्से पर व्यय च्न ७.०० 
(३) परिवहन लागत (थूथर खेत मे ले जाया 
जाता है, इसलिए कोई ब्यय नही) चर ०.०० 
(४). ग्रहाई छो छागत (प्रति घटा ) रण... पै० 
(क) प्रति घटा मूल्यहास श्ष्ड 
निवेश २६००४ १७ 
(ख) तिवेश पर ब्याज न्नक्य इन ० श८ 


(ग) मरम्मत लागत (४०% मूल्यहास का ) जद 


१३६ भारतोय कृपि-प्र्थव्यवस्था 





कुल प्रति घटा लागत व्ल _ ब३० 
प्रनुमानित गहाई-उत्पाद चल ३०० कि० ग्राम प्रति घटा 
१२०० कि» ग्राम के लिए समय ४ घटे 
*. प्रति एकड थुं शर लागत घ्न्क १३-२० 
(५)  थूशर के साथ युग्मन के लिए ट्ूंक्टर 
लागत १५ %० प्रति घटा १४०८४ ++ ६०.०० 
(६). श्रम लागत ४ रु० प्रति दिन (८-घटों के लिए) को दर पर ६ मजदूर 
(आधे दिन के लिए) स्स््ा ब्च्ड श्र३०० 
कुल हस्त कटाई लागत प्रति एकड +ू ._ रइेए २० 


नौंटः ग्रोंडिग की लागत इसमे सम्मिलित नहीं है | 

कुछ प्रवस्थाओं में जहाँ कृषक विद्य॒त्‌ मोटर चालित प्रेशर (गहाई मशीन) का मालिक 
है, कटे हुए गदूढों को उस स्थान पर ले जाना पड़ेगा जहाँ विद्युत स्रोत के समीप प्रेशर 
लगाया गया है। ऐसी अवस्थाओे मे गहाई-लागत ४३ २० प्रति एकड उपज है भर्थात्‌ कुल 
लागत ६५ रु० प्रति एकड होगी जिसमे परिवहत लागत शामिल नहीं है। गद्ठों को पुनः 
सम्हालने तथा प्रेशर तक लेजाने में अन्न की २२ से ३ प्रतिशत तक हानि होते का अनुमान 
है । यह हानि लगमग २२.५० रू० प्रत्ति एकड़ की होगी । प्रतः पजाब तथा हरियाणा मे गेहूँ 
की हस्त-कटाई, गहाई तथा भोसाई किसी मी स्थिति मे १०० रुपये प्रति एकड़ से कम नहीं है। 

कम्बाइन हार्वेस्टर के निष्पादन का मूल्याकन करते समय यह देखा गया है कि कम्बाइन 
मे से पअ्न्न की हानि ००४५ से १.०१ थी जबकि हाथ से की गई कटाई या बैल पभथवा 
विद्युन्‌ चालित भ्रेशर से की गई गहाई मे यह हानि ६ से € प्रतिशत है । कटाई मे विलम्ब 
होने से भौर फलस्वरूप ऋतु परिस्थितियों व श्रम उपलब्धता के प्रतिकूल होने पर धान्य के 
बिखरने के कारण यह हानि काफ़ी अधिक हो जाने की समावना होती है । भर्थतस्त्र कम्बाइन 
- द्वारा कठाई के पक्ष मे है जेसेकि निम्न से स्पष्ट है । 


(क) दस्ती कटाई लागत प्रति एकड १३७.२० रु० 
पान हानि प्रति हैक्टर (न्यूडतम ६१६) भ४,०० रु० 

१६१.२० रु० 

(ख) कम्बाइन द्वारा कटाई लागत प्रति एकड कर ७७ ४७ 
धान्य हानि प्रति एकड (अधिकतम १५८) 8.०० रु० 
जिम 

१.७० रू० 

(ग) प्रति एकड़ नेट बचत श४६ ५० रू० 


(घ) एक कम्बाइन द्वारा प्रति गेहें ऋतु मे बचत 
२१ दिन के लिए १२ घटे प्रतिदिन २१०८१२०८ १.६१ >८ १४६.५०--६०६४५४ रु० 
यह ध्यान देने योग्य है कि लागतों मे बचतें हित लाभो मे गिनी जाती हैं झौर प्रति 
ट्रैब्टर या प्रति मशीन फामे-प्राप्ति में दृद्धि का एक बड़ा भाग हैं । क्रियात्मकता-विश्लेषर 


यस्च्रीकरण १३७ 


में लागत-वचतों का शामिल करना सिद्धांत: मान्य है । जब मौसम किसान के विरुद्ध हो 
तो कम्बाइन वास्तविक फसल बचत कर्त्ता है । १६७० भें पजाव व हरियाणा मे कई लाख टन 
गेहूँ इसलिए खराब हो गया कि ठसकी शीघ्र गहाई न की जा सकी । अ्रभ्मी उपज खलिहानों 
में ही पड़ी थी कि वर्षा हो यई और बह फसल पानी में भोग जाने से खराब हो गई । इस 
खराब गेहूँ को बेचने मे कृूपकों को काफ़ी कठिनाई हुई और दाम मी कम मिले । मशीनों के 
'पयोग से इस प्रकार की हानि व जोखिम से बचा जा सकता है। सारणी ७.६ मे विद्युत 
चालित निजी नलकूप तथा रहट से प्राप्त जल की तुलनात्मक लागत का झनुमान लगाया ग्रया 
है । सारणी स्वतः स्पष्ट है और यस्त्रीकृत पस्पिग से प्राप्त होने काली लागत में बचत को 














दर्शाती है । 
सारणी ७.६ जल की लागत 
मद रहद (रुपये) निजी नलकूप 
(विद्युत चालित) 
१. उपस्कर ६०० ३००० 
२ निर्माण कार्य १२०० २१०० 
३. मूल्यछास (उपस्कर) १५% ६००० (0१०४४ ३००.०० 
४, भरृल्यह्वास (निर्माण कार्य) (0२% र४ड ०० ७9९०%४ २१०,०० 
५ ब्याज (कुल निवेश पर) १०%. १८० ०० &छ१०% ५१० ०० 
कुल नियत लागत र६४ ०० १०२०.०० 
६. भ्नुरक्षण व मरम्मत प्रू००० २५०.०० 
७ श्रम/विद्युत्‌ प्रमार १०२ दिन 
२२५ ₹० प्रतिदिन २२६ ५० ७३००४ ज्ञ. | 
(6 १४ पैसे 
१०२२.०० 
८. नियमित चारे के ग्रतिरिक्त 
चारे का व्यय (बलो के लिए) ६9 १/५० ,, , १४३ ५० नि पहन 
कुल प्रचालन कीमत ४२३०० हृरंपर ०० 
कुल लागतें (नियत व प्रचालन ) "3२७ ०० २२८२ ०० 
एक वर्ष मे जल निकास &७०० घनमीटर १०३,००० घंनमीटर 
१००० घनमीठर की लागत ७५.०० २२.०० 








घछोत : सारणों ५९, ५२ टो.दो. पति * “ए कम्पेरेटिव स्टढो ऑफ बंल इस्मिशन इत अलीगढ़ 
डिह्ट्रिक्ट इण्डिया” तथा प्रछग्रिक पत्र न० २६ कृषि-अपंश्ास्त्र विभाग, करनाल विश्वविद्यालय 


सारणी ७.६ में पप गृह की रखवाली करने का व्यय सम्मिलित नही है। बहुत से पप 
मालिकों ने उपस्करो की चोरी या बदले जाने की शिकायत को है । इसलिए इनके सिए 
रात के चौकीदार की आवश्यकता है | 


१३५ भारतीय कृपि- अर्थव्यवस्था 


लायत में बचतों के प्रतिरिक्त कूपक दूक्टर से किराया प्राप्त कर सकता है या जल को 
बेच सकता है श्रौर यदि ऐसा उचित फार्म-उद्दे श्यों के लिए किया जाता है तो यह प्राप्ति 
हितलाम में गिनी जा सकती है | यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि कृपि ऋण-छुविधाग्रो 
का लाभ उन्ही कूपकों को प्राप्त हो जिन्हे इनडी असली जरूरत है, न कि मुनाफाखोरो 
को । पिछले वर्षों भे कुछ ऐसी शिकायतें भी मिली हैं जिनमे कुछ कूपको मे ट्रैक्टर प्राप्त 
करने के शीक्र बाद उन्हें ब्लेक मे बेच दिया । कुछ लोगों का धन्धा ही यह बन चुका है । 
ऐसे व्यक्तियों पर कडी नजर रखने की प्रावश्यकता है । 

अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि ट्रैक्टर या मशीन का उत्पादन 
उफ्योग कम न रहे । ट्रैक्टर या भगीत के उपयोग को क्रिफायती बताने के लिए उप्तके 
उत्पादन-उपयोग की बढाना पड़ेगा | छोटे ग्राकार के फार्मों पर किसी मशीन का उत्पादन- 
उपयोग बहुत प्रधिक नही हो सकता $ बडे फार्मों मे मशीनों का अधिकतम उपयोग किया 
जा सकता है और यह उनका एक विशिष्ट लाभ है। क्षेत्र सहत (काम्पेक्ट) होने चाहिये 
ताकि परिवहन (ढुलाई) प्रभार कम हो झ्लौर परिवहन में लगने वाला समय न्यूतम हो । 

एक दूँ क्टर का एक से अधिक फार्मों पर उपयोग करके इसके उत्डादन-उपयोग को 
बढाया जा सकता है । ऐसा ट्रंक्टर को किराए पर देकर या उसका उपयोग सहकारी झ्लाघार 
पर करके किया जा सकता है। बहुत से छोटे कृपक सयुक्त रूप मे ट्रंक्टर या पप सेद को 
खरीद सकते हैं तथा उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रतः अभाज्यताओ, जोतो के सडन तथा 
कृषि को छोटी इकाइयो द्वारा खड़ी की जाने वाली कठिनाइयों का उचित हल 'संयुक्त स्वा- 
मित्व द्वारा सयुक्त उपयोग' ही है । 

प्रति फार्म उत्पादन-उपयोग मे दुद्धि बहुफलली कृषि झपना कर भी प्राप्त की जा 

सकती है । वास्तव में बहुफसली कृषि के लिए द्रत फार्म-क्रियाओ की झ्ावश्यकता होती है 
जिसके लिए ट्रंकटर शक्ति प्राय' जरूरी है ॥ यह ध्यान रखने योग्य है कि यन्त्रीकररणा उत 
क्षेत्रो मे जहाँ श्राश्वाप्तित धिचाई धभाप्त है, अधिकतम सम्भावनाएँ प्रस्तुत करता है। बहु- 
फ़सली कृषि को सफल बताने के लिए जल की समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धवा आव- 
भप्रयक है । जहाँ तक हो सके, मशीनों का सार वर्ष अधिक्रतम समय के लिए प्रयोग किया 
जाना चाहिये | मशीनो का उत्पादन-उपयोग रोपरा, निराई-गुडाई, कटाई तथा गुहाई भ्रादि 
क्रियाओं को करके भी बढ़ाया जा ख़कता है । ट्रंक्टरों की जुताई, हैरों चलाने, ढेले बन जाने; 
बीज बोने, शुहाई करने, वरत्ताने (ओताठे) तथा ढुलाई करने में प्रयोग किया जा सकता 
है । हाल के वर्षों में अनेक भ्रकार के विशिष्ट तथा भ्रधिक कार्यकुशल उपस्करों का विकास 
किया गया है । स्वचालित हार्वेस्टर (शस्य कतित्र), रोपण॒यन्त्र ठथा अन्य मशीनें कृषकों की 
कम लायतो पर अधिक क्षेत्रफलो की झुषि करने मे सहायता करती हैं | तो भी छौर अधिक 
दक्षता के लिए नवीन वैज्ञानिक उपकरणों और ओऔज़ारों के डिजाइन तथा विकास करने हेतु 
विशेष प्रयासों की आवश्यकता है | 

इस परिच्छेद का समापन करने से पूर्व दो तीन वातों पर विचार करना आवश्यक है | 
कौन-से फार्म द्रैंक्टर या इस प्रकार की मशीन का उपयोग करेगे और वे जो ट्रं क्र इत्यादि 
नही ले सकते, उनसे कितना लाभ उठा सकेंगे ?” कुछ विचारस्पीय प्रश्न हैं । एक बात स्पष्ट 
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है कि बह छूपक जो ट्रंक्टर लेगा, इसका उपयोग सबसे पहले झपने लिए करेगा और उसके 
बाद ही वह उसका उपयोग अपने फार्म से बाहर करेगा । वहू अतिरिक्त आय प्राप्त करने के 
लिए कितने समय के लिए मशीन (या ट्रैक्दर)को किराए पर देने के लिए तैयार होगा, यह 
उसके फामे के झ्राकार, ट्रैक्टर के श्रतिरिक्त उपयोग से टूट-फूट के जोखिम तथा किराए पर 
क्रियाओं को करने के लिए व्यापारिक प्रवन्ध करने की उसकी योग्यता व तत्परता पर निर्भर 
है। उत्तरप्रदेश, पजाव तथा हरियाणा में छुट-पुठ अनुमवो से ज्ञात होता है कि ट्रंक्टर-स्दामी 
कार्यबद-काल की समस्याओं से पूर्णेत्त. परिचित हैं और अपनी मशीनो का उपयोग करने मे 
सतर्क तथा सावधान हैं और बाहुर की सेवाझो को व्यवस्थित व्यापारिक झाधार पर करने 
के महत्त्व को समभने लगे हैं । ट्रैक्टर-स्वामियों को भुगतान की समस्याझ्रों का समाधान 
मी करना होता है । 

यद्यपि फार्मों के सचालन आकार के झनुसार ट्रैक्टरों के ब्तमान वितरण से सम्बन्धित 
कोई सूचना उपलब्ध नही है, फिर भी यह ज्ञातव्य है कि बड़े-बड़े कृपको ने ही ट्रैक्‍्दर लिए 
हुए हैं। कई कृपकों के पास एक से अधिक ट्रैक्टर भी हैं। पिछले दो तोस वर्षों में उन 
कूपकों को सी ट्रैक्टर घरीदने के लिए बैक ऋण उपलब्ध हुए हैं जिनके पास बहुत प्रधिक 
भूमि नही है । बैक इसे उहं श्य क्रे लिए कृपक की भूमि के मूल्य के आधे के बराबर तक 
ऋण दे देते हैं ॥ इस प्रकार जैसे-जैसे भूमि का मूल्य बडेगा, छोटे कृपक भी ट्रैक्टर प्राप्त 
कर सकेंगे । उदाहरणार्थ सिचित भूमि का मूल्य १२००० रु० से १५००० २० प्रत्ति हैंक्टर है 
और शक ३४ 89 (हां पावर) ट्रंकटर का मुल्य लगभग ३०००० रु० है । इस प्रकार उस 
कूपक को जिसके पास ५ हैक्टर या अधिक (कुल ६०,००० रू० की) भूमि हो, बैक से ऋण 
प्राप्त हो सकता है यदि वह भूमि को पाश्विक रूप से उपयोग करने के लिए तेयार हो । 

एक ३४५ ७ ट्रैक्टर, जिसका मूल्य लगभय २०,००० रुपये है, लगभग १५ वर्ष या 
१२,००० धण्टे चलता है । ऋण को यह राशि प्राय कूपक को १० वार्षिक किश्तों से प्रदा 
करनी होती है । वाधिक निवेश पर ६ प्रतिशत ब्याजभी देना होता है जो ट्रैक्टर के कुल 
मूल्य के ४ से ४ प्रतिशत के बराबर होता है । 

ट्रंकटर की कीमत--३० ,००० रुपये 


मूल्य > (7+8) 
रप 


वाधिक निवेश रू जहाँ ० कुल वर्ष हैं 


सं हुप १६४०० रुपये 


३०००० 


टूँ कदर के सूल्य की किश्त सर ज-३००० रुपये 


) २ ६१००१९६०८१ 


२३०० 





ब्याज (वापिक निवेश पर ६% स्ल्टडपर 


कुल किश्त स्कः कटे८५्‌ रुपये 
इस प्रकार इस ऋण को दस वर्षों मे चुकाने के लिए कृषक को लगमंग ४५०० रुपये 
की बाधिक किश्त अदा करनी पड़ेगी । यहाँ ट्रैक्टर के उपयोग की प्रति घण्दा लागत का 


१४० भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


परिकलन करना भी उपयुक्त होमा ॥ 
६७ पै० 
प्रति घटा मुल्य ह्वास-+३००००--१२००० -+ रे2० 
प्रति घटा ब्याज (वापिक निवेश पर) ज+ ैडे४०-२-मं ०० नत १८५० 
(प्रतिवर्ष में 5०० घंटे) 
ई'घन-तेल आदि ह से ४ लिटर॑ प्रति घंटा न ४.०० 
मरम्मत प्रति घटा (मूल्य ह्वास का १९०४४) ३.०० 


॥| 


१.३० 

इस राशि में प्रचालंक की मजदूरी शामिल नही है| यदि प्रचालक का वेतत २५० रु० 
प्रति मास हो तो प्रति घढ्य मजदूरी लगभग ४ रुपये बनती है। ट्रैवदर घर, बीमा तथा 
कर प्रभार प्रतिरिक्त हैं । इस प्रकार कुछ लागत कम से कमर १६ रुपये प्रति घटा है जो 
१२ रुपये प्रति एकड पड़ती है | ट्रैक्टर द्वारा जुताई का किराया १५ रू० से २० रुपये प्रति 
एकड तक है ! 

अनुभवों से ज्ञात होता है कि एक ३५॥७ का ट्रैक्टर दक्षता तंथा मिंतब्यय॑ से १२ हैक्टरं 
नेद क्षेत्र (अथवा २० हैक्टर कुल क्षेत्र) की कर्पण-प्रावश्यकताग्रो को ही पूरा कर सकता 
है । इसलिए जिस कूपक के पास कुल १२ हैक्टर भूमि हो, वह ट्रैक्टर से केवल अपनी 
झावश्यकताशों को हो पूरा कर सकता है ओर वह ट्रैकटर को किराए के लिए. तभी प्रयोग 
कर सकता है यदि वह टूँक्टर को लाभ-प्रलाम स्थिति (ब्रक इधिन पोइन्ट) प्रतिच्छेद बिन्दु ) 
प्र्थात्‌ ७००-८०० घढे प्रतिवर्ष से श्रधिक उपयोग करने के लिए तैयार हो । यदि वह 
मशीन को इस सीमा से अधिक समय के लिए चलाता है तो वह अधिक कार्यबद-काल का 
जोखिम उठा रहा है जिससे उसकी अपनी आगामी कृषि क्ियाप्रो पर प्रभाव पडेगा | जिस 
कृपक के पास ७ या ८ हैक्टर सिचित क्षेत्र है, उसके पास अपनी झावश्यकताओो को पूरा 
करने के बाद ५ हैक्टर की झ्रावश्यकताओं को पूरा करने का समय बच जाएगा तथा लाभ* 
प्रलाभ की स्थिति को प्रग्प्त करने के लिए वह इस सीमा तक मशीन का उपयोग कर सकता 
है । इसी प्रकार यदि ट्रक्टर मालिक के पास ५ हैबटर भूमि हो तो ७ हैवदर अतिरिक्त क्षेत्र 
की आवश्यकताग्रो को पूरा करने के लिए ट्रैक्टर को किराएं पर देगा। इस स्थिति में सब 
खर्च निकाल कर उसे लमभग १६०० से २००० रुपये तक का नेट लाम हो सकता है और उसे 
किश्त अदा करने में कुछ सुविधा प्राप्त हो सकेगी । उचित यही है कि ट्रैबटर उन कृषकों के 
पास बेचे जाएँ जिनके पास प्रपेक्षाकृत कम क्षेत्र हो ताकि वह इन दूँ क्टरों को कुछ समय 
के लिए किराए पर चला सके झौर बहुत छोटे कृषक भी दूं क्टर शक्ति के लाभ उठा सकें या ये' 
उन लोगों को वंचे जाएं जो इन्हे विशुद्ध रूप में किराए पर चलाएँ । इससे वे लोग भी इन 
मशीदों का लाभ उठा सकेंगे जो ट्रंक्टर नहीं खरोद सकते या जिनके पास ट्रकक्‍्टर नही हैं । 

कुछ प्रगतिशील कृपको का जिनके थास अपने ट्रँक्‍्टर हैं, यह मत है कि ट्र|क्टर तभी 
लाभकारी सिद्ध हो सकता है यदि उसे अपनी प्रूजी से खरोदा जाए क्योकि उनके मत के' 
अनुसार ऋण ली गई पूजी का ब्याज-प्रभार बहुत प्रधिक है जो इसे अलामकर बनः देवा 
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है और कुंधक सफल नहीं हो सकता । यहाँ इस बात का उल्लेंख करना उचित होगा कि 
कृषक दीर्घावधि ऋरा मुख्यतः केम्द्रीय विकास बेको से प्राप्त करतें हैं। १६६६ के अन्त 
तक इन बैकों ने ५००० दूक्टरो को खंरीदने के लिए ऋण दिये थे जबकि उस संमंय देश 
मै निजी स्वाभियों के पास ५४००० दूँकटर थे । इससे पता चलता है कि #वंटरो के कुल 
स्टाक के केवल ६ प्रतिशत को ही इन ऋणो से खरीदा गया और ६१ प्रतिशत टूक्‍्टर 
कूषको ने अपनी पू'जी से खरीदे । केन्द्रीय विफोस बैंकों ने मशीनरी तथा ट्रैक्टर खरीदने के 

लिए पिछले कुंछ वर्षों में निम्ने राशि ऋण के रूप में दी है 
सारणी ७७ कैन्द्रीय विकास बेको द्वारा मशीनरी की खरोद के लिए दिया गया ऋण 
(करोड रुपये मे ) 
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राशि १७ र१ २६ २५ २७ 
# अनुमानित 


अब वाशिज्यिक बैको ने भी कृंपि-ऋता सुविधाम्रों का विस्तार करना शुंहू कर दिया है 
परन्तु उनके द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर विक्रास बैकों की अपेक्षा भ्रधिक है भोर यह 
दर लगभग १२% हैं। (प्रंध्याय ८ भी देखे) 

विभिन्न राज्यो मे उद्योग कृषि निगम (एग्रो इन्डस्ट्रोज कॉरपोरेशन) स्थापित किए 
पंये है जो ट्रैक्टर तथा कृषि मशीनरी को 'किराया-खरीद' (हायर परचेज) प्राधार पर 
क्पको को सप्लाई करते है । पिछले वर्षों मे १० 5० करोडे हपये की मंशीनरी किराया" 
खरीद भ्राधार पर वितरित की गई है । अनेक राज्यों मे मशीनरी को किराए पर देने के 
लिए 'मशीनरी ग्रमिन्रेय केन्द्र' (मशीनरी हायर सेन्टर्स) भी खोले गए हैं। छोटे क्ृपक इनसे 
लाभ उठा सकते हैं । 

यन्त्रीक रण के अर्थंतन्‍्त्र पर विवेचन को समाप्त करने से पूर्व एक चेतावनी देना आव- 
श्यक है । कृषि के यम्त्रीकरण-कार्यक्रम को पूरे उत्साह से चलाया जाता जाहिये परन्तु यह 
ध्यान रहे हि काम भ्रन्धा धुंध या अविवेक से ने हो । प्रव्यवस्थित अथवा प्विवेकी यन्‍्जी- 
करण कृपक की सहायता करने के बजाए उसकी कठिनाइयों को बढायेगा । उदाहरणार्थ 
सेम वाली भूमि पर ट्रैक्टर ठोक भकार से कार्य नहीं कर सकते। आज से कुछ बर्ष पहले 
हरियाणा में जिस कृपक ने भी हरियाणा राज्य विद्युत्‌ वोर्ड के पास २५०० रु० की 
राशि जमा करा दीं, उसको नतकूप के लिए बिजली दे दी गई, बिना इस जाँच पड़ताल के 
कि भूमि मे पर्याप्त जल उपलब्ध है या नही ओर वह इसके लिए उपयुक्त भी है या नहीं । 
फल यह हुप्रा कि कई नलकुपों से ज॑ंल की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त नहीं हो रहो । कहने का 
अभिप्राय यह है कि कूषक को अपने कुएँ पर पम्प्सेट तभी लगाना चाहिए यदि कुएँ मे 
भरोसे युक्त तथा प्रचुर जल की मात्रा विद्यमान हो । तभी पम्पसेंट में अतिरिक्त निवेश को 
चित्त ठद्वृराया जा सकता है! कुओ का निर्माण दो प्रकार से अविवेकपूर्स हो सकता है। 
पए कुएँ का निर्माण अवांछनीय है यदि वह पुराने (मोज़ूद) कुएं के जल को सप्लाई को 
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कम करने का कारण बनता है। दूसरे कुओ्ों का निर्मास सामूहिक रूप में भी प्रविवेकों हो 
सकता है । यह तव होता है जब उपलब्ध भूमियत जल-सत्तापनों द्वारा घारण योग्य सख्या से 
श्रधिक कुझों का निर्माण किया जाए। दोनो स्थितियों में निवेश ग्रनुचित व दोषयुक्त ही 
माना जाएगा । जल स्राघनों की मुखवत्ता तथा मात्रा को प्राँक लेना चाहिये। यह प्रावश्यक 
है कि भूमिगत जल-ससाधनो को उत्कुप्टता तथा मात्रा से सम्बन्धित विश्दसनीय सूचना का 
ग्रामानुसार तथा खण्ड अनुसार निर्धारण कर लिया जाए। सक्षिप्तत: भूमिगत जल-मर्वेक्षणो 
को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये और यन्त्ीकरएः सुहृढ़ मनुसधात तथा खोज पर 
आधारित होना चाहिये । अ्स्वेषी नलकूप सस्यान राज्यों को तकनीकी नेतृत्त्व प्रदान कर 
सकता है और इस दिशा मे उनके कार्य को समन्वित कर सकता है । ४ 


७ १३ यन्मीकरण के लिए सरकारी मशीनरी 

पिछले हुछ वर्षों से सरकार कृपि-यन्त्रीकरण के विकास (विस्तार) पर विशेष ध्यान दे 
रही है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने १६६३ में कृषि मशीनरी एवं ग्लौजार बोर्ड स्थापित 
किया । राज्य स्तर पर उन्नत मशीनरी के कार्यक्रमों का निरीक्षण तथर मार्यदश्शन करने के 
लिए विशेष कृषि मशोनरी-कक्षों को स्थापना की गई है | तो भी कार्य क्रम को विभिन्‍त्र प्रकार 
की कठिनाइयों का सामना करना पडता है जंसे उपस्करों में उपयुक्त डिज्ञाइनों का झ्रभाव, 
निर्मास की कचो लागत, मरम्मत, भनुरक्षण तथा फालतू पुर्जों को सप्लाई के लिए पर्याप्त 
सुधिधाओों का प्रभाव तथा भानकीकरण फा न होना प्रादि । कूपि इजीनियरी में अनुसंधान 
को तेज़ करने, कूपि उपस्करो की रचना के प्रबन्धो मे सुघार लाने तथा वितरण एवं देखभाल 
के लिए बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कृषि मशीनरी को'किराया- 
खरीद' आधार पर सप्लाई करने के लिए तथा प्रन्य सम्बन्धित तकनीकी सेवाएँ प्रदान करने 
के लिए लगभग सब राज्यो में कूपि-उद्योग निगमो को स्थापना को गई है ) कृषि यन्त्रीकरण 
के विकास हेतु सुबद्ध कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों मे मशीनरी किराया व सेवा 
केन्द्र खोले गए है । इन निग्रमों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो ने ५०:४० के आधार पर 
पू'जी लगाई है। 

हाल ही में कुछ व्यापक कार्यों को व्यवस्था के लिए कृषि-मशीनरी एवं ओऔजार बोर्ड का 
पुनर्गेडन किया गया है | बोई के निम्न कार्य है; 

(१) दूँकठर, पावर टिलर तथा कूपि-उपस्करो आदि के निर्माण, स्विर्तिग तथा देख- 

भाल से सम्बन्धित कार्यक्रम, 

(२) इन मशीनों को उपलब्ध कराने तथा वितरण के प्रबन्ध करना, 

(३) ऋण-आवश्यकताओों को पूरा करना, 
तथा (४) यनन्‍्त्रीकरण को फंलाना व लोकप्रिय बनाना । 

ऋणाु-सुविधाओं को व्यापक स्तर पर प्रदान कराने के लिए 'कृषि वित्त निमम' भी 
स्थापित किया गया है । 


अध्याय ८ 


कृषि-उधार 


प.ह आय पर उघार ब टैक्नॉलोजो का प्रभाव 


कृषि-उत्पादन में द्व॒न वृद्धि प्राप्त करने के लिए सघन व बहुफंपली कृषि झपनाने की 
आवश्यकता तथा वैज्ञानिक ज्ञान एव टेक्नॉलोजो के महत्त्व का विवेचन पहले ही किया जा 
चुका है। प्रौद्योगिकोय प्रस्फोट, जो उर्वेरकों की मारी मात्रा के झनुप्रयोग, सिंचाई के झ्ाव- 
श्यक उपयोग तथा दक्ष जल-प्रवन्धन, भ्रधिक् उपज देने वाली किस्म के बीजो, जीवनाशी 
पद्यर्थों तथा यांत्रिक शक्ति के उपयोग व उन्नत फार्म रीतियो आदि द्वारा निरूपित होता है, फार्मों 
पर एक पर्याप्त ग्राघारिक सरचना की कल्पना करके चलता है | अंत” सघन व बहुफसली 
फ्ृषि के लिए. निविष्टियों के नवीन पैकेज को खरीदने की आवश्यकता होती है| कृषि« 
विकास की सक्रमर्ए-ग्रवस्था (ट्रांजीशनल स्टेज) मे केदल कृपक को आधुनिक निविश्टियों वे 
नवक्रियाओं को अपनाने के लिए ही तेयार नहीं करना पड़ता, बल्कि इन निविष्टियों को 
पर्याप्त मात्रा तथा ठीक समय पर उपमोग करने व खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी 
देनी पड़ती है ताकि कृषि मे तकतीकी परिवर्तन को बनाए रखा जा सके और इसे तेज किया 
जा सके ८ बित्त के बिना ग्राघुनिक टैक्नॉलोजी के थनुप्रयोय की इच्छा को कार्यान्वित नह 
किया जा सकता । हाल ही में किए गए ग्रनेक श्रानुमविक अध्ययन इस बांत को पुष्टि 
करते हैं । 
हाल ही में देश के विभिन्न भागो में भिन्न-भिन्न आकार के फार्मों की आय पर उघार व 

टेकनॉलोजी के प्रभाव की जौँच करने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में 
चार भिन्न अ्रवस्थाप्रों मे फार्मों के प्राय स्तरो को तुलना की गई है। झाय का अनुमान 
लगाने हेतु प्रत्येक प्रवस्था मे इष्टतम फार्म-योजना तैयार की गई। उक्त भझवस्याएँ निम्न- 
लिखित है :-- 
अवस्था ऋरमांक २-इसमे वर्तमान धसाघनों और टंइनॉलोजी: का ही उपयोग किया यया तथा 

उधार का सहारा नही लिया गया । इसे 'उघार-रहित चालू टैब्नॉलोजौ' की प्रवस्वा 

कहा जा सकता है। इसमे “उधार! उपलब्ध नही था । 
प्रदस््या ऋराक २-इसमे वर्तमान ससाधनो और टंक्नॉलोजो का उपयोग किया गया परल्तु 

साथ में उधार का सहारा भी लिया गया । इसे “उपार-सहित चालू टेक्नॉलोजो' 

की झवस्था का नाम दिया था सकता है। पर्थात्‌ भ्वस्था न० १ के साथ-साथ 

उधार को व्यवस्था भी को गई। 
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अवस्था फ्र्भाक ३-यह्‌ ग्रवस्था 'उधार-रहित उन्नत टेवनॉलोजी' के उपयोग की थी | यह 
ग्रवस्था पहली अवस्था से इस प्रकार से भिन्न थी कि इसमे चालू टेक्नॉलोजी उन्नत 
टैक्नॉलोजी द्वारा प्रतिस्थापित की गई ,जो भर. उ. कि. बीजों, उर्वेरको तथा सिंचाई- 
सुविधाओं द्वारा जानी जाती है। इसमें उधार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी । 

पझवस्था कफ्रमाक ४-यह अवस्था 'उधार-सहित उन्नत टेबनॉलोली' के उपयोग की थी । 
अवस्था नम्बर ३ में अतिरिक्त उधार को भी व्यवस्था थी । 

अध्ययनों के निष्कर्प सक्षेप भें इस प्रकार हैं -- 

(॥) यह देखा गया कि अवस्था २ के अ्तर्गत प्राप्त आय अवस्था १ के ग्रन्तगंत प्राप्त प्राय 
से बहुत अधिक है | इससे स्पष्ट होता है ऊि टंक्‍्नॉलोजी के वर्तमान स्तर पर भी 
'उधार' के पर्याप्त उपयोग से कृपकों की आय में काफी वृद्धि हो सकती है । कई 
फार्मों में यह वृद्धि १०० प्रतिशत से भी अधिक थी । साधारण स्थितियों में भी यह 
वृद्धि २० से ४० प्रतिशत तक हुई । 

(॥) अवस्था ३ के फलस्वरूप झ्राय में कोई विशेष बृद्धि नही हुई । भ्वस्था १ की अपेक्षा 
यह बूद्धि केवल नाममात्र ही थी (शून्य से ५ प्रतिशत तक) । इससे स्पष्ट है कि 
“उधार-रहित उन्नत टेक्‍्नॉलोजी' का उपयोग फृपकों की झ्राय में विशेष वृद्धि करने में 
सहायक नहीं होता । 

(॥॥) प्रवस्था ४ में अवस्था ३ की अपेक्षा आय से बहुत वृद्धि हुईं ॥ कई फार्मो पर अ्रवस्था 
४ के अन्तगंत प्राप्त आय झवस्था हे की आय के दूनी से भी अधिक थी । इससे सिद्ध 
होता है कि 'उघार सुविधा-सहित उन्नत टेक्नॉलोडो ” कृषकों को झाय में बहुत 
भ्रधिक वृद्धि करतो है ! 

(४) झवस्था ४ के अन्तर्गत प्राप्त झाय अवस्था २ की ग्राय से बहुत अधिक होती है 
अर्थात्‌ कहने का अमिप्राय यह है कि 'उधार-सहित उन्नत टेक्‍्नॉलोजी/ में 'उघार 
सहित चालू टेक्‍नॉलोजोी' स्तर को अ्रपेक्षा बहुत अधिक आय प्राप्त होती है। इस- 
लिए कृषि-प्राय मे वृद्धि हेतु केवल उन्नत टेकक्‍्नॉलोजी अपनाना ही जरूरी नही बल्कि 
उधार-सुविधाग्रों का उपलब्ध कराना भी झ्ावश्यक है । 

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि टंक्‍्नॉलोजी की वर्तमान अ्रवस्था मे भी उधार का 
बृह॒त्‌ शक्‍्य बाज़ार (लाजं पोटेन्शियल मारकेट आफ क्रेडिट) मोजूद है और कृषि मे अधिक 
तकनीकी विकास के फलस्वरूप इसमें तेज्ञ विस्तार होगा ॥ उधार-सुविधाओ्रो के बिना उन्नत 
टंक्‍नॉलोजी का प्रचलन कृपको की झाय पर सार्थक प्रभाव नहीं डालता 4 इसलिए उन्नत 
टेक्नॉलोजी के फल को प्राप्त करने के लिए उधार-सुविधाओं का विस्तार करने हेतु विशेष 
प्रयास करने होगे । 


८-२ उधार तथा कृषि-विकास 

वित्त, कृषि के विकाम भे सदा ही प्रमुख उपादान रहा है, परन्तु हाल के प्रौद्योगिकीय 
प्रस्फोट के सदर्भ मे इसको भूमिका भ्रधिक व्यापक हो गई है ) उचित समय पर तथा पर्याप्त 
परिमाण में उधार उत्पादन की प्रथम आवश्यकता है । यह वह निविष्टि है जो कृषक की 


कुपि-उघार श्ड५्‌ 


प्रन्य निविष्टियो को अनुप्रयुक्त करने मे सहायता करती है, (जो कृषि के आधुनिकीकरण के 
लिए जछरी हैं) | यही कारण हैं कि उधार, जो प्रति हैकटर कर्ज दी गई राशि द्वारा व्यक्त 
किया जाता है, कृषि के श्राधुनिकीकरण का महत्त्वपूर्ण द्योतक है। ग्रतः हमारे विश्लेपण के 
लिए सहकारी उधार का परिमास्य कृषि के आधुनिकीकरण का उचित सकेतक है । सहकारी 
उधार का परिमाण कृषक की झात्म-सहायता की इस श्राधुनिक एवं लोकतात्रिक सस्था को 
सफलतापुवेक चलाने तथा विकास के इस आधुनिक साधन से लाभान्वित होने की क्षमता का 
परिचायक है । 

यह उचित ही है कि भ्राधुनिकीकरण के इस महत्त्वपूर्ण सक्तेतक तथा उत्पादिता में 
वृद्धि के बीच सम्बन्ध का अध्ययन किया जाएं । अतः इस सदर्भ में हमे इस बात का अध्ययन 
करना होगा कि उत्पादिता-सवृद्धि तथा सहकारी उधार एक दूसरे को किस प्रकार से 
प्रमावित करते हैं तथा उनके बीच सम्बन्धों से क्या निष्क्प निकलते हैं। इस प्रकार का 
विश्लेपण अन्तर-राज्य अ्न्त्ररों पर मो प्रकाश डालेगा | सारणी ८ ६ में विभिन्न राज्यो मे 
उत्पादिता-सवृद्धि तथा प्राथमिक समितियो से प्राप्त उधार के झाँकडे दिये गये हैं । 


सारणी ८१ कृपि उत्पांदिता-सवृद्धि तथा सहकारी उधार 











राज्य सदृद्धि-दर कोटि. धभ्राथमिक सप्तितियों दरा कोडि 

(१६२५२-५३ से १६६४-६१) दिया गया कर्जा (१६६६-६७) 
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खोव: घारणी ५-१७, इन्डियत एथ्रोकल्चर इत द्रोफ, १०वाँ संस्करण तथा भार. बी. बाई केरल के 
कड़े खेद रदित नहों। 


१४६ भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


उपरोक्त प्रॉकड़ों का विश्लेषण करने से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालें जा 
सकते हैं . 

(१) विभिन्न राज्यों में प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा दिए गए प्रति हैक्दर कर्णों 
में काफो अधिक अम्तर हैँ। इन अन्तर्राज्य घन्तरों का परास काफ़ी श्रधिक है। 
पजाव से प्रति हक्‍्टर सहकारी उधार ४5८-१ रुपये है जबकि राजस्थान में यह 
केवल ४ ५ रुपये है ॥ 

(२) दूसरा निष्कर्ष यह है कि प्रान्भ्रप्रदेश व बिहार को छोड कर जिन राज्यों मे 
उत्पादिता की सवृद्धि-दर ऊँची है (प्रर्थाद्‌ भ्खिल भारत झौसत से अधिक है), 
उन राज्यो मे प्रति हैकटर कर्ज़ा का उपयोग भी ऊँचा है । उत्पादितासंवृद्धि मे 
प्रथम सात राज्यो मे से पाँच राज्य (गुजरात, तमिलनाडु, मैसूर, पजाब, महा» 
राष्ट्र) कृषि उधारअप्राप्ति की दृष्टि से भी उच्च कोटि मे हैं। 

(३) क्ृगमग उन प्रब राज्यों में जहाँ उत्पादिता-सवृद्धि की दरे न्यूच रहो हैं वहां 
सहकारी उधार का प्रति हँक्टर परिणाम भी अखिल भारत झौसत से कम 
रहा है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुछ राज्यों मे उत्पादन-प्रस्फोट तथा झाय-सुघार का 

वहाँ प्राप्त उधार-सुविधाश्रो से निकट का सम्बन्ध है। जहाँ एक झोर उत्पादन मे वृद्धि 
झाधुनिक निविष्टियो के उपयोग को प्रोत्साहित करती है और उधार के लिए प्रधिक माँग 
को उत्पन्न करती है, वहाँ उधार सुविधाएँ आनुवंशिक-रासायनिक संयोजनों को अपनाने के 
लिए प्रेरित करती है । 

उत्पादिता-सवृद्धि-दर तथा कर्ज राशि के बीच सम्बन्ध का एक बेहतर मापस्पियमैंन कोटि 

सहसम्बन्ध गुणाक! है । यह सह-सम्बन्ध विभिन्न राज्यो के भ्ौकडो के कोटि-निर्धारण द्वारा 

ज्ञात किया जाता है। सारणी ८ १ से दिए गए आँकडो के आधार पर (केरल को छोड़ कर) 

उत्पदिता-वृद्धि-दर तथा प्राप्त कर्ज के बीच कोटि सहसम्बन्ध गुणाक ०७६ पाता है जो 
सारणी ५.२ कृपि-उधार-समितियों द्वारा दिए गए कर्ज 








यर्ष कर्ज (करोड़ रुपये) सकत्न शस्य क्षेत्र प्रति हैक्टर 
(करोड हंक्टर) कर्जो (रपये) 
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खोत. सारणी १०.१३ (६३) इन्डियन एड्रोकल्चर इन द्रोफ ६०वां सस्करण तथा आर, बी. आई. 


कृपि-उधार १४७ 


०.४ से भ्रधिक है तथा इनके बीच पर्याप्त साहचयं का परिचायक है। संक्षेप भे हम कह 
सकते हैं कि उधार-सुविधाश्रों की उपलब्धता कृषि के आधुनिकीकरण तवा कृषि के विकास 
के लिए आवश्यक है । सारणी ८२ मे पिछड़े कुछ वर्षों मे कृपि-उधार-स मितियों द्वारा दिए 
गए अ्रल्प अवधि सथा मध्यम अवधि कर्जों का विवरणा दिया ग्रया है । 

“सारणी 5.२ से स्पष्ट है कि पिछले १० वर्षो में सहकारी उधार समितियों द्वारा दिये गये 
झल्प भअ्रवधि तथा मध्य अवधि ऋण में १५८ प्रतिशव की वृद्धि हुई है। परन्तु उपरोक्त 
सारणी भे दिये गये कालिक आऑकडे विश्लेपण के उड्दे श्य हेतु तुलना योग्य नही है क्योंकि 
उक्त ग्रवधि के दौरान कृषि-उत्पादन तथा कोमतो में हुई बृद्धि का हिस्ताब नही संगाया 
गया । तुलना के लिए १६६०-६१ के दौरान दिए गए फार्म-कर्जा के आँकडों का उस समय 
से हुई कीमतो में वास्तविक वृद्धि तथा कृपि-उत्पादत मे वृद्धि [प्र्थात्‌ पूँजी प्रधानता (कैपिटल 
इनटेन्सिवर्नेंस) में वृद्धि] द्वारा स्फीतीकरण किया जा सकता है। इन दस वर्षों में कीमतों 
में लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अभ्रवधि मे क्ृपि-उत्पादन में २४ प्रतिशत 
बुद्धि हुई है । शत, १६६६-७० वर्ष के सदर्म मे १६६०-६१ के कर्जा का स्फीतीकृत अनुमान 
( इनफ्लेटेड एस्टीमेट ) ४५२ करोड रुपये होता है ( २०२७)३८ न 52% 8 र्‌ प्र )। 
अतः नवीत निविष्टियों के उपयोग के बावडूद पिछले दस वर्षों में सहकारी समितियों द्वारा 
दिए गए कर्ज के परिभाण के स्‍तर में केवल २० प्रतिशत की द्वी वृद्धि हुई हे । हम सहकारी 
समितियों के निष्पादन का विवेचन बाद मे करेंगे । यहाँ यह कहना काफो है कि पूजी का 
अपर्याप्त व अदक्ष उपयोग मारत से न्‍्यून कृषि-उत्पादिता का मुझ्य कारण है तथा भारतीय 
कृषि के आधुनिकीकरण के लिए बहुत ग्रधिक अतिरिक्त ऋग की आवश्यकता है । 


छ.३ कूपको की उधार-भ्रावश्यकताए 


परम्परागत हृपि में पूजी अर्थात्‌ उधार का भाग भूमि तथा श्रम की भ्पेक्षा कम 
महत्त्वपूर्ण होता है । फार्म-प्रवन्ध ग्रध्ययन्नों से पता चलता है कि मारत में विभिन्न राज्यों में 
फार्मसों पर कुल निवेश में भूमि का माग लगमग तीन चोथाई (श्र्थात्‌ ७५ प्रतिशत है) । 
प्रायः पृ"जी का स्वरूप ऐसा होता है जिसका वित्तपोषण (फाइनेंस्तिंग) परिवा श्रम के 
उपयोग द्वारा होता है| भूमि के लिए दाजार नगण्य होता है क्योकि यह उत्तराधिकार द्वारा 
प्राप्त होती है । इसी प्रकार श्रम को छोड़ कर क्रीत निविष्टियों का उपयोग भी लगभग 
मगण्य ही होता है । परम्परागत कृषि में वित्त कह उपयोग कृपि-कार्यो के विस्तार की अयेक्षा 
अधिकतः मरणु-पोपण के लिए किया जाता है ॥ यह वित्त परम्परागत ऋणदाता, ग्राम- 
व्यापारियों, मित्रों तथा सम्बन्धियों से प्राप्त होता है। बह उपज बेशो के नंडार, विपणन 
तथा परिष्करण के लिए भी उपयोग में लायर जाता है ताकि उपभोक्ताओं को सारा वर्ष 
अनाज वे सप्लाई को जा सके। इन व्यापारिक ब्ावश्यक्षताग्रो के अतिरिक्त कृषकों की 
नकद झावश्यकताो को पूरा करने के लिए कृपि-उधार की आवश्यकता द्वोती हैं । निर्वाह- 
मात्री कृषि मे ये झावश्यकताएँ झाय की अपेक्षा अधिक होती हैं । ऋषि-उत्पादन में मौसमीपन 
के कारण उधार प्रावश्यकताएँ घटती बढती हैं। कृपकों की निर्वाह-उथार पर निर्मरता 


श्थ्द भारतीय कृपि-पर्थव्यवस्था 


तथा उनकी बचत करने की न्यून क्षमता कर्णों की अ्रदायगी (को प्रतिदान क्षमता) में 
भ्रनिश्चितता उत्पन्न करती हैं। ये कारण ही ऋश-ग्रस्तता, ऊँची व्याज दरों तथा निर्घनता 
के कुचक्र को जन्म देते हैं । ः 

आधुनिक कृषि मे क्रीत निविष्टियों अर्थात्‌ उन्नत वीजो, उर्वरको, कीटवाशी पदार्थों, 
यन्त्रो, उपस्करो, भ्रतिरिक्त श्रम तथा सम्बद्ध निविष्टियों का उपयोग किया जाता है। इपिं 
उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि कौ सफाई, सिंचाई तथा भू-समतलत झादि में निवेश झाव* 
श्यक हो जाता है । प्रगतिशील कृषि फार्म-भूमि तथा खेती की तकनीकों (प्रविधियों) में 
सतत सुधार की माँग करती है और कृपक को इस प्रकार के सुधार के भ्रारभिक तथा प्रावर्ती 
व्यय को पूरा करने के लिए वित्त का भ्रवन्ध करना पडेगा | इसके झतिरिक्त भू-राजस्व की 
झ्रदायगी तथा कटी फसल को मडी में ले जाने के लिए मी वित्त की आवश्यकता होती है । 
श्रत उद्दे श्य अनुसार उधार, उत्पादन-उधार (प्रोडक्सत क्रं डिट), उपभोग-उघार (कन्ज्रम्प* 
सन क्रेंडिंट) तथा विकास-उधार (डेवलपमैंट क्रेडिट) में वर्गोकृत किया जा सकता है। 
कृषक की सामान्य उधार-प्रावश्यकताओ में उत्पादद व उपमोग दोतरे तत्त्व सम्मिलित होते 
हैं । कृषि-उत्पादन को बनाये रखने व बढाने के लिए लिया गया कर्जो प्रथम वर्ग का है 
जबकि परिवार की जीविका के लिए निर्वाह-ऋण दूसरी श्रेणी के हैं। विकास-उधार की 
सहायता से कृपक फार्म-भूमि की उन्नति, रक्षा तथा उसका बेहतर उपयोग कर सकता है । 
भू-स्वामित्त्व-उधार तथा भू एबं जल-सरक्षणा कर्जो इस लक्ष्य की पूि में सहायक हैं। यह 
बात ध्यान देमे योग्य है कि उत्पादन-उधार इतना भ्रवश्य होना चाहिये कि फल मौसम के 
दौरान कृपक तथा उसके परिवार का भरण-पोषण भी कर सके । 

इसी प्रकार से उधार लिये हुए कर्ज प्रल्प प्रवधि, मध्य अवधि तथा दीर्धावधि के लिए 
हो सकते हैं । यह बात कर्जी को वापसी को झवधि पर निर्मेर करती है | उदाहरणतः बीजों, 
उबे रको, कीदनाशी पदार्थों या भू-राजस्व व लगान की अदायगी या फसलो को मडी तक 
ले जाने के लिए लिये गये कर्ज को एक वर्ष के भीतर हो वापस किया जा सकता है प्र्थाव 
इन ऋणशो का फसलों की बिक्री के तुरस्त बाद भुग्रतान किया जा सकता है । यन्त्रों व उप 
स्करो को खरीदने तथा भूमि मे अ्रल्प सुधार लाने के लिए लिये गये कर्ज ३ से ५ वर्ष के 
अन्दर वापस किए जाते है, इसलिए मध्य झवधि कर्ज़ कहलाते हैं । भूमि में स्थायी सुधार 
लाने के लिए या ट्रैक्टर व नलकूप आदि भारी मशीनरी को लगाने के लिए उधार ली गई 
राशि का भुगतान करने के लिए दीघं समय को आवश्यकता (७ से १० वर्ष तक) होती है । 
सामान्यतः कृपषक को इन ऋणो को जमानत के रूप में अपनी भूमि रेहन रखती पड़ती है 
झौर वह ऋण की राशि को ब्याज के साथ आसान वाषिक किश्तों में अदा करता है । 


८.४ उधार-आझ्ावश्यकताओ का प्रावकलन (अनुमान) 

सघन कृपि-विकास-कार्यक्रमों मे बड़े प॑माने पर उधार-समर्थंन॑ की उछरत पर बहुत बल 
दिया गया है | नवीन बीज-उ्ंरक टेक्‍्नॉलोजी तथा सम्बद्ध आधुनिक निविष्टियो के कारण 
भारतीय कृषि की उधार-आवश्यकताओ्ो में काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न सस्थापरो तथा 
व्यक्तियों द्वारा चौथी योजना के अन्त अर्थात्‌ १६७३-७४ मे झभीष्ठ अल्प अवधि उधार के 
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अनेक ग्रमुंपांन लगाए गए हैं। उदाहरणायं सहकारिता से सम्बन्धित कार्यकारी दल का 
यह अनुमान था कि इस उद्देश्य के लिए १८०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । कृषि- 
थिभाग ने निविष्टि उपभोग-लक्ष्यों करे ग्राधार पर भी इसी राशि का प्राककलन किया है। 
अ्रधिक पैदावार तथा बहुफसली कृषि के आ्राधार पर ये अनुमान १५६७ करोड रुपये के हैं । 
अनुमान मात्र कृपि-व्यवसाथ हेतु उधार-प्रावश्यकताग्रो के लिए थे और इनमें कृपीतर तथा 
घरेनू ब्यय के लिए अ्भीष्ट राशि को सम्मिलित नहीं किया गया । यहाँ यह बताना उचित 
ही होगा कि पिछले कुछ वर्षों मे क्ृपकों द्वारा लिये गये कुल उघार का लगभग ५० प्रतिशत्र 
उपभोग-पहे एथो श्रर्थात्‌ परियार फे जीवम-मिर्वाह सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए था । 
अल्प श्रवधि कृपि-उधार की झ्रावश्यकता्रो का प्रावकलन करते समय निम्नलिखित 
श्राती पर ध्योन रखना चाहिये :--- 


(१) 


(२) 


(२) 


(४) 


(५) 


सब कृषकों को अल्प अ्रवधि उधार की आवश्यकता नहीं होती । केवल छोटे 
कृषकों को, जो भ्रपने ससाधनो से अपनी आवश्यकताओं को पूरा नही कर सकते, 
इस प्रकार के आ्राधार की ज़रूरत होती है । 

उधार लेने वाले कृषक अभीष्ट निविष्टियों के कुल मूल्य का १०० प्रधिशत कर्ज 
मे प्राप्त मही करते | उनमे से कुछ एक इन निविष्य्यो का काफी भाग ग्रपने 
ही ससाधनो से खरीद सकते हैं । उर्दृरक, कीटनाशी पदार्थ तथा अधिक उपज 
देने वाली किस्मो के बीज मुख्य तथा महंत्वपूर्ण निविष्टियाँ हैं जिन्हे बाजार से 
खरीदना पड़ता है। पुरानी किस्मो के बीज व खाद कृपको के झपने पास उनके 
घरेलू साधनों से उपलब्ध होते हैं | वे इन्हे अपनी फसलो तथा फार्म पशुओं से 
प्राप्त कस्ते है। इससे स्पष्ट है कि मुझुय निविष्ठियों के लिए वास्तविक उधार- 
आवश्यकताएं उनके कुल मूल्य का लगभग ५० प्रतिशत होतो हैं । 

हमारी काफी मानव-शरक्ति हमारी कृषि में लगी हुई है ग्लोर कृषि के छोटे प्राकार 
के वारण बहुत से कृषक मानव तथा परशु-अ्रम पर कोई खर्च नही करते | फार्म 
में प्रावश्यक श्रम-परिवार के सदस्यों द्वारा सप्लाई किया जाता है । बड़े कृपक 
मो इन दायित्वों को अपने साधनो से दी पूरा करते हैं । इसलिए अनुमान लगाते 
समय समृद्ध कृपकों को हालत में इन ब्ययो तथा भूमि लगाने, भू-राजस्व तथा 
विपणन-विंत्त आदि विविध खर्चों की उप्रेक्षा की जा सकती है | पढे भी ध्यान 
देने योग्य है कि प्रगतिशील कृपको की (जिन्होंने नवीन रीतियों तथा नवक्रियाग्रो 
को प्रपत्र लिया है) वित्तीय हालत काफी सुधर गयी है ! 

अनुमान सामान्यतः निविष्टियों के उपमोग लक्ष्यो पर आ्राघारित हैं और वास्त- 
विक उपभोग के झाघार पर आकलित नहीं किए जाते । ये लक्ष्य तकनोको 
प्रगति के विभिन्न स्तरो को ध्यान में रखते हुए फप्तलवार या छ्षेत्रवार निर्वारित 
किए जाने चाहिए । पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में फललवार उधार- 
आावश्यकताप्रो के अनुमान आकलित किये गये हैं। 

अल्प प्रवधि उधार फसल के अन्त में वापस किया जाना होता है श्रौर दोहरी व 
बहुफतली कृषि की स्थिति में इस कर्ज को बार-दार लगाया जा सकता है गौर 


१४५० भारतीय कृपि-प्र्थव्यवस्था 


अतिरिक्त फतलों के ज्िए उपयोग में काया जा सकता है। अतः दोहसी गणना 
को टाला जाना चाहिए तथा उधार प्रावश्यकताम्रों का झ्नुमाम लगाते समय 
दोहरी फसल के क्षेत्रफल के प्रतिश्यत के वरावर छठ देनी आहिये । 

(६) इसी प्रकार कृपको की स्वपोषी वित्त-(सेल्फ फाइनेंसपिग-प्रातरिक वित्त) क्षमता 
में छुघार का भी घ्याव रखना चाहिये ! कृपक को स्व-ऋणादान-क्षमता (सेल्फ 
बोरोविंग कैपेसिटी) मे सुधार प्रति व्यक्ति कृपि-उत्पादन में वृद्धि छारा निवन 
होता है। घारणी ८.३ तथा ए.४॑ मे अल्प अवधि उथयारन्यावश्यकतात्रों के 
प्रावकलन की प्रविधि व संकल्पनाओो को स्पप्ट किया गया है। कुछ परिकलन 
ग्रामोय ऋएा तथा निवेश-सर्वेक्षा (१६६१-६२) के आंकड़ों पर ग्राघारित हैं । 

सारणी ८-३ कृपि-उत्पादन, प्रति व्यक्ति कृषि-उत्पादन तथा कीमतों 
के सूचकाक (१६६१-६२-८१००) 




















ब्ष कृषि-उत्पादन * प्रति ब्यक्ति कृपि-उत्पाइनतः बीमतें 
१६७३-७४ श्४ड० १०७ १६० 
१६६१-६९ पर 
प्रतिशत बृद्धि ४०५८ ७५८ ६००८ 
स्त्रोत * पाँच योजडा का हष्टिकोण ॥ वास्तब्िक उत्पादन वृद्धि खूग़भग ४० प्रठिशत्र होने को 
सम्भावता है । 


+॑ प्रति ब्योक्ति कृषि-उत्पादन में वास्तविक वृद्धि सम्भवत. शून्य ही होगी अधि कोई अन्तर नहीं 
होगा । उस दशा भे स्थपोषी वित्त क्षमता में कोई सुधार नहीं होया॥ * 
पूजी प्रधानता--४० प्रतिशत 
स्वपोषी वित्त क्षमता (सेल्फ-फाइनेसिय कंपेसिटी) मे सुधार+-७ प्रतिशत 
साररगी ८.४ फार्म तथा घरेलू ब्यय के लिए अल्प अवधि उधार- 
झ्रावश्यक्ताओं के अनुमान 


























अल्प अवधि उधार-आवश्यकठाएँ राजि 
(करोड उपये) 
फार्म 
उबरकी का मूल्य (१६७३-७४ लक्ष्य श्श्श्ड 
कीटनाशी पदार्थों का मूल्य (,, ) ........ १५० 
झ. उ. किस्म के बीजो का मूल्य (,,) मन १६१ 
मुख्य निविष्टियो का कुल मुल्य..... कै १४२५ 
(कक). उधार-आवश्यकताएँ ५०% के हिसाव से............. छ्ररे 
विविध उहूं श्यो के लिए १६६१-६२ मे लिए गए के... १०० 
१६७३-७४ के लिए झनुमान 
कीभतो मे ६० प्रतिशत वृद्धि के कारशा..... १६० 
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(ख) पूंजी प्रधानता में ४०% वृद्धि के कारण वर्धमान प्रनुमान- जे २६६ 
0०७ 








१६७३-७४ में कुल उधार बआ्रावश्यकताएँ (क)--(ख) &६७६ 
(--) १६७३-७४ में दोहरी फसल का क्षेत्र (१७%) १६६ 
(ग).. १६७३-७४ में फार्म-व्यवसाय हेतु नेट उधार श्रावश्यकता ५३ ३ 





फार्मेतर (नॉन-फार्म ) 
१६६१-६२ मे घरेलू व्यय के लिए कृपकों द्वारा लिया 
गया उधार... 
१६७३-७४ मे घरेलू व्यय के लिए ऋण का अनुमान॑ 
() कौमतो मे ६०% वृद्धि के कारण भ्र्थाव्‌ निर्वाह 
४ड८5२०८१६० 8६१६ 
१०० 


च्घर 





खर्च भे वृद्धि के कारए 


(/) जनस्या में ३०: वृद्धि के कारण: लि ११६० 











(--) स्वपोपी वित्त-क्षमता में सुधार के कारण ण्रे 
(घ) घरेलू व्यय हेतु नेट उधार-ग्रावश्यकता ११०७ 
कुल उधार-आवश्यकता (ग)+ (घ) १६२० 





छोत सारणी !। पर आवारित, पी. सी. बसले . “शादे टर्म क्रेडिट रिक्‍्वायरमेद्स ऐड दी एण्ड 
ऑफ दी फोथे प्लान, १६७३-७४”! प्रकाशित, १६७१. 
नोद : (डॉ० बन्सल ने इन झावश्यकताओं का प्राककलन निम्न धारग्पाग्रो के प्राधार पर 
किया है : कीमतों में वृद्धि--८०%, जनसख्या में वृद्धि २५०८, स्वपोपी वित्त 
क्षमता में सुधारर+२१० कृषि-उत्पादत में वृद्धि ४०५८; कुल उधार ग्रावश्यकता 
१६७७ करोड़ रुपये) 

सारणी ८.४ से स्पष्ट है कि कृषकों हारा लिये जाने दाले श्रधिकाश उधार को उपभोग 
उद्दे श्यो के लिए प्रावश्यक होती है । १६६१-६२ मे फार्मतर (नॉन फार्स) उधार कुल का 

७७.५ प्रतिशत था परन्तु १६७३-७४ में यह श्रनुपात ५७.६ प्रतिशत होगा । 
१६७३-७४ तक मध्य अवधि तथा दीर्घ अवधि के लिए अनुमानित उधार-प्रावश्यक- 
त्ताएँ क्रशः: ५०० करोड़ रुपये और १५०० करोड़ रुपये की हैं। इस प्रकार कृपि-क्षेत्र की 
कुल उधार आवश्यकताएँ लगभग ३६०० करोड रुपये की हैं। इन भ्रनुमानों के विपरीत 
झाशा यह है कि १६७३-७४ के प्रन्त तक अल्प झवधि व सध्य झवेधि उघार के लिए केवल 
७५० करोड रुपये की राशि सुलम हो सकेगी जबकि दी्घ॑ भ्रवधि उधार के लिए बापिक 
निर्ममो द्वारा ६०० करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा ग्रया है, हृपप्ट है कि इतने बड़े उधार- 
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अन्तर को निजी एजेंसियो या सहकारी समितियों द्वारा पुरा नहीं किया जा सकता। इस 
महत्त्वपूर्णा समस्या का समाधान करने के लिए बहू एजेंसी दृष्टिकोण प्पनाना पड़ेगा । यहाँ 
उधार-सप्लाई के मुख्य स्नोतो (साधनो) के बारे में अध्ययन करना उचित हो होगा | 


८.४ उधार पूर्ति के स्नोत 

१६५१-५२ में किये गये प्राम ऋण सर्वेक्षण में विभिन्न ऋछदाता एजेंसियों व संस्थाम्रों 
को & वर्गों मे बांटा गया था :--( ६) सरकार (२) सहकारी समितियाँ(३) वास्थिज्यिक 
बैंक (४) सम्बन्धी (५) झमोदार (६) कृपक ऋणदाता (७) व्यवसायी साहुकार 
(5) व्यापारी तथा आ्राठती (६) झन्य 3 

इस सदर्भ मे सम्बन्धियों से अभिप्राय उन लोगों से है जो प्र-ब्याज (बिता ब्याज) कर्ज 
उधार देते थे । 'जमीदार वर्ग! मे वे लोग सम्मिलित थे जो केवल अपने काश्तकारों व 
मुझ़ारों को उधार देते थे । कृषक ऋरादाता वह है जिसका मुख्य पेशा कृषि है प्लौर जिसका 
ऋा देने का व्यवसाय अपेक्षाकृत कम महत्त्व का है । व्यावसायिक ऋणदाता (साहूकार) 
वे हैं जो अपनी ग्राय का अधिकाश माग उधार देने से प्राप्त करते हैं और जिनका वर्गीकरण 
'कृपक ऋण॒दाताम्रो' मे नही किया जाता । वारिज्यिक बैंकों में सब ग्नुनूचित तथा 
अनुसूचित बैंक सम्मिलित हैं। सारणी 5८.५ में विभिन्न उधार ख्रोतों द्वारा कुल उधार 
राशि में दिए गए ग्रशदान का विवरण दिया गया है । 


सारणी ५५ उधार ज्रोतो द्वारा प्राम उधार का प्रतिशतता-वित्तरण 
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स्रोत * 'आ्राल इण्डिया रूरल डेट एण्ड इनवेस्टमेंट, सर्वो' आर. बी- आई. 

मुख्यत कृपि-व्ययों को पूरा करने के लिए कृपक को वित्त तीन साधनों (स्रोतों) से 
प्राप्त होता है । (१) स्व-वित्त श्र्याव्‌ आतरिक वित्त (२) निजी कर्ज (प्राइवेट लोन) 
सास्थानिक कर्ज । भारत मे सामान्यतः सब राज्यों में छोटे फ्ार्मों की अधिकता है दथा उनके 
स्व-वित्त का क्षेत्र सीमित है । देश मे लगभग ४० प्रतिशत कृष्य क्षेत्र ४४०५ हैक्टर से भा 
छोटी जोतो में जोता जाता है । इन जोतदारों को वित्तीय दशा कमज़ोर है और इन्हें ही 
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उप्लार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उन कृपकों की जिन्होंने प्रधिक उपज वाले 
बीजों को अपनाया है, वित्तीय दशा काफी सुधर गई है। उदाहरण के रूप मे एजाब में 
प्रति व्यक्ति ग्राम्य आय वहाँ प्रति व्यक्ति नगरीय आय से अधिक है। 


८.६ निजी उधार एजेंसियाँ 

शताब्दियों से कृपक प्रपनी कृषि-क्रियाओरं तथा उपभोग-डधार को झ्रावश्यकताड्ो को 
पूरा करने के लिए वेयक्तिक साहुकारों तथा जमीदारो पर निर्भर रहे हैं। सारणी ८.५ से 
स्पष्ट है कि उधार-प्रावश्यकताओ का बहुत वडा भाग निजी एजेपियो द्वारा ग्र्थात्‌ अ्रसल्था- 
निक साधनो द्वारा पूरा किया जाता है । १६५१-५२ में लगभग €३ प्रतिशत ऋशा निजी 
उधार एजेसियों से प्राप्त किया गया । १६६१-६२ में कृपको की ८१ प्रतिशत ऋण- 
ग्रावश्यकताएँ साहूकारों द्वारा पूरी की गई जबकि १६७०-७१ में साहुकार कुल ऋण की 
६० प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। कहने का प्रभिप्राय यह है कि पिछले 
कुंछ वर्षों मे यद्यपि कृपको की ऋण हेतु साहूकारो पर निर्मरता कम हो रही है परन्तु प्रव 
भी ऋण का अधिकांश भाग उन्हीं से प्राप्त होता है। निजी एजेंसियो में सम्बन्धी साहुकार 
भू-स्वामी तथा व्यापारी प्रादि सम्मिलित हैं| व्यापारी लोग उत्पादन के लिए पेशगी उधार 
देते हैँ परन्तु बे अनाज को कम से कम कोमत पर खरीदते हैं | साहुकार निजी कर्जों पर 
प्रत्यधिक ब्याज दर प्राप्त करते है । उनके द्वारा उधार दी गई राशि का काफी बडा भाग 
प्रवाछनीय तथा प्रनुत्पादक उद्देश्यों के लिए खर्चे किया जाता है। क्ृपको द्वारा ब्पाह 
शादियों, संस्कारों तथा रस्मो रिवाजों पर श्रत्यधिक अपव्यय उन्हे जीवन भर वर्जाई (ऋणी ) 
बना देता है जिसके भयानक झआथिक व सामाजिक परिणाम निकलते हैं । रिजर्व बैक के प्रामीए 
ऋणाग्रस्तता सेम्बन्धी एक सर्वेक्षण के अनुसार १६६१-६२ में कुल ग्रामीएं ऋण ३००० 
करोड़ रुपये से ग्रधिक था तथा ७ करोड ४० लाख ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक परिवार 
का औसत ऋण ४०६ रुपये था। ५० प्रतिशत ग्रामीण परिवार श्रव भी ऋण के बो से 
दब्ने हुए है । जबरी वसूली, उच्च ब्याज लागतों, सूदखोरी, हिसाब किताब में हेर-फेर तथा 
कुपकों के शोपण आदि के कारण साहुकार वर्ग बदनाम हो गया है । यहाँ तक कि उतके 
द्वारा दी गई लाभकारी उत्कृष्ट सेबाओं को मी उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है । 

गाव वाले अब भी साहुकार को केवल सहायक हो तही सम्रभते वल्कि अपना मित्र वे 
सलाहाकार भी मानते हैं । उनके बीच सम्बन्ध साफ, निष्कपट, घनिप्ठ, आत्मीय, व्यक्तिगत 
तथा निजी होता है | वे उस समय वित्तीय सहायता देते हैं जब उन्हे इसकी गत्यन्त प्रावश्य- 
कता होती है। प्राणाली की सारी बुराइयों तथा कुरीतियो के बावजुद, साहुकारों ने पिछले 
कुछ दशकों मे देश के कृषि-विकास में अ्रमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कुल उधार- 
ग्रावश्यकतामो तथा सास्थानिक साधनों से ( उपलब्ध ) प्राप्य उधार के ग्रन्तर को बड़ी 
सफलतापूर्वक प्रूत्ति को है। हाल मे, इस क्षेत्र मे वारिणज्यिक बैंको के बडे पंमाने पर प्रवेश 
तथा सहकारी समितियों के व्धंमाव योगदान के बावजूद लगभग ६० प्रतिशत वर्तमान कृपि 
वित्तीय झ्ावश्यकताएँ निजी ऐजेसियों विशेषतया साहुकारो द्वारा पुरी की जाती हैं। यह 
तथ्य विचारणीय है ग्रोर उघार-नोतियाँ इस प्रकाश में हो भिर्धारित को जानो घाहियें। 


श्ध्रड भारतीय कृषपि- अथव्यवस्था 


सोने का झड़ा देने वाली इस मुर्गी को जीवित रखना ही पड़ेगा । समस्या का समाघान इस 
महत्त्वपूर्ण एजेसों के विलोप ( समाप्ति ) मे नही बल्कि लेन-देन व्यवहार के नियन्त्रण व 
नियमन तथा कुरीतियो के उन्मूलन में है । यह सुनिश्चित कर लेदा चाहिये कि समस्या को 
हल करने के लिए निर्धारित दृष्टिक्रोश कृपकों के लिए अहितकर न हो । विशेषकर इस 
समय, कृषि, वित्त की क्ष्‌घा से पोडित नहीं रहनी चाहिये । इसमें कोई शक नहीं है कि इस 
क्षेत्र म सुचार की व्यापक गुजायश है और यह काम बिना किसी विलम्व के किया जाना 
चाहिये । 

पिछले तोस वर्षों मे ऋणाद्यन पर नियन्त्रण करने के लिए प्रनेक कानून बनाये ग्ये 
है । इमी प्रकार भूमि की विक्री तथा इसके रेहव रखने पर प्रतिवन्ध लगा कर वन्धक उधार 
पर नियन्वस करने के लिए भी नियम बनाये गये हैं जिससे निजी उधार-एजेसियों का कार्य 
काफी प्रमावित हुआ्रा है । कुछ राज्यो मे ऋणदाताओं के लिए लाइसंन्स प्राप्त करता झौर 
प्पने आपको पजीकृृत ( रजिस्टई ) करवाना ग्रनिवाय है । बहुघा नियमों की एक साभी 
विशेषता यह है कि वे ऋणदाताझरों द्वारा निर्धारित फार्म पर प्रत्येक ऋणी का प्रलग-प्रलय 
लेखा रखने पर बल देते हैं। साधारणत नियमो के अनुसार ऋणदाताप्रो द्वारा ऋणियों को 
उधार के समय या तुरन्त बाद उधार का विवरण देना होता है जिसमे उधार की तिथि व 
राशि, उधार चुकताने की तिथि, ज़मानत का स्वरूप तथा ब्याज दर्ज होता है। उसे समय 
समय पर ऋणी को बकाया मूल, तथा चुकाई गई राशि का विस्तृत विवरण भी देना होता 
है । वे प्रत्येफ प्रदायगी के समय पूर्ण तथा स्पप्ट रसीद भी देंगे। नियत फीस देकर तथा 
माँगने पर प्रलेखो तथा दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त हो सकती हैं । नियमो की धाराग्रो का 
उल्लंघन करने पर ऋणादाता ऋणी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता। कुछ 
राज्यों में ऐसे कानून बनाये गये हैं जिनका निश्चित उद्दे श्य भकृपको को भूमि ग्न्तरण तथा 
भूमि के हक शुफा को रोकना है ॥ जोतो की उच्चतम तथा न्यूनतम सीमा निर्धारण द्वारा 
भी जमीन के लेन-देन को सीमित किया गया है । इन नियमों के कारण साहुकारों का 
व्यवसाय बहुत अधिक सकुचित हो गया है और यह बड़ा महत्त्वपूर्ण है कि कृपकों की 
उधार-प्रावश्यकता ग्रो को पूरा करने के लिए वैकल्पिक एजेसियो को स्थापित किया जाए। 


छ ७ सास्थानिक उधार 


निजी ऋण्दाताग्ो की प्रनियन्त्रित क्रियाओ के कृपि-वित्त व्यवस्था पर श्रभुत्व को 
प्रत्यक्ष नियन्त्ररा ्रथवा प्रतियोगी विकल्प द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है| कृषि-वित्त 
का पुनननिर्माण तथा उधार प्रणाली हु पुनर्गठन ऐसे झाधार पर किया जाना चाहिये जिससे 
कृपको को सव उचित झावश्यकताझ्ो के लिए उचित शर्तों पर उधार मिल सके । यह महत्त्व 
पूर्ण कार्य राज्य द्वारा स्थापित तथा नियन्त्रित सस्थाओं तथा उनकी स्थानोय शाज्षाओ्रो द्वारा 
या अन्य संगठित सस्थाओ्ं द्वारा किया जा सकता है। सक्षेप मे, हम कह #सकते' हैं कि 
सास्‍्थानिक सुविधाओं के निर्माण मे राज्य के किसी न किसी प्रकार से भाग लेने की झाव- 
श्यकता अवश्य पड़ेगी । उपरोक्त विवेचन के सदमे में सास्थानिक वित्त का योगदान अत्यन्त 
महस्‍्वपूर्ण है | यहाँ यह वात ध्यान रखने योग्य है कि कोई विकल्प सस्‍्था भी निकट 
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भविष्य में निजी साहुकार तथा उसकी उधार सम्बन्धी क्रियाड्रों को प्तिस्थापित नहीं कर 
सकती । हे 

कृषि के आधुनिक्रीकरण में अनेक कार्यो जैसे विस्तार, उधार आवश्यकतादों के उचित 
प्रावकलन, निविष्टियो की सम्म्रयिक तथा पर्याप्त सप्लाई, कृपक की योग्यता तथा सुत्रिधा 
के अनुसार अदायगी-प्रवन्ध, कर्जों की वसूलो के लिए प्रभावी व्यवस्था तथा पर्याप्त विषणन- 
सुविधाप्रों के समन्वय को झ्रावश्यकता होती हैं। इस समन्वित व्यवस्था की आवश्यकताओों 
को केवल सास्थानिक प्रणालियों द्वारा ही पूरा क्रिया जा सकता है। अतः भारतीय कृषि 
के संदर्म में कृषि उधार-आवश्यकताओं को पूरा करने लिए बहु-एजेसी पद्धति अ्पनाई 
जानी चाहिये । 


७.८ सरकारी वित्त 

सरकार, सहकारी समितियाँ तथा वाणिज़्यक बैक सास्थानिक कर्जा के मुझ्य साधन 
हैं । सरकारी वित्त साधारणत: निश्चित उद्देश्यों के लिए विश्वेप वर्ग के लोगों को सुलम 
होता है। इसकी राशि व अवधि सीमित होती है थ्रौर यह मुख्यत' दो प्रकर की परिस्थितियों 
में उपलब्ध होता है। प्रथम अवस्था में यह उम्र समय उपलब्ध होता है जब संक्रट काल 
कौ स्थिति हो गरोर उसके उन्मूलन के लिए शीघ्र सरकारी सहायता की ग्रावश्यक्रदा हो । 
उस समय सरकार क्ृपकों को 'तकादी कर्ज ' देती है। यह सकट सूखा, बाढ़, प्रन्धड, श्रकाल 
आदि किसी कारण भी उत्पन्न हो सकता है | इसके अतिरिक्त सरकार किसी भी विशेष 
विकास-कार्य जिसे सरकार विशेष महत्त्व देती है, के लिए वित्त प्रदान करती है। कुछ 
विशिष्ट योजनाएँ ये हैंः- अधिक ग्रन्न उपजाओ', भूमि-उद्धार तथा कुओ की खुदाई भादि ॥ 
इस सम्बन्ध में प्रचालक एजेंसी सामान्‍्यत. भू-राजस्व विभाग या सरकार का कोई अन्य 
विभाग द्वोता है । 

साधारणतः सरकार द्वारा दिया ग्रया कर्ज सकटो पर काबू पाने के लिए होता है और 
कृषि उधार की सामान्य तया नियमित सप्लाई नहीं माना जाता ॥ ये कर्ज अत्यन्त प्रपर्यात 
होते हैं। प्रखिल भारत प्राम-उघार-सर्वेक्षण की निर्देशन समिति ने तकावो कर्ज़ के बारे मे 
लिखा है कि यह प्रपर्योप्त राशि का एक श्रनुपयुक्त संस्था के द्वारा कु-वितरख है । वास्तव मे 
तकावी का रेकार्ड अपयर्तिताग का रेकार्ड है- राशि की अपरय्तता, वितरण की प्रसमता, 
जमानत के आधार को अनु(वितता, तमपा करी अ्रदुतिया, आफाश्मिफा विलभ्बा तथा ऋषणियो 
पर विभिन्न प्रकार के प्रभार, निरीक्षण को प्रदक्षता तथा समन्वय का अमाव--सव सरकारी 
कर्णों की सीमाभों को दर्शाते हैं ) ; 

अत: सरकारी वित्त को उपयोगिता स्वीकृति, अ्नुवीक्षण तथा संवितरण की लम्बी 
प्रक्रियाओं ( जो कि विभागीय प्रशासन में सामान्य बात है ) के कारण सीमित है । सरकारी 
करमंचारियों के विरुद्ध रिश्वत तथा अ्रष्टाचार के दोष आम तोर पर सुनने मे आते हैं ओर 
इससे कर्ज प्राप्त करने को लागत में वृद्धि होती है। यह्‌ सिद्धान्त रूप मे स्वीकार कर 
लिया गया है कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कज् की राशि कम से कम को जानी चाहिए । 
१६५१-४२ में सरकार का कुल उधार में योगदान हे प्रतिशत था जबकि १६७०-७९ में 


१५६ भारतीय कृषि-अ्थेव्यवस्था 


सरकार द्वारा प्रदत्त ऋए कुल उधार का २ प्रतिशत ही था। 


८.६ सहकारी सस्थाएँ 


भारत मे फार्म वित्त व्यवप्ताय के क्षेत्र में सहकारी समितियाँ प्रल्प अवधि तथा मध्य 
ग्रवधि उधार का प्रमुस सांस्थानिक साधन हैं भर कुल ऋणादान का एक तिहाई माय 
(लगभग रेवे प्रतिशत) इनके द्वारा वितरित क्रिया जाता है। सहकारी सस्याएँ त़ि-्सोपान 
प्रणाली (थी टायर सिस्टम) से का करती हैं जो निम्न प्रकार से गठित हैं :-- 

(१) ग्राम-स्तर पर प्राथमिक कृषि उघार सहकारी समित्तियाँ हैं जो देश के १२ प्रतिशत 
गांदों में कुल ४३ प्रतिशत कृपक परिवारों की सहायता करती हैं । ये समितियाँ 
सहकारिता झ्ान्दोन की जड़ हैं 

(२) जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बंक हैं जो प्राथमिक समितियों के कार्य को 
देखमाल व रतेईहैं प्रौर प्रावश्यकता पड़ने पर उन्हे ऋण देते हैं । प्राथमिक सहकारी , 
समितियाँ तथा अन्य ब्यक्ति इनके सदस्य बन सकते हैं । 

(३) राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बंक होते हैं जिनके हाथ में राज्य सहकारिता 
भान्दोलन की बागड्ोर होती है। ये बैंक केन्द्रीय बैको की देखभाल करते हैं प्रौर 

उन्हे ऋण देते हैं 

दीर्घावधि उधार केन्द्रीय भूमि-विकास दैकों तया प्राथमिक विकास बैंकों (भूतपूर्व भूमि 

बंधक वैको) द्वारा दिया जाता है। ये बैक भूमि-विकास प्र्थात्‌ उत्पादन-उद्द श्यो जैसे कुग्रो 
की खुदाई व मरम्मत, सिंचाई के लिए मोटरों तथा पपसटो को खरीदने व लगाने, मशीतरी 
को खरीदने तथा भूमि सुघार (समतल व टैरेसिंग) के लिए कर्ज़ देते हैं। कर्जा के कुछ मा 
का ऋण प्रतिदात (डेट रिडेस्पशन) हेतु भी उपयोग किया जाता है । सहकारी उधार 
की सरचना सारणी ८.६ मे दी गई है:-- 

सारणी 5५.६ सहकारी (सास्थानिक) कृपि-उधार (१६६८-६६) 








सस्था का नाम खद्या खदस्य सू्या शेयर पू"जी कार्यश्ील पूजी दिया 
(हजार) (करोड रुपये) ग्रया कर्ज 
भ्रल्प भ्रवधि व सध्य प्रवधि यु 
६. राज्य सहकारी बैक र५्‌ २१.३ ३७.७ ५६६.५. ६६३-६ 
२. केन्द्रीय सहकारी बैक. ३४२ ३४०३ ११५.२ प३े०.५.. पररे.१ 
३. प्राथमिक उधार 
सहकारों समितियाँ १६५,००० , ३०००० १६७.३ पश२.२ ४०३.६ 
दोर्धावधि 
१ केन्द्रीय भू-विकास श्र ३०.६ डंघव,रे. १४३.६ 
बैंक 
२. प्राथमिक भू-विकास बैक ७४० रह०० २५.३ ३०६,८ १०३-८ 





घोत ५ सेलेक्टेड स्टेटिस्टिक्स स्लिटिमग दु कोआपरेटिव किट झत इन्डिया आर. बी. आई, नवम्बर» 
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कृपि-उधार १५७ 


फामें उधार सहकारी संस्याग्रो के कार्य की शुरुप्रात लगभग ७० वर्ष पूर्व १६०४ के 
धहकारी अधिनियम से मानी जाती है। इतकी स्थापना का मुख्य उद्दं श्य किप्तान वर्ग को 
ऋण प्रस्तता के जाम लेवा वोक से राहुत दिलाना था। परन्तु इस दिशा मे व्यवस्थित ढग 
सै देशव्यापी अध्ययत अखिल भारतीय ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति १६५१-५२ की 
स्थापना के बाद हुआ । 

इस समिति का मत था कि 'कृषि उधार के क्षेत्र मे, सहकारिता ही ग्रामीण बित्त के लिए 
एक मात्र सस्‍्था हो सकती है और सहकारी प्रयास हो किसान को उधार आवश्यकता पूरी 
करने मे सक्षम है तथा इस क्षेत्र मे सहकारिता का अन्य कोई विकल्प नहीं है! | सरकार 
द्वारा यह नीति अपनाये जाने पर कि 'ग्रामीण क्षेत्र मे कृषकों को उधार देने का एकाधिकार 
धात्र सहकारी सस्थाश्रो को प्राप्त होगा”, इन सस्थाग्रो को हर प्रकार का समर्थन, प्रोत्साहन, 
भ्रवसर तथा सुविधाएँ सुलभ कराई गई और जंसे कि सारणी ८.७ से स्पष्ट है, स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के दाद प्राथमिक कृषि-उघार-समितियों के ऋणसम्बन्धी कार्यविधियों मे लगातार 
बिस्तार होता रहा है । 


सारशो ८७ मारत में सहकारी-उबार मे प्रयति 

















(करोड रुपये) 
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सोत : १. जार दी. आई. सेनेक्टेड स्टेटिस्टिक्स टिलेडिंग दु कोआपरेटिव ऋ्रडिद इन इष्डिया (१६६६० 
६७--१६६८५-६६) 
२- धांरभी ज० १३ (६। “इन्डियन एग्रोकल्चर इन द्वोफ: १०वाँ सस्करण 
३. दी फोर ध्वाव मिड टमें अप्राइजल, १६०२ 

सोट ; इस कर्ज में कृषि पुदकित्त निगम द्वाया क्रिया गये सवितरण (डिसबससमेंट्य) श्री वम्मिलित है ! 


सारणी ८.७ से प्राभास होता है कि पिछले १५-२० वर्षों मे कृषि-उधार-सहकारी 
समितियों के कार्य मे श्रमावपूर्ण उन्नति हुई है। १६६०-७० दशक के दोरान सहकारी 
समितियों को कायंशील पूंजी तिगुवी हो गई है जबकि उनके द्वारा उधार दी गई राशि में 


भारतीय कृपि-अ्र्थव्यवस्था 
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कृषि-उधार श्श्र 


भी लगभग इतनी हो वृद्धि हुई है । यद्यपि यह प्रगति बहुत ही आश्वर्यंजनक लगती है परन्तु 
सदि उधार-सहुकारी समितियों के निष्पादन का गहराई से झ्ध्ययत करें तो उनके व्यापक 
विस्तार व प्रसार के साथ-साथ कुछ व्याकुल करने वालो प्रवृत्तियाँ भी दिखाई देती है । 
सरकारी नीति के भ्नुसार कुछ वर्ष पहले तक कृपि-उधार केवल सहकारिता का भ्रधि- 
कृत कार्यक्षेत्र था। इसे अभय उधार संस्थाथों की किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामता नहीं कजा 
पड़ता था। उद्देश्य यह था कि इनका विकास निर्बाध रूप से हो। विचार यह था कि ये 
सस्थाएँ किसानों को बत्रत-राशि जमा करने के प्रति प्रोत्साहित करेंगी ताकि कृपकों की 
नवीन प्राविधिक विधि के अन्तर्गत उधार झ्रावश्यकताएँ बहुत सीमा तक इन सस्था्रों द्वारा 
ही पूरी की जाएँ । यद्यपि ये सस्याएँ परम्परागत कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने 
परे सक्षम रही है, परन्तु वे स्वतः (अपने वल पर) विकास का सक्ष्य प्राप्त करने मे 
तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे क्रिफ़ायतशारी और बचत की आदतों को प्रोत्साहन देने मे बुरी तरह 
असफल रही हैं। इन सस्थाप्रो की कार्यंकर पूंजी (वरक्रिंम केपिटल) के संधठन के 
विश्लेपणा करने से पता चलता है कि पिछले वर्षों मे सहकारी संस्थात्रो को उधार ली हुई 
राशि पर निर्भरता परे कोई कम्मी नही हुई है ओर ठ ही निजी निधि तथा जमा राष्ति में 
सापेक्ष वृद्धि हुई है । 
सारणी ५.४ से स्पष्ट है कि सहकारी समितियाँ कार्थकर पूंजी के लगभग दो-तिहाई 
भाग के लिए उधार ली हुई राशि पर निमंर हैं श्रौर उतकी उधार पर इस निर्भरता में कोई 
क्रमी दिखाई नही देती | सारणी से यह भी पता चलता है कि चालू पूंजी मे प्रदत्त पूंजी व 
सचिति का झ्नुपात पिछले वर्षों मे कम हुआ है । यह बात इस तथ्य की पुष्टि करती है कि 
“सहकारिता ग्रान्दोलन! लोगो में बचत व झ्ात्मनिर्भेरता की भावना प्रेरित करने मे सफल 
नही रहा । यहाँ यह बात ध्याव रखने योग्य है कि इन समितियों द्वारा उधार दी गई राशि 
इनके द्वारा। उधार ली गई राशि से कम रहो है और इनके द्वारा दिए गए कर्जों का इतकी 
कार्यकर पूजी से श्रतुपात मे मी द्वात हो रहा है। १६६०-६१ में कार्यकर पूजीका 
७४१८ कर्ज में दिया जा रहा था जबकि १६६८-६६ मे उधार दिया गया करों कुल कार्यकर 
पू'जी का केवल ६२ प्रतिशत था । झत. यदि समितियों के निष्पादन को इस परिप्रेक्ष्य में 
देखा जाएं तो यह निराशाजनक ही कहा जाएगा। १६६८-६६ में कुल कार्यकर से 'जमा 
राशि' केवल ७ प्रतिशत थी। 
कर्ज को बसूली सहुझारिता साख की मुख्य समस्या रही है ५ हर के ब्ों से परिलक्षित 
विन्‍्ताजनक व दुभभाग्यपूर्ण बात सहकारी उधार को वापस मे करने की प्रवृत्ति है ॥ देखा 
गया है कि लगभग सब राज्यो में पुराना बाकी कर्ज ( झोवर ढ्यू सोन्स ) उत्तरोत्तर बढ 
रहा है । सारखी ८.६ में बकाया (अग्राप्त ) कर्ज तथा पुराने बाकी कर्जा के आँकड़े दिए 
गए हैं जो उपरोक्त कथन की पुष्टि करते हैं। १६६८-६६ में बकाया कर्जा ६९८.८ करोड़ 
रुपये था, जिसमे से एक तिहाई से अधिक चहुत पुराना था ॥ 
सहकारी उधार-सस्थाय्रो मे बढती हुई पुरानी बाकी राशि सहकारी उधार सरचता की 
हढता को क्षति पहुंचा रही है तथा कृपक के लिए उधार प्रवाह-मार्गों मे बाधा डाल रही है । 
विभिन्न राज्यों मे किये गये प्रध्ययनों ने 'जानबूक्क कर कर्ज वापस न करने की प्रवृत्ति” के 


१६० भारतीय कृषपि-अर्चव्यवस्था 


सारखी रू,६ बकाया (पअग्राप्त) कर्जा तथा पुराना वाकी कंजों (लोन्स झाउटस्टेल्डिग 








एण्ड ओवर ड्यू ) 
बे डकाया कर्ज पुरानी बाकी पुरानो वाकी-बकाया 

अनुषव 

(६ करोड़ रुपये ) करोड़ रुपये प्रतिशत 
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स्रोत. आर,बो, आई. स्रैलेव्टेड स्टेटिस्टिकस रिलरेटिंग दु कोआपरेटिव क्रेडिट इन इन्डिया तथा 
इग्डिया, १६७३, 
कारणों पर प्रकाश डाला है) इस प्रवृत्ति के निम्न कारण हैं :-- 

(3 ) कई कृषक इन समितियों से प्राप्त कर्ज को अधिक ब्याज पर झागे उधार दे देते 
हैं और इस प्रकार ताभ उठाते हैं । 

(४) कई भूतपूर्व सदस्यों व उनके साथियों को यह विश्वास नही होता कि कर्ज़ा का 
वापस करने के बाद उन्हे नया कर्ज उपलब्ध हो सकेगा। अ्रतः वर्तमान प्रबन्धक 
वर्ग को तंग करने के लिए वे राशि को वापस नही करते । 

(3४) कई सदस्यों को समिति की प्रागामी वित्तीय स्थिति के प्रति विश्वास नहीं होता 
ओर थह डर रहता है कि कही समिति का दीवाला न निकल जाए। प्रतः अपनी 
शेयर प्रूंजी की हानि को पूरा करते के विध्ार से वे जानबुऋ कर कर्ज को 
वापस नहीं करते | 

अध्ययनों से पता चलता है कि बाकीदार ( डिफाल्टर ) प्रायः सुरक्षित 
तथा खाते-पीते घरो से सम्बन्ध रखते हैं । योजना आयोग के 'कार्यक्रम मूल्यांकन 
संगठन के अध्ययन से पता चलता है कि पुरानी बाकी राशि तथा बकाया कर्ज 

में अनुपात अत्तिशतता छोटे कृपको की अपेक्षा बड़े कृपकों मे बहुत प्रधिक है । 
जो कुछ भी हो जिस तेज़ी से बकाया रकम बढ़ रही है उससे प्रामास होता है कि ग्राने 
वाले वर्षों में दकाया रकम मे कमी होना पूर्णत असमव है । सहकारिता-आम्दोलन ऐसी 
स्थिति को अ्रधिक देर तक नही टाल सकता जिसमे कुल निजी पूंजी पुराने बाकी कर्जों द्वारा 
परिग्रहण की जाएगी । इसलिए यदि सहकारीतस्त्र को प्रभावपुर्ण ढंग से कार्य करना है 
तो बकाया राशि को काफी हद तक कम करता होगा । जानबूक कर बकाया रखने वाले 
बाकीदारो ( बिलफ़ुल डिफाल्टर्स ) से बकाया रकम वसूल करने के लिए उनके विरुद्ध तुरन्त 
कार्यवाही करनी होगी । उन बाकीदारो की स्थिति मे जो जानबुझ कर ऐसा नही कर रहे 
हैं भ्र्थात्‌ जो उधार लिये हुए कर्ज़ा को तुरन्त नही चुका सकते, उनके अत्प प्रवधि ऋणों 
को मध्य झवधि ऋणों मे बदला जा सकता है ताकि भुगतान करने मे उन्हें प्रधिक समय मिल्क 


कृपि-उधार श्र 


सके । इस उद्देश्य के लिए सहकारी बैंको द्ारा जारी को गई “उदार स्थायीकरण निधि' 
(क्रेडिट स्टेबिलाईजेशन फण्ड) का सहारा लेना पड़ेगा । हाल ही में इस प्रकार की एक 
योजना बनाई गई जिसे सरकार की सहायता प्राप्त है। १६६८-६६ के अन्त तक इस कार्य 
के लिए १५.२८ करोड़ रुपये दिया जा चुका है । 

बकाया वसूली की समस्या, ससाधनों की कमी, जमा जुटाने में प्रयासों का अ्रभाव, उदासीन 

प्रवन्धक वर्ग, सहकारी समितियों पर निहित स्वार्थ वाले तत्वों का प्रभुत्व, ग्रप्रशिक्षित 
कर्मचारी, भनुपयुक्त तथा बाधक नीतियाँ व प्रक्रियाएँ कुछ प्रमुख ग्रवरोध कारक हैं स्‍भौर 
स्थिति को सुधारने के लिए तुरन्त संशोधनार्थ उपाय अपनाना बडा ही आवश्यक है। अतः 
आवश्यकता सहकारी सस्थाओ को सुहृद करने की है ताकि वे इस दिशा में अधिकतम योग 
दे सके । 

सहकारी क्षेत्रक को मजबूत करने की दिशा में निम्न उपाय सुभाये गये हैं :-- 

(१) मुख्य आवश्यकता प्नल्प-प्रबंधि तथा मध्यम क्रवधि सहकारी ऋगणा-व्यवस्था के 
ढाचे को जीवन क्षम बनाने की है। ऐसा प्राथमिक कूपि-उधार-ममितियों के 
पुनर्गठन तथा युक्तिकरण के द्वारा किय! जा सकता है । इसके लिए जहाँ बकाया 
राशि मे कमी करनी होगी वहाँ ग्रधिक राशि को जमा करने के प्रयास भी करने 
होगे। साथ साथ उधार-नीतियो को भी उदार बनाना होगा । सहकारी समितियों 
को जीवन क्षम इकाइयो में बदलने के लिए उनका समामेलन या उनके कायंक्षेत्र 
में विस्तार करना होगा ! कई स्थितियों में परिसमापन (लिक्वोडेशन) के प्रक्रम 
को अपनाना होगा। समितियों के इस प्रकार पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 
समितियों की सख्या मे कमी हो जाएगी । आशा है १६७३-७४ के अन्त मे जीवन 
सक्षम समितियों की सख्या १,२०,००० रह आएगी । 

(२) भूमि विकास बेकिंग की ग्रति को तेज करना ताकि दीर्घावधि उधार द्वारा कृषि 
के लिए मूलभूत महत्त्व को स्कीमो को समर्थव दिया जा सके ॥ 

(३) ऋण-समितियों तथा झुमि-विकास बैको की प्रक्रियाप्रो तथा नीतियो का सथु 
कृपको के पक्ष में निर्धारण करना । ( परिच्छेद ८.१३ भी देखे ) 

(४) कृषि निविष्टियाँ सप्लाई करने के लिए सहकारी बितररणा व्यवस्था का विस्तार 
करत) + 

स्थिरता सहित विकास” (ग्रोय विध स्टैबिलिटी) चोथी योजना का मुख्य घ्येय था तथा 

सहकारिता-विकास की ब्यूहरचना मे कृषि सहकारी समितियों को अत्यन्त महत्त्वपुर्स स्थान 
दिया गया है । यदि उल्लिखित कार्यक्रम कुशलतापूर्वक कार्यन्वित किये जाएँ तो १६७३-७४ 


तक सहकारी समितियां ७४० करोड रुपये की अल्प अवधि तथा'मध्यम अवधि के ऋण बाँटने 
का लक्ष्य पूरा कर सकती हैं । 


८.१० वाणिज्यिक वेकों का योगदान 


नदीन कृषि टैक्नॉलोजी की शुरुभ्रात तथा इसके बढ़ते हुए अनुप्रयोग से उधार की माँग 
काफ़ी बढ़ गई है । सहकारो सस्थाओ द्वारा दिए गए ऋण में विस्तार के बावद्भद यह 


श्द्र भारतीय कुृपि-अर्थव्यवस्था 


अनुभव किया गया कि ये सस्थाएँ स्वय मे श्रमीष्द वित्त की वड़ी मात्रा को पूरा नहीं कर 
सकती और इस दशा में छिये गये प्रयासों की ग्रन्य सस्थाग्रो द्वारा भनुपूर्ति की जानी 
चाहिये | अतः हरित ऋन्ति के सदर्म मे कूपि उधार की बढती हुई माँग तथा इसको पर्याप्त 
हद तक पूरा करने को अत्यावश्यकता ने नयी आधार नीति को जन्म दिया है और वहु-एजेंसी 
मार्ग श्रपनाने को प्रेरित किया है। वारिज्यिक बैको का कृपि-वित्त-व्यवसाय मे प्रवेश इस 
ओर एक कंदम है । 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि 'अणिल भारतीय ग्रामीण उघार-जाँच समिति' ने ग्रपने 
प्रतिवेदन में यह सुभाव दिया है कि 'कूषि की प्रगति को सहकारी उधार के विकास से सलग्न 
नही क्या जा सकता! ग्रौर इसलिए इस दिशा में सब प्रयास केवल सहकारी क्षेत्रक तक ही 
केन्द्रित नही रहने चाहिये' इसमे कोई शक्र नहीं कि इस नई तथ्यपरक उधार-नीति के 
परिस्पामस्वरूप वारसिफिज्यिक बैंको के इस क्षेत्र मे प्रवेश से भारत में सास्थानिक उबार की 
मात्रा मे काफ़ी वृद्धि हुई है 

कुछ वर्ष पहले तक वारिज्यिक बैक कूपि-उधार का छोटा-सा ब्ोत थे। ऐसे उधार 
की बढ़ती हुई प्रावश्यकता और इसकी बृहत्‌ सभावनाग्रों को देखते हुए कुछ साहसी निजी 
बैंक इस क्षेत्र मे रुचि लेने लगे । १६६७-६८ में वारिएज्यिक बैंको के सामाजिक नियन्त्रण में 
आने पर इन बैकों ने सहकारी भूमि-विकास बैंकों के ऋण-पत्नो (डिबंन्चर्स) में २१८६ 
करोड रुपये लगाए श्र इस प्रकार कृषि के लिए परोक्ष रूप मे वित्त प्रदात किया। इसके 
प्रतिरिक्त बैंकों ने १६६८ में ही कूपि वित निगम, लिमिटेड को संगठित किया ताकि विकास 
बैंक कुपि-विकास में सक्रिप तथा व्यापक रूप में योग दे सके । 

जुलाई, १६६९ मे भारत सरकार ने देश के १४ प्रमुख वाशिज्यिक बैकों का राष्ट्रीय- 
करण कर दिया । बैंको के राष्ट्रीयकरण करने का एक कथित उद्दे श्य यह था कि ससाधनों 
को जीवनक्षम कृषि क्षेत्रक की ओर मोड़ा जावे तथा लघुकूपको को उधार दिया जाए | कूषिं 
की वित्त व्यवस्था हेतु प्रयासों को तेज़ करने के लिए वारिएज्यिक बैकिग प्रणाली की शाज़ाओों 
के व्यापक जाल का होना परमावश्यक है । इससे शाज़ापग्रो के खोलने की प्रक्रिया को नया 
बल प्राप्त हुमा है । राष्ट्री यकृत वेको ने पिछले तीन चार वर्षों मे लगभग २००० नई शाजाएँ 
केवल ग्रामीण क्षेत्र मे खोली है। ४ 

वाणिज्यिक बैकों द्मरा कृषि क्षेत्रक्क को दिए जाने वाले ऋण को मुख्यतः दो वर्गों 
“प्रत्यक्ष वित्त तथा श्रप्रत्यक्ष वित्त-मे बाँदा जा सकता है | कूपको को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष 
वित्त मे मौसमी कृषि कार्यों को चलाने वाले ऋण तथा कृषि मे निवेश हेतु आवधिक कर्ज 
जैसे कु्रों के ऊर्जायन के लिए ( फोर इनरजाईजेशन आफ वैल्स ) सम्मिलित है। बैक 
कृपको को कृषि उद्योग निगमो, सेवा-इकाइयो तथा राज्य विद्यूत्‌ दोई ब्रदि मध्यवर्ती सस्थाग्रों 
के माध्यम से प्रप्रत्यक्ष वित्त मी देते हैं। अप्रत्यक्ष कर्जा का अ्धिकाश भाग उर्वरक तथा ग्रन्य 
निविष्टियो की वित्ती्य॑ व्यवस्था भे उपयोग किया जाता है। 

अबसे कुछ वर्ष पहले तक बैकों की कृपि-उधार क्षेत्र मे अन्तर स्तता नगण्य के समान 
थी परच्तु पिछले कुछ वर्षों मे इस क्षेत्र भे वारिपज्यिक वेक्ों का योगदान बडा सराहनीय 
रहा है। १६६८-६६ मे बेकों ने कृपकते को लगभग ४१ करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष ऋण 
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दिया । झव कुल कृषि-उधार का ४ प्रतिशत भाग राष्ट्रीयकृत बैको द्वारा प्रदान किया जाता 
है । १६६७-६८ तक बैको द्वारा कृषि को दिया जाने वाला उधार उनके कुल उधार का ३ 
से ३ प्रतिशत तक था जिसमे से अधिकाश उधार बागानों को दिया जाता था । इस प्रकार 
उधार का सेक्टरीय वितरण बड़े प॑माने के उद्योग, थोक व्यापार झौर वारिज्य के पक्ष में 
रहा है परस्तु कृपि-क्षेत्रक मे सक्रिय प्रवेश के बाद उनके द्वारा कृपि-क्षेत्र के लिए अपनी कुल 
साख राशि का ६ प्रतिशत प्रदान झ्िया जा रहा है। चौथी पचवर्षीय योजना के दौरान बैक्रो 
द्वारा ४०० करोड रुपये की कृपि-वित्त-सहायता देने का सुझाव था जो कवि ८० करोड़ रुपये 
प्रतिवर्ष बनता है । कृषि उधार के क्षेत्र मे बेको द्वारा किये गये कार्य से स्पष्ट है कि योजना 
में सुझायी गई ८० करोड़ रुपये की औसत वापिक वृद्धि वेको की क्षमताम्नो के अन्तर्गत है, 
बशतें कि सगठत-प्रयास भी साथ-साथ हो और बको को कृषि कर्जो को देने से सम्बन्धित 
झ्रावश्यक तकनीकी निपुणाता सुलम हो ॥ यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैक कार्य- 
विधि कठिताइयो तथा वेधानिक प्रतिबन्धों के शिकार न हो। सारणी ५.१० मे श्रनुसू चित 
घारिएस्यिक बैको द्वारा कृषि हेतु दिए गए ऋण के झाँकडे दिए गए है । 
सारणी ८.१० भरनुसूचित वारिज्यिक वैको द्वारा प्रदत्त कृषि-ऋण 
बकाया ऋण (करोड रुपये) 


के अन्त में कुषको को प्रत्यक्ष वित्त अप्रत्यक्ष वित्त कुल 
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नोठ : कोष्ठकों में दिए गए आँकडे कुल की प्रतिशतताएँ हैं । 

पिछले तीन वर्षो में कृपको को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त का बढ़ता हुआ प्रतिशत इस बात 
का सूचक है कि कृपक भब टिकाऊ ( स्थायी ) पूंजी निवेश-परियोजनाओं की ओर श्रधिक 
प्रवृत्त हैं श्रौर फसल उपजाने की अपेक्षा उन्नत कृषि टैक्नॉलोजी के अपनाने मे अधिक रुचि 
रखते है ! 

सामाजिक घ्येयो को कार्यरूप से लाने हेतु उपयुक्त संगठन-ढाँचे की आवश्यकता होती 
है । इस समस्या को हल करने के लिए “राष्ट्रीय उधार परिवद्‌' (नेशनल क्रेडिट कौंसिल) 
के अध्ययद-दल ने सुफाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों भ बैंको की शाजाएँ खोलने से पहले 
यह उचित होगा कि बैक व्यवस्था के विकास की समावनाएँ तथा आधिक समर्थता ज्ञात 
करने के लिए क्षेत्रवार प्रथवा जिलेवार सर्वेक्षण्म किया जाए । इस उद्दे श्य के लिए एक नई 
स्कीम जिसके लिए “अगुआ बेंक' स्कीम (लीड बैक स्कीम) का नाम दिया यया है, शुरू की 
गई है। ऐसे सर्वेक्षणों के लिए श्रत्येक जिले को किसी न किसी बैक (प्र्थात्‌ अमुग्रा बैक) 
को एलाट कर दिया जाता है। अ्रध्ययल दल के सुझाव अनुसार प्रत्येक जिले मे उधार तथा 
बैंक व्यवस्था के विकास के लिए यह जरूरी है कि सव एजेसियाँ--बास्िज्यिक बैक, केदीए 


श्द्ड भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


सहकारी बैक तथा सहकारी भू-विकास बैक-इस कार्य से सम्बन्धित की जावें। प्रत्येक 
डिला-योजना के तोौन पहलू होगे : 

(१) जिले में विशेष स्थानों पर नई झाखाएँ या इकाइयाँ खोली जाएँगी । 

(२) विभिन्न उधार-सस्थाओ्रो के बीच गत्यात्मक सम्बन्ध बनाये जाएँगे ताकि वे एक 

दूसरे के सपूरक वन सके । 

(३) उधार देने से सम्बन्धित उपयुक्त नीतियो तथा प्रक्रियाओं की रचना की जाएगी 

आशा है कि 'प्रगुप्रा बैक” इन सर्वेक्षणों तथा प्रतिवेदनो के प्रकाश मे उस जिले या क्षेत्र 
में बैक व्यवसाय के विकास श्र विस्तार भे बड़ी और महत्त्वपूर्णो भूमिका निमभायेगा (यद्यापि 
उसका एकाधिकार नहीं होगा) । इससे गाँवों भे श्रधिक से प्रधिक शाखाएँ खोलने मे सहायत्ता 
मिलेगो और कृषि-वित्त का अधिकतम सस्थानीकरण् क्रिया जा सकेगा । 

यहाँ कृपि-उधार से सम्बन्धित वारिएज्यिक वैकों के मार्गे मे झा रही व्यावहारिक कठि- 
नाइयो का उल्लेख करना मी उचित होगा । इसमे कोई शक नही कि प्रमुख राष्ट्रीयक्रत बैंको 
के पास बहुत अधिक ससाधन तथा प्रशिक्षित कर्मचारी हैं परन्तु उनका संगठन, उनके 
ब्यवसाय की पद्धति, प्रक्रियाएँ तथा भ्रधिकाश स्टाफ ग्राम्य जीवन अथवा छोटे पंमाने के 
सचालन के प्रभिविन्यस्त नही हैं। इसमे ब्योरे के विस्तृत परीक्षण तथा विवेक के प्रयोग 
करने की ग्रावश्यकता होती है। देश भे उबार तथा बैक प्रस्थाली के विकास के लिए विस्तृत 
बोजबाएँ स्थानीय परिस्थितियो के आधार पर निर्मित को जानी चाहिये ताकि वे उनके 
प्रनुहुप हो | उनकी कार्यंपद्धति ग्राम्य जीवन से मेल खानी चाहिये ॥ 


८.११ कृपि-उधार के कार्ये तथा राष्ट्रीय उधार-नीति 


एक दक्ष कृषि-उधार-प्रणाली को एक साथ अनेक प्रकार के कार्य ऋरने चाहिये ! कृषि- 
उधार-प्रणाली मे विभिन्न क्षेत्रको, क्षेत्रों तथा आय वर्गों के बीच ससाधनों का निर्बाध 
प्रतरण (फ्री ट्रासफर ऑफ रिसोर्सेज) होना चाहिये ताकि एक विकासशील देश के दुलंभ 
ससांघनों का दक्ष आवठन हो सके | उघार प्रणाली को कृपि क्षेत्रक मे हो रहे तकनीकी 
परिवर्तन के सदर्म भे इसकी दित्तीय झ्रावश्यकताझ्रो को पूरा करना चाहिये। इसे बढते हुए 
क्रषपि-उत्पादन से उत्पन्न झरयो से बचतो के जुटाव को प्रोत्साहन देना चाहिये | उत्पादन के 
महत्त्वपूर्ण कारक के रूप मे, उधार को बढ़ते हुए क्पि-उत्पादन के सम्यक्‌ वितरण को 
बढावा देने में महत्त्वपूर्ण योग देना चाहिए। इसका उपयोग उत्पादक रोजगार पैदा करते 
में किया जाना चाहिए ताकि कृपि-क्षेत्रक मे अल्प-नियोजितो (ग्रन्डर एम्प्लायड) की बढ़ती 
हुई सख्या को खपाया जा सके । 

उधार द्िधार भ्रस्त्र है। यह जहाँ एक ओर कल्याण को बढ़ावा दे सकता है वहाँ 
दूसरी ओर मानव दुख का कारण भी हो सकता है | वह सीमा जिस तक कृषि-उधार 
उपरोक्त कार्यो को प्रभावपूर्ण ढंग से निमा सकता है, विकासशोल देश की सरकार की 
राष्ट्रीय प्रतिज्ञावदक्ा तथा सास्थानिक आाधारिक सरचना के निर्माण हेतु अमीप्ट कुशल 
मानव-ससाधनो तथा संगठवात्मक योग्यताग्रो पर निर्मर करती है | 

उवार-विक्रास का एक महृत्त्वगू्णं साधन है प्ौर फार्मों की उत्पादिता के लिए झत्यन्त 


कृषि-उधघार ध्द्श्‌ 


प्रावश्यक है । वास्तव में पूर्जी निवेश तथा तकनीकों श्रगति आपस में निकटत: सम्बद्ध है 
और पू'जी प्रवाह मे श्रमाव तकनीकी-प्रगति को रोकता है। उधार दुर्लभ साधन है और 
इसका विभिन्न स्पर्धी उपयोगों मे आावटन विवेकपूरों ढम से होना चाहिये । ग्रतः द्रुत 
प्राथिक सवृद्धि तथा उच्च जीवन-स्तर के राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्ृषि-उधार की 
सुहढ राष्ट्रीय नीति बड़ी सहायक हो सकती है | ठीक समय यर और ठीक परिसार में 
उधार, उत्पादन तथा निवेश के लिए अनिवार्य भ्रावश्यकता है । वित्तीय कर्ज तभी वास्तविक 
रूप मे लाभदायक है जब वह ताह्कालिक व पर्याप्त हो । उधार-परिभाण की पर्याप्तता के 
निर्धारण के लिए विभिन्न फसलो तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए कृषि-जलवायु दशा के 
भ्रनुसार अ्भीष्ट वित्त की विभिन्‍न मात्राश्रों का निवतन करना पडेगा | कृषि-उधार, विभिन्न 
बर्गो की उधार-प्रावश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए, परिवर्ती दरो पर दिया जा संकता है। 
क्रुषको की उधार झ्ावश्यकताओं का नियतन करते समय वर्तमान पद्ठेंदारी पद्धति, 
जीवन-निर्वाह सस्बन्धी खर्च को यूरा करने के लिए परिवार की वित्तीय आवश्यकताओं, 
शस्य-स्वरूप तथा फा्म-उपज की पूर्वक्षिव कीमत को ध्यान से प्ोभल नहीं करना चाहिये 
यह सुनिश्चित किया जाये कि कर्ज सुहंढ उत्पादन कार्य क्रम के आ्राधार पर दिया जाए श्र 
इसका प्रनुत्पादक उद्दे श्यों के लिए उपयोग न क्रिया जाए 
“उघार लागते' फार्म-ब्यय की एक महत्वपूर्ण मद है और राष्ट्रीय उधार-नीति बनाते 
समय इस महत्वपूर्ण तत्व को ध्यान मे रखना होगा । उधार की कीमत की उपयुक्तता कृषक 
के विचार से अत्यावश्यक है । वास्तव मे जिस दक्षता से कृपक्र सस्ते उधार को प्राप्त करता 
है, उसका वुद्धिमत्ता व प्रभावपूर्णा ढय से उपयोग करता है थोर साधारण ढग से अपनी 
अ्रदायगी को करता है, उसकी वित्तीय सफलता का निर्धारण करते हैं । 
बह सीमा जिस तक उधार का उपयोग लामप्रद होता है, उधार की शर्तों व मंदो द्वारा 
निर्धारित होती है अर्थात्‌ प्रतिदान (रिपेमैंट) की शर्तें, उधार की सापेक्ष लागत या उधार 
प्रभार, उधार के लिए माँगी गई जमानत तथा इसके उपयोग के फलस्वरूफ कृषि-उत्पादिता 
मेपूर्वेक्षित वृद्धि भ्ादि इस बात का निर्धारण करते है कि उधार लामप्रद हैया नही। 
उधार तभी उपयोगी हो सकता है जब इससे कृषक की प्रतिदान-योग्यता मे बृद्धि हो ्र्थात्‌ 
ग्रह प्रतिदान-निष्पादन से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित होना चाहिए । दूसरे शब्दों मे यह स्व- 
प्रिपोषक ([सेल्फ लिकिविडेटियग) होना चाहिए । ग्रतः उधार का प्रभावपूर्णा तथा उत्पादक 
उपयोग कृषि-उत्पादिता को इस प्रकार बढाता है कि इस वृद्धि के परिणामस्वरूव प्राप्ति 
कुछ समय में उधार का परिसमापतर कर देती है । थहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि इस 
सदमे में उपभोग-उधार प्रतिदान-निष्पादव से सम्बद्ध नहीं है और प्रतिदान-क्षमता मे बुद्धि 
करने में सहायक नही है । समग्र स्थिति को कृपक की कुल प्रतिदान-क्षमता के सदसे मे 
आँकना चाहिये तथा उपयोग-उधार के उपभोग का पृथक्‌ रूप में निर्धारण नही होना 
चाहिए 
उबार देने की नवीन ब्यूहरचना का सुझाव देने से पहले कूपऊों द्वारा उघार-उपलब्घता 
के स्वरूप की जाँच करना आवश्यक है | हाल ही के वर्षों में कृषि के सस्थानीकरण के लिए 
शयातो को तैय करने के बावजुद, जहाँ तक अ्रसख्य लघु कृषको का सम्बन्ध है, उधार-स्थिति 
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सत्तोपषजनक नही है ३ प्राप्य साक्ष्यों से पता चलता है कि छोटे किसान जिन्हें फार्म व्यय के 
सम्बन्ध में अधिक उधार की आवश्यकता होती है, समठित क्षेत्रक से न्यूनतम लाभ ही प्राप्त 
कर सकते हैं श्रौर सहकारी समितियों तथा बैको द्वारा सप्लाई किया गया अधिकाश ऋण वडे 
कूपको को प्राप्त हुआ है | इसका परिस्याम यह हुआ्ना है कि छोटे कृपड्रों की बहुत बड़ी 
सख्या प्रधिक उपज देने ब्ले दीड़ो की कृपि के लिए अभीष्ट नवक्रियाओ मर विविष्टियो 
की अपनाने की स्थिति में नही हे और इससे फृषि में गुणात्मक प्रस्फोट (क्व्रालिटेटिव ब्रेक- 
औ्रो) की गति धीमी रही है । छोटे कृपको के ध्रातरिक साधन बहुत कम होते हैं, इसलिए 
उन्हें उत्पादन-उधार की बहुत जरूरत होती है । बीजो की नई किस्मो के लिए काफी नकद 
परिव्यय की आवश्यकता होती है और लघु कृपक इन कर्ज़ों को भ्राप्त करने के लिए पर्याप्त 
जमानत का प्रवन्ध नही कर सकता और न ही वह इस स्थिति में है कि इन उन्नत किस्मो 
की कृषि में निहित जोसिम को उठा सके । लघु कृूपक झपनी कमज्ञोर वित्तीय स्थिति के 
कारण सहकारी समितियों के सदस्य भी नहीं बन सकते | हाल ही मे सम्पन्न क्षेत्र-श्रष्ययनों 
से पता चलता है कि सहकारी समितियों की सदस्यता का झनुपात संचालन जोतो के प्राकार 
में वृद्धि के साथ-साथ बढता है | अ्रत सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त उधार-सुविधाग्रो का 
ग्रधिकतम लाम वर्ड कृपकों ने ही उठाया है और छोटे कूपको को उध्यर के लिए निजी 
स्रोतों का ही सहारा लेना पडा है ॥ 

दरिद्र लघु क्ृपकों की उधार पर अत्यधिक निर्मेरता तथा उनके पास पर्याप्त जमानत 
का श्रभाव उन्हे साहूकारों के चगुल में जकड़ देते हैं तथा वेअपनी स्थिति को तबतक 
बेहतर नही बना सकते जबतक उन्हे ऋणदाताप्रो को पकड़ से मुक्त नही कराया जाता । 
इस दिशा में सतत प्रयास की आवश्यकता है। एक तरीका यह है कि छोटे कृपको की 
“उधार-पात्रता' के आधार (क्रेडिट वर्दीनित) तथा उनके सहकारी समितियों के सदस्य 
बनने की शर्तों को बदला जाए । कृषि-उधार-नीति के नवीनीकरण की ग्रावश्यकता है ताकि 
उधार देने का आधार “व्यक्ति की उधार-पात्रता' (क्रेडिट वर्दीवैस श्रॉफ परसन) की 
बजाएं 'उद्दे श्य की उधार पात्रता' माना जाए। यह सुनिश्चित कर लेता चाहिए कि कर्ज 
सुहृढ उत्पादन-कार्यक्रम के आधार पर दिया जाए । कृपक को उधार देने से पहले सहकारी 
समितियो तथा बैंको को उसकी वर्तमान मुर्ते परिसम्पत्ति (एविजस्टिग टैजिबल एसेट्स) 
उपलब्धता पर आधारित उधार पात्रता की बजाए उसकी पूर्वेक्षित ग्रदायगी-क्षमता पर अधिक 
बल देंना चाहिए । कृपको को उघार देने का मापदड प्रस्तुत जमानत का मूल्य नही होता 
चाहिए बल्कि उत्पादन-सम्थंता होना चाहिये । यह ज़रूरी है कि उधार-सस्थाएँ उत्पादन- 
अफिविन्यस्त लीति अपनाएँ $ ये सस्याएँ पूंजी को सस्ती दरों पर दे कर तथा छोटे कुषको 
की पहुंच मे लाकर (पर्थाद्‌ पूंजी को छोटे कृपकों के लिए अमिगम्य बना कर) उनकी बडे 
कृषकों के विरुद्ध प्रतियोगितात्मक स्थिति को खुधार सकती हैं | आगामी वर्षों मे सास्थानिक 
उघार की प्रभावशीलता में उन्नति की सभावनाओो का पता लगाने के लिए मरसक प्रयत्त 
किए जाने चाहिये । हि ध 

इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण जाँच समिति (प्रॉल इण्डिया एग्रीकल्चरल 
क्रेडिट रिव्यू कमिदी) ने कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिश की हैं। मुख्य उदंश्य यही है कि 


कि 
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सहकारी उधार-समितियों और भूमि-विकास बैंको की नीतियो और प्रक्रियाप्नों को इस 
प्रकार से पुनगंठित किया जाए जिससे छोटे किसानों को फायदा मिल सके । सिफारिण इस 
प्रकार है: 

- (१) यदि किप्ती समिति के उपलब्ध सांधन इसके सभी सदस्यों की आवश्यकताग्रों की 
पूद्ि करने के लिए पर्याप्त नही होगे तो छोठे किसानो को आवश्यकता की 
पूत्ति पहले की जाएंगी । 

(२) बड़े काश्तकारों से कहा जाएगा कि वे अपने ऋण का अपेक्षाकृत अझ्धिक बड़ा 
अनुपात शेयर-पू जी में जमा करे जबकि छोटे काश्तकारों को ग्रपना शेयर सुविधा- 
जनक किश्तों मे जमा करने की सुविधा दी जाएगी। 

(३) फसल-ऋण पद्धति के प्रभावी क्रियान्वयव १र बल दिया जाएगा | छोटे किसानो 
पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है या नही,इस बात का पता लगाने के लिए 
ऋष प्रदान-विवरण में छोटे किसानों तथा अन्य लोगो को अलग-ग्रलग दिखाया 
जाएगा । 

(४) भूमि विक्रास बैंकों की ऋण देने को तीतियो का उदार बनाया जाएगा। जमानत 
के रूप मे रखी जाने वाली भूमि-सम्पत्ति के भुल्याकन करने, छोदे काश्तकारों 
के दलो को सयुक्त ऋषा देल, प्रस्तावित निवेश के लिए केबल जमानत पर ही 
नही अपितु परिचालन एवं आ्थिक सक्षमता पर भी बल देने और छोटे काश्वकारो 
की क्षमता के अनुसार उनके ऋणा की अ्रदायगी का कार्यक्रम निर्धारित करने के 
सम्बन्ध में उदारता से काम्र लिया जाएगा । 

(५) ऐसे बड़े काश्तका रो को, जो जल्दी ही ऋण की रकम प्रदा कर सकते है, मध्यावधि 
ऋण लेने के लिए प्रोत्माह्वित किया जाएगा ताकि छोटे किसानों को लम्बी ग्रवधि 
के लिए ऋण दिए जा सके । 

इस सदर्भ भे अधिक महत्त्व इस बात का है कि ऐसे उपाय किए जाएँ जिनसे छोटेः 

"कृषकों की उधार पाञ्नता में वृद्धि ह्ों। एक बाजारअधान उत्पादन-पद्धति, जिसमें झ्रात्म- 
उपभोग को निरुत्साहित करने के अश हो, कूषको की उधार-प्रत्रदा को बढाएगी | उधार- 
प्रात्रता ऐसी उधार नीति का विकास करके जिपके द्वारा सिंचाई तथा ढेरी उद्योग्र जैस्ती 
स्व-्पारियोपका पारिसम्पात्ति (स्ैल्फ लिक्विडोटिंग एसेट्स) का उत्पादना हो तथा भू-बचत एव 
श्रमनियोत्री प्रविधियों को भ्रपना कर भी बढाई जा सकती है। बेहतर यह होगा कि छोटे 
क्ंषको को दीर्घादधि कर्ज (जैसे कर्षण-पशु खरीदने के लिए कर्ज) न लेना पड़े ट्रंवटरी- 
करण जैसी आवश्यक सेवाएँ सेबा-सत्थाय्रों द्वारा किराए पर सप्लाई की जानी चाहियें। 
इससे उनके जोखिम में कमी होगी और जीवन-क्षमता (वाइएविलिटी) में सुधार होगा॥ 
उधार-नीति का उद्ं श्य परिसम्पत्ति तथा आथिक शक्ति का केन्द्रीकरण (सकेन्द्रण) नही 
होना चाहिए अपितु यह विभिन्‍न वर्गों मे धन तथा झाय की असमताओो को कम करने का 
साधन होना चाहिये । यह उद्द श्य देश मे सरकारी सेवा-निगमो था संस्थाओं का जाल बिछा 
कर प्राप्त किया जा सकता है। ये सस्थाएं भूमिहीन श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के 
बाद रोजगार प्रदान भी कर सकेगी ॥ 
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५.१२ उधार राशनिग व ब्याज की विभेदक दरें 


सास्थानिक उधार के सम्यक्‌ वितरण को सुनिश्चित करने का एक तरीका उघार का 
राशन करना है | उधार राशनिंग स्क्रीम के अन्तर्गत सहकारी समितियाँ और बैक छोटे 
कृषकों के लिए उतकी भूमि के अनुपात से अ्रधिक विशेष राशि का नियतन करेगे अर्थाव्‌ 
उन छोटे कृषकों को कर्ज देने के लिए जो झपने साधनों में से कृषि के लिए धन नहीं जुटा 
सकते, निश्चित कोटा ग्रारक्षित (रिजवं) किया जाएगा । उधार का राशन करने से बड़े 
क्रृपको द्वारा उपभोग-ब्यय का निरुत्साहन होगा, सास्थानिक ऋण को भागे उघार पर दिए 
जाने की सभावना कम होगो और इस प्रकार पुरानी बकाया राशि के परिमाण में भी कमी 
होगी । राशनिग से छोठे कृषकों की निजी सराहुकारों पर निर्मेरता भी कम हो जाएगी और 
परिणामस्वरूप उनके द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें मी कम हो जाएँगी। निजी ऋण- 
द्वातामों को सहकारी सस्थाओो तथा बेको में अपनी जमा राशि को बढाने मे प्रोत्साहन मिलेगा 
पजससे उधार-सस्थाप्रो को मजबूत करने तथा जीवन क्षम बनाने में सहायता मिलेगी । 
यह भी सुझाव दिया गया है कि कृपको के मिल्न-मिन्‍न वर्गों के लिए ब्याज की विभेदक 
दरें होती चाहियें। इस नीति का प्र्थ यह है कि बड़े कृषकों को ब्याज की वत्तंमान दर से 
ऊँची दर पर ऋण मिलना चाहिए तथा छोटे कृपकों को बड़े कृपको की अपेक्षा वहुत कम 
ब्याज दर पर उधार उपलब्ध किया जाए । 
लघु कृषकों से कम ब्याज दर (४२.7.) लेने से बड़े कृषको द्वारा प्राप्त सापेक्ष सुलाम 
आ्राशिक रूप मे निष्फल हो जाएँगे । इससे रोजगार-समस्था को हल करने में भी सहायता 
मिलेगी । जितनी तेजी से छोटे फार्मों का विकास होगा, उतनी ही बेकारी की समस्या भी कम 
बिकट होगी। 
परन्तु ब्याज के विभेदक दरो की सारी स्क्रीम निष्फल हो जाएगी यदि इसको कार्या- 
न्वित करने में उचित सावधानी न बर्ती गई । उदाहरण के रूप में इस समय सहकारी भरमि- 
तियो तथा निजी ऋणदाताभो द्वारा (अर्थात्‌ सगठित तथा असगठित क्षेत्रकों द्वारा) ली 
जाने वाली ब्याज दरो मे बहुत ग्रधिक प्न्तर है और इस बतत की पूरी सम्भावना है कि 
कुछ घनी कृषक बेनामी ऋणियो के रूप मे उधार प्राप्त कर लें और इस प्रकार भ्राप्त 
उधार को ब्याज की बाजारी दर पर आगे दे दें । कई परिस्थितियों मे साहुकारों द्वारा प्राप्त 
की जाने वाली बाजारी ब्याज की दर ७४ प्रतिशत प्रतिवर्ष तक है। सहकारो समितियों 
द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर ३ प्रतिशत से १० प्रतिशत प्रति वर्ष है। यह बहुत जूरूरी 
है कि यह अन्तर ५ से १० प्रतिशत तक रह जाए । सबसे बडी समस्या यह है कि छोटे कृपको 
को सस्थाओं से उधार सुलभ कराया जाए। यदि उन्हे उधार-श्रस्था्रो से उधार प्राप्त हो 
सके तो उन्हे वर्तमान ब्याज दर से अधिक दर देने मे भी कोई प्रापत्ति नही होगी । वास्तव 
में जमा राशि पर दी जा रही तथा ऋशियों से ली जा रही ब्याज दरें वर्तमान पूजी पूर्ति 
माँग स्थिति के हिसाब से बहुत कम है । यदि सरकार कृपको को उनकी उपज की उचित 
कीमत दिलाने का विश्वास देती रहे तो आधुनिक उत्पादन-विधियो का प्रतिफल इतना अधिक 
है कि कृषक-सस्थाशो द्वारा लिए जाने वाले वर्तमान ब्याज दर से काफो अधिक ब्याज 
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दर देने के लिए तैयार होगे । 
विचारणीय वात यह है कि ब्याज की दर उघार की माँग को कंसे प्रभावित करती है 
और रियायती ब्याज दर पर उधार देंदा कहाँ तक उचित है ? 
कम ब्याज दर उधार की माँग को कहाँ तक प्रभावित करती है ? --इस विपय पर 
श्रम्मी तक सीमित भ्रध्ययन ही हुए हैं। एक अध्ययन के अनुसार 'वदि झन्य सभी बातें समान' 
रहें, तो झौसत ब्याज दर मे १ प्रतिशत कमी से लिए गए उधार में ४३ प्रतिशत की 
बृद्धि होती है', परन्तु मारत, चिली, ब्राजील तथा अन्य विकासशील देशो में किए गए अन्य 
सीमित अध्ययनों से पता चलता है कि छोटे कृषकों द्वारा उघार को श्धिकांश माँग ब्याज 
निरपेक्ष (इनट्रैस्ट इनएलास्टिक) है । 
यह बात भी प्रमासित हुं चुकी है कि जब नवक्ियाएँ विशेष रूप मे लाभकारी सिद्ध 
होती हैं, तव सास्थानिक ऋण उत्पादन-उद्दे श्यो के लिए उपयोग होता है चाहे ब्याज की 
दरें ऊची भी हों । यह बात उन छोटे कूपको के संदर्म में भी सही है जिनकी सास्थानिक 
उपचार तक पहुँच सीमित होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि उधार की लायत(कास्ट भ्राफ 
ऋ्डिट) इतनी उधार की माँग को प्रभावित नेहीं करतो जितनो तिबवेश की लाभदायिकता 
इसको प्रभावित करतो है ॥ 
छोटे और बड़े कूपकों की मध्यम अवधि तथा दीघाविधि उधार तथा उसके विस्तार के 
प्रत्ति प्रभिगम्यता (पहुँच) भिन्न रहे जिससे नवक्रियात्रों के प्पनाने में भ्रनिश्चितता की मात्रा 
भी प्रभावित होती है प्रौर इस प्रकार उनके द्वारा उठाया जाने वाला लाभ भी भिन्न-भिन्न 
होता है । इसलिए यह सभव है कि प्रधिक जोखिम की परिस्थितियों में छोटे कूपको द्वारा 
उधार की माँग बडे कूपको द्वारा उधार की माँग की अपेक्षा पटिवर्ती ब्याज दरो के प्रति 
अधिक पअनुक्रियाशील हो । यही कारण है कि छोटे कृपको के लिए प्राय कम व्याज दर की 
सिफारिश की जाती है क्योकि इससे नवक्तियाम्नो के विसरश में सहायता मिलेगी । 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उधार की माँग केवल ब्याज दरों द्वारा हो प्रभावित 
नही होती अपितु अनेक अन्य कारकों, जेंसे निवेश का प्रतिफल, जोलिम तथा उधार-सस्याश्रो, 
पर भी निर्मर होती है । 
कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि भस्ता तथा आसान उधार बड़े कृपको के 
झातरिक़ पूजी-निर्माण पर व्यापक रूप में बुरा प्रभाव डालता है । इससे सूपष्ट होता हूँ, कि 
निम्न रियायती ब्याज दरें बचतो के जुटाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं| ब्य,ज दरो के 
स्तर इस भ्रकार से निर्धारित छिए जाने चाहियें जिससे उधार वितरण की लागतें पूरी दो 
जाएँ | निम्न ब्याज दरें जो प्रायः उघार-वितरण की लागतों को पूरा नही करती, चचतो 
को अनुत्साहित करती हैं और ससाघनों की पूत्ति को प्रभावित करती हैं । रियायती (प्र्थिकर 
सहायता भ्राप्त (सबसिडाइज्ड) उघार बड़े कृषकों तथा वाणिज्यिक संस्थाग्रों के वित्तीय 
ससाघनों के जुदाव पर प्रतिकूल प्रमाव डालते हैं और इस भ्रकार पूंजी की अन्तर-क्षेत्रक, 
झन्तर-क्षेत्रीय तथा अन्तर-कालिक यति को प्रभावित करते हैं । अतः यह स्पष्ट है कि ब्याज- 
दरें स्वयं में छोटे कूपको को उधार क्यो माँग को मन्‍्द या तेज नही करतीं । हाँ, वे आतरिक 
तथा साख्थानिक उधार की सप्लाई पर दुरा प्रभाव डालती हैं । 
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कृषि-उत्पादन मे तेज़ वृद्धि हेतु उधार के व्यापक्र वितरण के लिए रियायती ब्याज दरो 
(अर्थाव्‌ ब्याज दरों मे उपदान : सवसिडाईजेशन आफ इन्ट्रेस्ट) की आवश्यकता नही, बल्कि 
छोठे कृपको समेत कृषि जनसल्या के बडे भाग को उदार को गारन्दीकृत* सप्लाई प्रदान 
करने की है । यदि तकनी ही नवक्रियाएँ बहुत अधिक लाभकारी हो, तो इसके लिए उधार 
ऐसी ब्याज दरो पर दिया जा सकता है जिसमे आर्थिक सहायता या उपदान (सबसिदी) 
का कोई ब्रश न हो । इसका आश्विक कारण यह है कवि नवक्रियात्रो की लाभकारिता छोठे 
कपक की ब्याज लागतो को देने की योग्यता मे वृद्धि करती है । 


८ १३ लघु कृपकों के लिए उधार नीति 

सक्षेप में इस समस्या को इस प्रकार से ब्यक्त किया जा सकता हैः-- 

वरतंमान परिस्थितियों में छोटे कृपको की उधार सस्थाप्रों तक सीधी तथा झ्यासान पहुंच 
नही है क्योकि उन्हे उधार पात्र नही समझा जाता । उनकी कमज्ोर वित्तीय दशा के कारण 
कोई भी उनकी गारटी ग्रथवा जमानत देने के लिए तँयार नहीं होगा । इसलिए यदि उसे 
न्यूनतम जीवन-स्तर प्रदान करना है तो उसकी सहायता करनी होगी। ऐसा सरकार की 
सक्रिय महमागिता (एक्डिव पार्टिसिपेशन) के बिना नहीं हो सकता । छोटे कूपकों द्वारा 
उधार लिए गए कर्जों की वापसी की गारन्टी देने के लिए सरकार से वेहतर कोई प्न्य 
एजेंसी नहीं है । यहाँ यह बताना उचित ही होगा कि लघु कृषकों को उधार देते समय, फार्मों 
की जीयन क्षमता (वाइएविलिटी झ्राफ फाम्सं)का प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्णा है प्रौर सरकार भी 
अति निम्न वर्गों की वहुत समय तक सहायता नही कर पाएगी। प्रतः यह समस्या भूमि 
सुधारो मे निकटत. सम्बन्धित है । प्रतिपादन की गारन्टी की कोई भी स्कीम तबतक सफल 
नही होगी जबतक फार्म जीवन-क्षम नहीं बवाए जाएँगे और जवतक कृपको को बाजार 
प्रधान उत्पादन-कार्य क्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित नही किया जाता । 

(क) फसल-कर्ज योजना (क्रॉप लोन सिस्टम)-इस बात का उल्लेख किया जा चुका 
है कि एक लबु कृषक को उत्पादव तथा उपभोग-उद्दे श्यों के लिए वित्तीय सहायता की 
आवश्यकता होती है । इन क्यों की जूमानत के लिए उसके पास पर्याप्त मूर्त परिस्मम्पत्ति 
नही होती । फिर भी, यदि वह किसी तरीके से अपनी फसल को उपजाने के लिए उधार 
प्राप्त कर सके, तो वह इस कर्ज से प्राप्त होने वाली फसल को जूमानत के रूप में रखने के 
लिए तेयार होगा । वह बाजार में अपनी उपज बेचने के बाद ऋण को वापस कर सकता 
है । फसल कर्ज की ऐसी योजना के अ्रधीन विपणन तथा उधार प्रमावशाली ढंग से सम्बद्ध 
किए जाते हैं | सक्लेप मे फसल-कर्जे योजना प्रत्याशित फसल की जूमंग्नत पर कृषि-वित्त 
सप्लाई करने की प्रणाली है और इसके निम्नलिखित आवश्यक घटक हैं:-- 

(४) इसमे उधार-उत्पादन सभाव्य (समर्थताः प्रोडक्शन पोटेशियल्स) के झ्राधार प्र्थाद 

सुहढ़ उत्पादन-कार्य क्रम के आधार पर दिया जाता है । 

(7) कर्ज वापसों की जमानत के लिए झागासी फसल की ग्रारल्टी ली जाती है 

अर्थात्‌ कर्ज के लिए प्रत्याशित फसल जूमानत के रूप में स्वीकार की जाती है । 

(7४४) इसमे उधार तथा विपणन का प्रभावी अनुबन्धन होता है । 
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इस योजना की सफलता का नेतृत्व तथा कृषि की बाजार प्रधानता की कोटि (मात्रा) 
पर निर्भर है । इसके लिए बड़े पँममने पर मंडार तथा विपणुन-सेवाएँ सुलम करानी होगी । 
यह सुनिश्चित करना होया कि निवियो (राशि) का दुरुपयोग न हो । इसको रोकने के लिए 
उधार का कुछ भाग जित्म तथा कुछ भाग नकद राशि में दिया जाना चाहिये । उदाहरणाथं, 
संस्थाएँ बीजों, उर्वरकों व कीटनाजशी पदार्थों आ्रादि के रूप मे उधार दे सकती है । इसमे छोटे 
कूपकों द्वारा नेदीन टेक्नॉलोजी के अपनाने को वढवां मिलेगा | उधार के उपयोग पर इस 
प्रकार के निरीक्षण में उघार की कूपि-विस्तार के साथ एकीकरण्स की आवश्यकता होती है। 
इस स्कीम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए अनेक घिशेषज्ञ मूल्याक्न कर्त्ताशों, 
सुपरवाइजरो तथा प्रशिक्षित प्रबधको की आवश्यकता होगी । इस म्करोम को बैंकों तथा उधार 
व विपणन समितियो द्वारा कार्यरूप दिया जा सकता है। कर्जो की वापस्ती की गारमन्टी इस 
उद्देश्य हेतु स्थापित किसी सरकारी प्राधिकरण (पब्लिक अथॉरिटो) अथवा “गारन्टी निमम! 
द्वारा दी जानी चाहिए । 
भारतीय खाद्य निगम (दी फुड कॉरपोरेशन झ्ाफ इन्डिया) (जिसके पास खाद्यान्न 
खरीदने के लिए अखिल मारतीय मशीनरी है) तथा सास्थानिक उधार-सस्थाएँ उधार-सप्लाई 
तथा कृपि-उपज के विपणन की एकीकृत तथा समन्वित सरचना के बिक स मे महत्वपूर्ण 
योग दे सकती हैं। फसल कर्जा योजना की निम्न छूपरेसा हो सकती है : 
योजना के अन्तर्गत बैंक (या उधार समिति) कृपकों को सामान्य से कम दरो पर कर्ज 
देता है और फसलो की अपने पक्ष में रेहन रख लेता है । कूपक खाद्य निगम के साय यह 
अनुबन्ध करता है कि वह फसल तैयार होने एर इसे सहमत कीमत (झधिकृत खरीद कीमत) 
पर निगम के पास बेच देगा और खाद्य तिमम को बैके को देय राशि की अ्रदायगी का 
झधिकार देता है । यहाँ यह बता देना उचित है कि ऐसी स्थिति में कृपक के पास उसके 
परिदार के लिए भ्रभीष्ट खाद्यान्न रहने देना चाहिए ॥ कूपक को प्रनुबंध झादि करने हेतु 
स्टाम्प शुल्क तथा पजीकरण फीस मे भी रियायत दी जानी चाहिए। 
इस योजना के ग्ननेक लाभ हैं। कूपषक को उचित व्याज दर पर पर्याप्त उधार और 
फसल का उचित मूल्य आ्लाश्वस्त हो जाता है | बैक को कर्ज की घुरक्षित वापसी तथा खाद्य 
तिगम को उचित कीमत पर खाद्यान्नों के पर्याप्त मडार की प्राप्ति का आश्वासन मिल जाता 
है । विपणन-सहकारी समितियाँ झ्केले ही इन सब कार्यों को भले भांति निभा सकती हैं । 
फसल कर्ज़ों को देते समय छोटे कृपकों की निर्वाह सम्बन्धी प्रावश्यकताओं (सबसिसटंन्स 
नीडूस) का भली भाँति ध्यान रखना चाहिए क्योकि श्रलानकर झेती वाले कृपकों से यह 
आशा नही की जा सकती कि के अपत्ती अल्प कृषि उपज के विक्रय से प्राप्त राशि से अपने 
कर्जो की अदायगी कर सकेंगे । उन्हें जीवनक्षम बनाना हो चाहिये | इससे शक नही कि इस 
उधघार की सहायता से आधुनिक विधियों तथा भवक्रियाओ के उपयोग को बढाया जा सकता 
है परन्तु यदि उत्पादन मौसम के बाद मोसम बोतने पर भी स्थिर (रुद्ध) रहे तो विकास की 
गति बहुत मनन्‍्द होगी। 
इस प्रकार के ऋण का उद्दे श्य कृषि-उत्पादन में वृद्धि तथा कृपषकों की सामाजिक तथा 
आयिक दश्चा मे सुधार होना चाहिए | कुपि-उघार का कार्यक्रम इस प्रकार से रचित होना 
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चाहिए जिससे कृषि में आाय-मुरक्षा को प्रोत्साहद मिले भर इस प्रकार यह कार्यक्रम आधिक 
सवुद्धि में योग दे सके 
(ख) बचत व उधार--इसमे शक नही कि उघार-उत्पादन श्लौर निवेश के लिए 
अनित्ाय पूर्व॑-धावश्यकता है परन्तु उधार स्वय में बचतो में से निभित पूजी का स्थानापत्न 
(सबस्टीद्यूट) नहीं हो सकता । सबृद्धि के लिए बचतो तथा निवेश की ग्रावश्यकवा होती 
है और यदि उवार को सूद्धि का एक साथन होना है तो उपके लिए आवश्यक वित्त 
प्रधिकत. समुदाय की बचतो पर आधारित होना चाहिए । बचत, “चालू ग्राय' का वह भाग है 
जिसका उपभोग नहीं किया जाता बल्कि जिसे भावी प्राय के अधिक ऊँचे स्वर के निर्माण 
के लिए निवेशित किया जाता है। उत्पादन मे वृद्धि का परिणाम विक्रय अधिए्षेष (मार्के- 
टेवल सरप्लस) मे वृद्धि होना चाहिये । इसके लिए वर्तमान उपभोग को कम करना पडेगा। 
तभी उपभोग्र क्रा भावी स्वर ऊँचा हो सकेगा । जमा राशि में पर्याप्त वृद्धि करने के महत्त्व 
पर अधिक बल देना अनावश्यक प्रतीत होता है । उत्पादक-निवेश हेतु प्रामीश क्षेत्रों में वी 
हुई आय के एक भाग को जुटाने के लिए जमा राशि का सग्रहरा अत्यावश्यक है । उधार: 
उत्पादन के लिए स्नेहक तेल का काम करता है परन्तु इसकी विमार्नी अधिमात्रा स्फीति का 
कारण भी बन सकती है + 
(ग) फसलो का घीमा-भारत में कृषि एक अनिश्चित उद्योग है। कुपि-उत्पादन ग्नेक 
प्राकृतिक विपत्तियों से प्रमाव्य है। सूखा, वाढ तथा अ्रघड देश में बार-बार घटित होते हैं 
झौर जान माल को बड़ी हानि पहुँचाते है । प्राकृतिक, आधिक तथा ग्रन्य कारको के ग्रनि- 
श्चित ग्राचरण के कारण कृपको को भारी हानि उठानी पड़ती है । कृषि के जोखिम विविध 
प्रकार के है। मौसम तथा कीट-जोप़िमो के ग्रतिरिक्त कृषक को कीमतो, नंवक्रियाओरों तथा 
प्रशासन के जोखिम सहन करने पडते हैं । छोटे कृषको से नवीन रीतियो तथा नवक्रियाप्रो 
को अपनाने की झ्राशा तभी की जा सकती है यदि हम उन्हें अप्रत्याशित मुसीबत व्य हानि 
की स्थिति मे न्यूनतम प्राय का आश्वासन दे सकें दाकि फलल असफल होने पर उन्हे जीविका 
की हानि का कोई डर न स्हे $ इसके लिए कृपको को फसल दीमा सुरक्षा (कप इन्श्योरेन्स 
कवर) प्रदान की जा सकती है । फसल की असफलता परम्परागत कृषि की विशेष उदार- 
प्रावश्यकता है और सरकारी सस्थाओं से अपेक्षित है कि वे कुछ कारको के अप्रत्याशित झ्ाच- 
रण (व्यवहार) से होने वाली हानि को कम करें या उसमे हाथ बढाएँ । जीखिमो का न्यूती- 
करण भत्यावश्यक है वर्ना समस्त विकास अवरुद्ध हो जाएगा । कृषक की प्लाय के समर्थन 
हेतु, एक बीमा निधि (एन इन्श्योरेन्स फण्ड), जो कर्ज निधि से बिल्कुल पृथक्‌ हो, प्रचलित 
की जानी चाहिए तथा विविध हानियों के कुत्रभावो से निर्धत कृपको के हितो की रक्षा के 
लिए विभिन्न उपचारी उपाय किए जाने चाहिये । उदाहरणार्थ, सिंचाई जंसी विकास-योजनाएँ, 
बाढ-वियत्रण-उपाय और कौटताशी पदार्थों का व्यापक उपयोग जोखिमो को कम करते हैं 
और एक प्रकार का बीमा ही हैं| दीमा, इल-ऊरो मे राहत, शूमि-कर से छुट तथा दुर्भिक्ष 
एवं बाढ़ सहायता कार्यों के रूप मे भी प्रदान किया जाता है । 
फंसल-बीमा-योजना के लागू करने मे कुछ व्यावह्मरिक कठिताइयाँ हैं जिनको हल करना 
बड़ा जहूरी है | वर्तमान परिस्थितियों मे एक ऐसी ब्यापक ग्रारन्टी स्कीम को चालू करने की 
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भावश्यकता है जो छोटे कर्जों से सम्बन्धित जोखिमो की गारठी वे और कृषको को न्यूव लागत 
अर्थात्‌ कम प्रीमियम दरो पर 'मौसम तथा कीट” बीमा (वँदर एण्ड वेस्ट इस्श्योरेन्स) प्रदान 
करे । कीोमत जोखिम के विशद्ध उपाय यद है कि फसल की न्यूनतम कौमतों पर खरीद की 
गारंदों दो जाए और इस हेतु फसल के उत्पादन से एक वर्ष पहले उनकी समाहार (खरीद) 
कोमतें (प्रोवयौरमेट प्राइसेज) नियत की जाएँ । नवक्रिया बीमा (इनोवेशन इन्श्योरेन्स) भर्थात्‌ 
मवीन नितिष्टियों तथा उन्नत रीतियो के प्रयोग से होने वाली हानियो के विरुद्ध बीमा योजना 
में उत कृपकों को, जिन्हें ध्राश्दासित न्यूनतम फप्तल या सामान्य उपज के निश्चित भाग से 
कम प्रतिफल प्राप्त होया, मुग्रावजा देने की व्यवस्था होगी, और उन कृपकों को भी, 
जिनकी प्रति हैक्टर उपज नई निविष्टियों की लागत के तुल्य उपज से कमर होगी, मुझावजा 
दिया जाएगा । यह योजना क्षैेत्रवार सामान्य उपजों के मूल्याकत पर आधारित होगी प्रौर 
इस सदर्भ में अनेक वित्तीय तथा प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करना होगा। यहू 
योजना जीवन बीमा निगम और भारतीय खाद्य निगम की सहायता से लघु क्पक विकास 
एजेती द्वारा सचालित की जा सकती है । ऐसी एजेमियों को स्थापना की सिफारिश ग्राम 
उधार समीक्षा समिति ने भी का है । 

(घ) लघु कृषकों के लिए विशेष कार्यक्रम--कपि-क्षेत्रक मे चोथी योजनी का एक 
मुझ्य ध्येय यह था कि लघु कृषकों को विकास कार्ये में भाग लेने और इसके लागो में भगगी 
होने के योग्य बताया जाए । यह उद्दे थे विभिन्न सामान्य दथा विशेष उपायो द्वारा ही पुरा 
किया जा सकता है । सामान्य कार्रवाइयाँ पूरे देश में की जाएँगी । ये एक प्रकार से पुरक 
कार्य हैं जिनका सम्बन्ध लघु सिंचाई, कृषि-उधार और पशुपालन आदि प्रतेक विषयों से है। 
बन लघु कृपको के लिए, जिनके पास तालाब और नलकूप बनाने के लिए पूजी नहीं है, 
सार्वजनिक पूंजी से तालाब, नलकूप और प्रन्य सामुदायिक कार्य बनाएं जाएँगे। कृषि 
पुनवित्त निगम ऐसे कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देगा जिनसे छोटे किसानो को लाभ 
प्राप्त हो जैसे पशुपालन, दुग्धशालाम की स्थापना तथा मुर्गीपालत झादि । 

(3) लघु कृषक विकास अभिकरण (स्माल फा्मेसे डेवलपमेंट एजेंसी $.0,&,4&.)-- 
लघु कृपको की सहायता के लिए एक विशिष्ट उपाय लघु कृपक विकास अभिकरणो की स्था- 
पना है । इस प्रायोगिक परियोजना मे १६७३-७४ तक देश के ४५ चुने हुए जिलो में ऐसे 
अभिकरणों की स्थापना हो जाएगी । लघु कृएक विकास अभिकरर का मुख्य उद्दे श्य उच्च 
समाब्य छोटे किसानो की निर्वाह कृषि अ्रवस्था से वाशिब्यिक कृषि अ्रवस्था की ओर प्राने 
में सहायता करना है योजना के अधीत प्रत्येक अमिकरण जिले में लघु तथा संमाव्यतः 

जीवनक्षम किसानो (प्रर्थात्‌ जिनकी जोत १से ३ एकड़ है) को पहिचान करेगा, उनकी 
समस्याओं का पता लगाएगा और उनके समावान में सहायता करेगा । यह एजेन्ध्ी उपयुक्त 
कार्यक्रम तैयार करेगी, उन्हे निविष्टियाँ, सेवाएँ व उधार उपलब्ध कराएगी और प्रत्येक जिसे 
में लगभग ५०,००० छोटे कृषकों की सहायता करेगी । जहाँ तक सभव होगा, यह कार्य वर्ते- 
मान सस्थाओं तथा ग्रधिकरणो (जेंसे सहकारी समितियो, बैको तथा भब्रन्य निजी एजेंसियो) 
द्वारा ही किया जाएगा | 

इस कार्यक्रम मे मुख्य कार्य उच्च जोखिम कर्जों के जोखिम अंकव हेतु पलुदान व उप 
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दान प्रदान करना, छोटे कृपको को उध्पर प्रवाह बढाने के लिए उनके प्रवन्थक पर्यवेक्षण 
स्ठाफ-व्यवस्था को सुदृढ करना, स्थानीय विक्री डिपुत्नो, सहकारी समितियों से उन्नत बीजों, 
उर्वरको तथा भ्रन्य निविष्टियो की सामयिक तथा पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना, ट्रैव्टर, 
भूमि समतलन यत्र, कीटनाशी पदार्थ छिडकाव यंत्र आदि मशीनी सेवाएँ सुलम कराना, भौर 
कृषि-प्रवन्ध दथा विपणुन-सलाहुकार सेवाएँ उपलब्ध कराना है १ इस योजना को कार्यान्वित 
करने के लिए चौथी योजना में ६७ ५० कशेड रुपये की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 
प्रत्येक लघु कृपषक विकास-ञ्रमिकरणा के लिए १४५० करोड़ रुपया निर्धारित क्या गया है। 
परन्तु उन छोटे कृषकों तथा काश्तकारों की सहायता के लिए, जो श्लाथिक रूप मे 
सभाव्य जीवनक्षम नही हैं, कोई तुलनात्मक उत्पादन-प्रघान योजना नहीं है । इस वर्ग के 
लिए भी कुछ किया जाना चाहिए । एक प्रस्ताव यह है कि ऐसे कूपको को सयुक्त कर्ज 
(जोइन्ट लोन्‍्ख) दिए जाएँ । उन्हे सयुक्त रूप मे किसी परिसम्पत्ति को प्राप्त करने हेतु कर्ज 
के लिए आवेदन करने की प्राज्ञा होनी चाहिए । इसमे प्रत्येक कृूपक व्यक्तिगत रूप में कर्ज 
के अपने भाग को चुकाने का जिम्मेदार होगा । यहू योजना तमी सफल हो सकदी है यदि 
उनके फार्म वास्‍्तवी मिले हुए हैं । खेतो की सलग्नता न होने के कारण कुओ या नलकूपो 
का लगाना उपयोगी नहीं होगा । ऐसी स्थिति मे छोटे कूपकों की सहायता करने का एक 
तरीका यह है कि कर्ज देते समय ऐसे कृूपकों को पड़ोसी बडे कूपको के साथ सम्बद्ध कर 
दिया जाएं । वैसे भी उन कूपकों, जिनके अपने नलक्रूप हैं, के लिए यह ,अ्रनिवार्य होना 
चाहिए कि वे अपने पड़ोसी कूपको को उचित दरो पर जल की सप्लाई करें। यह ठीक है 
कि कुएँ में से पानी प्राप्त करने का एकमात्र अधिकार उसके स्वामी को ही है क्पोकि देश 
भें भूमि-प्रधिकार-व्यवस्था ऐसी ही है परन्तु इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए 
कि कुएँ का उपयोग पडौसी खेतों के भोम जल स्तर (वाटर टेबिल) को मी प्रमावित 
करता है गौर इस दृष्टि से उसका भी कुएं की जल-सप्लाई पर कुछ हक होना ही चाहिए । 
(॥) सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक झभिकरण (मार्जीनल फार्म्स एण्ड एग्री- 
कल्चरल तेवरसे एजेन्सी)--लप्ु कूपक विकास-ग्रभिकरण केवल समभाव्य जीवनक्षम किसानो 
की समस्याओ्रो को हल करने के लिए ही स्थापित किए गए थे, परन्तु ग्रामीण निर्धनों की 
बहुप्रर्या सीम्शात किसानो तथा कृपि-भ्रमिको की है। इसलिए इन वर्गों की सहायता के लिए 
एक नए अ्रभिकरण 'सीमात कृषक एवं कृषि श्रमिक अभिकरण/ ()४7/7.) की स्थापना की 
गई । इस योजना का पूल सिद्धांत भी वही है परल्तु कार्यक्रम में थोड़ा-सा अन्तर है । इसमे 
मिश्रित खेती तथा आय के साधन के रूप मे मज़दूरी पर अग्रधिक बल दिया जाता है | 
१६७३-७४ के अच्त में ऐसे ४० झ्रमिकररणा स्थापित किये जाने थे । सीम्रात कृषक एवं कृषि 
श्रमिक सस्था पाँच वर्षों मे लगभग २० हजार सीमात कृपको तथा कृषि श्रम्रिको की सहायता 
करेगी । सीमात कृपक वे कृषक हैं जिनके पास एक हैक्टर से जी कमर भूमि है | कुपि श्रमिक 
वे हैं जो म्रपनी आय का ४० प्रतिशत कृपि-अ्रम से कमाते है और जिनके पास वासभूमि 
है । इनके लिए चौथी योजना मे लगभग ४७.५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की यई है ६ 
इस योजना के भ्रनुसार सीमात कृषकों तथा खेती मजदूरों की समस्या को दो उपायो से 
सुलभाने का प्रस्ताव है---भूमि सुधार और ऐसे कार्यक्रम जिनसे रोजगार देने वाले कार्य शुरू 
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हो सकें। थे परियोजनाएं बाज्ञार-प्राश्वित होगी अर्थात्‌ शहरों अथवा माँग के अन्य क्षेत्रों के 
प्रासपास केन्द्रित होगी ताकि मुर्गी-पालन, दुग्ध-उचद्योग तथा वनस्पति-उत्सादन जेसे रोजगार- 
पश्रभिमुख कार्यों का विकास हो सके । इससे रोजगार-प्रदत गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा 
और प्रथ॑ध्यवस्था के विविधीकरण में सहायता मिलेगी । 

(पं) योजनाओं को प्रणति (प्रोप्नेस श्राफ स्कीम्स)--अ्भी तक इन योजनाग्रो की 
प्रगति से सम्बन्धित ऐसे गाँकड़े प्राप्त नही हैं जिनका विश्लेषण किया जा सके । तो भी इन 
सत्थाओं द्वारा मई, १६७२ तक किये गये कार्य से सम्बन्धित ग्रॉकडे उपलब्ध हैं। मई, 
१६७२ के भ्रन्त तक लघु कृषक विकास-श्रमिकरणो तथा सीमात कृपक एवं कृषि श्रमिक 
प्रभिकरणो द्वारा क्रमशः १५.८ लाख तथा ७.५६ लाख कृपकों व श्रमिको का ग्रभिनिर्धारण 
किया गया । इन दोनो योजनाग्रो से लगभग तीन लाख व्यक्तियों को सहायता मिली है । 
इन्होने २८००० कुप्नो व नलकूपो के निर्माण और ६००० पम्प सैंटो को लगवाने में सहायता 
की है । इन्होने १४००० दुवारु पशु तथा ४००० पोल्टरी पक्षियो का वितरण किया है | इन 
अभिकरणों द्वारा ३२ करोड़ रुपये से भी अधिक के अल्प प्रवधि, मध्य अर्वाष तथा दीर्घावधि 
ऋणण दिये गये हैं। १३००० से मी अधिक व्यक्तियों को “ग्राम निर्माण-कार्यक्रम' के भ्रन्तर्गत 
सहायता दी गई है । 

(7४) झ्भिकरणों को सोसाएँ--क्योकि ये प्रभिकरण वर्मेसान सस्थायो के माध्यम से 
कार्ये करेगे, इसलिए प्रमावी कार्य के लिए वे इन सस्थाओं पर पूर्रात ग्राश्चित होंगे। इसी- 
लिए इन ग्रभिकरणो को प्राम्य निर्धन वर्ग हेतु सास्थानिक नवाचार (इन्स्टीट्यू शनल इनो- 
वेशन) कहा जाता है । कहने का प्रभिप्राय यह है कि इस कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए 
चर्तमान सस्थाओ का सहयोग प्रत्यावश्यक है, १रन्‍्तु इन भ्रभिकरणों के अल्पकाल के कार्य 
से पता चला है क्रिये सस्थाएँ लघु कृपफ विकास-अ्रभिकरणो के कार्यक्रमों में स्वेच्छः से 
सहयोग नही दे रही हैं। 

क्योकि वतंमान संस्थाझ्रो में बडे कृपकों का प्रभुत्व है, इसलिए यह तमव है कि इन 
बिशेष श्रोग्रामो के लाम कुपात्र वर्गों को प्राप्त हो जाएँ । इस बात की भी शका है कि कही 
छोटे कपको की ग्राड़ में बड़े पक ही इन योजनाओं से लाभ प्राप्त न कर लें । शायद यही 
कारण है कि इन अ्मिकररों पर अपने अवरिम प्रतिवेदत में राष्ट्रीय कृपि आयोग (नेशनल 
कमीशन औन एग्रौकल्चर) ने लघु हृपकों तथा खेती मजदूरों को उधार तथा गन्य सेवा- 
आवश्यकतामों का निरीक्षण करने के लिए 'कृपक सेवा-समितियां' (फारमर्स-मविस सोसाइटीज) 

स्थापित करने को सिफारिश की है । 

अत' या तो नई उधार सस्थाओशो का विकास करने की आवश्यकता है या वर्तमान 
सस्थाम्नो का, विशेष रूप से छोटे किसानो की क्‍स्लावश्यकताओं को, पूरा करने के लिए उपयोग 
करना होगा । जो कुछ भी हो, लघु कृषक उधार सस्याग्रो का जीवनक्षम होना अत्यावश्यक 
है । लघु कुपषक विकास भ्रभिकरणो को निम्न बातों का ध्यान रखना होगाः-- 

(१) विशेष लचकदार उधारप्रक्रियाओ को अपनाना होगा । 

६२) प्रतिदान को प्राश्वस्त बनाने के लिए कृपको की उधार आवश्यकता का पर्याप्त 

मूल्याकन होना चाहिए । 
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(३) इन्हे सामयिक उघार और निविष्टियां प्रदान करनी होगी | 

(४) उपयुक्त विस्तार तथा विपरान- सेवाएँ साथ साथ प्रदान को जाएँ। 
तथा (५) कूपको से उनके द्वारा देय राशि को इकट्ठा करनेट हेतु प्रभावपूरां क्रियाविधि की 

रचना करनी होगी । 

थदि इन प्रभिकरणों द्वारा उपरोक्त उपाय न किये गये तो उन कारणों का उन्मूलन 
नही हो सकेगा जो बीते समय में छोटे कुपको के द्वारा विकास-प्रक्रिया में भाग लेने में 
भ्रडवन बने रहे हैं । वंमान उत्पादन-ब्यूहरचना बडे कूपको को ही विकास का साधन 
मानती है। इत झमिकरणो से अपेक्षित है कि वे उत्पादन-ब्यूहरचना को! इस प्रकार बदलें 
जिससे छोटे कृपक सक्रिय रूप भे विकास क्रिया में भाग ले सकें वरना ये अ्रभिकरण-सवृद्ध 
में ग्रधिक योग नही दे सकेंगे । 


८.१४ दीर्घावधि कृषि वित्त का दिकूपरिवर्तन 

इस बाल का उल्लेख किया जा चुका है कि दीर्घावधि कृषि वित्त का श्रभाव कृपि क्षेत्रक 
में न्‍्यून उत्पादिता झौर इस क्षेत्रक की सवृद्धि मद करने का मुरुष कारण है॥ वास्तव मे 
पिछले कुछ वर्षों मे भू-विकास बंको द्वारा दी गई उघार धनराशि बिल्कुल भ्रपर्याप्त तथा 
असामग्रिक रही है | खेद को वात यह है कि बैकों द्वारा सप्लाई की गई यह भ्रल्प राशि भी 
पूर्णात- उन उद्दे श्यो के लिए उपभोग में नहीं लाई गई जिसके लिए वह स्कीकार की गई 
थी | फण्डो (निधियो) या उनके एक भाग का यह दिक्‌परिवर्तेन (प्रथव्‌ उनका उन उद्दे श्यो 
के लिए उपयोग न करना जिनके लिए उन्हे प्रारम्भ मे स्वीकार किया गया था) इन कर्जों 
के मूलभूत उद्दे श्य को निष्फल करता है तथा ऋणदाताग्ो तथा ऋणियो दोनो पर प्रतिकूल 
प्रभाव डालता है । 

क्रुषि-अर्थ-अनुसधान केन्‍्द्रो मे प्रान्न, ग्रासाम, गुजरात, उडीसा तथा मध्यप्रदेश राज्यों के 

सारणी ८ ११ पाच राज्यो के चुने हुए जिलों मे निश्चित उद्दें श्य से दीधविधि 
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कुल वितरित कज को 
प्रतिशतता में झोसत 
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स्रोत. प्ररिशिष्ट प्रासग्रिक पत्र स.४, प्रकाशन सब्या १६,ऐशग्रो इकोनोमिक रिसच सेम्टर, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय । 
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१० चुने हुए जिलों भे भू विकास बैंकों के कार्य का, विशेष रूप मे उनके द्वारा दिए गए ऋण 
के उपयोग के सदर में, श्रव्ययन किया है | उन्होने अपने प्रतिवेदनों मे उघार में दिकृपरि- 
बतेन के आँकड़े भी दिए हैं। सारणी ८५.११ इस पल्ष पर प्रकाश डालती है . 

निधियों का दिक्परितन बिलासपुर ( मध्यप्रदेश ) में अधिकतम था जवकि कृष्णा 
( आन्ध्र प्रदेश ) में यह न्यूनतेम था । इस दिक्परिवर्तत के चार मुख्य कारण हैं :--- 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


प्रभावपूर्ण निरीक्षण का श्रभाव--बैकों ने ऋण दी गई राशि के उपयोग की 
देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नही कौ जिसके कारण उसका भन्य उद्दे श्यो के 
लिए उपयोग किया जा सके 

तकनोकी कर्मचारियों को कस्तो-ऐसे इम्जिनियरो, शस्य-विज्ञानियों, मृदा-रसायनज्ञो 
की कमी है जो निवेश की तकनीकी शवयता की जाँच कर सके या अन्य शब्दों मे 
बैक इस योग्य नहीं हैं कि वे किसी परियोजना की लागत का विश्वसनीय 
अनुमान लगा सके जिसके कारण अति वित्तीयन ( झोवर फाइनेसिंग ) भ्रथवा 
अ्रधो वित्तीयन ( अन्डर फाइनेसिंग ) अर्थात्‌ कर्जा की अपर्थाप्तता की संभावना 
होती है । जघ घन अपर्याप्त होता है, तो ऋणियो के पास दो विकल्प होते हैं- 
(१) या तो वे अ्रतिरिक्त उघार ले, जो साधारणत सम्भव नही होता, क्योकि 
उनकी सारी भूमि पहले ही रेहन रखी हुई होती है। (२) या वे काम को बिना 
समाप्त किए हुए ही उपलब्ध घनराशि को लगादे ओर इस प्रकार सत को विरुद्ध 
करदें अ्रथवा बैंकों से कर्जो की प्रन्तिम किश्त प्राप्त करने के लिए केवल थोडा-सा 
ही धन उस काम पर लगाएँ और शेप धनराशि कही और लग्रादे । 

निधियों का दिकूपरिवर्तंन प्रतिदन्‍्धात्मक् उधघार-वीतियो के कारण भो हो सकता 
है क्योकि इस प्रकार की मीतियो के कॉरण विशेष उद्द श्य की लागतों का ठोक 
अन्दाजा किये बिना कर्जा प्रदान किए जाते हैं । 

कर्जो के सवितरण में दीर्घ समयातराल (ठाईम गेप) मो कर्ज के अन्य उद्द श्यों 
के हेलु उपयोग का कारण है । 


उपरोक्त बातों को ध्यान मे रखते हुए, विकासी वित्त के उचित उपयोग को सुनिश्चित 
करने के लिए प्रिमिन्न उपचारी उपाय सुझाये जा सकते हैं ) प्रथम ग्रावश्यकता इस बात की 
है कि बैको की पर्यवेक्षकोय तथा तकनीकी कामिक सेवाओ्नो को व्यापक तथा सुहृद बताया 
जाए ताक्रि पर्याप्त श्र उपयुक्त मात्रा में कर्ज दिए. जा सके और उतका उचित उपयोग 


सुनिश्चित 


किया जा सके | यह भी आवश्यक हैं कि कर्ज नीतियों में सुधार किया जाए 


और अनाश्यक प्रतिवन्‍धो को दूर किया जाएं | कर्ज -सवितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया 
जाना चाहिए तथा कर्ज प्रस्ताव की भ्रस्तुति तथा निपटारे के बीच समझ+-पश्चता को कम 
किया जाना चाहिए । 


अध्याय ६ 


'कृषि-विपणन' 


६,१ परिचय 


पिछले अध्यायों में हम नवीन कृषि व्यूहरचना के मुख्य तत्त्वो तथा कृषि के रूपान्तरण 
एवं आधुनिकीकरण मे उतके योगदान का विवेचन कर चुके हैं। हम यह देख चुके हैं कि 
प्रथिक उपज देने वाली किस्म के बीजों, उवरको तथा कीटनाशी पदार्थों का उपयोग, मिचाई 
तथा नवक्रियाएँ विशाल उत्पादन-संभावनाएँ प्रस्तुत करती हैं झौर अन्य क्षेत्रों मे, इससे भी 
अधिक उन्नति के नवीन अवसर प्रदान करती हैं । 

भारत भे पिछले कुछ वर्षों मे खाद्यान्न-उत्पादन मे तेजी से वृद्धि हुई है झौर इस कूपि- 
विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न विक्रय अधिीशपो (मारकेटेबल सरप्लस्तेज) के लिए सबीत 
विपणन नीतियों, उपयुक्त प्रशासनिक-सरचनाप्रो (ढाँचो) तथा बेहतर वित्त-सुविधाग्रो की 
आवश्यकता है । एक दक्ष विपणन-प्रणाली कृपि-सवृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए 
परमावश्यक है । वास्तव मे प्रौद्योगिकीय प्रस्फोट का पूर्ण लाभ तभी उठाया जा सकता है यदि 
इसके साथ-साथ बढती हुई उत्पादन-सभाव्यताग्रों के एकरूप उपयुक्त विषणन-ढाँचे का मी 
विकास किया जाए। आधुनिक कृषि का अर्थ है--बाजार-प्रधान कृषि । उत्पादन-दक्षता वे 
विपणन दक्षता साथ-साथ चलनी चाहिये । भावार्थ यह है कि उत्पादन-कार्यक्रम विपणव- 
सुविधाओं के विकास तथा सुधार के उपायो से सम्बद्ध किए जाने चाहियें अर्थात्‌ उत्पादन में 
लूद्धि के साथ-साथ उनके विपरान का प्रवन्ध करना भी अत्यावश्यक है । बिता विपणन- 
सुविधाएँ जुटाएं कृषि का विकास सभव नही है । कृषि विकास में विपणन के महत्त्व व 
योगदान का विवेचन परिच्छेद ६.५ में किया गया है ॥ 


६.२ विपणन कायें 


टैक्नॉलोजी तथा विज्ञाव का उपयोग विकास को त्वरित करता है तथा वारिएज्यिक उत्पा- 
दन मे वृद्धि करता है । यह बहुत आवश्यक है कि उत्पादन-वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त अधि- 
शेपों को उपमोक्ताग्रो के पास सुविधाजनक स्थानों पर उनके द्वारा स्वीकार्य रूप, कीटि तथा 
मात्रा मे बेचा जाएं। यह झषिशेष उपमोक्ताप्रो को, आवश्यकता के समय या जब वे इसे 
सुस्थित कौमतो पर खरीदने के लिए तैयार हो, सुलम करवाया जाना चाहिये। इस हेतु 
फार्म-उपज की बहुत बड़ी मात्रा को खेतों से भ्रतिम उपभोक्ताओं के पास पहुँचाना पड़ेगा ६ 
अतः विपणन में वे सब क्ियाएँ सम्मिलित हैं जो फार्से-उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता 


कृपि-विपणान १७९ 


तक इच्छित स्णन व समप पर पहुँचाने के लिए जरूरी हैं । विपणन सारी उत्पाच-प्रक्रिया 
का चरम बिन्दु व उद्देश्य है । 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक दक्ष विपशन-प्रणाली की रचना करने से पूर्व 

निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा :-- 

(१) फार्मे-उत्पाद को उत्पादक के स्थान से उपनोक्ता के स्थान तक़ सापेक्ष दूरियों पर 
ले जाने की ज़लूरत पड़ती है ! 

(२) उपभोक्ता की मांग सतत होती है जबकि उत्पादन विशिष्टतः मौसमी होता है । 
अनाज की चरम काल अथवा फसलोत्तर बहुलता इसके सम्हाल, मडार तथा 
परिवहन की गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न करती है । 

(३) भिन्न-भिन्न उपभोक्ताओ को अपनी झ्ावश्यकता अनुसार प्रत्येक पदार्थ की भिन्न- 
भिन्न कोटि व श्रे सी की जहूरत होती है । कुछ नोग उत्पाद को तैयार या शुष्क 
रूप में चाहेगे जबकि झन्य उसके ताजा तथा कच्चे रूप को ही पसन्द करेंगे । 
कुछ पदार्थों को हिमीकरण (फ्रीजिंग) की आवश्यकता होगी जवकि कुछ एक को 
उपभोक्ता सप्लाई को करने से पहले शीत सग्रहागारो (कोल्ड स्टोरेज) में रखना 
पड़े गा । उदाहरणत- दूध, पास्तुरीकरण (पारुच्यौराईजेशन)या रोगाणुओ को 
नष्ठ करने की जडिल तथा वहुब्ययी समस्याएँ उत्पन्न करता है। इसी प्रकार 
डिब्वाबन्दी या रस काम भे झाने वाले फल की गुर्पता या कोटि ताजा उपभोग 
के काम मे श्राने वाले फल की कोटि से भिन्‍न होगी । 

(४) इनके अतिरिक्त उत्पादन के समय से लेकर उपभोग के समय तक भनेक सेवाएँ 
उपलब्ध करती होगी । उत्पादन तथा इसको झन्तिम उपभोक्ता को सप्लाई के 
बीच समय-प्रशचता (टाइम लॉग) उत्पादको तथा उपभोक्ताशरो के विचार से बहुत 
प्रसगयुक्त है । 

गप्रत: विपणन का मुख्य कार्य स्थानमूलक, कालमूलक तेथा रूपपुलक उपयोगितताएँ प्रदान 

करना है । विपणन के कार्यों तथा भौतिक सेवापग्रो में, फा्म-पदार्थों को बाजूगर के लिए तैयार 
करना, फार्म से बाजार (मंडी) तक ले जाना, उतकी सम्हाल, श्रेणीकरणा, अनुकूलन, 
शुष्कीकरण (जल शोषण), सग्रहएा, रक्षण, मडियों से परिप्करण तथा उपभोग केन्द्रों तक 
परिवहन, परिष्करण तथा पैकेजिंग, परिष्कृत पदार्थों का उपभोक्ताग्रो को वितरण और जल, 
थल तथा झ्लाकाश मे उनका परिवहन सम्मिलित है । वितरण में थोक विक्रय, खुदरा विक्रय 
तथा नियत्रण वे नियमन शासिल है । अन्य विपणन-सेवाएँ जो उपलब्ध कराई जानी चाहियें 
वे हैं * उत्पाद के गुणों तथा वर्गों का निरीक्षण, प्रमाणीकरणा, अभिनिर्धारण तथा मामकी- 
करण 3 इसके अतिरिक्त स्टाक तथा कीमतों के बारे में बाजारी सूचना प्रदान करना भी 
बड़ा जरूरी है । 

फार्म पदार्थों का विधान एक बहु व्ययी प्रक्रिया है और फार्म-पदार्थों की बदलती हुई 

माँग तथा उनकी परिवर्तो पूर्ति की दश्याओे के भ्रतर्गंत विषणन-लागतें काफी अधिक हैं । कृषि- 
क्षेत्रक मे वर्तमान प्रौद्योगिकीय प्रस्फोट के सदर्म मरे एक कृषक को सिम्न समस्याओं का 
समाधान करना पड़ता है :-- 


शैघ० 


भारतीय कृषि-अर्ंव्यवस्था 


(१) पदार्थ को कहाँ वेचा जाए ? 
(२) पदार्थ को कब बेवा जाए रै 
(३) विपशान-रीतियो को कैसे सुधारा जाए 2 


(४) कृषि-पदार्थों के विषस्मन को बढ़ावा देने के लिए सूचना कहाँ से प्राप्त की जाए ? 
परन्तु विपणुत-अ्र्थतन्‍्त्र तथा नीतियों द्य अध्ययन करने से पूर्द प्रक्रिया मे सन्निहित 


प्रमुख विपणन-स क्रियाओ्रो तथा रीतियो को सक्षेप में समझ लेना श्रे यस्कर होगा । 


६.३ प्रमुख विपणन-क्रियाएँ 


भारतीय कृषि के ग्राघुनिकीकरण के साथ-साथ उत्पादन मे, विशेषकर भेहें के उत्पादन 
मे, भ्रत्यधिक वृद्धि हुई है जिसका परिणाम बहुत वडी मात्रा मे विक्रय अधिशेष का होता 
आऔर मसमडियो मे बड़ी मात्रा मे अनाज का झ्ाना है ) सारणी ६.१, पजाब, हरियाणा, राज- 
स्थान व उत्तरप्रदेश मे गेहूँ के उत्पादन तथा विक्रय भ्रधिशिष की तुलना करती है तथा प्रन्न 


सचालन की उपनति को दर्शाती है 3 
सारणी ६.१ चुने हुए राज्यो मे गेहूँ का उत्तादन तथा विक्रय अधिशेप 
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स्रोत : सारणी २२ ब्लीट मार्कंट बिहेवियर इन पञजाब प्री ए. यू. लुधियाना 
लोट जिम दर्ण मे किसी पदार्थ का उत्पादन होता है, उस उत्तादन के विक्रप अधिशेष्र का बाजार मे 
आग्रमन उमसे अगले वर्ष में होता है । इसलिए सारणी ६.१ के आगमन के आड़े अगले वर्ष से 


सम्बन्धिद हैं उनफइ उत्पादन पहले बे हुआ हे ६ 


हमारी थोक मण्डियाँ उपज की पघपेक्षाकृत छोटो मात्राझो को सम्हालने के उद्देश्य से 
सारणो ६२ गेहूँ का वापिक तथा फसलोत्तर आ्रागमन 
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स्त्रोत . निदेशक वयरिक सभरण विभाग, पंजाब तथा हरियाणा, १६७४ 


कृपि-विपणन श्र 


डिजाइन की गई थीं परन्तु हाल के वर्षों मे अनेक भ्ण्डियों में ग्रेहें के भारी श्लागमन से 
(विशेषकर फसलोत्तर काल मे) भीड की स्थिति व घिचपिच उत्पन्न हो गई है । सण्डियों मे 
अनाज के आंगमन में अचानक वृद्धि, सम्हाल तथां प्रबन्ध को मम्मीर संमस्याएँ उत्पन्न करती 
है और दक्ष विपणन के लिए उनका समाथान करता अत्यावश्यक है ! 

(क) मण्डियों में अनाज को सम्हाल सथा प्रबन्ध--उक्त सारणी ६.२ में पजाब तथा 
हरियाणा की मण्डियो में पिछले कुछ वर्षों में गेहूँ की वापिक तथा फसलोत्तर झागमन 
झात्राएँ दी गई हैं । 

सारणी से स्पष्ट है कि गेहूँ के कुल वापिक आगमन का ८० से ६० प्रतिशत फसल के तुरन्त 
पश्चात्‌ मड़ियो में आरा जाता है । फसलोत्तर काल में मडियो में ग्रेहँ के इस सकेन्द्रणा तथा 
इसके फलल्वरूप उत्पन्न घिचापिच स्थिति के कारण गेहूँ क्र मडी मे से सचलन धीमा, तथा 
अधिक महंगा हो जाता है| प्राय. मडियो मे गेहूँ के ढ्रेर लगाने तथा अन्य विपणन-क्रियाओं 
के निष्पादन के लिए पर्याप्त स्थान नही होता जिसके कारण मडी में अनावश्यक विलम्ब तथा 
घबराहट होती है। 

साधारणतया किसान अपनी उपज को बैलगाडियो, ट्रंबटर ट्रालियो तथा ट्रंको मे लाते 
हैं । मडी मे प्रनाज को पहले भूमि पर बड़े-बड़े ढेरों में लगा दिया जाता है। फ़िर इसका 
विरलन करके बेचा जाता है अथवा इसे बेचते ही चलनी में से छाना जाता है।॥ तब इसे 
तोल कर बोरियों मे मरा जाता है और अस्त में वाहनो पर गोदामों या अन्य स्थानों 
तक ले जाने के लिए लाद दिया जाता है । सामान्यतः बोरी बन्द अनाज को मजदूरों द्वारा 
छत तक ले जाया जाता है और विपुल सग्रह के लिए खेत्तियों मे गिराया जाता है| मंडी मे 
गेहूँ के प्रमगिनत ढेर सफाई, भराई, तुलाई तथा बोरी बन्द भ्रनाज को ढुलवाई के लिए 
बहुत कम स्थान छोड़ते हैं । इसके अ्रतिरिक्त भधत्येक सक्तिवा के बीच काफी विलम्ब हो 
ज्ञाता है । 

भारतीय मानक-सस्थ।न के विनिर्देशों के अनुस्तार एक टन गेहूं का ढेर लगाने के लिए 
३३४ बर्गेमीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है । श्रतः ३०० टन गेहूँ के केवल ढेर मात्र के 
लए लगभग एक हैक्दर भू-स्थल की आवश्यकता होगी । इसमे बाहनो के मडी में आने- 
जाने, उतराई तथा अन्य मडी-सक्रियाओ के लिए प्रभीष्ठ स्थाव सम्मिलित नहीं हैं । अधिक 
उपज वाली किस्म में बीजो के उपयोग के फलस्वरूप उत्प(दन-स्तर के ग्रनुरूप समाहार- 
प्रक्रिया को ढालने के लिए वत्तमात मडियों का आधघुनिकोकरण, सुधार तथा परिप्करण 
आवश्यक है । यह बढा आवश्यक है कि बढ़ते हुए उत्पादवद की सम्हाल के लिए विपणन- 
आवश्यकताश्रों को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई मडियाँ स्थापित की 

जाएँ । पदाहरणार्थ अनाज की बोरियो या अम्बारो का प्रबन्ध उपयुक्त यान्त्रिक कन्वेयरों या 
सवाहको (मेकेनिकल कन्वेयस) के प्रयोग से तेज किया जा सकता है और हस्त व शारी- 
रिक सम्हाल की कठोर थकान व परिश्रम को निरस्त किया जा सकता हैं। इसी प्रकार 
गेहूँ, मक्‍्की तथा चावल प्रादि अनाज की बहुत बड़ो मात्राओ्रों को बोरियो को बजाय अम्बारों 
में अधिक दक्षता से सम्हाला जा सकता है। तमाम बड़ी मडियों को याम्त्रिक सम्हाल, श्रोसाई 
ठथा तोल-युक्तियों से सज्जित कर देता चाहिए तथा यहाँ खाद्यान्न कौ सम्हाल, बहन तथा 


श्ष्२ भारतीय कृषि-द्र्थव्यवस्था 


संग्रहण बोरियों मे न करके ढ़ेरों व अम्बारों मे की जानी चाहिये। यह परिवर्तन उत्तरोत्तर व 
शने. शने. हो होगा और इसके लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास करने होगे । 

पिछले कुछ वर्षों मे गेहूं के उत्तादन मे तेजी से वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रो में गेहूँ के मडियो 

में लामे-लेजाने की कार्यकुशलता मे तत्काल वृद्धि करने की आवश्यकता है। गेहुँ-मडिदो मे गेहूँ 
के सग्रह, भोसाई, तोल, विक्रय, थैलो मे भरने तथा भ्रताज के परिवहन को तेज करने के लिए 
सडियो का आघुनिकीकरण करना होगा। झाधुनिकीकरण,की प्रक्रिया के लिए यान्त्रिक उपस्करो 
तथा सुविधाशों की आवश्यकता होगी । इस सदर में झ्राधुनिकीकरण से अभिप्राय यह होगा 
कि प्रत्येक कार्य झत्यधिक प्रभावपूर्णो ढम श्र्थात्‌ ब्यूनतम प्रयास, सर्च मे तथा अपब्यय से 
बचकर किया जा सकेगा तथा आवश्यकतानुसार उनमे विस्तार तथा परिवतेन भी किया जा 
सकेगा । 

आधुनिकी करण काये क्रम के मुख्य लक्ष्य निम्न हैं-- 

(१) मंडी के झ्रहातो में अनाज की खुले ढ़ेये मे उतराई को कम करना या समाप्त करना । 

(२) अनाज की भरी हुई बेलग्राड़ियो, लारियो व ट्रैक्टर ट्रालियो को प्रम्बार 
सम्हागल सुविधाओ्रों तक सीघा ले जाना अर्थात्‌ भरी हुई गाड़ियों को सग्रह स्थानों 
चक सीधे ले जाना । 

(३) प्रताज की थोड़ी मात्रा विशेषकर स्थानीय बिक्री तथा उपभोग के लिए व्यापारियों 
तथा ग्राढृतियो द्वारा लिए जाने वाले गभ्रनाज के प्रबन्ध तथा परिवहन में सुधार 
करना । 

(४) ऐसे स्थातों तथा निर्माण खाकों का विकास करना ताकि भरे हुए तथा खाली 
वाहन वहाँ तक आसानो से पहुंच सके । मडी के झहाते मे समन्वित सक्रियाएँ 
उपलब्ध कराई जा सके और पदार्थों को मडी से प्रन्य क्षेत्रों मे वाहनों द्वारा 
आसानी से पहुंचाया जा सके | 

(५) ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ जिनमें श्रम का बेहतर उपयोग हो सके, पदार्थों 
की दक्ष सम्हाल हो सके, बेहतर परिशोषन (सफाई) तथा पदार्थ की गुणता की 
बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके । 

सरकार द्वारा भ्रवाज का थोक ब्यापार अपने हाथ मे लेने के कारण तथा सरकार द्वारा 
नियत समर्थित क्षीमतों का कृपको को पूरा-पूरा लाम प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य 
निगम को बहुत बडी मात्रा मे अनाज खरीदना पड़ेगा । इसके भ्तिरिक्त झ्नाज के सुरक्षित 
भण्डार के क्रय-भण्डारण तथा वितरण का कार्य भी भारतीय खाद्य निगम को ही करना होगा। 
इसलिए मारतीय खाद्य निगम से यह अपेक्षित है कि वह ऐसी थोक मडियो का विकास करे 
जिनमे झताज के विपुल विपणन व प्रबन्ध के लिए यात्रिक सुविधाएँ उपलब्ध हो सके । 
यदि सभव हो तो रेल पटरी की सुविधाएँ भी प्रदान की जानी चाहियें । 

(ख) भंडारण तथा ग्ोदसस-व्यवस्था-मडार स्थल की अपर्याप्त दक्ष विषणन के रास्ते मे 
मुख्य रुकावट है । खाद्यान्न को उत्पादको से उपभोक्ताओ्रो तक दक्षत्रा से पहुंचाने में भण्डार 
सुविघाओो का स्थान तथा झाकार विशेष महत्त्व रखते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य 
है कि भारतीय खाद्य निगम को सुरक्षित मण्डार तथा क्रियमाण भपण्डार के लिए भण्डारण 


कुषि-विपणन श्दरे 


प्रबन्ध करना पड़ता है। केन्द्रीय तथा राज्य गोदाम निगम उत्पादकों तथा व्यापार-व्यवस्ताय 
के लिए गोदाम-सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं जबकि विक्रम-हेनु हकृषि-उपज तथा विवरण 
हेतु कुपि-निविष्टियो के भण्डारण की व्यवस्था सहकारिताम्रों द्वारा होती है। आवश्यकता 
इस बात की है कि इन सब आावश्यक्रताम्रों क्रो पृत्ति के लिए समन्वित तथा सुदद्ध प्रवन्ध 
किया जाये । यह विशाल कार्य है खिसके लिए घत्र को व्यवस्था वाशिज्यिक बैको, कृषि 
पुन्रवित्त निगम तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारो द्वारा की जानी चाहिए । भण्डारण सुविधाओं 
को प्रदान करने मे निजी क्षेत्रक भी लाभदायक योग दे सकता है । 

पिछले कुछ वर्षों मे, विशेषकर फ़स्त॒लोत्तर अवधियो मे, मडियो को जाने वाले खाद्यान्नों 
के टम भार में तेज वृद्धि के कारस बड़े पँमाने पर गोदामों के निर्मास की जरूरत अनुभव 
की जाने लगी है | पिछले तीन चार वर्षो भे पजाब तथा हरियाणा मे गेहूँ स्टाक को केवल 
किराए के गोदामो भे ही नहीं रखना पडा बल्कि उनका भण्डा रण मिल-परिसदो तथा स्कूल- 
इमारतो में भी करना पडा है| कुछ स्टाक को खुले मे तरपालों से ढकना पडा । ये सब 
प्रबन्ध प्रपर्याप्त सिद्ध हुए और कई स्थानों पर तरपालें मो उपलब्ध न कराई जा सक्री | 
परिवहन तथा रेल-सुविधाओं के अ्रभाव के कार रेलवे स्ठेशनो पर तथा मडी भ्रहातो में मारी 
स्टाफ इकटूठे हो गए ) काफ़ी झ्रनाज वर्षा मे भोग कर खराब हो गया या पूरी तरह नष्ट 
हो गया । 

पिछले समय में अनाज की सार्वजनिक वितरणा पद्धति (पब्लिक डिस्ट्रीव्यूशन घिस्टम) 
की आवश्यकताओं का काफ़ी मांग अनाज के आयात छाया पूरा किया ग्रयः है । पिछने कुछ 
क्यों में अवाज का आयात इस प्रकार रहा है । 


सारणी ६.३ झनाज का देश में आयात 
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यह अनाज समुद्री जहाजो द्वारा बन्दरगाहो पर पहुँचता है जहाँ इसकी संभात की जानी 
होती है । बन्दरगाह सचालन-कार्यक्रम के अन्तगगंत जहाजों से मेल की उठा-घरी और उसके 
परिवहन की व्यवस्था की जाती है । पहली अप्रेल, १६६६ से देश के सभी २८ वन्दरगाहो 
का सम्पूर्ण कार्य भारतीय खाद्य विगम ने समाल लिया है । 

खाद्यान्न के रियायतो आ्लायात के वन्द होने के कारण तथा सार्वेजनिक वित्तरण-प्रणाली 
व सुरक्षित भढार सम्धन्धी जिस्मेदारियों की पूति के लिए भ्रनाज की झान्तरिक वसूली 
(इस्टरनल प्रोक्‍्योरमैन्ट) हरूरी है। प्रथम कार्यक्रम की झ्रावश्यकवाओ को पूरा करने हेतु 
झारे देश का वापिक समाहार-लक्ष्य 5०--१०० लाख टन से कम नहीं हो सकता । इसके 
अतिरिक्त अन्न अभेब्यवस्था के स्थिरीकरस हेतु (उसमे स्थायित्व लाने के लिए) भारतीय 
खाद्य नियम को ५० लाख टन अनाज का सुरक्षित मढार भी बनाना है। इतने बड़ों स्टाक 


श्फो आरतोय कृपि-अर्थव्यवस्था 


को रखने के लिए बडे पैमाने पर मंडारण-प्रबन्ध करने पडेंगे । 

१६६८-६६ के ग्रन्त मे केन्द्रीय खाद्य विभाम, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों, 
केन्द्रीय तथा राज्य गोदाम (माडाग्रार) निगमो तथा सहकारी सस्थाओं के पास लगभग , 
१०६ लाख टन अनाज की जडागार-क्षमता थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-- 
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एजेन्सी मिजो किराए पर कुल 
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खाद्य नियम २६२ १२.६ बैठक 
(२) राज्य प्तरकारें श४ड,० श्२६ २६-६ 
(३) केरद्रीय भाडागार निगम ६.५ 558, ६६ 
(४) राज्य माडागार नियम २.३ ६.० ५८.३ 
(५) सहकारी ससस्‍्थाएँ २६.० - २६.० 
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ख्रोत * चतुर्थ योजना ड्ाएट (१६६६-७४) पृष्ठ १३१ 

खाद्यान्न के मडार हेतु कुल निजी भडारण-क्षमता ४५-१ लाख ठन की थी । इस क्षमता 
का कुछ भा क्रियमाण स्ठाक के मडारण के लिए उपयोग किया जा रहा था | चोथी योजना 
में भेडारख-क्षमता मे वृद्धि के लिए काफी धन को व्यवस्था की गई है और गोदाम-निर्माण 
का काम सरकारी एजेन्सियो को सौंपा गया है । ५० लाख टन सुरक्षित भडार को रखने के 
लिए अतिरिक्त मडारस-क्षमता के निर्माण हेवु यीजता मे ४५ करोड़ रुपये का परिव्यय 
रखा गया । इसमे बन्दरगाहो तथा अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों पर उर्वरकों के मडार के लिए 
अभीष्ट लगभग २ लाख टन अतिरिक्त मडारण-क्षमता की व्यवस्था भी की गई । केन्द्रीय तथा 
राज्य भाडाणार निगम लगभग १० लाख टन अतिरिक्त क्षमता हेतु गोदामो का निर्माण करेंगे 
और इसके लिए १८ करोड रुपये रखे गए हैं। अनुमान है कि मडारण के पूरे कार्यक्रम को 
कार्यान्वित करने के लिए &१ करोड रुपये की आवश्यकता होगी । 

मडारण से सम्बन्धित दो भहृत्त्वपूरों प्रश् विशेषरूप में विचारणीय हैं- प्रथम मंडारण 
सुविधाओ्रों की अवस्थिति ( लोकेशन ) से सम्बन्धित है, दूसरा प्रश्त यह है कि मडारण मे 
होने थाली हानियों का निरोध कंसे हो ? 

मडारण-सुविधाओ की अवस्थिति (स्थान-निर्धारण ) के सम्बन्ध में कह्य जा सकता है 
कि भइरणु-सुविधाओ को इस प्रकार से स्थापित किया जाए कि गाव से उपभोक्ता तक 
उपज को पहुंचाने मे अनाज का न्यूनतम भोतिक प्रबन्ध व सम्हाल करनी पड़े । ग्राम-कृषक 
स्वर अथवा खेत पर ही मडारण के विकाप्त का मुख्य लाभ यही है कि इससे परिवहन (ट्राम* 
पोर्ट) पर तत्काल दबाव में कमी होती है । ज्ञातव्य है कि फसल के समय परिवहन समस्याएँ 
काफी विकट हो जाती हैं । वाद्धित यही है कि स्टाक को रखने के लिए अतिरिक्त मडारण- 
सुविधाएं खपत-केन्द्रो के बजाय उत्पादन-केन्द्रो पर स्थापित की जाएँ | इसके लिए ग्रवेक 


कूपि-विपणुन श्घ्श 


स्थानों का (विशेषकर सघन कृषि-विकास-कार्य क्रम क्षेत्रों मे) अ्भिनिर्धारण करना होगा । 
ताकि उत् क्षेत्रों मे नए विपणान-केत्रों तथा भडारख-सुविधाशों की स्थापना की जा सके 
झौर उत्पादन-अधिशेयों का पूर्ण लाम उठाया जा सके | भडारण-ओ्रोग्राम-पुति तथा फार्मे- 
अय के स्थिरीकरण तथा विशेष कीमत नीति को कार्यान्वित करने मे भी सहायक हो 
सकता है। 

देखा गया है कि भडारण की अवधि के दौरान जाद्यान्न की ४ से ८ प्रतिशत तक की 
हानि हो जाती है। इस बुहत्‌ मडारण-हानियों के लिए अ्रदक्ष प्रबन्ध, पर्याप्त सुविधाएँ 
तथा अ्नुपयुक्त सम्हाल रीतियाँ जिम्मेदार है। इन हानियो को कम करने के लिए तथा 
अनाज की ग्रुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुशल प्रबन्ध, निरीक्षण तथा श्रम की 
आवश्यकता होगी । उपरोक्त उदूँ श्यों की पूर्ति हेतु अमरीका के कृषि-विभाग ने वायुमिश्रण 
(वातन . ऐयरेणन) नामक एक नए प्रक्रम का विकास किया है । 

वायुसिशक्षण था ब्ञातन सचित अनाज की गुणवत्ता को बनाए रखने मे सहायक है । 
पहुले अताज को एक भडारगूह से दूसरे भडारगृह मे ले जाया जाता था और इस प्रकार 
घागु मे से बदला जाता था । परन्तु इसके विरुद्ध वायुमिश्रण की प्रक्रिया मे वायु का भडारण 
में ही विपुल अनाज मे से सचलन किया जाता है | वातन का उपयोग संचित अनाज को ठंडा 
करने, कीट-क्रिया को कम करने, अनाज तापभानों को बराबर करने, झाद्र ता सचलत या 
आदर ता के सचित अनाज मे गर्म क्षेत्रो से ठडे क्षेत्रों मे प्रवासन को रोकने तथा सचित प्रन्ाज 
पर तरल धुमको के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है ! 

उपरोक्त विवेचन से यहू स्पष्ट है कि अनुसधान तथा प्रशिक्षस देज्ञानिक भडारण के 
लिए. अत्यावश्यक हैं। मारतीय श्रनाअ-भडारख-केन्द्र हाापुड व दिल्‍ली तथा केन्द्रीय खाद्य 
प्रौद्योगिकीय अनुसधान संस्थान, मैसूर ने इस दिशा मे कुछ उपाय किए है। केन्द्रीय भाडागार 
निगम ने भी निनी क्षेत्र से कृपि-उपज के भडारियो मे वैज्ञानिक सडारणा को बढावा देने 
हेतु विस्तार-सेवाएँ आरम्म की है ) 

(ग) श्रेणीकरण तथा परिष्करण (ससाधन)--श्न सीकरण उत्पाद की गुणावत्ता का 
परिचायक है और ऋता की अधिक सुग्रमंता भौर ठीक प्रकार से खरीद-मिरणेय लेने मे सहा- 
यता करता है । कई उत्पादों का श्र णी-निर्धारण प्राकासनुमार भी क्रिया जाता है जैसे अंडों 
आदि का । यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि आकार तथा गरुसक्‍ता का कोई विशेष आपसी 
सम्बन्ध नहीं है। श्रेणीकृत उत्पाद या अन्न के क्रय करने का शर्च अत्युत्तम यो अत्यधिक 
मूल्यवान पदाथे खरीदना ही नही । विभिन्न श्रे सियाँ भुसकतता (कोटि) के चयन का अवसर 
प्रदान करती है ताकि क्रेठा अपने विशेष उड़ श्य की पूर्ति द्वेतु सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थे 
का चुनाव कर सके । उदाहरणाये मैदा या डबल रोटी के लिए उच्च कोटि की गेहूँ खरीदी 
जाएगी जबकि पाक कार्यों के लिए अपेक्षाकृत निम्न कोदि का गेहूँ खरीदा जाता है । 

एक दक्ष विपणन-वद्धति राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान मानकों पर सिर्भर है। मानकीकृत 
श्रे णीकरण-प्रणाली (स्टेम्डर्डाइज्ड ग्रे डिग सिस्टम) से हमारा भ्रभिप्रायः यह है कि कल्नकत्ता 
या बम्बई में बैठा हुआ को ता हरियाणा में करनाल से गेहूँ के मरे वैगन का खरीद आर्डर दे 
सके झौर उसे छादी जाने वाले गेहूँ को किस्म का भ्रग्रिम ज्ञाव हो । मानकों को चानू विपणन 


श्ष्रे भारतोय क्ृपि-पर्थव्यवस्था 


सीतियो और उपभोक्ता-प्रावश्यकताओ, के साथ-साथ अद्यतनीन रखा जाना चाहिए | 
आरत मे झ्ातरिक तथा निर्यात व्यापार के लिए कृषि तथा पशुधन सम्बन्धी जिनमो का 
श्रेणीकरण कृषि-उपज (श्रेणी निर्धारण तथा विपणन) नियम, १६३७ के प्नन्तगंत किया 
जाता है । १६६६ के प्रन्द तक ६५ कषि तथा पशुघन-सम्वन्धी जिल्सो तथा २७८ व्यापार- 
निर्माणो के लिए एग्रमाक श्रे झीक रए दिशिप्टरयाँ निर्मित तथा अधिसूचित की जा चुकी थी । 
३४ कृषि पण्पो के लिए निर्यात से पूर्व का श्रे एौकरएण किया गया था । 
उत्पादकों को उतको उपज की कोटि के अनुत्तार कीमत दिलाने के लिए #्रेग्गीकरण 
भी उत्पादको के स्तर पर प्र्थाव्‌ नियन्त्रित मण्डियो, सहकारी समितियों तथा माडागारों के 
स्तरो पर किया जाता है | अक्तूवर, १६६६ के अन्त तक देश मे श्रे णी-निर्धारण की ४६२ 
इ्रकाइयाँ थी । चौथी योजना मे ६०० और श्रे णीकरण शाखाएँ खोलते का प्रस्ताव है । इसके 
अतिरिक्त कुछ कृषि जिसो के लिए “प्रदर्शन एवं श्रे शीकरण' हेतु प्रायोगिक परियोजनाएँ भी 
चालू की जाएँगी । केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय एगमार्क-प्रयोगशालाएँ नमूनो के सुयोजित विश्लेपश, 
जाई जिन्‍सो के लिए उपयुक्त श्रे शोकरसा-मानकों के निर्धारस्स तथा पुराने मानकों को दुहराने 
के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदाव करती हैं । सावंजनिक श्रे णीकरख- (श्रे णी-निर्धारण ) सेवा 
कूपको क्री उच्च कोठि के पदार्थों का उत्पादन करने और फलस्वरूप ऊँची कीमतें प्राप्त 
करने मे सहायक होगी और इस प्रकार उपज की गुरणत्ता में सुधार लाने के लिए दूसरो को 
मी प्रोत्साहन मिलेगा । श्रे शीकरणा से निर्यात की भी बढावा मिलता है 
परिष्करए (संसाधन : प्रोस्ेंसिग) एक महत्त्वपूर्ों विपणन-सेवा है और इसके लिए झनु> 
सधान तथा विस्तार की विक्रसित पद्धति की आवश्यकता है । परिष्करण-प्रविधियाँ विपणन- 
प्रणाली की दक्षता को प्रभावित करती है तथा परिष्करण-उद्योग के झाधुनिकोकरश के 
परिणामस्वरूप उत्पाद तथा उपोत्पाद की मात्रा तथा ग्रुणता मे काफी वृद्धि होती है ॥ उदा" 
हरणार्थ घान के चावल के अतिरिक्त चोकर तथा भूसी उपोत्पाद के रूप मे प्राप्त होते हैं ॥ 
परम्परागत हल्लर मे चोकर सामान्यतः चुर् भूसी से मिल जाता है और पशु के चारे के 
रूप भें बहुत कम कीमत पर बेचा जाता है । जबकि आधुनिक चावल मिलो से प्राप्त चोकर 
अच्छी कोदि का होता है और उसका कुछ माय बिना किसी मिलावट के शुद्ध रूप में मिलता 
है श्रोर परम्परागत हल्लर से प्राप्त चोकर को अ्रपेक्षा दस भुनी कीमत पर बिकता है । 
इस स्थिति मे झाधुनिकीकरण का भें परिष्करर्प के प्रति सुवद्ध तथा समन्वित हृष्टिकोश का 
फयकात फरना है और इसमे बाने का आधिक वैज्ञानिक 'शुष्कीकरण, मडारण, कदुप्णं (परवे- 
इलिंग) तथा पेरन (नीष्पीडन) सम्मिलित हैं । 
परिष्करस-प्रश्णाली खरदी से होने वाजी हानि तथा क्षति को कम करने या निरस्त 
करने मे दिश्वसनीय सेवा करती है | परिष्कृठ खाद्य त्तथा फल-सामग्री की परिवहत-लागतें कम 
होती हैं और उतके परिवहन मे समय की भी वचत होती है| कई पदार्थों के परिष्करर के 
फलस्वरूप उनके मार तथा ऋयतन में ७० प्रतिशत तक की कमी (स्यूनता) हो सकती है $ 
हाल ही के वर्षों में लोगो को खाने की झादतों से (विशेषकर बड़े शहरों मे) कमफो 
पस्वितंन हुआ्रा है । सुविधा के खाद्य पदार्थ खरीद को सामान्य वस्तुएँ बनती जा रही हैं ! 
सुविधा के खाद्य पदार्थ आाम्यतरिक दासो सेवा! युक्त (ब्युल्द इन मेड सविस) खाद्य पदार्थ 
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हैं। झ्ब इत पदायों मे 'प्राम्यतरिक रसोईदार सेवा” (ब्युल्ट इन चीफ सर्वित) की भी 
वृद्धि कर दी गई है । आजकल एक ही पैकेज मे रखा हुआ पूरे का पूरा खाना खरीदा जा 
सकता है | थैली-बन्द उवाले हुए भोजठ, तैयार आलू पदार्थ, घुलतशील कॉफी, प्रविलम्ब 
पकवान, जमे हुए परिपक्व पदार्थ तथा अन्य ब्यजन कुछ एक परिष्कुत पदार्थ हैं। हिमीकरण 
तथा प्रशोवन (फ्रीजिय एण्ड रेफ्फीजरेशन) इस क्षेत्र मे आधुनिक सवीनताएँ हैं । 

यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे ग्रधान्य खाद्य (शआ्राहार) का ६० प्रतिशत, उपयुक्त 
अण्डारण की अनुपलब्धता के कारण नप्ट हो जाता है। लगभग हर प्रकार की सागभाजी 
जेसे भठर, बंद गोभी, गाजर, शलजम हिमीझूत भंडारण में & से १२ महीने तक रखे जा 
सकते हैं । खराव होने वाले खाद्य के हिमीकरणा का मुख्य उद्दं श्य यह है कि उपमे सन्निहित 
ताजगी तथा पोपण तत्त्वों भे परिवर्तत किए बिना उसे कम विनाशशील बता दिया जाए 
ताकि उनका देर तक भडारण किया जा सके और उनका लदान दूर के स्थानों के लिए भी 
किया जा सके । इस सदमे मे प्रशीत-परिवहन का विशेष महत्त्व है। डिहाइडो-हिंभीकरण 
(डिहाइड़ों फ्रीजिंग ) फलो और वतस्पतियों के लिए एक अन्य अभिनव प्रक्रम है। निर्जलित 
पदार्थों (डिहाईडू टेड प्रोडक्ट्स) का लाभ यह है कि वे भार तथा आयतन में कम हो जाते हैं, 
परन्तु उनकी गुसवत्ता घट जाती है । इसी प्रकार झीत सम्रहागार (कोल्ड स्टोरेज) मछली के 
परिरक्षण के लिए जरूरी हैं । हिमीभूत शुप्कीकरण मे पदार्थों को स्यून तापमानों पर निर्ज- 
लिठ किया जाता है तथा वायुरोथी पालीथीन के धैलो या दिन के डिब्बों मे बद किया जाता 
है ) यह याद रहे कि स्वाद तथा गुणवत्ता में के तुरन्त जमाए हुए पदार्थों का मुकाबला नहीं 
कर सकते | जमी हुई मछली, मँस तथा फलों का रस कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके लिए 
काफी हिमीभूत मडारण की आवश्यकता है । 

हिमीभूत खाद्य-्उद्योग में ठंवेष्ट (पेकेजिय) का विशेष महत्त्व है॥ संवेष्टय की, हाथो 
से बचाव, निर्जलीकरण को रोकते, झ्रॉक्ती जन को पैकेट से बाहर रखने तथा "पदार्थ देखने 
में अच्छा लगे” भादि के लिए जरूरत होती है । श्रातरिक लपेटन के लिए कागज, पालीथीन 
तथा एल्युमीनियम वर्कों का प्रयोग किया जाता है । 

यह ध्यान रखने योग्य है कि परिष्कर्ताओ को परिष्करण के लिए पदार्थों की उचित 
तथा स्थिर दामों पर आश्वासित सप्लाई सुलभ कराई जानी चाहिये । तभी बे दक्षता से 
कोये कर सकेंगे / सरकार भदारस-सुजिजायओं में वृद्धि कर, भ्रत्मज का सरकारा-मण्डार बना 
कर तथा उचित कीमत सम्बन्धी नीतियाँ अ्रपना कर इस कार्य को बढावा दे सकती है । 
8.४ भारतीय खाद्य नियम के कार्यकलापों व ग्रतिविधियों को समीक्षा (१६६५० 

१६७२) हि 

मारतोय खाद्य निगम पिछुले कुछ वर्षों से खाद्यान्न का सरकारी व्यापार करने घाली 
(केन्द्रीय सरकार की) एक मात्र एजेंसी बन गया है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 
१ जनवरी, १६६५ को हुई | इसके मुख्य कार्यों में खाद्यान्न तथा खाद्य पदार्थों का क्रय 
अडारण, सचलन, परिवहत, वितरण तथा विक्रय सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त खाद्यान्न- 
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उत्पादन का सवर्धन, चावल मिलो, ब्राटा मिलो तया खाद्यान्न के परिष्क रण हेतु कारखातों 
की स्थापना निमम के भ्न्‍्य कार्ये हैं। इन सात वर्षों में कार्य-सचालन क्षेत्र तथा क्र-विक्रन 
की मात्रा दोनों ही की हष्टि से निगम की गतिविधियों में काफ़ी विश्तार हुआ है। निगम 
देश मे खाद्यान्न का सबसे वडा थोक व्यापारी वन गया झौर इसने खाद्यान्न-व्यापार मे 
प्रभावशाली महत्त्वपूर्ण स्थान वना लिया है। निगम देश में साथान्न की खरीद, मडारण 
और वितरण के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्णा भूमिका निमा रहा है। इस परिच्छेद में सरकार द्वारा 
प्रनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने से पहले की अवधि में भारतीय कुषि निगम 
द्वारा इस क्षेत्र मे किये गये कार्य का सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। 

(।) क्रप-विक्रप--भारतीय खाद्य निमम के जाद्यान्न व्यापार में प्रवेश के पीछे मुख्य 
ध्येय यह था कि जहां एक श्रोर किसानो को अपनी उपज का झयकपेक मूल्य प्राप्त हो, वहाँ 
दूसरी ओर उपभोक्तायों को वर्ष मर उचित दर पर सुगमतापुर्वक प्रवाज मिलता रहे । 
विपरीत परिस्थितियों मे उत्पादन में अकस्मातु कमी के प्रभाव तथा असामान्य मौसम के 
कारण माँग झौर पूर्ति मे असतुलन का सामना करने के लिए राष्ट्रीय बीमा के रूप में 
अनाज के सुरक्षित भडयर बनाने का कार्य भी ग्रावश्यक समभा गया । निम्रम को मुल्य- 
सरक्षण का का भी करना था । इस हेतु निगम स्वय किसानों से भर श्रन्य सहकारी क्रम 
सस्थाभ्रो श्रथवा खरीद के लिए नियुक्त सस्थाओ्र द्वारा अनाज खरीद करता है प्रथवा राज्य 
सरकारो या उतकी भ्रधिकृत क्र--सस्थाओं से उनके द्वारा खरीदा गया अनाज केन्द्रीय मडार 
(सेट्रल पूल) के लिए प्राप्त किया जाता है । 

निगम साद्यान्नो के वितरण की भी समुचित व्यवस्था करता है । निगम से यह अपेक्षित 
है कि वह प्रत्येक राज्य को उसकी आवश्यकतानुसार सही समय पर भ्रताज की पूर्ति करे । 
बड़े पैमाने पर अनाज को खरोददारी तथा कारगर झौर सुब्यवस्यथित वितरख-ब्यवस्था के 
परिणामस्वरूप ही देश मे समूचे वर्ष खाद्यान्नों के मूल्य में तुलनात्मक स्थिरता बनाये रखी 
जा सकती है। निगम को प्रतिरक्षा विभाग के लिए भी खाद्यान्न की पूर्ति की व्यवस्था करनी 
होती है । 

१६६५-६६ में निगम ने केवल २६.४ लाख टन झ्ायातित तथा देशी खाद्यान्नों तथा अन्य 
वस्तुओं को खरीद की, जवकि १ ६६८-६६ में यह खरीद लगभग ८४.२५ साख टन थी । 
१६६६-७० मे ६४.४ लाख टन ऊी रेकार्ड खरीद की गई । १६७०-७१ तथा १६७१-७२ 
में खरीद क्रमशः ८८.०३ लाख टन तथा १०६.१२ लाख टन को थी। १६७०-७१ के झत में 
नियम के पास सचित झनाज को मात्रा लगभग ५० लाख टन तक पहुँच गई । इसी प्रकार 
१६६५-६६ मे केवल १७.७५ लाख टन वस्तुओं का विक्रय किया गया | १६६८-६६ मे ६६ 
लाख टन वस्ठुओ्नो की विक्री की गई। १६७०-७१ मे निगम द्वारा छ४ड॑. ३ लाख टन माल 
बेचा गया । इस प्रकार पिछले ६--७ वर्षों मे ही बिक्री सम्बन्धी गतिविधियाँ चौगरुनी से भी 
अधिक बढ गई है । 

(3) बर्दरगाह-संचालन तथा परिवहन--विभिन्न बन्दरगाहो पर खाद्यात्नों तथा उर्वरको 
की सभाल का काम भी निगम को सौंपा गया है । पहली अप्रैल, १६६६ से नियम ने देश 
के सभी २८ वम्दरगाहो का सम्पूर्ण कार्य सभाल लिया है । इस कार्य में अति वर्ष सँकड़ो 
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जहाजों से माल की उठा बरी और उसके परिवहन की व्यवस्था करनी होती है । यदि 
जहाज़ों को शीघ्रतापूर्वक खाली किया जम सके तो पुरस्कार के रूप मे प्रे पण मुद्रा (डिस्पेच 
मनी: अजित शोष्मतः पुरस्कार) भजित ही जाती है! जहाज़ों के श्रबन्ध में हुए विलम्य के 
लिए विलम्ब-शुल्क (डेमरेज) देना पडता है । प्रयत्न यह होना चाहिए क्रि प्रेपणा-सुद्रा को 
प्रधिकाधिक अजित किया जाए और विलम्व-शुल्क को यथासम्भव घटाया जाए । वन्दरगाहो 
पर खाद्यान्न-परिचालन के समन्त्रय के लिए जहाजरानो श्ौर शोदी समन्‍्वय-खंड की स्थापना 
की गई है) 

१६६५--६६ मे देश में विभिन्न बन्दरगाहों पर ४१ जहाज से ३ ३७ लाख टन झ्नाज 
तथा उंरक सभाले गए और २ ६८ लाख रु० अनिरिक्त धन ([प्रेपण अजित मुद्रा-विलम्ब 
शुल्क) प्राप्त क्रिया गया | १६६६-७० के दौरान ६३६ जहाजो से ३६.४४ लाख टन 
खाद्यान्न तथा २१,४२ लाख टन रामायनिक्र खाद (कुल ६०४८७ लाख टन) की समाल की 
गई । केवल ४.२६ लाख रुपये के अतिरिक्त धन की प्राप्ति हुई। १६७०-७१ मे देश की 
खाद्य-स्थिति में सुधार के फलस्वरूप अनाज के प्रायात में कमी हुई । विभिन्न वन्दरगाहो पर 
समाले गए खाद्यान्न और रासायलिक स्यद की कुल सात्रा ऋ्मशः ३१ ३ लाख टन और १४ 
लाख टन रही । ५२३ जहाज़ों मे उुड़ाई गई जिन्‍मों के फ़लस्त्ररप २० ८८ लाख रुपये का 
अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ । पिछले वर्ष की अपेक्षा अजित प्रेपणा मुद्रा ४५ पंसे प्रति टन 
से बढ़कर ५७ पैसे प्रति टन हो गई जबकि इसी श्रबधि में बिलम्ब शुल्क १८ प्रेसे से घटकर 
११ पैसे प्रति टन रह गया ) 

निगम को प्रतिवर्ष लाखों टन अनाज थ उर्वरक एक राज्य से दुमरे राज्य में ले जाना पड़ता 
है। इसी प्रकार ध्ननाभ व उर्व रकों को बहुत बडी माता की वन्‍्दरगाहों से विभिन्न स्थानों तक 
हुलाई करनी पडती है । पिछले कुछ वर्षों में दुलाई-चालन के कार्यक्रम मे नई गति झाई हैं । 
निगम को अनाज की ढुलाई से सम्बन्धित अ्रनेक गम्मीर समस्याओ का सामना करना पडता 
है | कोयले के प्रभाव अ्यवा हडतालो व सुरक्षा व्यवस्था में विगाड के कारण रेलों का न 
चलना तथा बँगनो को समय पर उपलब्ध न होना सुर्य परिवहन-समस्याएँ है। पजाव तथा 
हरियाणा में रवी की फसल के समय अनेक कठिनाइयों उत्पन्न होती हैं। इस अवधि के 
दौरान अनाज की दुलाई मे अप्रत्याशित वृद्धि होती है जिससे अनेक स्थानों पर रेल बैगनों 
की सरूया ज़रूरत मे अधिक बढ़ बाती है ओर उनके निश्चित राष्ते मे बड़े पैमाने पर परि- 
चलन करना पडता है। निगम ने १६६५-६६ में ६.६ लाख टन देशी श्रनाज को छुलाई की । 
१६६८-६६ में निगम ने रेलो तथा सडको द्वारा रेड.४डंड लाख टन देशी अनाज और ११ ७२ 
लाख टन भ्रायातित अनाज णुक स्थान से दूसरे स्वान तक पहुंचाया । इसके झतिर्क्ति हे 
लाख टन उर्वेरको की भी दुलाई की गई ॥ १६७०-७१ में विभिन्न प्रदेशों से ४१.४२ लाख 
टन खाद्यान्न का अन्त: राज्यीय बे पण किया गया । इसके साथ ही ३२१ ३० लाख टन आाया- 
वित खाद्यात्ष रेल तथा सडक माय से और १०.८३ लाख टन रासावनिक्त खाद रेल द्वारा 
ढोवा गया । 

(भा) भंडारण--इत वर्षों में निगम को सडारण क्षमता में भरी काफ़ी वृद्धि हुई। 

१६६५-६६ मे निगम के प्रास ६.८८ लाख टन की कुल सचयन-क्षमंता थी । १६७१-७२ 


१६० भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


के अन्त तक कुल संचयन-क्षमता १६६५-६६ की प्रपेक्षा १२ गुना से अधिक थी। सारणी 
६.५ स्वतः स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण स्थानों पर खाद्यान्नों को सभालने के लिए 
१६ लारी पुल, ६ तोल पुल (वे द्रिज) और खाद्यान्न के शीघ्र परिवहन के लिए ५२ डिपुओ 
पर रेलवे साइडिंग की व्यवस्था की गई। अनेक डिपुग्रों पर वाहक पट्ट तथा सलाट कम्वेयर 
लगाए गए हैं । 

सारणी ६.५ मारतीय खाद्य निगम के पाम उपलब्ध भडारख-क्षमता 








(लाख टनो में) 

बर्ष स्वामित्व (निजी) किदाये पर जये भदार* कुल क्षमता 
१६६५-६६ २६६ ० डॉह ०७० ६.प८ 
१६६६-६७ १० १७ डे भड १.घ२ १६.५३ 
१६६७-६८ ११.७७ ४.६० ३३६ १६.७६ 
१६६८-६६ २२ ६३ २०.७८ ४.१६ ४७.६० 
१६६६-७० २२ ६३ २३.१२ ६.६६ ४५७१ 
१६७०-७१ २३-६३ र४.७२ डेप ६२०४६ 
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स्रोत : भारतीम खाद्य निगम वापिक रिपोर्ट एण्ड इण्डिया १६७३ 
# नये भडारों में भौ० खा० नि० व खाद्य विभाग द्वारा तया भा० खा० नियम वी गारन्टो पर केखद्रीय 
भाडागार तिमम द्वारा विशेष कार्यक्रमो के अन्तर्गत बचाग्रे गए गोदाम सम्मिलित हैँ । 
(7९) खाद्य-ससाघन के क्षेत्र मे निगम ने अनेक महत्त्वपूर्णा केन्द्रो पर चावल मिले, घाव 
सुखाने के यज्ञ तथा मक्का पीसते के यत्र स्थापित किए हैं। 
इन कार्यों के ऋतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम सचित भनाज के ग्रुए-नियत्रणा, आयोजन 
तथा अनुसंधान के क्षेत्रों मे भी काफी कायें कर रहा है। 
६.५ कृषि-विकास में विपरान-कार्यों का योगदान 
एक दक्ष कृषि-विपणन-पद्धति को एक साथ अनेक कार्य करने होते हैं । इसे कूषि-क्षेत्रक 
को निविष्टियो की ठीक समय पर सप्लाई करनी होती है| यह भी जरूरी है कि ऋतुवार 
उपजाएं गए कृपि-उत्पादन का परिष्कर्त्ताओ्ों तथा उपभोक्ताओरी मे वितरण उनके द्वारा चाहे 
गये समय तथा स्थान पर कम से कम खर्च पर किया जाए। अल्पावधि में इसका कार्य 
निश्चित उत्पादव से वाजार-पूर्ति जुदाना है जवकि ग्रतिम अवस्था मे विपणन-पद्धति का 
मुख्य कार्य स्थालीय मडियो तथा राष्ट्रीय मडियो का एकीकरण तथा समाकलन करना है । 
कीमत-मक्षेतों के सचार द्वारा इसे कृपि-क्षेत्रर मे ससाधनो के दक्ष झ्ावटन को बढावा देंता 
च्वाहिए । बाजार-व्यवस्था को वढते हुए कृपि-क्षेत्रर तथा सम्बन्धित कृषि-आ्रधारित उद्योगो 
की झावश्यकताओ को पूरा करने के योग्य होना चाहिए | श्रथेव्यवस्था के सबसे बडे सेवा- 
खेत्रक के रूप मे इसे उत्पादक-रोजगार-अवसरो का निर्माण करना चाहिए ताकि कृषि-क्षेत्रक 
की बढ़ती हुई बेरोजगारी को खपाया जा सके । 


कृपि-विपणन १६१ 


एक दाज़ार व्यवस्था के इन विभिन्‍त कार्यो को करने को दक्षत। बँतिक आधारिक 
सरचता (परिवहन, भंडारण, विपणन तथा परिष्करण सुविधाओ्रो), वित्तोध सस्थाओ, सवार 
व्यवस्था तथा उद्यम एवं प्रवन्धकीय जनशक्ति की उपलब्धता तथा गुणवत्ता पर निर्भर है। 
अत, बाजार-व्यवस्था की दक्षता को उन श्रतिबन्धो के सदर्भ मे ही ऑकना होगा जिनके 
प्रधीन यह कार्य कर रही है । वाज्ार-ब्यवस्था की दीर्घकालिक दक्षता में सुधार इसकी चलन- 
परिस्थितियों मे सुधार करके ही किया जा सकता है । 


वाजार-सगठन के स्वरूप का बाजार-व्यवमस्था के निष्पादन में विशेष योगदान होता है । 
एक प्रतियोगी बाजार मे निर्बाध प्रवेश, बाजार-सूचना तथा पर्याप्त गतिशीलता वितरण- 
दक्षता की आवश्यक शर्तें हैं" लक्ष्य अधिकतम लाभ उठाना होता है । जितना अधिक लाभ 
होगा उतता ही अधिक दक्ष बाज़ार माना जाएगा । सहकारी अथवा सावंजनिक प्रबन्ध में 
चल रही वाज्ार-व्यवस्था के अन्तगंत लागत-न्यूनीकरण, (कोस्ट मीनिमाइजेशन) अ्रन्य बातो 
के भ्रतिरिक्त, बाज़ार के सगठन तथा प्रशासनिक कार्यकारिता पर भी निर्भर है । 

वितरण लागतो का न्यूनीकरएणा ही किसी बाजार व्यवस्था का एक मात्र लक्ष्य नहीं 
होता । कीमतों का उतार-चडाव मानवीय पीडा तथा परम्परागत कृषि में निवेश में अनुत्साह 
का कारण बनता है। इसलिए वाज़ार-व्यवस्था का उद्देश्य कीमतों का स्थिरीकरण होना 
चाहिए। इससे कृषि-उत्पादन बढ़ाने मे कृपको को प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 

उधार तथा डिपणन-कार्य एक दूसरे से निकटतः रूप से सम्बद्ध है। उत्पादन के लिए 
उन्नत मण्डियाँ और परिणामस्वरूप प्रे रणात्मक कीमतें उधार की माँग तथा कृपक की ऋण- 
बभ्रतिदान की योग्यता मे बृद्धि करतो हैं। उधार सुविधाश्रो मे विस्तार से निविष्टियों की मॉग 
उत्पन्न होती है और बाजार-अधिणप मे वृद्धि होती है । इसके फलस्वरूप बाज्षार-सुविधाग्रों 
में निवेश पर अधिक प्रतिफल भ्राप्त होगा | 

विपणन-प्रशालोी के चलन में अदक्षता से भभिप्राय है वितरण-स्याय का ग्रभाव । भ्दक्ष 
विपणन-प्रणाली पू'जी-निर्माण की दर को प्रभावित करती है और इस प्रकार कृषि-श्षेत्रक के 
विकास पर कुप्रभाव डालती है ४ 


€.६ विपणन-प्रणाली के लक्ष्य 

उयरोक्त विकेचन के वाद अब हम इस स्थिति मे हैं कि विपणन-प्रणाली के मुख्य लक्ष्यों 
का वर्णान कर सकें, वंसान विपरान-प्रणालियो की कमज़ोरियो तथा इनके भ्रवरोधक तत्त्वो 
को जान सके दया ऐसो योजनागों भौर नीतियो का निर्धारण कर सकें जो इन लक्ष्यो को 
पूरा करने मे विपशन-प्रण्णालियो को सहायक सिद्ध हों। 

(१) प्रथम लक्ष्य बढते हुए उत्पादन के स्तर के अनुरुष विप्रणन-प्रणशली की मोतिक 
क्षमता को ढालना है । भोतिक क्षमता का इस प्रकार से विस्तार किया जाना चाहिए कि कृषि- 
क्षेत्रक मे अभिनव प्रौद्योगिकीय प्रस्फोट का पूरा-वूरा लाभ उठाया जा सके | इससे उत्पादक 
को उत्पादन-प्रे रणा मिलेगी | फलस्वरूप अर्ेव्यवस्था के भ्रव्य क्षेत्रको का भी विकास होगा । 
निजी क्षेत्र के वर्तेमान विपणन-प्रक्रमों की पूति-ल्ोच काफ़ो अधिक है और उनका बढ़ती हुईं 
माँग के अनुरूप विस्तार बहुत कम्‌ लायत पर किया जा सकता हे । 


श्६२ भारतोय कृपि-अभर्थव्यवस्था 


(२) विपरसन-प्रशाली का दूसरा ध्येय विकास हेनु उपलब्ध ससाधनों के परिमारा का 
विस्तार करना तथा उनके उपयोग की दक्षता में वृद्धि करना है। विपणन-माध्यमो ने 
ससाधन-उपयोग की दक्षता को तथा प्रौद्योगिकीय परिवतंत-गत्ति को त्वरित कर बढाया जा 
सकता है | इस सदर्भ में हम इस वात की जाँच करनी होगी कि क्या देशी विपरपन-व्यवस्था 
झाथिक रूप में अ्रदक्ष है श्रौर उसकी दक्षता को बढाने हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए । 
साथ ही, हमे प्रौद्योगिकीय परिवतंन-निरोधी तथा सस्राधन-उपयोग की दक्षता को कम करने 
वाले कारकों का भी निर्धारण करना है । 

(१) विपरान-प्रणाली का एक प्रत्य लक्ष्य ससाधनो के जुटाव को बढावा देना तथा 
उनका उत्पादक-उद्दे श्यो के लिए उपयोग करना है ॥ विपणान व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए 
जिसमे तिम्त भ्राय वर्ग को रोजगार के क्राफी प्रवस्तर प्रदान किए जा सके ताकि विकास के 
लाभ अधिक व्यापक रूप मे वितरित किये जा सके । इस सदर्म मे वर्तमान छोटे पंमाने के 
विपणन-माध्यमो के पक्ष मे यह कहा जा सकता है कि वे उन सेवाग्रो के, जितकी मांग है, 
निर्माण हेतु श्रम की बहुत वडी मात्रा का उपयोग करने के लिए काफी प्रवसर प्रदान करते 
है । परिष्करण-व्यापार की दशा मे यह विशेषकर मही है । दूघरी झोर बडे पँमाने के आाधु- 
निक प्रक्रम-श्रम को अपेक्षा पूजी की बृह॒द्‌ मान्नाओ्रो का उपयोग करते हैं प्लौर इस प्रकार के 
अवसर प्रदान नही करते । उनमे अनेक छोटे पैमाने पर काम करने वाले देशी उद्यमकर्ताओं 
की बडे उद्यमकर्ताश्रों तथा अफसरों द्वासा प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति भी होती है जिससे उद्यम- 
कर्ता-योग्यता का ह्वास होता है | इसके अतिरिक्त वर्तमान विपसापन-ब्यवस्था में लघु उद्यमकर्ता 
अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यो के बचतों को भी जुटा सकते हैं। वर्तेमान व्यवस्था के 
छोटे पैमाने के उद्यम का बड़े पैमाने प्रथवा सावेजनिक क्षेत्र के प्रचालन द्वारा प्रतिस्थापत 
का परिण्माम यह होगा कि ये बचत-सभाव्यताएँ समाप्त हो जाएँगी । परिश्रम से कमाई गई 
बचतो पर प्रतिफल की ऊंची दरें प्राप्त होनी चाहिए । परन्तु यह सब कुछ निजी क्षेत्र को 
फर्मो के कार्य करने की दक्षता तथा प्रतियोगिता की कोटि व मात्रा व निर्मर करता है । 


६.७ बाजार-समाकलन तथा वर्तमान वितरण माध्यमों की अपूर्ण ताएँ--- 

विपणुन-ब्यवस्था दक्ष कहलाती है यदि कूपि-पण्यो के वाजारों मे निकट का परस्पर 
सम्बन्ध हो अर्थात्‌ यदि एक मण्डी मे कीमत-सरचना अन्य मण्डियो में कीमतो से सम्बन्धित 
है। (दो मण्डियों में कोमत उतार-चढ़ाव के बीच इस परस्पर सम्बन्ध को ही बाजार समा 
फलन (मारकेठ इन्टिग्रेशन) कहते हैं। दो वाजार जिस ह्‌द तक समाकलित है, यह बात 
उन पण्यों की साप्ताहिक धोक की मतो के बीच सहसम्बन्ध कोटि द्वारा व्यक्त की जाती है । 
कीमत उंतार-चढाव (सचलनो) मे पूर्ण सहसम्वन्ध अर्थात्‌ पूर्ण बाजार समाकलन पूर्णो 
प्रतियोगिता की दशाओ में ही समव है और इसके लिए पूर्ण गतिशीलता पूर्ण ज्ञान तथा 
पदार्थ की पूर्ण समरूपता अनिवार्य प्रग्वश्यकताएँ हैं । तो भी वास्तविक स्थिति मे ऐसी शर्तें 
विद्यमान नही हैं और वास्तविक काम मे माध्यमों में अपूर्णेताप्रों के होने की सभावना होती 
है । समस्या का समाघान इन अपूर्णाताओ्नो को निरस्त करने तथा शेसी परिस्थित्तियो को 
जन्म देने मे निहित है जो वितरस्प-माध्यमो की दक्षता मे ब्रृद्धि कर सके ! 


कुपि-विपणन १६३ 


विकासशील देशों में ऐसा विश्वास है कि व्यापार एक अनुत्पादक कार्य है और देशीय 
विपरान-व्यवस्थाएँ शोषी, शआ्रामक, आथिक रूप में अदक्ष तथा उच्च लाम-सीमाओं में कार्य 
करने वाली हैं | यह भी दोष लगाया जाता है कि उच्च क्षेत्रीय और मोसमी कीमत-अन्तर 
व्यापारियों कौ सट्ट वाजी भौर समाज-विरोधी कार्यों का फल है तथा जबतक वर्तमान 
व्यवस्था को नवीन सहकारी या सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, वित- 
रण मे दक्षता नही लाई जा सकती । उपरोक्त पक्षों मे से प्रत्येक मे कुछ सचाई हो सकती है 
परन्तु जैसे पहले कहा जा चुका हैं वास्तविक सांसारिक स्थिति में कुछ भी पूर्ण वही है । 
जब हम महत्वपूर्ण श्राथिक प्रश्तो का हल खोज रहे हो तब 'बदनास करो और फाँसी पर 
लटका दो” की नीति से बचना चाहिए जबकि परिस्थितियाँ ही इसके लिए बाध्य न कर दे । 
ग्रच्छा यह होगा कि कुछ मानक ग्राथिक निकपो (कसोियों) के प्रकाश में वर्तेमान विपणान- 
प्रशालियों के निष्ददन तथा काये का गक्‍्रष्ययन तथा विश्लेषण किया जाए और इसके बाद 
ही व्यवस्था की दक्षता मे वृद्धि हेतु वाछित सरचनात्मक तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्ततों का 
प्रस्ताव किया जाए | 

प्रविक्रसित देशों में बाजारों के निष्प्रदत का अध्ययत करते के लिए मिम्त आाथिका 
निकपो (कसौटियों) का प्रयोग किया जा सकता है । 

(क) कीमतों मे उच्च सहसम्बन्ध भुणांक सामर्यतः इस बात का परिचायक है कि 
कृपि-बाजार काफी प्रतियोगी हैं प्लौर एक मण्डी मे कीमतों में उतार-चढाव प्रन्य मण्डियों में 
कीमतों द्वारा प्रभावित होता है । 

(ख्र) विपणन-प्रणाली की दक्षता की दूसरी आर्थिक कसौटी यह है कि किसी विशेष 
समय पर प्रथम तथा सीमात मण्ियो (प्राइमरी एण्ड टर्भ्ननल मार्केद्स) में थोक कीमतों से 
अतर-परिवहन-लागतों से अधिक की भ्रोर प्रवृत्त नही होना चाहिए। इस प्रविधि में हमें 
समता कोमत (पेरिटो प्राइस) का परिकलन करना होता है जो सीमात मण्डी की कीमत मे 
से परिवहन-लागतें तथा सम्हाल-(प्रवन्ध) प्रभार घटाने से प्राप्त होता है । उदाहरणादरथे 

करनाल तथा बम्बई के बोच गेहूँ की समता-कोमत 
अलबम्बई मे १ किविटल गेहूं की थोक कौमत--करनाल में प्रबन्ध, सिलाई व 
अन्य विविध व्यय--करनाल से बम्बई तक प्रति बिवटल परिवहन लागत--थैला 
मूल्य ह्ास--बम्बई मे व्यय तथा झ्लाढत। 
यादि सीमात मडी में समता कीमत तथा अचस मण्दी की कीमत मे अन्तर बहुत अधिक हो तो 
स्पष्ट है कि व्यापारी बहुत ब्रधिक लाभ उठा रहे हैं। तब इस बात का निर्धारण करना 
आ्रावश्यक होगा कि वया यह स्थिति व्यापारियों की एकाधिकारी या सट्टे संबंधी क्रियायो के 
कारण उत्पन्न हुई है या व्यापारियों के वियन्त्रण से बाहर के कारकों का फन है ? 

पिछले कुछ वर्षों मे एशिया, लेटिन अमरीका तथा अफ्रीका के अनेक देशों मे देशीय 
विपशान-न्यवस्थाओ्रों के क्रियाकलापो तथा सरचनागों पर काफी अ्रनुसधान हुआ है । प्रमाणो से 
रपण्ट है कि एशिया मे खाद्यान्न-बाजार सामान्यतः काफी दक्ष हैं । प्रथम तथा सीमात बाजारो 
में कीमतों मे सहसस्वन्ध गुणाक काफी ऊँचा है । जिसका अर्थ यह है कि विभिन्न भण्डियों 
में कीमतें सगभग तुल्य हैं और वस्तुएँ कम कीमत वाली मण्डियों से उच्च कीमत वाली 


१६४ भारतीय कृषि-द्रर्थव्यवस्था 


मड़ियो में स्वतन्त्रत्य से पहुंचती हैं जिसके कारण कीौमतें समान हो जाती हैं! कहने का 
अभिपष्राय यह है कि कृपि-वाज़ार काफी हद तक प्रतियोगी है भौर एक बाजार में कीमतों का 
उतार-बढाव अन्य बाजारो में कौमतो द्वारा प्रभावित होता है! 

प्रमाझो से यह भी पता चलता है कि परिवहन-लागतों को निकाल देने के बाद सीमात 
कोमतो तथा प्रथम कीमतो में औसत प्रन्तर बहुत अधिक नही हैं और अधिकतर ये प्रथम 
मण्डियों मे थोक कीमत के ४ से ४ प्रतिशत तक होते हैं। परन्तु कई बार, विशेषकर फसल 
के समग्र, श्रॉकड़ों से उच्च क्षेत्रीय कीमत श्रन्तरों का आमास मिलता है | किसी भी परिणाम 
पर पहुंचने से पहले इन अन्तरो के कारणो की जाँच कर लेना जरूरी है। इसी प्रकार प्रध्ययनो 
से पता चलता है कि फसलोत्तर कीमत मे वृद्धि औसतन मरूण्डारण-लागतो से भ्रधिक नहीं है । 

पिछले भ्रनेक वर्षो से हम फसल के मौसम मे खाद्यान्न के लदान हेतु वैगनों तथा परि- 
वहन सुधिधाओों की कमी की शिकायतें सुनते आ रहे हैं | इससे पपण्यों के अन्तः बाजार- 
सचलन पर कुप्रभाव पडता है । फसल के समय वस्तुग्रो की बहुत वडी मात्रा को एक जगह से 
दूसरी जगह भेजना होता है परन्तु परिग्हन-सुविधाओरो की प्रप्राप्यता के कारण प्रथम सग्रह- 
वाजारो मे वस्तुओं के स्टाक का अत्यधिक संचयन हो जाता है श्रौर फलस्वरूप कीमते कृत्रिम 
हूप से कम हो जाती है जबकि सीमात बाजार मे कीमतें ऊँची हो जाती है | सक्षेप मे हम 
कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भ्रन्तरो के कई कारण होते हैं जैसे १रिबहव-प्रवरोध, पदार्थों मे वेज्ञा- 
निक श्र णीकरण का अभाव भपूर्श ज्ञान प्रथदा विपणन पर सरकारी प्रतिबन्ध आदि ॥ अतः 
इस समस्या का समाधान इस बात में निहित है कि प्रतियोगी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जावें, 
हत्तर परिवहुन-सुविधाएँ तथा झधिक बाजार-ज्ञान प्रदान किया जाए तथा गतिशीलता को 
परिस्थितियों में सुधार किया जाए । 

सौसमी कीमतों में उत्ार-चढाव भी परिवर्ती होता है। मौसमी बगेमत स्वरूपो में 
परिवर्तिता इसलिए घटित होती है क्यौकि उत्पादन उच्चावचन के बारे में भविष्यवाणी नहीं 
की जा सकती झौर पूर्वानुमान तथा बाजार सूचना की व्यवस्थाएँ ग्रच्छी नही हैं । मौसमी 
कीमत-परिवर्तंन ऋई वार सरकारी हस्तक्षेप के कारण भी होते हैं। सरकारी हस्तक्षेप सटे * 
बाजी तथा माल अधिसचयन को प्रोत्साहन भी दे सकता है जबकि वास्तव में इसका उ्ंश्य 
कीमतो का स्थिरीकरण होता है । 

यदि कीमतो में उच्च क्षेत्रीय तथा मौसमी अन्तर उपरोक्त कारको के कारण नहीं भौर 
व्यापारियों द्वारा शोषण तथा धोखाधडी के कारण है तो उन्हे रोकने के लिए नियामक 
उपाय किए जा सकते हैं। इसका आशिक समाघान यह है कि उत्पादकों द्वारा प्राष्ति हेतु 
निम्नतम निर्धारित कीमतें (पलोर प्राइसेज) तथा उपभोक्ताओं द्वारा अदायगी के लिए उच्चतम 
निर्धारित कीमते (सीलिग प्राइम्रेज) नियत की जादें। 

(ग) विपणन-दक्षता की एक अन्य कसौटी के अनुसार विपणन की लागत तथा प्रथम 
अथवा सीमात मण्डी में कोमत के साथ इस लागत के गनुषात का मूुल्याकन करना पडता 
है ॥ विपखन-सेवा की एुक दत्त गुणवत्ता के लिए, जितनी विपणव-लागत कम होगी, उतनी 
ही विपणान-दक्षता अधिक होगी 7 

मरतीय खाद्य निगम की वापिक रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि उसके द्वारा कुल ब्यय का 
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१० से १३ प्रतिशत विपणन-सेवाप्रों पर खर्च होता है और क्रय कीमत विक्री कीमत का 
८७ से ६० प्रतिशत है । १६७०-७१ में बिक्री लागत ८७.३३ प्रतिशत थी और शेष १२.६७ 
प्रतिशत भाड़े पिसाई और सम्हाल, वेतन, मजदूरी तथा भत्ते, कर्ंचारी कल्याण, ब्याज, 
बीमा, किराए, गाड़ी के गनुरक्षण झादि पर खर्च किया गया । थोक व्यापारियों, बिचौलियो, 
फुटकर विक्र तान्नो तथा उचित कौमत की दुकानों के दुकानदारों का लाम इससे ग्रतिरिक्त है । 

बिचौलियों समेत व्यापारियों के प्रतिफल को ज्ञात करने के लिए दिपणन-लाभ (मार- 
केथिस माजिन्स) का परिकलत करना पडेगा और तब उसमे से विपणन-लागते घटाई जा 
सकती है | विपणुन-लाभ कृपक द्वारा प्राप्त कीमत तथा फुटकर कीमत मे श्रन्तर को कहते हैं । 

विपरान-लाभ"-फुटकर कीमत--कृषक द्वारा प्राप्त कौोमत । अत. विपगान लाभ बह 
प्रभार या चार्ज है जिसे विपणन फर्मे उत्पाद के संश्रह, परिध्करण, परिवहन, क्र्य-विक्रग तथा 
बितरण की सेवाप्रों के बदले प्राप्त करती है / दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विपराव- 
लाभ उपभोक्ता-कीमत तथा फार्म-कीमत में प्रतिशतता का अन्तर है । देखा गया है कि निम्न 
ग्राय देशों मे विषणन लाभ अपेक्षाकृत कम होते है। निम्न विपणन-लाभो का भ्रर्थ यह तही 
है कि वहाँ की विपणुन-ब्यवस्थाएँ दक्ष तथा प्रतियोगी हैं। वे इसलिए निम्न है क्योकि उन 
देशो मे उपलब्ध विपणन सेवाएँ घटिया तथा थोडी है। अ्रध्ययनों से पता चला हैं कि कई 
वस्तुओओो की स्थिति में व्यापारियों के निवल प्रतिफल कुल विक्रय मूल्य के केवल ३ से ४ 
प्रतिशत तक थे । निवल प्रतिफल ज्ञात करने के लिए कुल प्रतिफल में से ब्याज तथा प्रतिष्ठान 
व्यय निकाल देने होगे । 

विभिन्न विपणात्-प्रणालियो के सापेक्ष निष्पादद के मूल्याकन से पता चलता है कि 
बितरण-लागतें निर्बाध बाज़ार व्यवस्था (निजी विपणन व्यवस्था) के प्रन्तगेत लगभग सदा 
कम होने की श्रोर भ्रवृत्त होती है । भारत में कृषि-क्रीमत-प्रायोग को रिपोर्टों से पता चलता 
है कि भ्रनाज की सरकारी खरीद भी बाजार-लाभों को कम करने में अ्र्॑फल रही है । सावें- 
जनिक ( सरकारी ) वितरख-ब्यवस्था की लागत गेहूं के लिए ३० रुपये प्रति विवटल तथा 
चावल के लिए ३० से ४० रुपये प्रति विवटल है जबकि व्यापारी का लाभ केवल १४ रुपये 
प्रत्ति क्विटल हे ) यदि भारतीय खाद्य निगम के कार्य को इस प्रकार से न घलाया गया 
जिससे यह प्रभार १५ रुपये प्रत्ति क्विटल हो जावे तो सार्वजनिक वितरखा-बव्यवस्था के कारण 
कर॒दाता पर बहुत भारी बोफ पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर गझ्रौर प्रधिक स्फ्रीति दवाब 
मड़ेया + यहाँ यह ध्यान रहे कि रेल विभाग नियम द्वारा भेजे गए खाद्याक्षों की छुलाई में 
मारी रियायत देता है और निजी क्षेत्र के व्यापारियों की अपेक्षा कम किराया चार्ज करवा 
है । परोक्ष रूप मे यह रियायत करदाता पर बोर है । 

सरकारी विपणन-एंजेसियों की स्थिति में लागतों के ऊंचा होने के श्रनेक कारण हैं। 
इन्हे कामकाज के लिए स्थायी वेतन पाने वाले कर्मचारियो को एक बहुत बडी सख्या को 
बताएं रखना पडता है जिससे प्रबन्ध लागते काफी अ्रधिक हो जाती हैं । सरकारी व्यवस्था 
में निजी व्यापार की अपेक्षा भण्डारण तथा परिवहन मे वस्तुओं को सम्हाल व प्रबन्ध कम 
सावधानी से किया जाता है जिससे काफी ग्रुणात्मक व सात्रात्मक हानियाँ होतीं है। वर्षा 
ऋतु में कई बार निगम द्वारा खरीदा गया अनाज मंडियो, जहाजों तथा बन्दरगाहों की 





१६६ भारतीय कृषि-अ्रय॑व्यवस्था 


गोदियों में ही श्रीग कर खराब हो जाता है। सरकारी क्षेत्र की विपणन तथा परिष्करण* 
सैवाएँ प्राय; पृ'जी प्रधान होती हैं ओर अधिकतर अल्प-उपभुक्त ( अन्‍्डर यूटीलाईज्ड ) 
रहती हैं जिनके कारण सचलन लागतें ग्रधिक हो जाती हैं । 

विकसित देशो में जहाँ श्रम दुर्लम है, श्रम की लागत कुल विपशान-बिल का सबसे बडा 
भाग है। भ्रमरीका मे श्रम की लागते कुल विपशन-बिल का लगमग ४५ भ्रतिशत होती हैं । 
अमरीका मे नाश्ते मे कृपक के माग से यहे पता चल सकता है कि विकसित देशों में विषणन- 
लागते कितनी है प्रौर कौन-सी सेवाएँ वहाँ प्राप्त हैं। सारणी €.६ इस सम्बन्ध मे एक क्‍च्छा 
हृष्टात है । 

सारणी ६.६ प्रयरीका भे वरित मदो भे विपणन लाम (१६६८) 





बल्तु तथा मात्रा कुटकर कोमत कृषक द्वारा प्राप्ति दिपणन लाभ 
पा लागत 
दृध (३ गेलन) ५३७ सैदूस २६.६ सैदूस..._ २७१ संद्स 
कानेंफ्लेक (बक्स) श१२ स्ड ५ रण्८छ + 
हिमीक्षत संगतरा रस (डिब्बा) २९.१ & ६० १९६ ४ 
अडे (१ दजेन) श्र६ , इेस४ २०.४ 
डबल रोटी (१) ररे४ड ३.१ श्ध्रे +» 


सोत . फैक्ट बुक ऑफ यू, एस- एदीकल्चर यू. एस. डी. ९. अप्रैल, १६७० 

६.८ विपणन मे प्रौद्योगिकीय परिवर्तत की आ्रवश्यकता तथा सार्वजनिक नीति 
संबंधी सुझाव 

हम देख चुके हैं कि वर्तमान विपणन-व्यवस्था ग्रधिकाश काकी दक्ष है परल्तु इसमें कई 
कमियाँ हैं | विपणन-ब्यवस्था मे सुधार करने तथा इसको दक्षता में वृद्धि करने की विशाल 
सम्मावनाएँ है | ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है वाक्नि कृषक को उसकी उपज का पूरा 
मुल्य मिल सके । व्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के प्रयास भो किए जाने चाहिये 
ताकि लागतो को कस किया जा सके | इस उद्दे श्य के लिए विपणन-ब्यवस्था में द्र[त प्रोद्यो- 
गिकीय ( तकनीकमूलक ) परिवर्तन लाते होगे । इस प्रकार के परिवर्तत की यति को तेज 
करने के लिए सुकाव देने से पहले हमे इसके अवरोधक कारणो को जाव लेना चाहिए । 

तकनीक मूलक परिवर्तन की मन्‍्द गति का प्रथम कारण यह है कि वर्तमान विपणन- 
व्यवस्था छोटे पँसाने के कार्यों तक ही सरेमित है भोर अनुसधान-कार्य को बढावा नही देती । 
न ही इसके पास पर्याप्त ससाचत अथवा उदार-सुविधाएँ हैं जो कि प्रोद्योगिकीय हपान्तरण्स 
के लिए बहुत झ्रावश्यक हैं। तकनीकी परिवर्तत को घीमी गति का एक झत्य कारण 
सुनिश्चित तथा सुप्रधासित सरकारी नौतियो का अमाव है । इससे घबराहद तथा झनि- 
श्चितता उत्तन्न होती है और छोटे पैमाने पर काम करने वाले अनाज-परिष्कर्ता तथा विपणत- 
अभिकर्ता ( एजेन्द ) अपने व्यापार में पूंजी लगाने से हिचकियाते व डरते हैं ॥ इसके 
अतिरिक्त विकासशोल देशों मे विपणन पर ग्रनेक अतिबध व सयमन होते हैं जिनका व्यवस्था 
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को दक्षता पर बुरा प्रभाव पड़ता है ) 
हम देख चुके हैं कि वर्तमान विपणन-माध्यम श्रम एवं उद्यमकर्ता-योग्यवा के उपयोग 
तथा पर्याप्त बचत सभाव्यत्ताओं के जुटाव के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करते है । बड़े पैमाने 
के पूजी प्रयोजी (कैपिटल यूजिग) आ्राघुनिक प्रक्रमों द्वारा उतका पूर्ण प्रतिस्थापन उन देशों में 
बाँद्ित नही है जहाँ श्रम की पूर्ति बहुल है और पू'जी-ससाधन दुलंभ हैं । हमे विपणन-नीति का 
निर्धारण करते समय वर्तेमात प्रणाली की दक्षता तथा इसके लाभो की अनदेखी नही करनी 
चाहिए। साथ ही, हमें ऋषनी विपरा[न-व्यवस्था की प्रधिक उपयोगी, अधिक दक्ष तथा अधिक 
गतिशील बताने के लिए सतत प्रयास करने होगे । 
सरकार अभ्रभिनव क्ृपि-प्रस्फोद की चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए 
व्यवसाय को सहायता कर इस दिशा में सकारात्मक तथा लॉमदायक योग दे सकती है | उन 
क्षेत्रो मे जिनमें वर्तमान माध्यम उपयोगी सिद्ध नही हो रहे हैं, सरकारी एजेन्सियाँ स्‍्वय सक्रिय 
भाग लेकर इस दिशा में अ्रयास्तों की अनुपूर्ति कर सकती हैं । सरकार अपनी तनीतियो द्वारा 
श्रुधिक प्रतियोगिता को बढ़ावा दे सकती है ओर लोगों को विपरपन-ब्यवसाय अपनाने में 
प्रोत्साहन दे सकती है । ऐसा निजी विपणन-केन्द्रो के प्रचालन पर लगे हुए श्रतिबन्धो तथा 
संयमनों को शूर करके किया जा सकता है। वे सुविधाएँ जो बड़े पंमाने पर ही प्रदान की 
जा सकती है, व्यापारियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार उत्पा- 
दको तथा व्यापारियों को डचित दामों पर पर्याप्त परिवहन तथा भण्डारण-सुविधाएँ प्रदान 
करके उनकी सहायता कर सकती है ) आमीरा क्षेत्रों मे सडको का निर्माण होना चाहिए 
तथा सचार-साथनों में सुधार किया जाना चाहिए । इनके विकास के लिए ठोस तिवेशों की 
जृरूरत होती है जो केवल सावंजन्तिक एजेन्सियो द्वारा ही लगाए जा सकते है । 
इनके भ्रतिरिक्त सरकार को कुछ नियामक उपाय करने होगे । इन उपायो में मडियो, 
घाजार-अहातो, लेन-देन को रोतियो तथा तोल व माप झादि का नियन्त्रण तथा नियमन 
सम्मिलित है। उदाहरुणाथें भारत मे मड़ियों तथा सडी अ्रहातो का नियमन कृपि-डपज 
सडी-नियम के भ्रघीन होता है । देश मे लगभग ३६०० प्रमुख मडियाँ हैं जितमे से नियमित 
मरडियों तथा रडो प्रह्मातों की सछ्या लगमग॑ ३००० है। यह बड़ा आवश्यक है कि मढी- 
समितियों को विपणन-सुविधाओं मे सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाए । इस 
उद्दंश्य हेतु संडियों मे काम कर रहे बैको से धन प्राप्त किया जा सकता है। भारत में 
(विपणन <वं निरीक्षण निदेशालय मंडारखु-्कठिनाइवों, पारिवहन-भवरोध तथा चरमकाल 
भरमार जेसी विशिष्ट समस्याश्रो का समाधान करता है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज के 
श्रेणीकरण तथा मानकीकरण का प्रोत्साहन, भडी-ग्रनुसंधान तथा सर्वेक्षण का नियुमन, 
कर्मचारियों का कृषि विपणुन मे प्रशिक्षण, मंडी-विस्तार, फल पदार्थ आ्राडेर १६५४ तथा 
शीत सग्रहागार भार १६६४ का प्रशासव मी इसी निदेशालय की जिम्मेदारी है 
सार्वजनिक अ्रभिकरर्ोों को उत्पादक्तो, व्यापारियों तथा उपमोक्ताओ्रो के लिए जानकारी 
तथा सूचना प्रसार केन्धो के रूप में कायं करना चाहिए। बाज़ार सूचता प्रोग्राम में सुघार 
को आवश्यकता हैं। यह काम बाझ्धार विस्तार विभाग द्वारा किया जा सकता है। सरकार 
द्वार दी गई विपणन झावकारी विश्वसनीय तथा यथाय होनो चाहिए । ,इसमे सदेह नहीं 


श््द भारतीय कृषि-श्र्थव्यवस्था 


कि भारतीय व्यापारी समावी क्रताओों तथा विक्रेताओं के पास पोस्ट कार्डों, कीमत- प्रपत्रो 
तारो, ठेलोफोनों तथा सदेशवाहको के माध्यम से, सूचना बडी शीक्रता तथा दक्षता से भेजते 
हैं, इसके बावजूद सूचना-माध्यम अपर्याप्त हैं प्लौर भावी फसल तथा राष्ट्रीय बाज़ार में 
भार स्टाक के आकलन हेतु उनकी व्यवस्था ठीक नही है । यथार्थ फसल सूचना-पद्धति तथा 
विपणन-प्रावश्यकताग्रो का व्यापक अ्रध्ययन वास्तविक अल्प अवधि तथा दीर्घावधि क्‍ग्लायोजन 
के लिए जरूरी हैं। ध 

प्रौद्योगिकीय रूपातरण प्रनुसधान पर आधारित होता है भौर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता 
दी जानी चाहिए । विपरान- व्यवस्था के आघुनिकीकरण हेतु आवश्यक उपस्कर तथा ग्रन्‍्य 
निंविष्टियाँ उपभोक्ताओं को आसान शर्तों पर सरकार द्वारा सप्लाई को जानी चाहिए । 
पर्याप्त उधार की सप्लाई विपणन-माध्यमों में तकनीक सूलक परिवर्तन को तेज करेगी तथा 
व्यवस्था को अधिक प्रतियोगी तथा दक्ष बनाएंगी। हे 


६६ उन्नत विपण्यन, उत्पादन-संभावनाएँ तथा सरकारी हस्तक्षेप 


परिवहन, भंडारस्प तथा परिष्करण आदि की अ्पूर्याताओं तथा ग्रदक्षताओों को कम 
करने या दूर करने के लिए विपणन-व्यवस्था का सुधार ज़रूरी है। इससे कृपक के उत्पादन 
के मूल्य भे वृद्धि होगी । दक्ष विपणन उत्पादन का पूर्ण उपयोग करता है और अधिक 
उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। विपरणन-सुधारो से विपणन-लागतें कम की जा सकती हैं 
जिससे उत्पादको तथा उपभोक्ता्रो दोनो को लाभ पहुंचेगा । उत्पादकों को अपनी उपज का 
पूरा मुल्य प्राप्त होगा और म्रधिक _उपज उपजाने को प्रेरणा मिलेगी। उपभोक्ताओं को 
कम कौमतो पर वस्तुएँ प्राप्त होगी और अ्रधिक सन्तुष्टि मिलेगी। संक्षेप मे उन्नत विपणन" 
रोतियाँ कृष्र-विकास में महृत्त्वपुर्ण योग देती हैं । 

विपणन-मुथारों के लाभ उत्पादकों को ऊँची कीमतो के रूप में मिलते हें और इस 
प्राप्ति की सीमा ग्रधिकांश विपणान-एजेसियो की सरचना पर निर्मेर करती है | यदि निजी 
व्यापार कूपकों का शोषण करेंगे तथा उनको उन्नत विपणन मे प्राप्त होने वाले लामो से 
बचित रखेंगे तो राज्य को हस्तक्षेप करने तथा विपरान-व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए 
बाघ्य होना पडेगा । निम्त आय वाले देशो में छोटे उत्पादको को उनकी लघु उपज का भी 
पूरा मूल्य नही ऐमिलता । यही कारण है कि निजी विपरान के स्थान पर सहकारी या सरकारी 
बिपखणन द्वारा प्रतिस्थापन का अधिक समर्थन किया जाता है। 

निजी व्यापार मे सरकारी हस्तक्षेप के अनेक कारण हो सकते है ॥ यद्यपि सामान्य वर्षों 
में निजी क्षेत्र के व्यापारी अपेक्षाकृत दक्षता से का करते हैं परन्तु प्न्न-अमाव के समयों में 
निर्वाष बाजूरों मे बाज्ार-प्रधिशेष की ग्रामीरा क्षेत्रों से नगरीय केन्‍्द्रो की ओर निकास की 
प्रवृत्ति होती है भ्र्थाव्‌ अन्न को निम्न क्रय शक्ति क्षेत्रों से उच्च ऋय शक्ति क्षेत्रों मे ले जाया 
जाता है जिसके कारण अज्न-्समरण के वितरण से काफ़ो असमता उत्पन्त हो जाती है। 
सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति मे तथा निर्बाध विपणन के कारण अमाव के समय में 
नगरीय केन्द्रों मे श्रनाज की कोमतें चढ जाती हैं जिसका ऑद्योगिक मजदूरी पर भी प्रभाव 
पड़ता है । अनाज की बहुतायत के समय, कीमतें काफी गिर जाती हैं और यह बात कुपक 
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को फसल उदाने के लिए प्रनुत्साहित करनी है ॥ भ्रतः कृपि-विपरान मे सरकारो हम्तक्षेत्र का 
कीमत-स्थिरे करण तथा गअन्न-वितरण नीतियो के माय निऊंट रूप से उद्ंव है 3 
६.१० सहकारी विपणन 


प्रायः यहू सुस्णाव दिया जाता है क्लि सहकारी विपणुन- 


के ज्ञोपएण से दा सही 





>समितियाँ कूपकों को व्यापारियों 
हैं और विचोलियो के लान को समाप्त कर तथा विपणन-लायतों 






को कम करके पइपने सदस्यों छो सर्वोत्तन कीमत दिला सकती हैं। इमसे दक्षता एवं स्तामा- 





जिक न्याय मे वृद्धि होगी । सहकारी समितियाँ इन उद्दे इयों को भलीनाँति पुरा कर सकती 
हैं, यदि उन पर निहित स्वार्य वाले ठत्तों का प्रठ्धत्त न हो तथा उनक्षा प्रबन्ध झदब्त था 
अप्ट व्यक्तियों के ह्ायों मे न हो ! महुकारी समितियों के प्रचचन में पाई जाने बालो विस्ता- 
खनक ग्वृत्तियों का वरान हम पिछले अव्याय से ऋर चुके हैं। सहकारी समितियाँ इत अब 
रोबों पर नियत्ररा कर के हो दक्ष सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं । 





भारत में सहझारी विपसन-ब्यवस्था, की घरचना इस प्रझार से हैं :-- 
(६) मंदी स्वर पर लगभग ३२०० प्रायमिक विपणन-समितियाँ है जिनमे ५०० 
विशिष्ट पम्यविररन-समितियाँ भी सम्मिलित हैं। 
(#) जिला स्तर पर १७३ केन्द्रीय विपस्न-समितियाँ कार्य कर रही हैं। इनमें से 
२५ समितियाँ विशिष्ट पम्यों के हेतु हैं । 
(ता) राज्य स्तर पर २० शिखर विपस्सन-समितियाँ तथा रे पर्य-विपरान-महासप 
(फेडेरेशन ) हैं । 
(४४) अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय हृषि सहकारी विपणुत महासंव (नेशनल 
एड्रीकल्चरल छोप्रापरेटिव मार्ऊठिग फ्डेरेश्न) हैं । 
सहकारी विपणन एवं पशिष्किर॒ण समितियों द्वारा १६६०-६१ में १७६ करोड़ रुखे 
को बल्नुओ्नों को सम्हाल की गई जवक्ि झब इनके द्वारा हर वर्ष पंडेंड करोड़ रु० से भी 
अधिक मूल्य की वस्तुओं का प्रबन्ध किया जाता है ) ग्रामीण तथा नपर क्षेत्रों में सहकारी 
समितियों द्वारा किए बए पुटकर उपनोक्ता-ब्यापार का १६६०-६१ में झनुमात ५७ करोड़ 
दुउपे था जो प्रव बढ़कर ६०० करोड़ दप्ये के लगभय हो गया है । १६७२-७३ के ग्रंत 
में रूपि-परिष्करणा-एकको क्री सल्या १७६० हो गई। सहक्तारी क्षेत्र मे अनुमति प्राप्त चीनो 
किल्तनों की उंल्या १३४ हो गई है। 
विकिन्न कुषि पद्ायों के सहकारी परिष्करण के विकाद्न के लिए अनेक परम उठाएं गए 
हैं। सहकारी क्षेत्र मे खाद के कारखानो (मिलो) को स्थापना की दल्चा में काफ़ी सफलता 
प्राप्त हुई है | सहकहारो तरनितियाँ श्रे सीकरण ठया एकत्रीकृरण की पद्धतियों को उत्तरोत्तर 
अपना रही हैं ॥ 
अनुमान है कि सहकारो समितियाँ १६७३-७४ में ८० लास टत खाद्यान्न, ३६० लाख 
उन ग्रन्ना, ६ लाख टद मूं गछ्धती, १० हजार टव छल-सब्छो, तथा कपास को १८ लाख गांठो 
की सम्दात्त करेंगी । वर्तमान विपसन-संस्चना, विश्वेपकर प्राथमिक स्तर की समितियों को 
सुदृढ़ करने हेतु मस्तक प्रयत्त करने ही मादरुपकठा है । 


२०० भारतीय कृषि-अथ्थंव्यवस्था 


विपणुन-दक्षता के सदर्म मे विषणन-सहकारिताओ्ओो का निष्पादन कुछ संतोषजनक नही 
रहा | न ही वे वाजार-लामों को कम कर सकी हैं और न ही निर्वाहमात्री कूपको के थोड़े 
अधिशेपो के काफी परिमाणो का विपणन कर सकी हैं। खाद्य फसलो की स्थिति में यह्‌ 
बिल्कुल सत्य है| परन्तु सहकारिताओ के कार्य को वास्तव में फ़तल-उत्पादन मे वृद्धि तथा 
सामाजिक परिवतंन व न्याय के सदर्म मे आँकना चाहिए । 

१६७३ में गेहूँ के थोक ब्यापार के सरकारी अधिग्रहण के सदर्भ मे सहकारी सस्थाएँ 
प्रमुख वसूली एजेंसी के रूप में उभरी हैं । कुल ४४ लाख दन गेहें की वसूली में सहकारिताओं 
में २७५ लाख टन गेहूँ की वसूली की है जो कुल का ६२.५ प्रतिशत है। सहकारिताग्रो 
के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अनेक वर्षों से प्रयास कर रहा है। 
यह निगम देश के विभिन्न भागो मे सहकारी सस्यापझ्नो की गतिविधियों का समन्वय भी 
करता है । 


६११ सार्वजनिक विपणन-कार्यक्रम तथा सावंजनिक वितरण-व्यवस्था 

सरकारी कृपि-विपणन-कार्य क्रमों मे श्रेणीकरण व निरीक्षण, वाजार-नियमन व तियत्रण, 
कौमत-समर्थंन हेतु खरीद, कानूनी कन्द्रोल तथा कुछ सरकारी एकाधिकार सम्मिलित हैं। . 
भारत में पिछले कुछ वर्षों में महत्त्वपूर्ण कृपि-पण्यों से सम्बन्धित विपणन-ब्यवस्था इस 
प्रकार से रही है ; 

(क) खाप्याक्ष--पिछले कुछ वर्षों मे सरकार खाद्याज्नों को खुले बाजार मे निजी 
व्यापार की स्पर्धा मे खरीदती रही है भौर उनका वितरण करती रही है । इस नीति के प्नु- 
सार सरकार समर्थित ( सपोर्ट ) अथवा समाहार ( प्रोक्योरमेट ) कीमतों पर कूपकों से 
अनाज खरीदती है और सा्वेजनिक वितरण माध्यमों द्वारा बित्री के लिए स्टाक इकट्ठा 
करती है | पिछले कुछ वर्षों मे समाहरण (प्रोक्यौरमेट) की अनेक विधियाँ प्रपवाई गई हैं 
जैसे (१) भ्नाज मसडियों मे नीलामी या बोली द्वारा खरीद कर (२) एकाधिकार समाहरणा 
द्वारा (३) उत्पादकों पर वग्रित लेवी ( उग्राही ) तथा मिल मालिकों व व्यापारियों 
पर लेवी से तथा (४) खुले बाजार मे पूर्वक्य अधिकार द्वारा श्रादि । प्रधिकाश क्षेत्रों मे 
कीमत समयंन हेतु खरीद की जाती रही हैं। इस प्रकार से समाहित वथा भायातित खाद्य 
पदार्थों का वितरण १,६६,००० उचित कीमत को दुकानों या राशन डिपुओो द्वारा किया 
जाता है। ये दुकानें निजी व्यापारियों द्वारा चलाई जाती हैं परन्तु उन्हे सरकार से स्वीकृति 
तथा लाइसैस प्राप्त करना होता है और उन्हे सरकारी अनाज को नियत कीमतो पर बेचना 
पडता है । खाद्यान्न के सम्पू्ं आयात का रख-रखाद व प्रबन्ध भारतीय खाद्य निगम द्वारा 
किया जाता है। बड़े नगरो मे गेहूं तथा चावल का राशन है| अच्छे चावल की थोड़ी-सी 
मात्रा तथा गेहेँ-बीजो को छोड़कर खाद्यान्न के निर्यात पर सामान्य निषेध है ॥ पिछले वर्षों मे 
गेहूं ब चावल का सार्वजनिक वितररप सारणी &€.७ में दिखाया गया है। 

१६७३ की रबो फसल से भारत मे गेहें का थोक व्यापार सरकार ने अपने हाथ मे ले 
लिया है | समाहरण ( दसूलो ) कार्यक्रम तथा सरकार द्वारा थोक ब्यापार की प्रगति का 
विश्लेपस्प परिच्छेद ६.१२ तथा ६.१३ में किया जाएगा । सरकारी खाद्य नीति का ग्रध्ययन 
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सारणी ६.७ खाद्यान्न का सा्वेजनिक वितरण 








( ००० टम में) 
फसल बे आरम्भिक स्टाक सम्रहरण बरायात बिक्री शेष स्टाक 
वसूली 
गेहूँ शृ६६८-६६. ७६० र३७३े ४७६६ ४७५५ २१२६ 
१६६६-७०. २१२६ र४१७ ३०६० ५१६५ २३२६ 
१६७०-७१ २३२६ शेश्मरे. रेडरश भरे: २१२७ 
१६७१-७२ ३१२७ भ्रु०८परे. रेपड़ंड डीड४ड०. ४२७रेजे 
ननननगएगरगन जननी नी तन न न नी दी +>-इबल्‍2 सती नल न न्‍ड डी सन 

चावल १६६८-६६ ६४७ ३३७३ डेडं६द. ३२०६ १२५५ 
१६६६-७० १२५५ ३७०६ ड५ए७ वे४डंप्ड १६९६ 
१६७०-७१ १६६६ ३०७२ २०६ ३०६४  रैफरेश 
१६७१-७२ (६८३५ ३५०७ र४१ रे१३६४ २३०६ 





स्रोत कृषि कौमत आयोग, भारत सरकार (१६७२) 


दसवें अध्याय मे भी किया गया है ! १६७३-७४ मे गेहूं के थोक व्यापार के सरकारी कायें- 
क्रम के भ्रसफल हो जाने के बाद व्यापार पुनः व्यापारियों के हाथ भे श्रागया है। यद्यपि 
पजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में व्यापारियों को अपने द्वारा खरीदे 
गए गेहूँ का ५० प्रतिशत भाग १०५ रुपये प्रति क्विटल पर सरकार को भअनिवाये रूप मे 
देना पड़ेगा । 

(ख्) चीनो-सरकार चीनी के लिए आशिक विनियन्त्रण (पासियल डीकन्ट्रोल) की 
नीति अपना रही है | इस नीति के अन्तगंत, सरकार चीनी उद्योग को कुल उत्पादन के ३० 
प्रतिशत को खुले बाज़ार मे बेचने की आज्ञा देती है। शेप ७० प्रतिशत चोनी पर सरकार का 
कीमत तथा विंतरणा-नियन्त्रण है । देश में चीनी का कुल वार्षिक उत्पादत ३५ लाख टन से 
४५ लाख टन के बीच मे है। चीनी का निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है । 
सरकार निर्यात हेतु झाधिक सहायता या रियायत देती है| सरकार निर्बाध विक्रय हेतु चीनी 
पर विशेष उत्पादन-कर लगाती है जो झ्राजकल १७० रुपये प्रति विवटल है । यही कारण 
है कि खुले बाजार,मे चीनी काफी मेहगी है। यह विचित्र बात है कि कुल उत्पादन का ३० 
प्रतिशत चीनी ही खुले बाजार मे बिकती है परन्तु बह मुहर्मांगी मारा मे उपलब्ध है। 
सावंजनिक वितरण के लिए ७० प्रतिशत चीनी मिलों से ली जाती है परन्तु वह चीनी 
डिपुओं पर भी नियमित रूप मे सुलभ नहीं होती । ग्रामीण क्षेत्रों मे तो श्रौर भी बुरा हाल 
है, जहाँ कई स्थानों पर ४०० ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास का ही राशन है । स्ावंजनिक 
वितररा प्रणाली को सफल बनाने के लिए काफो कुछ करना पडेगा। इसमे सुधार करने की 
निर्तात आवश्यकता है। यह भी देखना जृरूरी है कि मिल मालिक कहीं कुल उत्पादन के ३० 
प्रतिशत से अधिक भाग को खुले बाजार में न बेच रहे हों । रोगी मिलों की सभाल भी होनी 
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चाहिए ताकि उस्पादन को बढाया जा सके | सरकार गन्ने की खरीद के लिए न्यूवतम कानूनी 
कीमत भी नियत करतो है। 

(ग) वनस्पति--बनस्पति की कीमते सरकार द्वारा क्षेत्रीय आधार पर नियत की जाती 
हैं । ये कीमते वनस्पति तेलो की वाजारी कीमतो द्वारा निर्धारित होती हैँ । पिछले दिनों कुछ 
मिलें वनस्पति की बजाए काफ़ी मात्रा मे श्ोधित तेल तेयाद करके वेचती रही हैं। मू ग- 
फली के तेल के झभाव के कारण वनस्पति का उत्पादन भी कम हुआ है (१६७३ में 
वनस्पति के मूल्यों को बार-बार बढाना पडा है और वनस्पति की काफी किल्लत पझनुभव को 
गई है । 

(घ) कपास--पिछले कुछ वर्षों तक सरकार सीधे मिलो को ग्रायात लाइसेंस देती 
रही है और इस प्रकार कपास-प्रायात का नियमत करती रही है। प्रब सरकार ने कपास 
के श्रायात तथा घरेलू कपास की खरीद के लिए सावंजनिक क्षेत्र में भारतीय कपास नियम 
लिमिटेड की स्थापना की है जो इस सारे काम की देख-रेख करेगी । 

(ड) पदसन--सरकार कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम समर्थित कोमते निर्धारित करती 
है । राज्य व्यापार निगम कीमत समर्थन-सक्रियाप्रो तथा उत्पादकों से कच्चे पटसन के क्रय 
के लिए जिम्मेदार है। 

(च) काजू--कच्चे काजू के श्रायात का रख-रखाव व प्रवन्ध राज्य व्यापार निगम 
द्वारा तियन्त्रित मारतीय काजू निगम द्वारा किया जाता है । 

(छ) तम्वाकू--फ्तू क्योरड वर्जिनिया तम्बाकू के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें सरकार 
द्वारा निर्धारित की जाती हैं । 


&.१२ भ्रनाज समाहरण तथा अनाज का सरकारी थोक व्यापार 


कृषि-विपणन में सरकारी हस्तज्ेप का मुल्य ध्येय कीमतो मे स्थिस्ता लाना है जिससे 
जहाँ एक झोर कृषकों को झपनी उपज का झ्लाऊपेंक मूल्य प्राप्त होगा वहाँ दूसरी ्रोर 
उपभोक्ताओं को वर्ष मर उचित दर पर सुगमतापूर्वक प्रनाज मिलता रहेगा। इसके 
अतिरिक्त सरकार का यह भी कत्तंव्य है कि वह अपने पास अनाज का काफ़ी भडार सुरक्षित 
रखे ताकि उसे विपत्ति या झनाज-प्रभाव के समय कमजोर वर्ग के लोगो को उचित समय 
पर सुलभ कराया जा सके | इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे सरकारी विपणन-झभिकरणो 
को स्थापना करनी पड़ेगी जो समाहरण-सक्रियाग्रो (प्रोकयौरमेट ग्रॉपरेशन्स) द्ारा क्रियमाण 
तथा सुरक्षित मडारो का निर्मासा करेंगे । ग्रतः खाद्यान्नो के वितरण की समुचित ब्यवस्था 
करने के लिए झनाज का बडी मात्रा में समाहरण्य अनिवार्य है। वया सरकारी विपणन- 
अभिकरण इसमे सफलता प्राप्त कर सकते है ? क्‍या वे निजी विपणन-अ्यवस्था की प्रतिस्पर्धा 
मे इस दायित्व को पूरा कर सकते हैं ? 

जब फसल अच्छी होती है और सरकार समाहत कीमतो पर अनाज खरीदती है, तो मडार 
बनाने में सरकारी एजेंसियों को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती परन्तु झनाज-भमाव के 
समय निर्बाघ बाद़ार की अवस्था में अनाज की कीमतें काफ़ी बढ जाती हैं। निर्बाध बाजार 
की कौमतें सरकार द्वारा नियत कौमतो से काफी अधिक हो जाती हैं ओर सरकारी एजेसियो 
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ढारा नियत कौमवों पर पर्याप्त समाहरुण करना काफी कठित हो जाता है । ग्रधिकतर 
सरकारी एजंसियाँ प्रशातनिक संरचना के अभाव में बाजार में लाए हुए अधिशेष के बड़े 
भाग को न्यून नियत कीमतो पर खरीदने मे असमर्थ रहती हैं। प्रायः सरकारी अनाज निममों 
को ग्रमाव के समयों मे वितरण हेतु श्रवाज की आ्यातित सप्लाई पर ही झश्रित रहना 
पडता है) उदाहरणा्थं १६७०-७१ में खरीफ के ४ करोड़ २२ लाख ढन चावल के 
उत्पादन में से भारतीय खाद्य निगम द्वारा ३२ लाख टन समाहुत किया गया । १६७१-७२ में 
खरीफ में समाहरण की मात्रा ३९ लाख टन थी जबकि १६७२-७३ मे, जो सूखे का वर्ष 
था, भारतीय खाद्य निमम केवल २२ लाख टन चावल ही की वसूली कर सका जबकि लक्ष्य 
४६ लाख टन का था । कहने का अभिप्राय यह है कि खाद्य-अ्रमाव के समय में सरकारी 
सस्थाएँ निर्वाध बाजार मे समाहरण बक्ष्यों को प्राप्त करने मे सफल नहीं हो सकती । यदि 
सावंजनिक वितरण-व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त वर्ष में कमजोर वर्गों की 
कठिनाइयों को कम करना है और उन्हे उचित कीमतों पर पर्याप्त माता मे अर्नाज सुलभ 
कराना है तो प्रशासनिक ढाँचे में सुधार के साथ साथ सरकार को वे सभी उपाय करने 
होगे जितसे वह पर्याप्त मात्रा मे अनाज का समाहरण कर सके । केवल 'प्माहरण' (वसूली) 
ही काफ़ी नही है, वितरणु-व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना जरूरी है। सार्वजनिक वितरणु- 
व्यवस्था ठोस आधारिक सरचना पर खड़ी की जानी चाहिये ओर इस दिशा मे सुबद्ध 
दृष्टिकोशश अ्रपताने की आवश्यकता है । इस सब्रध में एक सुकाव यह दिया जा सकता है 
कि सरकार को अभ्रनाज का थोक व्यापार स्वय अपने हाथ में ले लेना चाहिए । इससे निजी 
व्यापार की प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी और सरकार अपनों नोतियों को दक्षतापूर्वक 
कार्यान्वित कर सकेगी 4 


६.१३ गेहूँ के थोक व्यापार का सरकारीकरण 


जिस देश मे उत्पादन का भारी उतार-चढाव हो ओर जहां खाद्यान्नों के श्रभाव से बार- 
बार दो चार होता पड़े, वहाँ अन्न-वितरणा को वाज़ार के ग्रहश्य हाथों में छोडना खतरे से 
खाली नहीं । समाज के कमजोर वर्गों को व्यापारियों के शोपण से बचाने के लिए तथा 
सावेजनिक वितरण-व्यवस्था को सुचारु रूप में चलाने के लिए सरकार को बड़ी मात्रा मे 
अनाज इकट्ठा करना होगा । संभवतः इसी उद्ं श्य से मारत सरकार ने भी १६७३ में गेहूँ 
का थोक व्यापार अपने हाथ मे लेने का निर्शय लिया। परन्तु यह ध्यान रहे कि ग्राधारिक 
सरचना को सुहृढ किए बिना तथा दक्ष वितरणा-ब्यवस्था के अभाव में सरकार द्वारा एका- 
घिकार-समाहरण अर्थेहीव होठा है । सरकार इस काम में तभी सफल हो सकती है यदि 
उसकी योजना ठोस आधार पर निर्मित हो । हम अगने पृष्ठो मे सरकार द्वारा गेहूँ के थोक 
व्यापार को अपने हाथ मे लेने से सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रगति का विश्लेपरस करेंगे । 

थोजना--गेहें के घोक व्यापार के सरकारी अधिग्रहण का ध्येय यह होगा कि सावेजनिक 
क्षेत्रक की सस्याएँ जैसे मारतीय खाद्य निगम, राज्य सेवा समरणु विभाग व सहुकारिताएँ 
बिक्ाऊ अधिशेष [विक्रय भ्र्थार्‌ जो ग्रवाज मंडी में लाया जाएगा (मार्कटेड सरप्लस),] 
को खरीदेगी । यह घ्यात रखने योग्य है कि योजना के अनुसार इन सस्थात्रों को विक्रय था 
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बिकाऊ प्रधिशेष (मार्केटेड सरप्लस) खरीदना है, न कि विक्रय अ्रधिशेष (मार्केटेबल सर- 
प्लस) । सरकारी अनुमान के अनुसार विकाऊ (विक्रय) गेहेँ, विक्रय अधिशेष का लगभग 
७० प्रतिशत होगा । इस प्रकार विक्रय अधिशेष का श्षेय ३० प्रतिशत भाग लाइसेंसधघारी 
फुटकर बिंक्रे ताथ्रो तथा स्वय उत्पादको द्वारा बेचा जा सकेगा । क्योकि निजी व्यापारियों द्वारा 
गेहूँ का थोक व्यापार करना निपिद्ध होगा, इसलिए यह ग्राश्ा की जा सकती है कि उत्पादक 
अपने पझ्नाज को बिक्री के लिए मर्डियों या निश्चित स्थानों पर लाएंगे और नियत समाहरण- 
(वसूली) -कोमतो पर इन सस्थाम्ो के पास बेच देंगे। योजना के झनुसार उत्पादक अपने फालतू 
अनाज की एक सीमित मात्रा की सीधे फुटकर व्यापारियों के पास वेच सकते हैं । उत्पादको 
पर कोई लेवी नही लगाई गई । ग्रेहें की वसूली कीमत ७६ रु० प्रति क्विटल रखी गई । 
गेहें का थोक व्यापार हाथ मे लेते समय सरकार ने ८५१ लाख टन गेहूँ की वसूली का 
लक्ष्य रखा था। परन्तु सरकार केवल ४४ ३ लाख टन ग्रेहें की वसूलो ही कर सकी | इससे 
पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि सरकार गेहूं वसूली के कार्य मे बुरी तरह प्रसफल रही है 
ओर ६० लाख टन गेहूँ के सशोधित लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर सकी । इसे 'ग्रथपके नेक 
इरादो की प्रसफलता' भी कहा जा सकता है। कट्दा जा रहा है कि इस वर्ष रासायनिक 
उर्वरकों की कमी, मार्च की अ्रसमय तेज गर्मी और देश के लगभग सभी भागों मे बिजली- 
सकट के कारण भशेहूँ के उत्पादन में भी काफी गिरावट आई है । पहले प्नुमान लगाया गया था 
कि इस वर्ष ३ करोड टन गेहूँ की उपज होगी परन्तु उत्पादन केवल २ करोड़ ६० लाख टन 
हुआ जिससे अनाज मडियो में कम झाया | अधिकारी लोग यह भी कह रहे हैं कि भ्रधिक 
मूल्य मिलने की झ्राशा से उत्पादको ने काफी मात्रा मे गेहूं दबा लिया है भ्रौर सरकारी नीति 
से प्रभावित होने वाले थोक व्यापारी जो श्रपने निहित स्वार्थों के कारण सरकार की नीति 
को असफल करना चाहते हूँ, उतको इस वात के लिए उकसाते रहे हैं कि वे अपनी उपज 
सरकार के पाप्त न बेचें। सरकारी वसूली के श्रसफ़ल होने के भ्रनेक काररा हो सकते हैं 
जिनका विश्लेपए झ्रागे किया जाएगा । परन्तु एक बात साफ है कि इस वर्ष भी काफी बड़ी 
मात्रा मे विदेशों से श्रताज आयात करना होगा । सारणी & 5 देखें । 
सारणी ६ ८ सरकार द्वारा थोक व्यापार के अधिग्रहण के बाद गेहूं की वसूली, १६७३ 
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कृपि-विपणन २०५ 


भाचे, १६७३ के आरम्भ मे सरकार के पास २७ लाख टत गेहूँ का भडार था। 
अनुमान है कि सार्वजनिक वितररख हेतु गेहूँ की कुल आवश्यकता १० लाख टन प्रतिमास है । 
इस प्रकार अगले दस ग्यारह महीदों मे लगभग १ करोड १० लाख टन गेहूँ की आवश्यकता 
होगी । कानूनी तथा प्रनोपचारिक राशरनतिंग के अधीन आने वाली जनसंख्या ४२ करोड के 
लगभग होगी । झत. सरकार को लगमग ४४ लाख टन गेहूँ का प्रायात करना पड़ेगा । 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बपं गेहूँ के उत्पादन मे कमी हुई है भ्नौर इस प्रभाव के कारस 
गेहूँ की कोमत अन्तर्राष्ट्रीय मड्ियों में बहुत चढ गई है ) अमरीका, कँनेडा तथा आस्ट्रेलिया 
इत्यादि देश पहले ही अपने फालतू गेहूँ को रूस, चौन तथा प्रन्‍्य देशों के पास बेच चुके हैं | 
लगभग २० लाख टन गेहूँ के सौदे हमारी सरकार ने भी किए हैं । यह गेहूँ हमे १०० रु० से 
१२० रु० क्विठल पड़े गा । और प्रविक गेहूँ भ्न्य देशों के सुरक्षित भडारों या खुले बाजारों 
से ही उपलब्ध हो सकेगा जिसके लिए भारी कीमत देनी पड़ेगी श्र वह भी विदेशी मुद्रा 
में । पता चला है कि गेहूँ की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कीमत ( झंगस्त, १६७३ मे ) १६० से 
१७० रु० प्रति बिवटल है जो भारत में २०० रु० प्रति विंवटल पडेगी । सरकार इतनी 
अधिक कीमत पर नही खरीद सकती । सुनते में श्राया है कि गल्ले के थोक व्यापारियों ने 
सरकार को ग्राश्वासन दिया था कि यदि वह अनाज के थोक व्यापार के अधिग्रहण की 
नीति को छोड दे और वघूली कीमत ७६ २० प्रति क्विटल से वढाकर ८५ २० प्रति क्विटल 
कर दे तो वे सरकार के लिए ७० लाख टन से १ करोड़ टन तक गेहूँ का समाहरण कर 
दंगे | समवत, सरकार ने इस नीति को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्व बना कर व्यापारियों के 
प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह प्रश्न भी किपरा जा रहा है कि जब सरकार के विचार 
भे बड़े उत्पादकों ने गेहूँ के स्टाऊ को दवा कर रखा हुआ है तो सरकार ने कड़े उपायों का 
प्रयोग क्यो नही क्रिया ? जहाँ तक उत्पादको का सम्बन्ध है वे समवतः गेहूँ के थोक व्यापार 
के अधिग्रहण की सरकारी तोति को असफल बनाने से इतनी रुचि नहीं रख़ते जितनी रुचि 
अपने लिए अधिक कीमत प्राप्त करने मे रखते हैं । यह्‌ विचित्र विडम्बना है कि जहाँ सरकार 
विदेशों से २५ से ३० रुपये प्रति किविटल अ्रधिक कीमत पर गेहूं लेते के लिए तंयार है वहाँ 
बह देश में उत्पादकों को १० ₹० प्रति क्विढल भी अभ्रधिक कीमत देने के लिए तंयार नहीं 
थी । वास्तव मे सरकारी-योजना में अनेक न्यूनताएँ और कमजोरियाँ रह गई है | इसके झति- 
रिक्त सरकारी नीति के असफल होने का कोरए आपिक सूफबूक की कभी तथा इसके दारा 
आधिक चितन की उपेक्षा है। इन सब दोषों का विश्लेषण हम नीचे करेंगे :--- 

(१) गेहूँ के थोक व्यापार को सरकारी अधिग्रहण योजना की असफलता का मुड्य 
काररणा यह है कि इसको दक्षता से कार्यान्वित करने के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की गई 
भ्रौर न ही इसके लिए ग्रावश्यक व्यवस्था सम्बन्धी तथा सस्थागत ढाँचे का निर्माण किया 
गया । सुव्यवस्थित विपणन हेतु परिवहन तथा मंडारण सुविधाप्रो की सप्लाई, परिष्करण, 
तुलाई, सफाई तथा अन्य सक्रियाएं सरकारी क्षेत्रक पर मारो कठिन जिम्मेदारी डालती 
हैं। परन्तु इस प्रकार को झाधारिक सरचना का निर्माण किए बिना जितनी जल्दवाजी से 
गेहूं के थोक व्यापार को सरकार ने अपने हाथ में लिया उससे यह आभास हुमा कि यह 
सुविचारित नौति का अग नहीं बल्कि एक झाकस्मिक, झनिश्चित तथा अस्थायी उपाय है । 


२०६ भारतीय कृपि-अथंव्यवस्था 


बैंसे भी एक ऐसे वर्ष मे जवकि कोमतें लगातार बढ रही हों ग्रोर सरकार के पास मनाज 
का भडार काफी अधिक न हो, निजी व्यापारियों से छुटकारा पाने के प्रयत्नों की सफलता 
सदिग्ध होती है । सुखे के लम्बे व्यापक दोर के मध्य में जबकि खरीफ की फसल बहुत कम 
हुई और कीमते आसमान को छ रही थी, सरकार के इस पग ने उत्पादकों तथा उपभोक्ताग्रो 
के विश्वास को हिला दिया और व्यापारियों को भयभीत कर दिया । ऐसी स्थिति मे सावें- 
जनिक वितरण के लिए न तो झनाज की अधिक मात्रा प्राप्त हो सकती है और न ही बिक्री 
कीमते कम हो सकती थी । इसलिए शअ्रधिग्रहश-योजना को पअन्न-वितरण मे सरचनात्मक 
सुधार के रूप मे प्रस्तुत चही किया जा सकता था । 

(२) भ्रष्टाचार, अ्रदक्षता, नोकरशाही, प्रवावश्यक विलम्व तथा लाल फीताशाही 
सार्वेजनिर प्रशासन में घर कर चुके हैं और सार्वजनिक सस्थाओं के कार्य को प्रभावित करते 
हैं। यह गेहूँ के थोक व्यापार की सरकारी अधि ग्रहरा-योजना का मुख्य नकारात्मक पक्ष है 
अधिग्रहण के कार्य में सरकार की सफलता की कसोटी एक मात्र इस बात में है कि क्‍या 
सरकार ग्रनाज समाहरण का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर सकी है ? झनाज-वितरण तथा श्रनाज 
समाहरण जैसे महत्त्वपूर्ण तथा जीवन के लिए आवश्यक कार्यो को अदक्ष तथा ग्रनुभवहीन 
प्रधिका रियो के हाथो छोडना सबसे बडी भूल है, जव सरकार को यह पता लग चुका था 
कि खरीफ, १६७२ मे चावल के एकाधिकार समाहरण्य कार्यक्रम मे वह बुरी तरह झसफ़ल 
हो चुकी है तथा ४६ लाख टन के निर्धारित लक्ष्य मे से केवल २२ लाख टन ही वसूल कर 
सकी है और सूखे के कारएा रबी की फसल अच्छी होने की सभावना भी नही है, तो इसे यह 
दंग उठाने से पूर्व सुबद्ध आधिक चिल्तन कर लेना चाहिए था। ज्ञातव्य है कि प्रनाज की 
कभी के ऋरण और सरकार के खरोफ वसूली-कार्य क्रम की असफलता की सूचना मिलने पर 
१६७२ के अन्त में ग्रनाज के माव “म्रडियो में तेजी से चढ़ने लगे । सरकार ने कीमतों पर 
नियत्रस्प के उहं श्य हेतु सावंजनिक भण्डार का झनाज बाजारों मे फेंक दिया जिसे व्यापारियों 
से बैंको के पैसे से खरीद निया और इस प्रकार श्रनाज सरकारी ग्रोदामों से निकल कर बडी 
आसानी से निजी ग्रोदामो मे चला ग्रया । ध्यान रहे कि यह भनाज रियायती दरो पर बेचा 
गया । यह सरकारी बिक्री जमाखोरो, मुनाफाखोरों और चोर बाजारियो (ब्लैक-मार्कटियो) 
के लिए देवोय वरदान सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य की अधिकाश दुकादें निजी 
व्यापारियों दवरा चलाई जाती हैं जो झारानी से सरकारी भष्डारों से अनाज को निजी 
गोदामों में पहुंचा सकते हैं। क्या थोक व्यापार के सरकारी अधिग्रहण से पूर्व इन तत्त्वो के 
दुष्चक्र का दमन करने के लिए कोई समस्वित प्रयास किया गया ? श्राज का कृषक काफ़ी 
समभंदार व जागरूक है शोर वह निजी व्यापारी के भ्रधिक लाम हेतु क्षेत्रीय प्रतिबन्धों का 
उल्लघन करने तथा झनाज को चोरी छिपे ले जाने की योग्यता से भलीभाति परिचित है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार को अपना व्यापारिक क्षेत्र सावेजनिक वितरण की 
अनिवाय झ्रावश्यकताओ की पूलि तक ही सोमित रखना चाहिए । ऐसी स्थिति में सरकार से 
अपेक्षित है कि वह कमजोर लोगों को अनाज की न्यूनतम झआवश्यकताएँ रियासती दरों पर 
धूरा करे ताकि खुले बाजार मे माँग का बोक कम हो सके झौर इस प्रकार कीमतों को उचित 
सीमाझो मे रखा जा सके । इसके लिए सरकारी राशनिग व्यवस्था का होना जूरूरी है । 


कृपि-विपशन २०७ 


यदि थोक व्यापार के भ्रधिंग्रहरा के साथ-साथ बड़े-बड़े नगरो मे भी कानूनी राशनिंग की 
ग्रावश्यकता नहीं, तो इस सरकारी एकाधिकार का क्‍या अर्थ है ? नियत्रित वितरण तथा 
बिक्री-ब्यवस्था की अ्रनुपस्थित्ति में थोक व्यापार का सरकारी भधिग्रहणा निर्ंक है । ईमान- 
दार, दक्ष व प्रवुद्ध प्रशासनिक ढाँचा, काफी मात्रा में अनाज का सुरक्षित मण्डार, बाजार 
पर कड़ा तियत्रण तथा राशतिय समेत उचित व झुहृढ़ सार्वजनिक वितरख-व्यवस्था सरकारी 
थोक व्यापार-अधिग्रहए की सफलता के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ हैं जो सबकी सब १६७३ 
रबी की फसल के समय नदारद थी । अच्छा यह होता कि सरकार थोक व्यापार को अपने 
हाथ मे लेने से पहले काफ़ी देशी तथा ग्रायातित अनाज का सुरक्षित मण्डार ज॑मां कर लेती । 
सरकार को एक दो अच्छी फसलो तक की प्रतीक्षा करती चाहिए थो। कम से कम अगली 
खरीफ फसल की प्रतीक्षा करता ज़रूरी था क्योकि वह एक अनुकूल वर्षा-ऋतु की स्थिति में 
प्रावश्यक परिवर्तत आसानी से ला सकती थी । 

(३) देश में कुल मिलाकर लगमग ३६०० प्रमुख मडियाँ हैं जिनमे ३ लाख से प्धिक 

गल्ले की थोक दुकाने हैं ॥ इनमे ११ लाख के लगभग दुकानदार साभीदार, ७ लाख ५० 
हजार मुनीम, लगभग १० लाख पललेदार एवं मजदूर तथा १,६०,००० दलाल कार्य करते 
हैं। सरकार के उक्त कदम से इन लोगों पर बेकारी का प्रभाव पड़ता अवश्यम्भावी था । इस- 
लिए इन तत्त्वों द्वारा सरकारी नीति को असफल बनाने के प्रयास अपेक्षित ही थे । सरकार 
का यह कर्तव्य था कि बहू समय रहते इत तत्वों को निश्किय बना देती । सरकार को यह भी 
चाहिए था कि वह इनको वैकल्पिक काम्त प्रदान करतो या स्वय इनकी सेवाग्नों से लाभ 
उठाती । व्यापारी लोग यह भलीभांति जानते थे कि (सरकार को आयात करने की योग्यता 
प्रति सीमित है, इसलिए वे सरकारी-नीनि को फेल करने के उद्दे श्य से एकजुट हो गए + ऐसे 
समाचार है कि थोक व्यापारी कृपफो के साथ मिल गए और उन्होने गाँव-गाँव जाकर कृपको 
को झपना अनाज रोकने के लिए प्रोत्साहित किया ! कई स्थानों पर उन्होंने कृपको से ऊँचे 
दामो पर भ्रनाज खरीद लिया तथा कृपकों के घर ही उत्के पोदाम बन गए । इसका परिणाम 
बह हुआ कि ऋतु के आरम में सण्डियो मे बहुत कम अनाज आया । सरकार को चाहिए था 
कि वह शुरू मे ही उत्पादको पर सेवी लगाती । जब सरकार ने थोक व्यापार के थ्धिग्रहएण 
को सामाजिक हित में स्याय सगत समझ लिया तो उत्पादको से अनिवाय वसूली को झ्रापत्ति- 
जनक कंसे माना जा सकता है ? प्रकार ने इस पक्ष पर ग्रम्भीरता से विचार नहीं किया 
बड़े-बड़े जमीदारों ने अनाज को दवा लियां जिसे अवतुबर-दिसम्बर १६७३ में काफी ऊंची 
कीमतो पर बेचा गया ) 

(४) गेहूँ के थोक व्यापार की सरकारी अधिग्रहण योजना की सबसे बड़ी खामी 
(कमजोरी) की रूपरेखा में हो विद्यमान हैं ॥ योजना का वतंमान स्वरूप विवेकहीन तथा 
दोपपूर्ण है । ऐसा लगता है कि सरकार स्वयं योजना को सफल होता देखना नही चाहती थी 
या वह निहित स्वार्थ वाले तत्वों से प्रमावित हो चुको थी । वास्तव में योजना की प्रसफलता 
के अ्कुर योजना के निर्माण के साथ ही दो दिए गए थे । प्रथम यह कि निर्मित योजना का 
लक्ष्य दिक्ाऊ मेहें (विक्रेय मधिशेय भर्थात्‌ जो माल मडी में लाया जाएं : मा्केटेड हीट) की 
वसूली का रखा गया, सारे विक्रय अधिशेष (मार्केटेविल सर॒प्लस) को खरोदने का नही था । 
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अनुमान यह था कि बिकाऊ गेहूं कुल विक्रेय अ्धिशेप का ७० प्रतिशत होगा । इस प्रकार 
कृपक शेष ३० प्रतिशत ग्रेहूँ को सोधे कुटकर व्यापारियों तथा उपमोक्ताग्रो के पास बेच सकते 
थे | झ्रत उत्पादकों को अपने फालतू अनाज के निकास का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम मिल 
गया ॥ पिछले वर्षों में जब थोक व्यापार निजी व्यापारियों के हाथ में था, सरकार पजाब व 
हरियाणा में कुल विक्रय अधिशेष के ८५ प्रतिशत माम तक की वसूली आसानी से कर लिया 
करती थी । यद्यपि वर्तमान योजना में थोक निजी व्यापारियों को समाप्त कर दिया गया है 
परन्तु इसने देश मे एक नए कछृषक-व्यापारी दर्ग को जन्म दिया है । योजना में घनी ज्मीदारो 
के हितो की इस हद तक रक्षा की गई है कि वे बिना रोक-टोक सक्रियता से चोर बाजारी 
कर सकते है । उत्पादक अपने बढिया झनाज को वसूली कीमत से प्रधिक पर फुटकर व्यापारा 
तथा उपभोक्ता के पास बेच सकता है जबकि दूसरी झ्लोर वह नियत बसू ली कीमत की प्राप्ति 
से ग्राश्वस्त है चाहे उसके प्रनाज की क्वालिटी घटिया ही क्यो न हो । उसे यह मी पता है 
कि प्रतिवर्ष अ्वतूवर, नवम्बर मे गेहूँ के भाव चढने शुरू हो जाते हैं। झ्ारम्म भे उन्होने 
वसूली कीमत को बढाने की माँग की । उन्हें यह ज्ञान था कि यदि सरकार द्वारा वसूली 
कीमत को न बढाया गया तो वे स्वय गेहूँ का व्यापार कर लेंगे। इसके अ्रतिरिक्त वे भ्रनाज 
को फुटकर व्यापारियों के पास भी बेच सकंगे । वास्तव में कृषक झ्नाज की जमाखोरी नही 
करते रहे वल्कि वे अपने अनाज को नए श्रनौषचारिक माध्यमो द्वारा वेचते रहे हैं । सरकार 
चोरबाजारों के भोदामो तक झनाज के पहुंच-मार्मों की मुहबदी करने मे पूरंतः असफल 
रही है । 

(५) पिछले तीत चार वर्षों मे यह देखा गया है कि सरकार कृषि कीमत भ्रायोग द्वारा 
सुझाई गई वसूली कीमतो ( प्रोकयोरमेन्ट प्राइस ) को समधित कीमतो ( सपोर्ट प्राइस ) 
के रूप मे लेती रही है। कृपकों की भी धारणा यही बन गई है | यहाँ वसूली कीमत तथा 
समर्थित या टेक कीमत के अन्तर को समभ लेना चाहिए । न्यूनतम समाथित अथवा टेक 
कीमते उत्पादकों के लिए एक प्रकार की दीर्घावधि यारन्टरी हैं जिनमे यह झ्ााश्वासन दिया 
जाता है कि उत्पादन में ग्रत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप बाजार में होने बाली श्रनांज की 
भरमार व बहुलता की स्थिति मे सरकार कोमतों को न्यूनतम प्राथिक स्तरो ६ पर्थाद्‌ समथित 
कीमतो ) से नीचे नही गिरने देगी । दूसरी ओर वसूली कोमते वे कीमतें है जिन पर सर- 
कार सार्वजनिक बिंतरण के लिए ग्रावश्यक अ्रनाज की मात्रा को खरीदती है और इनमे 
उत्पादको के लिए उचित उत्पादन प्रेरणाएँ भी सम्मिलित होती हैं। यही कारण है कि 
वसूली कीमत न्यूनतम समर्थित कीमतों से लगभग १० २० प्रति क्विटल अधिक होती हैं । 
पिछले सालों मे कृषि कीमत भायोग भेहूँ को वसूली कीमत को कम करने की सिफारिश 
करता रहा है परन्तु सरकार ने आयोग के इन सुझावों को नही मना था यद्यपि आयोग का 
सुझाव ठोस आथिक आधार जैसे कि उत्पादन-लागत व सरकार द्वारा खाद्यान्न कार्यों मे 
बृहत्‌ झाधिक उपदान ( सहायता ) को घ्यान मे रख कर किया गया था। इसी बीच प्रति- 
कूल मौसम के समाचार सुनाई देने लगे जिसके कारण गेहूँ के भाव तेजी से बढने लगे। 
सरकार मे अपने भण्डारो को रियायती दरो पर देने का निर्णय किया जिनको अधिकाश 
ध्यापारियो ने हड़प लिया। आयात के सोदे करने मे भी विलम्ब हो गया जिसके कारण ३० 
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से ४० प्रतिशत तक अधिक कीमत देनी पड़ी | निविष्टियों की कोमतो में वृद्धि होने के 
फलस्वरूप उत्पादन लागत मे भी वृद्धि हो गई और कृपको ने वसूली कीमत बढ़ाने की माँग 
की । जब सरकार ही वसूली कौमत को न्युनतम समर्थित कीमत मानने लगे तो कपको द्वारा 
१०-१४ रुपये अधिक कीमत की माँग करवा स्वाभाविक ही है । सरकार कृपक वर्ग के भ्रामक 
प्रचार का तकेसयत उत्तर देने में अ्रसफ़ल रही है । सरकार,स्थिति से दक्षतापूर्वक नहीं निपद 
सकी जिसके कारण सरकार व देश मे आतक का वातावरण उत्पन्न हो गया है झ्ौर नि्धंभ 
लोगो की सावंजनिक वितरर-व्यवस्था से खाद्याज्न प्राप्त करते की सब झ्राशाएँ धूमिल हो 
गई हैं । 

(६) सरकार की सस्ते बड़ी भुल यह रही है कि उसने केवल गेहूं के थोक व्यापार का 
ही श्रधिप्रहण किया और अन्य फसलों को, विशेषकर मोहे प्रनाजों को जो कि निर्धनतम 
वर्गों का आहार हैं, इस स्कोम से बाहर छोड दिया गया ! अन. इस झ्राशिक प्रच्रिग्रहणा तथा 
अबाज की समग्र कभी के कारण ऐसी ग्रसाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें मोटे श्रनाज 
की कीमतें गेहूँ की दसूली कौमत से बहुत अ्रधिक हो गई' | उदाहरणार्य मई, १६७३ के 
आरम्भ मे, पद्गमाब तथा हरियाणा की मडियो में चना १३० रु० से १४० ₹० प्रति किवठल 
पर बिक रहा था, जौ का भाव १०० रू० से ११० र० था जबक़ि विद्ते वर्ष उनका भाव 
कऋमशः ८० र० तथा ४० २० प्रति किविटन था । ऐसी स्थिति में कृपक से गेहूँ ७६ ६० प्रति 
क्विंटल पर भांगा जा रहा था । कृपक इतना अ्रविवेकी तथा मु्ख नही कि इतने कम दामों 
पर गेहूँ को बेचे | १० र० प्रति क्विटल का मामूली विलम्बित क्रीमतेतर बोनस ( नान 
प्राइस बोनस );पा प्रोत्साहन उम्को प्रमावित सही कर सकता था । आशिक अधिप्रहरा से 
उपजात कीमत झनियमितताओ ने केवल कृपको तथा व्यापारियों को एक साथ इकट्ठा करने 
में ही सहाथता नही की बल्कि व्यापारियों के लिए वैकल्पिक लाभदायक संगावनाएँ व भ्रवस्चर 
भी प्रदान किए है | मोटे भ्रन्ताज के व्यापार मे लाम काफी आ्राकपंक था और व्यापारी वर्ग 
इसकी उपेक्षा नही कर सकता था । उदाहरण के रूप में मई के सारस्भ में हापुड मे बाजरे 
का भाव १०४ रु० प्रति क्विटल था जबकि बम्बई मडी में इसका भाव १५५२० से १६०७० 
तक था । इसी प्रकार मक्का का हापुड में भाव ७४ ७ प्रति क्विटल था जबक्रि बम्बई मे 
इसकी कीमत १५५ रु० से १६० ₹० तक थी ! जहाँ एक औ्रोर व्यापारियों ने, उपमोक्ताप्रो 
के तथाकथित हित मे, भोटे अनाज का व्यापार न करने कौ धमकी को वापस ले लिया, वहां 
दूसरी ओर सरकार ने (जिसते यह आशिक अधिग्रहण, निर्धेनतम वर्मों के तथाकथित हित 
के उद्दे धय से किया था ) उनको व्यापारियों की रहमोकरम एर छोड दिया । इसके ब्रति- 
रिक्त ब्यापारी सोग मोदे अनाज की आड मे गेहूं का गुप्त व्यापार करने को समादना की 
अनदेखी भी नहीं कर सकते थे । 

पूर्णतः उलट पलट कीमत अ्रसमताएँ ही गेहूँ की ऊंची बसूली कीमत की भांग का मुख्य 
कारण हैं। इस मांग का अनेफ राज्य सरकारों ने भी समर्यत्र किया परन्तु इस माँग को 
अस्वीकार कर दिया गया । एक कृषक गेहूँ को मोटे भ्रनाज को कौमतो से काफी कम कौमत 
पर देचने के लिए कैसे राजी हो सकता है जबकि मोदा प्रनाज घटिया माना जाता है और 
केहूँ की अपेक्षा इसको उत्पादन लागत भी कम होती है। मोदे अनाज की ऊँची कीमतें कृपक 
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के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं और वह उनका पूरा पूरा लाम उठा रहा है | यहाँ तक कि 
पशुग्रों को खिलाने तथा मजदूरों को जिनस मजदूरी देने के लिए रखा गया मोठा प्रनाज भी 
मंडियो में विक्रम के लिए भेजा जा रहा है | इस प्रकार मोटे अनाज के उपभोक्ता निर्धन बर्गे 
को एक और दिशा से भी क्षति हो रही है। सरकार के इस झाशिक कदम से निधन वर्ग को 
समस्याप्रो मे वृद्धि हुई है और उसकी स्थिति पहले से भी अधिक विगड़ गई है| यदि यह 
कदम सरकार ने निधन व कमजोर लोगो को व्यापारियों के शोपण से बचाने के लिए उठाया 
था, तो वह इसमें सफल नही हो सकी । 

(७) अधिग्रहण-योजना की असफलता का एक प्रमुख कारण सही व स्पष्ट दिशा निर्देश 
तथा सचालन-विवरण का झमाव भी था। झतिवाये उगराही, वसूली ( समाहरण ) कीमत, 
कातूनी सशनिंग, फुटकर व्यापारियों का बिक्री माव, कृषक के लिए कोमतेतर प्रेरणाएँ 
(नॉँत प्राइस इनसेटि्ज) कृपकों तथा व्यापारियों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध आदि धनेक 
महत्वपूर्ण विधयों पर सरकारी भ्रस्थिरता का उने दिनो दिए गए केन्द्रीय तथा राज्य मन्त्रियो 
के परस्पर विरोधी कथनो से स्पष्ट पता चलता है। किसी ठोस तथा स्पष्ट ढाँचे की प्रनुपस्थिति 
में कुशल से कुशल प्रशासको के लिए भी योजना को ठोक प्रकार से कार्याल्वित करना कठित 
होता है । 

कहने का ग्रभिप्राय यह है कि गेहूँ के व्यापार की अधिग्रहस्प-योजना के निकुष्ट निष्पादन 
के लिए व्यापारी, कूपक, उपभोक्ता तथा सरकार सयुक्त रूप में जिम्मेदार हैं । परन्तु सरकार 
को प्रध्िग्रहए-योजना बनाते समय इन सव तठत्त्दो के समावित व्यवहार तथा प्रतिक्रिया को 
ध्यान मे रखना चाहिए था। जंसी वर्तमान स्थितियाँ हैं, अधिग्रहण की सापेक्ष असफलता 
यद्यपि निश्चित रूप से चिन्ता की बात है परन्तु किसी मी तरह झ्ाश्चर्य की वात नहीं। 

ध्यान रहे कि राशन अथवा उचित कीमत वाली दुकानों के भाध्यम से झन्न-वितरण« 
प्रणाली बहुत सीमित है। देहात में निंघंव लोग तो खुले बाजार से ही मनाज खरीदते है । 
शहरो में भी राशन की व्यवस्था सम्तोषप्रद नहीं # अतएव शहर के लोग भी अपनी झवश्य- 
'कताओ के बडे भाग की पूर्ति खुले बाज़ार से ही करते हैं चाहे वहाँ अनाज किसी भाव पर 
मिलते । अतः जबतक सरकार कूपकों से सारा विक्रय झधिशेष खरीदने या वसूल करने में 
समर्थ नही होती और उसकी वितरणस्प-व्यत्रस्था पूर्ण सक्तिय तथा सक्षम नहीं बत जाती, तब 
तक दोहरी वाजार व्यवस्था ही उपयुक्त है । वास्तव मे, इसके बिना कोई चारा ही नहीं) 
वितरखन-व्यवस्था को हाथ मे लेने से प्रशासन-व्यय मे भारी वृद्धि स्वाभाविक है । इसकी 
आशिक प्रतिक्रिप्रा को भी ध्यान मे रखना होगा पर्याप्त प्रबन्ध किए बिना थोक व्यापार 
का अधिग्रहण उचित सही । 

परन्तु क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तत करने का साहस बटोर सकेगी शौर अनु- 

कूल समय आने तक प्रतीक्षा कर सकेगी ? खाद्यात्च-तीति को, जिसके दक्ष संचालन पर 
प्रसस्य निर्धन लोगो का जीवन निर्भर है, प्रतिष्ठा का प्रश्न नही बनने देना चाहिए  ग्राथिक 
समस्‍््याश्रों को विशुद्ध आधिक आधार पर ही हल करना चाहिए। गलत नीतियों को सुधारने 
में कोई हिचकिचाहट नही होनी चाहिए । परन्तु यदि सरकार यह सम कती है कि उसे झनाज 
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के थोक व्यापार को अपने हाथों मे लेने को नीति पर अटल रहना चाहिए-मतलब यह कि 
चावल के थोक व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए तो सरकार को उपरोक्त खामियों 
को दूर करने के लिए हर प्रयास करना होगा । उस स्थिति में हर नागरिक के लिए उचित 
कीमत पर अनाज की उचित मात्रा की व्यवस्था करना केवल भात्र सरकार को जिम्मेदारी 
होगी । हाँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले सरकार को पूरी तरह ठडे दिमाग से सोच 
विचार कर लेना चाहिए | यह भी ध्यान रहे कि लोगो के लिए निर्धारित उचित दाम इतने 
कृत्रिम न हो कि उन्हे बनाए रखने के लिए खजाने पर अ्रधिक बोक डालता पड़े जो हानि- 
कारक स्फीती-परिस्थितियों को जन्म दे । ज्ञातव्य हो कि सरकार ने खरीफ की बसूली के 
लिए धान की वसूली कोमत ५६ रु० से बढा कर ६३ रु० प्रति क्विटल करदी है। परन्तु 
कीमत बढ़ाना ही काफी नहीं | अन्य उपाय भी कडाई से लागू करने होगे | सरकारी खाद्य 
नोति के भौर अ्रधिक प्रध्ययन के लिए अध्याय १० के अ्रतिम चार परिच्छेद भी देखें । 

अनुलेख--मारत सरकार ने हाल ही मे १६७४-७५ की रवी ऋतु के लिए अपनी खाद्य 
नीति में परिवर्तंत कर लिया है। थोक व्यापार के सरकारी अधिग्रहण की नोति को छोड़ 
दिया गया है। अब व्यापारी गेहूँ का थोक व्यापार कर सकेंगे परन्तु पजाब, उतरप्रदेश, 
हरियाणा, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान मे उन्हे खरीदे गए गेहूँ का ५० प्रतिशत सरकार को १०५ 
रुपये प्रति क्विदल पर देना पड़ेगा । 
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१०.१ आशिक सवुद्धि की सकल्‍्पना 

पिछले अध्यायों भे हमारे विवेचन से सुस्पष्ट है कि उत्पादत्र के विभिन्न उपादानों की 
उत्पादन-दक्षता में चहुमुखी सुधार तथः प्रभुख प्रौद्योगिकीय परिवर्तन व नवक्रियाएँ कृषि 
क्षेत्रक के रूपातरण तथा द्रुलविकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कृषि-क्षेत्र- की सफलता 
का माप इसके ग्राधिक सवृद्धि मे योगदान की सीमा द्वारा निर्धारित होता है । भ्राधिक 
सवृद्धि विशेषकर के उच्च जीवन-स्तर, उन्नत आहार तथा प्रावास, बेहतर शिक्षा, उन्नत 
चिकित्सा, परिवहन तथा सचार - सुविधाओं, प्राम-विद्यूवीकररा तथा सामान्य कल्यारा 
सबधी प्रन्य प्रमिलामों से भ्रकट होगे है | सक्षेव में, आशिक सदुद्धि झाय में वृद्धि को 
बतलाती है और सामान्यत उपभोग के बेहतर स्वरूप में परिलक्षित होती है । कृषि क्षेत्रक 
तमी दक्ष कहलाएगा जबकि वह 'स्थिरता-सहित ग्राथिक स्वृर्धि को सुनिश्चित कर 
सके । कहने का अभिप्राय यह है कि उच्च उत्पादन-दक्षता उच्च आय में परिणत होनी 
चाहिए, तभी यह कृपकों की आधथिक ध्थिरता मे योगदान दे सकती है ॥ अन्य शब्दों मे, कृपक 
की अपनी आय को बढाने बी कुशलता तथा योग्यता ही उसकी झाविक स्थिस्ता को लाती है। 

आर्थिक स्थिरता के घ्येय की प्राध्ति कृषकों को आधिक प्रेरणाप्रो की उपलब्धता तथा 
इन प्रे रणाओ्रो के प्रति उनको सकारात्मक अनुक्रिया पर निर्मेर है । क्ृपकों को प्रधिक 
उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ॥ प्रतः यह सरकार का कर्तव्य है कि वह 
क्ृपकों की अपनी भ्राय को बढाने और स्थिर करने हेतु उपायो को प्रपनाने में सहायता करे 
तथा उनका अधिक उत्पादन करने हेतु मार्यदर्शन करे ताकि वे आ्राथिक स्थिरता प्राप्त कर 
सकें | आर्थिक स्थिरता कृपकों की, उपलब्ध ससाधनों का दक्षता से स्रावटन करने मे, सहा- 
यता करती है और फलस्वरूप उनकी उत्पादन-दक्षताम्रों का सवर्धत करती है और वाछनीय 
आय-सुरक्षा को सुनिश्वित करती है॥ वास्तव में कृपकों की उत्पादन-दक्षता, भाय-सुरक्षा 
तथा प्राथिक स्थिरता निकट रूप से सम्बद्ध हैं तथा ग्राथिक सवृद्धि के प्रक्रम के प्रतिवाये 
अ्रण (पाट) हैं। कृपक की आय-सुरक्षा तथा प्लाधिक स्थिरता, अपने व्यापक सदर्शों मे, कृषि- 
कीमतो, कृषि वित्त तथा उधार की उपलब्धता तथा खेती के पैमाने से सम्बन्धित हैं प्रोर 
उनके द्वारा प्रभावित होती हैं। 

हम अगले कुछ पृष्ठो मे कृपि-विकास मे कृषि-कोमतो के कार्यों व महत्व तथा इस 
उद्े श्य की प्राप्ति के लिए भभीष्ठ कोमतन्‍नीति का विवेचन करेंगे । यह ध्याव रहे कि कृषक 
की उपञ का उचित तथा तकंसंशत प्रतिफल ही उसको स्थिति को सुदृढ़ तथा सुरक्षित बना 
सकता है और उसे अपने भावी उत्पादन का विवेकपूर्ण ढय से आयोजन करने के योग्य 
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बना सकता है। इस सदर्भ में कृपि-कौमतों करा प्रसग्र महत्त्वपूर्ण है। 
१०.२ कृपि-कोमतों के कार्य 


कृपि-की में भ्रवेक कार्य सम्पन्न करती हैं जिनमे से कुछ एक आधिक सवृद्धि के प्रक्रमो 
के लिए विशेष महत्त्व के हैं । कृपि-कीमतो के मुख्य कार्य ये हैं -- 

(क) कीमत-श्राय-वितरक के रूप में--कृषि-कोसतें केवल विभिन्न व्यक्तियों तथा ग्राय 
ब्॒यों में ग्राय वितरण में ही महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावों कार्य नही करती बल्कि अर्थव्यवस्था के 
अन्य क्षेत्रकों मे मी ऋय-वितरण को प्रभावित करतो हैं । झृषि-क्रीमतों मे परिवर्तद सब वर्य 
के लोगों--उत्पादकों एव उपमोक्ताओ--को प्रभावित करती हैं । उत्पादको की आय उतके 
दारा विक्रय (विके : मार्केडेड) माल अर्थाव्‌ उपज के उस मांग के झनुपात में प्रभावित 
होती है जो वे वाजार में बेचते हैं। दूसरी प्रोर, उपभोक्ताप्रो की वास्तविक आय उनकी 
प्राय के उस भाग के ग्नुफ्रात में प्रभावित होगी जो वे कृषि-पदार्थों पर व्यय करते हैं । श्रतः 
कीमतो पे वृद्धि लघु कृपक की (जों उपज का बहुत कम भाग विक्रय के लिए बचा सकता 
है) अपेक्षा बृहत्‌ उत्पादक (जिसके पास काक़ी विक्रय अधिशेष होता है) के लिए बहुत अधिक 
लाभदायक सिद्ध होती है । निम्न आय नगरीय उपभोक्ता अपनी आय का अ्धिकाश भाग 
खाद्य पदार्थों की खरीद पर व्यय करते हैं और कृषि-कीमतो मे वृद्धि से उनकी वास्तविक झाय 
में काफी कमी होगी । हो सकता है कि बढ़ती हुई कीमतो के फलस्वरूप उन्हे भ्पनी घरेलू 
खपत में कमी करनी पड़े जो विल्युल बांछनीय नही है । कृपि-कोमतो मे दृद्धि झ्राय का कृपी- 
त्तर क्षेत्रक (नॉन-एग्रीकल्च रल सेक्टर) से कृपि-क्षेत्रक की श्रोर कृषि-पदार्थों के विपणन के ग्रनु« 
पात में प्रतरण करती है | कोमनों में गिरावट हर प्रकार के कूपको को क्षति पहुँचाती है 
बयोकि इससे सब वर्गों को श्राय स्तर में कमी होती है| लघु कृपक निर्वाह मात्र के लिए भी 
श्राय प्राप्त नहीं कर सकते । कीमत में मामूली सा परिवर्तन भी ऐसे कृपझो को गस्‍्मीर संकट 
में डाल सकता है और उनकी चालू पूजी को कम कर सकता है | लघु जोतदारों तथा भूमिहीन 
क्रुपको की बहुत बड़ी संख्या को कोौमतों में वृद्धि के कारण कष्ट उठाना पड़ता है क्योक्ति 
उन्हें सारा वर्ष नकद खाद्य पदार्थ खरीदने होते हैं | प्रत खाद्यान्नों की ऊँची कीमतें कृपको 
की अपेक्षा व्यापारियों के लिए अधिक लामप्रद हैं। सक्षेप मे, कृपि-कीमतों में परिवर्तन कृषि 
तथा ऑद्योगिक क्षेत्रकों भे आय-वितरण परू विशेधी प्रसाव डालते हैं 

(ख) कीमत-पू जी-निर्माण के उद्यीपक के रूप में--कुषि कोमतें सवृद्धि के लिए अति- 
रिक्त समाधनों के उत्पादन भे महत्त्ववुर्ण योग देती है । वे इस कार्य को पूजी-निर्माण को 
प्रोत्ताहित करके निमाती हैं । ऊँची कीमतों के परिस्थामस्वरूप उत्पादन का मूल्य बढ जाता 
है और निवेश के अ्रधिक प्रतिफल प्राप्त होते हैं । इससे वचत तथा निवेश-दरें तेज हो जाती 
हैं । ऊँची कीमतों के फलस्वरूप प्राप्त ऊँची आय कृपकु की बचाने तथा उबार लेने को क्षमता 
को बढाती है, उसे अधिक उधार पात्र बदाती है और इस प्रकार अधिक निवेश को प्रोत्साहित 
करती है । यह ध्यान रहे कि ग्राय मे वृद्धि सदेव अधिक बचत या निवेश का कारण नहीं 
बनती । लघु कूपक जिनके पास्त बहुत कम विक्रय अधिप्षेष होता है, प्रपता पेट काटकर बचत 
करने को अपेक्षा अपने दप्रभोग स्तर में वृद्धि करने को शोर अधिक ब्रवृत्त होंगे । उन कुपको 
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की झाय में जिनके पास काफी अधिक विक्रय अधिशेप होता है (भपर्थाव्‌ जो श्रपतो उपज का 
काफी बड़ा भाग वेचते हैँ), काफो अथिक आनुपातिक वृद्धि होगी जिससे वे अपनी बधत-निधि 
को बढ़ा ध्षकेंगे । सक्षेप मे, कृपि-क्षेत्रक मे निवेश में वृद्धि उपज उस अनुपात पर निर्मर है जो 
बाज़ार मे बेचा जाता है अर्थात्‌ कृपि क्षेत्र मे निवेश में वृद्धि विक्रेय (विकाऊ) पप्पों द्वारा 
प्रभावित होती है । 

इसकी तुलना में, ऊँची कृषि-कीमते झ्ौद्योगिक क्षेत्रक मे निवेश पर विरोधी प्रमाव 
डालती है । बढती हुई खाद्य-की मरते नगरीय क्षेत्रो मे निर्वाह खर्च बढा देती हैं जिससे राज- 
नैतिक श्रशाति उत्पन्न होती है और फलस्वरूप नकद मजदूरी पर उपरिमुखी दबाव पड़ता 
है । विनिर्माण उद्योम मे ऊंची मज़दूरी तथा ऊँची कच्चा माल-लागते उत्पादन-लागतो को 
बढाती हैं प्रौर श्रौद्योगिक लाभो का अधिसकुचन करती हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्रक की 
लाभकारिता कम हो ज,ती है प्लौर परिणामस्वरूप इस क्षेत्रक मे बचत तथा निवेश-दरें मद 
हो जाती हैं । बढती हुई खाद्य कीमतें सेवा-क्षेत्रक मे नकद मजदूरी पर सरकारी व्यय मे वृद्धि 
करती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि भ्रौद्योगिक सवृद्धि को बढ़ावा देने हेतु उपलब्ध 
सरकारी निधियों मे कमी हो जाती है । निम्न-आ्राय नगरीय उपभोक्ताप्रो के लिए रियायती 
दरो पर झनाज नगरीय क्षेत्रो मे निर्वाह खर्च को कम करने मे सहायक हो सकता है तथा 
इस प्रकार उच्च लोचदार श्रम-पूरति की परिस्थितियों के अन्तर्यत ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक 
श्रमिकों का आकरपेस्प करके मजदूरी-वृद्धि की पेशबदी की जा सकती है । इससे औद्योग्रिक 
लाभो मे वृद्धि होगी और इन क्षेत्रकों मे बचत तथा निवेश-दरें बढ जाएँगी । 

कीमतो मे वृद्धि होने पर कूपक कूपीतर क्षेत्रक मे उत्पादित निविष्टि कारकों का प्रधिक 
उपयोग करने की ओर प्रवृत्त होगे क्योकि उन्हे इस निवेश से उचित लामाश प्राप्त होने की 
आशा होगी । उच्च कृपि-कीमतो के परिणामस्वरूप निविष्टि-उपदानो की माँग में यह वृद्धि 
इन उद्योगों मे निवेश के पक्ष मे जाएगी । परन्तु ऐसा केवल अल्पावधि के लिए हो सकता है 
कंयोकि इन उद्योगों मे सीमात उत्पादन-लागत बढ़ने पर लाभ अन्ततः झ्रवश्य कम हो 
जाएँगे । इसी प्रकार कृपि-क्षेत्रक मे ऊंची आय के कारण कृपीतर-क्षेत्रक मे उत्पादित माल 
की माँग भी बड़ जाएगी जिसके फलस्वरूप इन उद्योगों मे मी केवल प्रल्पावर्धि के लिए ही 
निवेश को प्रोत्साहन मिल सकेगा । 

हमे अपने वर्तमान अध्ययन के लिए इन वस्तुओं की बढी हुई माँग के फतस्वरूप इनकी 
कीमतो मे वृद्धि के परिणामों तथा प्रम्वो का विवेचन करने की झावश्यकता नही क्योकि 
यहाँ हमारा सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रको मे कोमतो के सापेक्ष, कृषि-कीमतो में परि- 
बर्तन तथा उनके स्तर से है ॥ 

(ग) कौमत-संसाधनों के झ्रावंटक के रूप में--कृपि-की मतो में सापेक्ष परिवर्तत समस्त 
क्ृषि-उत्पादन को कहाँ तक प्रमावित करते हैं और वे कषि-पण्यों के उपभोग पर कैसा प्रमाव 
डालते हैं, ये कुछ अन्य महत्त्वपूर्णा विषय है जिन पर सावधानीपूुर्वक विचार करने की आव- 
इयकता है । भ्रतः अब हम कृपषि-क्षेत्रह की समस्त पूि तथा साँग-गनुक्तिया का अध्ययन 
करेंगे ! इससे पूवे हमे कीमत-पृत्ति-लोद तथा कीमत-माँग-छोच की प्रिमापाप्रों को समझ 


लेना चाहिए । 
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किसी वस्तु को कीमत में निर्दिष्ट परिवर्तन होने से जिस अनुपात मे उसकी पूर्ति मे 
परिवर्तन होता है, वह उसकी कीमत-पूर्ति लोच कहलाती है। अर्थात्‌ किसी वस्तु की कीमत 
में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति (अर्थात्‌ उसके उत्पादन या क्षेत्रफल) में आनुपांतिक 
परिवर्तन को फौसत-पूति-लोच कहते हैं । तथा किस्ती वस्तु की कीमत में निर्दिष्ट परिवर्तन 
के फलस्वरूप उसकी क्रीत मात्रा (अर्थात्‌ उसके उपमोग) में होने वले प्रानुपातिक परिवर्तन 
को उसकी कोमत-मांग-लोच कहते हैं । 
परम्परागत कृषि मे, क्षेत्रफल के एक बहुत बड़े भाग मे प्रमुख खाद्य फसलें उपजाई जाती 
हैं और इन फसलो के क्षेत्र मे और अधिक विस्तार करने को सोम बहुत सीमित है । उदा- 
हरणतः भारत में कुल फसल क्षेत्र के ७५ प्रतिशत भाग में खाद्य फसलें बोई जाती हैं। 
कपकों की बहुत बड़ी संख्या क्रीत निविष्टियों का उपयोग करने मे समर्थ नहीं है। न ही 
भ्रन्य क्षेत्रो मे (या अन्य क्षेत्रो से) श्रम-अतरण को काफी सभावनाएँ मौजूद हैं । प्रतः सापेक्ष 
फीमत-परिवतंनो के फलस्वरूप समस्त पूर्तिशग्रनुक्रिया बहुत ही कम है | इस स्थिति के लिए 
भ्रन्य कारण भी हैं । कृषकों को जोतें बहुत छोटो हैं जिनसे उन्हें चहुत कम झाय श्राप्त होती 
है । थे सदा विभिन्न प्रभारों ज॑से भू-राजस्व (माल गुजारी), कर, बीज, अनाज तथा यम्त्र 
खरीदने के लिए लिये गए ऋण तया भय उत्तरदायित्यों से दबे होते हैं और वे फोमतें गिरने 
पर प्रपने सामान्य उत्पादन को कस नहीं कर सकते ॥ इसलिए अल्प-विकसित देशों में न्यून- 
पुर्ति-लोच प्रशत कूषको की परिस्थितियों तथा अमिवृत्तियों के कारण और अशतः कृषि के 
विशिष्ट स्वरूप व प्रकृति के कारण होता है। कृपक भलीमभांति जानते हैं कि उनकी न्यून 
श्राय मे और श्रविक कमी उन्हे ग्रौर ग्रधिक दीन बना देगी । इसलिए कीमतो के गिरने पर 
भी उनका यही प्रयास होगा कि उत्पादन को कम करने की बजाय, उत्पादन को बढाएँ ताकि 
दे श्रपते प्राय-स्तरो को बनाए रख सकें । कीमतों के चढ़ने पर भी, कृपक अपनी बढ़ी हुई 
आय का उपयोग प्राधुनिक निविष्टियों के खरीदते पर नहीं कर सकते क्योंकि पहले के ग्रपने 
ऋणों तथा दायित्वों को चुकता करना चाहेगे। इससे उनका उत्साह मंद हो जाता है प्लौर 
आयनवृद्धि उन्हे कोई तात्कालिक प्रे रणा नही दे पाती । 
इसके अ्रतिरिक्त फमल तंयार होने में समय लगता है और किसी भी कूपि-पदार्थ की 
पूर्ति को अल्प अ्रवधि में नही बढ़ाया जा सकता क्योकि उत्पादन सम्बन्धी विर्णेय वास्तविक 
सप्लाई से बहुत पहले लेने होते हैं । कृपि-पदार्थ सामान्यतः विनाशशोल होते है ओर उनके 
एक बार उत्पादन होने पर उनकी सप्लाई को रोके नही रखा जा सकता । न ही कृपको के 
पास भडार को रोक कर रखने की शक्ति या क्षमता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
निर्वाहमात्री फसलों की यूर्ति-लोचें न्यून होते हैं । कुछ दशाओं मे कुछ फसलों, विशेषकर 
कपास, पटसन भर गन्ना जँसो व्यापारिक फसलो को पूर्ति-लोचें ऊँची होती हैं परन्तु सापेक्ष 
कोमत-परिंवतेंनो के प्रति यह उच्च पूर्ति-पनुक्तिया प्रमुख खाद्य फसलो की कीमत पर होगो 
जिसका परिशाम यह होता है कि समस्त पूर्ति अनुक्रिया भ्रपेक्षाकत कम होतो है । इसका 
अर्थ यह है कि कीमत-परिवतंन समस्त कृषि-उत्पादन को बहुत भ्रधिक प्रभावित नही करते । 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऊँची कोमतें अकेले कृपि-उत्पादन में वृद्धि नही ला 
सकतीं, जबतक उनका काफी हृद तक आय-भनाव न हो और जब तक वे सिचाई कुओं व 
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भू-सुधार ग्रादि पूजीगत सुधारों तथा आधुनिक निविष्टि कारकों में अधिक निवेश का साधन 
नही बन जाती । नीति के रुप मे उच्च-कोमत निर्धारण द्वारा ऐसे प्रौद्योगिकोय परिवत्ंनों 
को बढ़ावा मिलना चाहिए जो प्रति इकाई उत्पादन-लागत कम करने और इस प्रफझार लाभ 
कारिता [(प्रोफिटेबिलिटी) को बढ़ाने में सहायक हों । केवल इसी तरह कृपको को अपना 
उत्पादत बढाने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। अन्यथा प्रो० राजकृष्ण के शब्दों के अ्नुमार 
ऐसी नीति ऋणात्मक सिद्ध होगी । वेसे इस कार्य को ऊंची कृषि-कीमतो की ग्रपेक्षा उधार- 
सुविधाएँ भ्रधिक अच्छी प्रकार से कर सकती है ॥ 

ऊंची कीमते सभवत: कृषपि-उत्पादन को बढा सकती हैं यदि वे श्रम को भ्रधिक नियुक्ति 
को प्रोत्माहित कर सके तथा कृषि पारिवारिक श्रम का विशधाम से कृपि कार्य की शोर 
ग्रधिक अतरण ला सक्कें। यह तभी समव है यदि कृषि रोज़गार में श्रम की सीमात 
उत्पादिताएँ सार्थक रूप मे घनात्मक हो । अत. कुछ अ्रवस्थाओ्रों मे चढती हुई कीमतों के 
कारण कृषि-उत्पादन मे अ्रधिक थ्रम के उपयोग की काफी सभावनाएँ होती हैं जिसते वेकारी 
तथा अल्प रोजगार कम करने के काफी अवसर प्राप्त होते हैं । 

इसके प्रतिरिक्त यदि अधिक कीमतो से ग्रामीएए क्षेत्रक्त में श्रपिक आय प्राप्त होती है 
तो इससे सरकार द्वारा किये जाने वाले विकास-प्रयास्रों को भी बढावा मिलेगा । क्प्रोकि 
इससे सडको, बिजली सप्लाई, विस्तार, अनुसधान तथा कृषि मे प्रौद्योगिकीय परिवततन की 
आधारिक सरचना के अन्य अशो में ग्रधिक निवेश की आवश्यकता होगी ॥ 

किसी वस्तु की पूर्ति-प्रनुक्रिय केवल उस वस्तु की कीमत पर ही निर्मर नही रहती 
बल्कि उसके स्थानापन्न पदार्थों (सबस्टीट्यू टूस)की कीमत पर भी निर्मेर होती हैं। ध्रपेक्षाकृत 
अधिक अनुकूल कीमत वाली फमलो के कुछ क्षेत्रफल के कम अनुकूल कीमत वाली फंसलो की 
औ्लोर प्रतरण की कुछ न कुछ समावना तो अवश्य होती है । इस सदर्भ मे, पूर्तिअनुक्तिया 
का श्र, स्थातापन्न-पदार्थ की कीमत के सापेक्ष वस्तु को क्षीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप 
उत्पादन या क्षेत्र में हुए परिवर्तत से होगा तथा इसकी मात्रा (कोठि) पृत्ति मे स्थानापत्ति 
लोच (ईलास्टीसिटी आफ सबस्टीट्यूथन इन सप्लाई) द्वारा भाषी जाती है। भ्रत सापेक्ष . 
कीमतों मभे,निदिष्ट आनुपातिक परिवर्तत के फलस्वरूप सापेक्ष उत्पादल या क्षेत्र मे झानुपातिक 
परिवर्तन को बस्तु को पूर्ति को स्थानापत्ति लोच कहते हैं और इस सम्बन्ध को विम्त समी- 
करण द्वारा व्यक्त किया जाता हैं : 

जे व एड छ्् 
सर या ठ् च्च्बन-? छ, 

अर्थात भिसिल “क' फसल के क्षेत्र मे परिवर्तन परिवर्तन “क' फसल के उत्पादन मे ग्रन्तर 

+. “ख' फसल के क्षेत्रें मे परिवर्तन “ख' फसल के उत्पादन में अन्तर 
“का फसल की कीमत में परिवतंन 
'ख' फसल की कीमत में परिवर्तन 

अत. सापेक्ष कीमतों मे परिवतंन से स्पर्वी फसलों के क्षेत्र मे मी परिवर्तन होगे । इससे 
पता चलता है कि कृषिन्क्रोमतों मे परिवर्ततो का कृषि प्रष्यों के बीच ससाधनों के आवंटन 
पर काफी प्रभाव पड़ता है + ससाधनों का पुनः आवंटन परिवर्ती पूर्ति-लोचो द्वारा निर्धारित 
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होता है जो सापेक्ष लाभकारिता तथा विभिन्न स्थानों या समयों मे स्थित भौतिक, आर्थिक 
तथा कृषि सम्बन्धी (मृदा, जलवायु, स्थलाकृति, कृषि के प्रकार आदि) परित्यितियों पर 
निर्मर है। 

दुसरी और निम्न आय वाले देशों मे ख़ाद्यान्नों के लिए कौमत-माँग-लोच काफी ऊँची 
होती है । विशेषकर कृषि-पण्यों की समस्त माँग के संदर्म मे तो ऐसा ही है । झ्ानुमाविक 
साक्ष्यों से पता चलता है कि बढ़ती हुई कीमतें कुपि-पण्यों के उपभोग पर, विशेषकर निम्त 
आय वर्गों द्वारा उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। भारत मे खाद्यान्नों की अनुमानित 
कीमतन-मांगनलोच -- ०.५५ है । इससे स्पष्ट है क्वि निर्धन वर्गों को बढती हुई कीमतों के 
फलस्वरूप अनाज के उपभोग को कम करना पडता है | यह कथन इस तक से समत है कि 
श्रनाज की कीमतों मे वृद्धि होते से निम्म आय वाले उपभोक्ताओश्रों की वास्तविक आय काफी 
कम हो जाती है भौर वे अपने पहले वाले घटिया ग्राह्मर की और घटी हुई मात्रा खरीदने 
पर बाध्य होते हैं । समाज कल्याण की हृष्टि से नि्ध न वर्गों के लिए खाद्याश्न की माँग काफी 
बेलोच होनी चाहिए । श 


१०.३ देशीय व्यापार-स्थिति तथा श्राथिक विकास 


क्पि कीमतों मे सापेक्ष उतार-चढाव का विश्लेपण करके ही हम कृषि तथा उद्योग 
क्षेत्रकों मे व्यापार की स्थिति मे परिवर्तन का निर्धार॒ण्प कर सकते हैँ तथा श्रर्थव्यवस्था के 
एक क्षेत्रक से दूसरे क्षेत्रक मे आय के अन्तरझणो का अध्ययन कर सकते है। कृषि-कीमतो में 
सापेक्ष उतार-चढाब पूजी-निर्माण तथा ससाधनों के आ्रावटन और श्राथिक संवृद्धि के स्वरूप 
व दर के निर्धारण को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। कूपि तथा औद्योगिक 
कीमतों में सबधों का ग्रध्ययन उत्पादन के स्वरूप तथा झ्तर के निर्धारण में सहायक है तथा 
सापेक्ष लाभकारिता को प्रभावित करता है । 

सारणी १११ भारत मे १६६०-६१ से १६६६-७० की श्रवधि में उद्योग में कीमतो के 
सापेक्ष कृपि-कीमतों में उतार-चढाव को दर्शाती है । सापेक्ष कौमते एक श्रेशी के थोक- 
कीमतो के सूचकाकों को दूसरी श्रे णी के सूचकाको द्वारा विभाजित कर प्राप्त की जाती हैं । 
यह अनुपात दोनों क्षेत्रको मे कीमतो के बीच सम्बन्ध को व्यक्त करता है । 

आँकडो के परीक्षण से स्पष्ट है कि १६६० से १६६३ तक की ग्रवधि में कुषि-कोमर्तें 
भ्रपेक्षाकृत गिरी हैं अर्थात्‌ कृषि कीमतो में कृषीतर कीमतो की अपेक्षा कमी हुई है । विशुद्ध 
कीमत के विचार से यह कमी उद्योग क्षेत्रक के विकास के लिए अधिक अनुकूल दशा तथा 
कृषि-उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए कम अनुकूल दशा की द्योवक है। १६६३ से १९६६ तक 
की अवधि में कृंपि-पण्यो की सापेक्ष कीमतो मे वृद्धि हुई है, जिससे इस बात का प्रामास 
मिलता है कि इस अवधि में क्‌पि-उत्पादन मे वृद्धि हेतु कीमत प्रे रणा काफी होती रही 
होगी । एक ही साथ मजूदूरी तथा लाभो पर बढ़ते हुए दवाव ने व्यापार की स्थिति को 
उद्योग क्षेत्रक से हटा कर कृपि क्षेत्रक के पक्ष मे कर दिया होगा । सरकारी चालू-व्यय का 
नियतन उद्योग क्षेत्रक की अपेक्षा कृषि क्षेत्रक के अधिक अनुकूल होना चाहिए । वास्तव में 
मुद्रा सप्लाई भी विभिन्न वस्तुओं को कीमतो में उतार-चढ़ाव का एक कारण है । 








श्श्द भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था 


सारणी १०१ समस्त कृषि तथा उद्योग में सापेक्ष कीमतो के प्राकल : १६६०-६१ से 
(१६५२-५३२२१००) 


नं 








कीमत सूचक अनुपात 

वर्ष क्रय उद्योग झष्चा माल क्षि|[ज्योग कब्चा साल[उद्योग 
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छोत रिजयं देंक ऑफ ४न्डिया तथा आधिक सल्लाहकार कार्यालय पर आधारित 

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि व्यापार स्थिति-विनिर्माण (पर्थात्‌ उद्योग) की तुलना 
भे झ्ौद्योगिक कच्चे माल के प्रति अधिक अनुकूल रही है | यह ध्यान रहे कि विनिर्माण को 
कोमते उनके कच्चे माल की कीमतों से सम्बद्ध हैं और प्रौद्योगिक कच्चे माल की फसलों 
का इस तुलना में विशेष महत्त्व है। विनिर्माण के विरुद्ध औद्योगिक कच्चे माल के पक्ष में 
व्यापार-स्थिति के होने का अथे है--ऊँची लागतें, जिनका परिणाम लामों तथा निवेश" 
सभाव्यतापो का कम होना है । परत जहाँ कच्चे भाल की उच्च उपनति (हायर ट्रेण्ड प्रॉफ 
रॉ मैटिरियल्स) भ्रौद्योगिक माल की सापेक्ष कीमत को बढाने को भोर प्रवृत्त होती है, वहाँ 
दूसरी भोर मुद्रा-पूत्ति (सप्लाई) का सकुचन इन कौमतो को नीचे लाता है। ये दोनो 
शक्तियाँ एक दूसरे की विपरीत दिशा मे काम करती हैं और सापेक्ष कीमतो में नेट शेष 
प्रभात के लिए ज़िम्मेदार हैं। औद्योगिक कीमतो के सापेक्ष कच्चे साल की फसलो की ऊँची 
कीमते कृपि-प्राय के लिए लाभदायक हैँ। कृपि-क्षेत्रक अपनी फालतू झ्राय का उद्योग-क्षेत्रक 
में श्रपरण करके ठद्योग-क्षेत्रक के विकास में महत्त्ववूर्ण योग दे सकता है। इस प्रक्रम को 
तेज़ करने के लिए सरकार कृपि-प्राय पर कर लगा सकती है ओर इस प्रकार प्राप्त राजस्व 
का ओौद्योगिक पूंजी निर्माण के लिए उपयोग कर सकती है। साथ ही कृषक को संधिक 
बचत करने और अपनी बचतो को सीधे उद्योग क्षेत्रक मे निवेशित करने के लिए भी प्रेरित 
करना चाहिए । 


१०.४ कृपि-उत्पादन, कीमतें तथा आय 
पिछले परिच्छेद मे हमने कीमत-परिवर्तनो के आय-प्रभावों का विवेचन किया है। 


कृषि-की मरते तथा कीमत-नीत्ति श्श्ह 


परन्तु कूपि-प्राय काफ़ी हद तक कुपि-उत्पादन द्वारा भी प्रभावित होती है । वास्तव में कृषि- 
प्राय पर कृषि-उत्पादत का प्रभाव कीमतो के प्रभाव की अपेक्षा बहुत अधिक है । सारणी 
१०.२ इस वियय पर रोचक प्रकाश डालती है । 


सारणी १०.२ उत्पादद, कौमतो तथा आय के सूचकांक 














बर्ष १६६०-६१ १६६८-६६ ५८ परिवर्तन 
उत्पादन (१६५०-५१-०१००) १४८.७ १६६.० ११.६ 
कीमतें (१६४४२-५३--१००) १२३.० २१०.० ७०.७ 
आय (कृषि)(१६६०-६१७-१००) १०० ० १०६६ हि दर 








उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कृपि-उत्पादन से १० प्रतिशत परिवतंन के पीछे, मारत 
में वास्तविक कूंपि-प्राय में ८.३ प्रतिशत का परिवरतंन हुप्ना है, जबकि कृषि-कीमतों मे १० 
प्रतिशत परिवर्तेन के पीछे वास्तविक कृषि-आ्रप में केवल १४ प्रतिशत का परिवर्तन हुप्रा । 
महू घ्यान रहे कि उन अ्र्थव्यवस्थाओं में, जिनमे उपज का प्रधिकाश भाग घरेलू खपत के 
काम मे लाया जाता है ओर जहाँ बिक्री के लिए बहुत कम भाग बचता है, कीमतो से परि- 
बत्तन वास्तविक आ्राय की उत्पत्ति में सहायक नही होता । कीमतें वास्तविक प्ाय के उत्पादन 
के सदर्म में तभी प्रासभिक हो सकती है यदि विक्रेय भ्रधिशेष काफी मात्रा में हों । कीमत में 
परिवर्तन, उपज के घरेवु खपत वाले भाग के लिए, वास्तविक आय में कोई योग नही देता 
क्प्रोकि इस माग का तृष्टिगुर समान रहता है और समय बीतने पर परिवर्तन नही होता 
है। भरत: निम्न आय वाले देशो मे, जहाँ विक्रेय-भ्रधिशेष भ्रधिक नहीं होता, बाज़ार कीमत 
का प्रभाव उपज के बहुत थोड़े भाग पर होता है । सक्षेप मे, कीमतें उत्पादन के केवल 
विकाऊ भाग के अनुपात में ही ग्याथ को प्रभावित करती है । 

इस विवेचन से हम इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं .--- 

(+) गिम्न आय वाले देशों मे कृपि-पण्यो की कीमत-माँग-लोच काफी अधिक है । 

(7) निम्न आय वाले देशो में कृपक की उपज का अधिकाश भाग घरेलू उपयोग के 
क्राम आता है और उपज का थौडा-सा माग हो बिक्री के लिए बाजूर मे भेजा जाता हैं । 

अतः कीमत-माँग-लोच, उत्पादन का विक्रय भाग (प्रोपोेन प्रॉफ झाउटपुट मार्केटेड) 
और उत्पादन में परिवर्तनों के फलस्वरूप इनमे परिवर्तन, कृषि-आयो पर उत्पादन परिवर्तेनो 
का प्रध्ययन करने हेतु महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व हैं । 

कीमत-माँग लोच का अनुमान कोमत-नम्यता ग्रुणांक(प्राइस फ्लंक्सीबिलिटो कोएफीसियेन्ट) 
से ज्ञात किया जाता है जो भांग में एक इकाई प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप, कोमत 
में होने वाले श्रानुपातिक परिवर्तन का माप है। जाहेंन उब्ल्यू, मेल्लर तथा अशोक देर ने 
भारत मे खाद्यान्नो के लिए कीमत-नम्यता-ग्रुसाक -१ ८5३ परिकलित किया है जिसका ग्र्थे 
यह हुआ कि माँग में १ प्रतिशत परिवर्तन होने से कोमत सूउकाक में १८३ प्रतिशत का 


२२० मारतीय कृपि-अथेव्यवस्था 


परिवर्तन होसमा । कीमत नस्यता-मुणाक का प्रतिलोप (इनवर्म ) ( प्र्यात्‌ १-१"८३5८-५४५ 
कीमत-माँग-लोच का अनुमान है। कीमत नम्यता गु्याक ज्ञात करते समय सकल उत्पादन 
तथा उपभोग को ध्यान मे रखा जाता है । 

निम्न उदाहरण मे हमने उत्पादन में परिवर्तनों के कृषि-आ्रायो पर प्रभाव का परीक्षण 
किया है। यह ग्रध्ययनत निम्नलिखित पुवंघारणाओ पर आधारित है :-- 

(१) प्रधम धारणा यह है कि घर मे उत्पादित घर में उपमुक्त भ्रनाज का वास्तविक 
मूल्य समय बीतने पर नहीं बदलता तथा इस घटक को स्थिर वास्तविक कीमत पर माजा 
गया है । 

(२) साधारणातया उत्पादत परिवर्तन के साय साथ प्रतिलोमी कीमत-परिवर्तन होता 
है । मानलो अनाज की कीमत माँग लोच -“५५ है जो कि-१*८३ के कीमत नम्यता-गुणाक 
के सगत है ॥ इसका अर्थ यह हुमा कि उत्पादन मे ११ प्रतिशत की वृद्धि सापेक्ष कीमतों में 
लगभग ३० प्रतिशत की कमी लणएगी तथा उत्पादन में ११ प्रतिशत की कमी से बाज़ार" 
कीमतो में २० प्रतिशत की वृद्धि होगी ॥ 

(३) हम यह भी कल्पना करते हैं कि मारत मे झौसतन, कृपक झपनी उपज का २५ 
से ३० प्रतिशत तक भाग विक्रय करते हैं | 
सारणो १० ३ उदाहरण निम्न श्राय प्र्थव्यवस्थाओं में उत्पादन में परिवर्तेन का कृषि प्राय 

पर प्रभाव (कीमत नम्यता ग्रुणाक->- ९ ८३, बिकाऊ उत्पादन २५% 


अर्थात्‌ उत्पादन में ११% प्रतिवर्तत के साथ कौमत में २०% प्रतिलोमी 











परिवर्तन) 
ना आधारिक स्थिति परिवर/ित स्थिति आय में 
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नोट --९१) सर्दोपपुक्त विपक्ष के लिए देखिएः-- 
सिलर : 'द फ्कशन जाफ द एग्रोकल्चरख प्राइसेजु इन इकोनोमिक डेवलपमेंट” कर्नेल युनिदर्सिटी, 
न्यूयॉर्क, १६६६ 
(२) सपणी १०.३, १०.४ ठथ १०५ लेखक द्वारा दिए गए प्ररिकलित उदाहरण हैं। स्पाब्ण 
जॉन. डब्ल्यू, सिलर के अध्ययत पर आधारित है | 


कृषि-कीम्तें तथा कीमत-नीति र्र१्‌ 


उपरोक्त सारे से स्पष्ट है कि जब उत्पादन में ११ प्रतिशत की वृद्धि होती है तो कीमत 
में ३० प्रतिशत की कमी होते हुए भी वास्तविक कृषि झ्राय मे ५.४४ प्रतिशत की वृद्धि होती 
है । परन्तु मॉडल व मे, कोमतों में २० प्रतिशत वृद्धि होने पर मी वाध्तविक कूपि-प्राय मे 
६.५५ प्रतिशत की कमी हुई है । संक्षेप मे हम कह सकते हैं कि कृषकों की घात्तविक आय 
उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित है। उच्च उत्पादन-परिस्थिति मे निम्न उत्पादन-परि- 
स्थिति की अपेक्षा वास्तविक झ्राय अधिक होती है ! अत. निम्न आय-पर्थेव्यवस्था में उत्पादन 
में वृद्धि का परिशाम कृपकों की वास्तविक आय वृद्धि मे परिणत होती है चाहे यह उत्पादन- 
बृद्धि अच्छे सोयम के कारण हो या प्रौद्योगिकीय परिवर्तन द्वारा / उच्च द्राय-अर्थेव्यवस्थाओं 
में उत्पादन तथा वास्तविक आय में प्रतिलोमी सम्बन्ध है। देखिए सारणी १०.४॥ 


सारणी १०४. (उदाहरण) उच्च झ्ाय-अर्थव्यवस्था मे कूपि भाय पर 
उत्पादन परिवर्तेमों का प्रभाव 

















(कीमत नम्यता-ग्रुणांक -२-- १-८३. विकाऊ उत्पादन ७५%) 
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अतः उच्च आय-अर्थव्यवस्थाओ में कृपि-उत्पादन में न्यूनता के होने से कृपि-आय मे 
वृद्धि होती है और कूषि-उत्पादन में वृद्धि का परिणाम वाल्तविक कृपि-आय में कमी के रूप 
में प्रकट होता है। यही स्थिति बड़ी जोतों वाले कूषकों पर भी लागू होती है । 

उपरोक्त उदाहरणो से यह रोचक तथ्य प्रकट होता है कि अधिक उत्पादन की स्थिति ये 
कूपक की नकद झाय न्यूने होतो है श्लौर कम उत्पादन की स्थिति में कूपक की नकद झ्ाव 
अधिक होती है । यह बात तमी सत्य होगी यदि उत्पादन का बेचा जाने वाला भाग वही रहे 
अर्थात्‌ उसमें कोई परिवर्तत न आए । यह तर्क भी दिया जा सकता है कि उत्पादन में वृद्धि 
की हालत में कृषक अपने विक्रेय अ्धिशेष के अनुपात को भी बढ़ा देंगे और उत्पादत में 
कमी होने पर वे बेचे जाने वाले भाग को कम कर देंगे। सारणी १०.५ में इन्ही पुर्वेघार- 
णाप्रों को ध्यान मे रखा गया है । 


र्रर भारतीय कृपि-सअर्थव्यवस्था 


सारणी १०.५ (उदाहरण) निम्न झ्राय-प्रयंव्यवस्था में उत्तादन में परिवर्तेनो 
का कृपि-आय पर प्रभाव (कीमत नम्यता-ग्रुणाक-१.८३, विकाऊ 
उत्पादव में परिवर्तत ५%) 








हे आधारिक स्थिति परिवर्तित स्थिति आय में 
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मॉडल | तथा मॉडल ७४ की तुलना करने से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि कृपक 
अपनी विकाऊ-उपज का अनुपात बढा कर अ्रधिक नकद झ्राय प्राप्त कर सकते हैं यद्यपि इससे 
कुल थास्तविक श्राय मे थोडी-सी कमी प्राएगी । 


१०.४ कीमत-नोति हि 

उपरोक्त विश्लेषण का मूल निष्कर्प यही है कि झआाधिक सवृद्धि को उद्दीपित करने के 
यन्त्र के रूप मे कृपि-कीमत-नीति केवल सोमित तथा सहायक योग ही दे सकती है। श्राथिक 
संदृद्धि के जनन हेतु कोई भी सार्वजनिक नोति उत्पादन एवं बाजार प्रधान होनी चाहिए । 
यही कारण है कि कृषि-रूपांतरण तथा विकास के यन्त्र के रूप में प्रौद्योगिकीय (तकनीकी ) 
परिवतन कृषि-कीमत-नीति से बढ़ कर है । 

प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, निविष्टियो के उपयोग की दक्षता मे वृद्धि करता है और इस 
प्रकार उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कमर करके लामकारिता को बढाता है । इससे 
कृषि-उत्पादन को बढाने में उसी श्रकार से प्रेरणा मिलती है जिस प्रकार कौमतो के बढ़ने 
से प्राप्त होती है। इसके ग्रतिरिक्त जहाँ कीमत वृद्धि विक्रय-अधिशेप के झनुपात में लाम 
पहुंचाती है, वहाँ प्रौद्योगिकीय परिवर्तव सकल उत्पादन के अनुपात से लाभ पहुचाता है । 
हाल ही मे विकसित अधिक पंदावार देने वाली किस्मो जैसे नवक्रियाएँ क्रीत निविष्टियो के 
बृहत्‌ उपयोग को अधिक लामप्रद बनाती हैं। अतः एक प्रभावी कौमत-वीति प्रौद्योगिकीय 
परिवर्तेव से सब्ित होनी चाहिए । इस संदर्भ मे निबिप्टियों का उचित कौोमत-निर्धारण 
बहुत महत्त्वपूर्ण है । कृपि-कीमत-नीति प्रौद्योगिकीय परिवतेन को तीघ्र करने में उपयोगी तथा 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है । एक उत्तम कीमत-नीति वस्तुत: प्रभावी उत्पादन- 
नीति ही है । तमी यह कपि-विकास के आदर्श-यन्त्र के रूप में कार्य कर सकती है। 


कृवि-कीमतें तथा कीमते-नीति श्र्३े 


१०.६ कीमतों में उतार-चढ़ाव के काररत 


इस परिच्छेद मे हंम कृपि-कीमतों में उतार-चढाव के कारस्सों तथा आधिक स्थिरता 
प्राप्त करने के लिए कोमतों को स्थिर करने के उपायो का विवेचन करेगे । तिम्त आय वाले 
देशो में कृषकों की बहुत बड़ी सख्या के पास विक्रय के लिए बहुत कम विक्रे य अ्विशेष होता 
है और उनके पात्त पर्याप्त क्रय-श्नक्ति नहीं होती जितका परिणाम यह होता है कि कीमतों 
में मामूली उतार-चढ़ाव भी उनके लिए सकारात्मक रूप मे हानिकारक सिद्ध होते हैं | कीमतो 
मे वृद्धि निर्वाहमात्री छूपकों तथा भूमिहोत श्रमिकों के, जिवकी सरू्या बहुत अधिक है, कप्टो 
को बढाती है । कौमतो में गिरावट कृपकों की वास्तविक आय में गिरावट लाती हैं। कौमतो 
में उतार-चढ़ाब के कारस आय में उतार-चढाक होता है जो कृषि निवेश-निरोयों की अलाम+ 
कर-प्रणाली का कारण वनते हैं और अ्रनिश्चितता तथा अदक्षता को जन्म देते हैं । 

कीमतों में अनिष्चिततता के कारण कूपक झपने उत्पादन के आयोजन के लिए विवेकपूर्ण 
नीति नहीं अपना सकता जिससे संसाधव-उपयोग में भ्रपव्यय होता है। वह विभिन्न कृपि- 
सक्रियाओ्रों मे उपलब्ध संसाधनों का प्रभावपुर्णा ढग से आवटन नही कर सकता । इसके झ्ति- 
रिक्त कृपक उस फसल के उत्पादत का जोखिम उठाने के लिए कम्र तेयार होंगे जिसकी 
कीमतों में उतार-चढाव काफी होता है । कृषि मे अनुवर्ती निवेश के झभाव में सारे समाज 
को हानि होती है । सक्षेप में, हम कह सकते हैं कि कीमत-अनिश्वितता हमारी कृपि की 
भ्रदक्षता तथा पिछड़ेपन का एक कारण है और उन कारकों को निष्फल करने के लिए जो 
कौमतो मे उतार-चढाव लाते हैँ, कडे उपाय करने होगे । तभी कृषि का झाधुनिकीकरण 
किया जा सकता है। 


कीमत उतार-चढ़ाव कौ व्याश्या व्यापार चक्र के एक भाग के रूप में को जा सकती 
है । कीमतों मे उतार-चढ़ाव व्यावसाशिक समृद्धि तथा मदी की प्राकृतिक उपनतियों के कारण 
होता है। समृद्धि तथा सदी हर प्रकार की प्राथिक गतिविधि का सुबद्ध भाग हूँ। व्यापार 
चक्र की साधारणत:ः चार स्थितियाँ हैं-- तेजी, गिघिलता (प्रत्रिसरण) मदी, पुनएत्यान ! 
अठ: कीमत-परिवर्तन चक्लीय उतार-चढाव के कारण होते हैं जिनकी दो मुझ्य दशाएँ हैं-- 
चैजी कथा मदी अर्थाद्‌ व्यापार-चक्र के अधिकतम तथा न्यूबतम बिन्दु । तेजी स्फोतिकारी 
- परिस्थितियों को व्यक्त करती है तथा माँग और कीमतो की बहुमुखी वृद्धि में दिखाई देती 
है । दूसरी भोर मंदी माय और कीमतो की चहुमुखी प्रिरावट में प्रदर्शित होती है ! वास्तव 
में उम्र मौसमी भ्रथवा वारपिक उतार-चढ़ाव उत्पादक तथा उपमोक्ता, दोनों के लिए हानि- 
कारक होते हैं । इममे कोइ शक नहों है कि उत्पादक तथा वितरक इन उतार-चढावों को 
रोकने का प्रयत्न करते हैं परन्तु इस उपनत्ति को पूर्संतः अवरुद्ध करने मे सामान्यत. थे 
प्रसफल रहते हैं। फिर भी चक्रीय विरोबी नीतियां चक्रीय उत्तार-चढ़ाव को निरस्त कर 
सकती हैं । 


निम्त आय बाले देझ्ो में कूषि-यदार्थों को पूर्ि-लोच तुलनात्मक रूप मे कम है प्रौर 
कृषक पूर्ति को माँग के अनुरूप समायोजित करने की स्थिति मे नहीं हैं। मत: कूपि-पदार्थों 
की पूर्ति की लोचहीनता द्वुत कीमत उतार-चढ़ाव छा एक ग्रन्य कारण है। 
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इसके अतिरिक्त, कुषि एक ग्ननिश्चित उद्योग है। सूखा, बाढ़, प्रकाल तथा अघड़ भारत 
में बार-बार घटित होते है मौर फसलो व जान-माल की अत्यधिक क्षति के कारण कीमतो में 
कष्टदायक वृद्धि होती है जो कूपभो की कठिनाइयो व मुसोबतों को ग्रौर प्रधिक बढ़ाती है । 
कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के अन्य कारण हैं- जनसख्या का तेजी से बढाना तथा सरकारी 
नीति में एकरूपता तथा सगति का अ्रभाव ; कौमतों में उतार-चढ़ाव थोक व्यापारियों द्वारा 
की जाने वाली सट्ठं बाजी, चोर बाजारों तथा जुमाझ्लोरी के कारण भी होता है । 

दूसरी ग्लोर कीमतों में स्थिरता उन कृपको की आय-बृद्धि मे योगदान देती है जिनके 
पास काफी विक्रय ग्रधिशेप है और इस प्रकार निवेश को बढावा देती है जिससे सारी प्नयय॑- 
व्यवस्था और समाज को निश्चितता की दृष्टि से वल प्राप्त होता है। यह ध्यान रहे कि 
कूषि-उत्पादन मे वृद्धि निवेश पर निर्मर है और इसलिए सब निम्न झ्नाय वाले देशों में कीमत 
स्थिरता-उत्पादन-दक्षता, झ्राय-सुरक्षा तथा क्‍्राथिक स्थिरता के लिए जछूरी है | 

स्थिर कीमते निर्वाहमात्री जोतदारों के लिए सदा ही लामदायक नही होतीं । परन्तु वे 
इसलिए न्‍्यायसगत हैं क्योकि वे उनके वर्तमान भ्राय-स्तर को स्थिरता प्रदान कर उनके हिंतों 
की रक्षा करती हैं। यह मी घ्यात रहे कि अ्ल्पकाल के लिए कीमतों मे स्थिरता उचित ससाधन- 
भ्रावटन की निश्चित गारटी नहीं है जबतक इसके साथ-साथ कृषि-उत्पादन में भी वृद्धि न 
हो । परन्तु कटाई के समय कीमतों में मंदी को रोकने के लिए, मौसमी कीमतो में सामान्य से 
अ्रधिक वृद्धि को रोकने के लिए प्लौर फसल कटाई के समय कोमतों को स्थिरता प्रदान 
फरने के लिए फीमत स्थिरीकरण नोति का होना शझावश्यक् है । 

बिचौलियो दारा कमाए जाने वाले वृहत्‌ लाभ तथा कीमत-स्थिरीकरण की जरूरत राज्य 
के हस्तक्षेप को ग्रावश्यक बना देते है ॥ कीमतो में उतार-चढ़ाव को कम करने तथा कीमतों 
को उचित स्तर पर स्थिर रखने के लिए राज्य द्वारा पएग उठाए जाने चाहिए वाकि उत्पादको 
तथा उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा की जा सके । 

कृपि-पण्यो के सबघ मे कीमत-नीति इस प्रकार से निर्धारित होनी चाहिए जिससे कृषि 
क्षेत्रक में तेजी से बढती हुई उत्तादिता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । एक प्लोर तो 
उत्पादकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली कोमत इतनी प्राकंक होनो चाहिए जो उन्हें प्रधिक 
अ्म लगाने भौर अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करे भौर दूसरी श्रोर इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि उपभोक्ताओं को झत्यधिर अनु चित कौमतें झ्दा न करनी पड़े । 

संक्षेप में कीमत-संरचना ऐसी होनी चाहिए जो उत्पादक को अधिक प्रतिफल दिलवाएं, 
बेकार घनशक्ति की कुषोतर क्षेत्रक में स्थायो रोजगार पाने में सहायता करे प्लौर रूषि क्षेत्रक 
में तकनीकी ज्ञान तथा कौशल के प्नधिक उपयोग को प्रोत्साहन दे ३ 


१०.७ नीति-संबबी उपाय तथा कार्यक्रम 

भ्राथभिक उत्पादकरों द्वारा प्राप्त की जाने वाली क्ोमतों झ्थवा झ्राय को स्थिर करवे 
के लिए अनेक प्रकार को नीतियों की रचना की गई है जिनमे से कुछ एक का वर्णन 
नोचे किया जाएगा । विभिन्न परिस्थितियो में विभिन्न प्रकार के उपाय करने होगे । उदाहरएतः 
यदि कीमतो में उतार-चढाव चक्रीय दशा के एक माग के रूप मे होता है, तो चक्रीय विरोधी 


कृपि-कीमतें तथा कीमत-नीति श्र५्‌ 


उपाय प्रभावी होगे । मंदी अर्थात्‌ कीमतों में हर तरह गिरावट की स्थित्ति मे ग्रीमरा क्षेत्र मे 
उपयुक्त लोक-निर्माण-कार्य, निवेश की उच्च दर को वनाएं रखने तथा उपयुक्त वित्त तथा 
मुद्रा-नीतियों के कार्यान्वयन सबधी कार्यक्रम चालू करने होगे | मंडी में मौसमी बहुतायत 
के फलस्वरूप कीमतो मे गिरावट की स्थिति मे नीति यह हो सकती है कि सरकार नियत 
कीमतो पर फालतू मंडार को खरीद ले। इसी प्रकार यदि पदार्थ को कम क्षैत्र पर उपजाया 
जाए या उत्पादन मे कमी की जाए तो कीमतो के बढ़ने की समावना है परन्तु यह उपाय 
निम्न आय वाले देशो में अत्यधिक अव्यावहारिक है । कई बार उत्पादन को सीमित करने के 
लिए जुताई मे कमी की जाती है और इसके उपलक्ष मे कृषको को आधिक सहायता दी जाती 
है । चरम परिस्थितियों मे फालतू अनाज को जला दिया या नष्द कर दिया जाता है। 
व्यावहारिक हृष्टि से उपाय या कार्यक्रम का निम्न कोई भी निर्दिष्ट रूप हो सकता है :-- 

(क) सुरक्षित्र भंडार का तिर्माण : खाद्य श्रथ॑व्यवस्था को स्थिर करने मे सुरक्षित 
मंडार के निर्माण का बडा भहृत्त्व है | सुरक्षित भंडार प्रतिकूल वर्षों मे उत्पादन कम होने 
पर बाज़ारी अभाव को पूरा करने के लिए ही जरूरी नही बल्कि कीमत को अ्रन्तर-मौसमी 
स्थिरता प्रदान करने के लिए भी जरूरी है। कोमतों का नियंत्रण ्रय-भंडारण-विऋय कार्य- 
क्रम द्वारा किया जाता है। जब कीमतो के गिरने की प्रवृत्ति होती है, तो सरकार कीमत- 
समर्थन हेतु श्रपने मडारो को बढ़ा लेती है गौर विलोमतः जब परिस्थितियाँ कीमत वृद्धि की 
ओोर भ्रवृत्त हों, तव सरकारी एजेंसी श्रौसत कीमत को बताए रखने के लिए अपने भडारो मे 
से अनाज को वेचदी है । 

भ्रतः नि्॑न देशों मे पर्याप्त आकार का सुरक्षित भडार उनकी खाद्य-नीतियों का केन्द्रीय 
अ्रम होगा । अनुमान है कि मारत में ५० लाख टन अ्रनाज का सुरक्षित मडार अपसामान्य उतार- 
चंढाव को छोडकर शेप सब प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगा । 
परन्तु ऐसे सुरक्षित भडार के निर्माण के लिए काफी मढारणख्, प्रशासनिक तथा वित्तीय ससा- 
घनो की प्रावश्यकृता होगी । हो सकता है इस कार्यक्रम से सामान्य विपणन-माध्यम अव्यव- 
स्थित या अस्त व्यस्त हो जाएँ । भारत में यह्‌ प्रबन्ध मारतीय खाद्य निमम द्वारा किया 
जाता है। 

(ख) सुरक्षित निधि की स्थापता--इस कार्यक्रम में एक सुरक्षित निधि की स्थापना 
की जाती है जिसका एक क्षत्तिपूर्ति द कराथान की,योजना द्वारा कीमतों तथा श्राय को स्थिर 
फरने हेतु उपयोग किया जाता है । इस योजना के प्रधोन सरकारो या संस्थागत श्रभिकरण 
(जैसे उत्पादक सहकारी समिति) उपज को निदिष्ट या लक्ष्य कीमत पर खरीदने का वायदा 
करता है भौर उसे उत्पादको की झर से बश्जार मे बाज़ार कोमत पर बेचता है। यदि 
एजेसी द्वाया प्राप्त बाज़ार कीमत निदिष्ट स्तर से नीची है तो उसकी क्षतिय्रृति उस निधि 
से की जाती है । यदि प्राप्त बाजार कीमत औसत या लक्ष्य कीमत से भ्रधिक हो तो झति- 
रिक्त प्राप्ति के बराबर कर लग्राया जाता है यौर कर-राशि-निधि मे डाल दी जाती है । 
यदि लक्ष्य कीमत ठीक श्रकार से नियत को जाए तो कर राशि क्षति पूर्ति-राशि के बरावर 
होगी तथा निधि का ग्रौसत मान शून्य होगा । परन्तु आौसत कीमत-निर्धारण करने मे कठि- 
नाइपां उत्तन्न होती हैं॥ योजना की सफलता इस कार्यक्रम भे माग लेने वालो एजेंती के 
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सदस्यो की ईमानदारी पर निर्मर है । 

(ग)कीमत-विभेद तथा द्वि-हीसत कार्यक्रम-कीमत विशभेद कार्यक्रम के झन्तर्गंत विभिन्न 
माँग लोचो वाली विभिन्न मडियों मे भिन्न-भिन्न कीमतें नियत की जाती हैं। इस कार्यक्रम 
का कार्यान्वयन करने वाले श्रभिकरण को बाडझारो को पृथक्‌-पृथक्‌ करने का पर्याप्त एका- 
घिकार दिया जाता है | योजना के अधीन बृहत्‌ फसल के एक भाग को न्यून लोचदार माँग 
वाले बाज्ञार से अधिक नोचशील बाजार में भेजा जाता है । यह दिक्परिवततन स्थिरता भे 
वृद्धि लाता है | ज्ञात हो कि खाद्यान्नो के लाने-लेजाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्धो से प्रत्तर क्षेत्रीय 
अधवा अन्तर्राज्य कीमत-अन्तर उत्पन्न होते है । 

हमे ज्ञात है कि कीमतो मे वृद्धि के फलस्वरूप निर्घन नगरीय उपभोक्ताग्रों की वास्तविक 
ग्राय से बहुत कमी हो जाती है । इसलिए उचित यही है कि ऐसे उपभोक्ताओं को रियायती 
दरो या सामान्य कीमत (श्र्थात्‌ वह कीमत जो सामान्य फसल के होने पर होती है) पर 
अनाज सप्लाई किया जाएं। इसमें राशनिग की आवश्यकता होगी | उन उत्पादकों पर जो 
कीमतो में बुद्धि से लाभान्वित होगे, सरकारी उपदान की क्षतिपूर्ति के लिए कर लगाए जा 
सकते है । कूपको पर इस बोभ को कम किया जा सकता है यदि सरकार उपज के एक भाग 
की ही अनिवार्य वसूली करे और उन्हे शेप झ्ननाज को खुले बाज़ार मे बेचने की श्राशा हो । 
इसका परिणाम यह होगा कि खुले वाज़ार मे कीमते बहुत चढ़ जाएँगी । 

इस प्रणाली मे प्रत्येक भूल पदार्थ के लिए द्वि-कीमत नियत्रित बाजार होगा। इससे 
निर्धद लोगो को कम कीमतो पर न्यूनतम सप्लाई की गारन्ठी मिल जाती है जबकि वे लोग 
जो ग्रधिक सात्रा का उपयोग करते है और झधिक कीमत दे सकते हैं, बाजार से ऊंची कीमत 
पर खरीद सकेंगे । 

एक बेहतर विकल्प यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे सार्वजनिक वितररप (राशनिंग) प्रणाली 
चालू की जाए तथा उत्पादन न करने वाले ग्रामीण निर्धनों को रियायती दरों पर प्रनाज 
वितरित किया जाएं। उदाहरणार्थ सरकार चीनी को नियत राशन मात्रा मे उचित मुल्यो 
की दुकानों के साध्यम से नियत्रित कीमतों पर वितरित करती है जबकि खुले बाजार में 
इसकी कीमत काफी ऊँची है | चीनी के आशिक विनियत्रण अथवा नियत्रश का प्रोग्राम 
वास्तव में कीमत-विभेद (या द्विकीमत) का प्रोग्राम है । चीनी मिलो को खुले बाजार में 
बेचे जाने वाली चीनी पर उत्पादन शुल्क के रूप मे विशेष लेवी देनी पड़ती है। प्रतः कीमत 
विभेद का कार्यक्रम संकल सरकारी आय को बढाने मे भी योगदान देता है । खुले बरजार 
में चौनी की सप्लाई सरकार द्वारा आवधिक मोचन के अनुभार होती है । स्कीम की सफलता 
कमज़ोर वर्गों को पर्याप्त मात्रा में ग्रनाज के दक्ष वितरण पर निर्मर होगी । दक्ष वितरण 
के लिए पर्याप्त सुरक्षित मडार का निर्माण करना होगा । 

(घ) पेशबंदी तथा जिन्स वायदा सद्भाबाज़ारों को विकसित करना ( हैडगिग एण्ड डेवलपिग 
कमोडिटी फ्यूचर्म मार्कदूस)--किसी विशेष उद्देश्य हेतु पष्यवते (जिन्स) सबिदा (अनुबद्ध : 
सकेन्डाइजिग कॉनट्रे कट) के स्थान पुर अस्थायी प्रतिस्थायी के रूप से वायदा (फ्यूचसे)सविदा 

(अ्रनुबद्ध) का उपयोग पेशबंदी कहलाती है ( यह्द जोखिम को दूर करने अथवा कम करने 
की एक युक्ति है । इस सदर्म मे बुआई के समय ही अर्थातु उत्पादन पूरा होने से पहले ही 


कृपि-क्ीमतें वथा कीमत-नीति २२७ 


उत्पादक बायदों (क्यूवर्स) के विक्रय-म्रनुबन्ध करके पेशवदी कर लेते हैं | यह खास जिन्‍्सों की 
जिनकी उपज हो रही होती है, वायदा विकी के प्रतिस्थायो का काम करती है । पेशबंदी 
का उद्देश्य चानू कीमतों का लाम उठाना होता है या भिन्न-भिन्न वैकल्पिक उपायों के 
चुनाव द्वारा अर्थव्यवस्था मे कुछ फायदा प्राप्त करना होता है | पेशबदी' या क्षति अवरोधक 
'विक्री” चालू कीमतो पर पण्यों की वामदा बिक्री को बढावा देती है और उत्पादक को उपज 
की भावी कोमततप्रनिश्चितताओ से छुटकारा दिलाती है। सरकार सविदाओं की उपयुक्त 
खरीद व बिक्री करके तथा कृषकों का फसल फेल होने जेसी कुछ क्षतियों का बीमा करके 
उत्पादक पेशबदी को प्रोत्साहत कर सकती है । स्थिर भावी वायदा सद्ठाबाजारी कीमत की 


सकतल्‍पना में “वायदा कीमत” का नियतन शामिल है। 


अतः वायदा कीमतो का नियतन कृषि-नीति की पहली शर्ते है। सरकार को समय-समय 
पर वायदा कीमतों की घोषणा करनी चाहिए जो कम से कम एक उत्पादन-प्रवधि तक ला 
रहे । इससे कीमत-निश्चितता प्राप्त होगी, कूपि-प्राय स्थिर होगी और कृषि में अधिक 
ससाधन-दक्षता उत्पन्न होगी । जहाँ कम कीमतें ग्रधिक उत्पादन करने के उत्साह को समाप्त 
कर देती हैं, वहाँ स्थिर कीमतें थ्धिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती हैं । इससे 
आयोजन में अधिक यथार्थेता झ्राती है । 

स्थिरता प्रदान करने के अन्य कार्यक्रम है--विक्र य उपज की ग्रुणवत्ता का नियमन या 
अस्तर्राष्ट्रीय वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करना। कई बार सरकार स्थिरता प्रदान करने 
के लिए प्रन्य देशो के साथ व्यापार करार करती है | भ्राम तौर पर विभिन्न परिस्थितियों 
में चलाए जाने वाले कार्यक्रम उपरोक्त उपायो या विधियो के विभिन्न रूप होते हैं । 


१०.८ समथित (टेक) कीमतें तथा समर्थन-स्तर 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऐसी फसल, जिंसकी स्थिति मे कोमत-प्रतिश्चितता 
काफी भ्रधिक होती है, के उत्पादन मे वृद्धि करने के लिए कीमत की गारन्टी का कार्यक्रम 
श्रावश्यक है । वास्तव में उपरोक्त सब कार्यक्रम-नीतियाँ उपज के लिए प्रेरणात्मक कीमत 
की संकल्पता के इदं-मिर्दे घूमती हैँ । न्यूनतम कीमतो का निर्धारण क्ृषि-उत्पादन हेतु'प्रे रणा 
के रूप में महत्त्वपूर्ण है । इसी प्रकार उचित उपभोक्ता कोमतों की सकल्पना हेतु उच्चतम 
कीमत सीमाओं के निर्धारण की भी आवश्यकता है । यही कारण है कि निम्नतम निर्धारित 
कीमतें तथा उच्चतम निर्धारित कौमतें कोमत-नोति के प्रनिवार्य अंश व सिद्धांत हैं ॥ एक 
विवेकपूर्ण कीमत नीति बह होगी जिसमे प्रत्येक कृपि जिन्‍स की विपणन-कीमत को समर्थन 
प्राप्त होगा । यह ह््यान रहे कि सरकारी खरीद के विभिन्न स्थितियों में विभिन्न उद्देश्य हैं । 
कमी के समय मे सरकार की खरीद 'वसूली/ (प्रोक्यौरमैंट) का रूप लेगी जबकि अ्रधिकता के 
समय यह खरीद-कोमत समर्थन के उद्देश्य से की जाएगी । इसका प्र यह हुआ कि प्रत्येक 
वर्ष भिन्न-भिन्न समर्थित कीमतें नियत करनी होगी। यहां समरधित कीमतों व वसूली 
(समाहरण) कौमतो में अन्तर को समझ लेना चाहिए । 

न्यूनतम समर्थित कोमत एक प्रकार की बीमा कीमत है। एक बार समधित कीमत 
घोषित होने पर सरकार उस कीमद पर फसल की झसीमित मात्रा को खरीदने में बाष्य 


श्र भारतीय कृवि-पअ्रथव्यवस्था 


होगी चाहे फसल कितनी भी हो और चाहे बाज़ार-कीमत कुछ भी क्‍यों न हो । न्यूनतम सम 
धित कीमत में श्रति इकाई उत्पादन लागत कवर हो जानी चाहिए । प्रचालन-लागतो में 
मानव-श्रम, पशु तथा मशीन-श्रम दोज, उर्वरक, कीटनाशी तथा सिंचाई प्रमार पामिल हैं । 
बंधी लागतो में निजी भूमि का लगान-मुल्य, पट्टे पर ली हुईं भूमि का किराया, भू-राजस्व 
व श्रन्य कर तथा स्थायी परिसम्पत्ति पर ब्याज व मूल्यह्मास ग्राते हैं। इसके अतिरिक्त 
न्यूनतम समर्थित कीमतों मे कृषक के सामान्य लाभाश का भी समावेश होना चाहिए ! उदा- 
हरणएत यदि उत्पादन बहुत अधिक हो और बाज़ार कीमतो में मन्‍्दी झा जाए, यहाँ तक कि 
बे न्यूनतम समर्थित कीमतो से भी नीचे चली जाएं, तो किसानो को कोई विशेष चिन्ता नहीं 
होनी चाहिए क्योकि सरकार घोषित समथित कीमत पर फसल को लेने के लिए बाध्य है। 
सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक प्रमुब फसल के लिए युप्राई से बहुत पहले न्यूवतम मम- 
थित कीमतो की धोपरा कर दे ताकि कृपको को प्राप्त होने वाली बीमा मात्रा का ज्ञान हो 
सके । इससे ससाधनो के दक्ष ग्रावटन में सहायता मिलेगी । 
समर्थन-स्तर वर्तमान पूत्ति एवं माँग-स्थिति के मूल्याकन द्वारा निर्धारित क्रिया जाता 
है । माँग-अनुमान जनसल्या तथा प्रतिध्यक्ति आय के बहिवेशन, म्ाय-माँग-लोच-प्रनुमान तथा 
मुद्रा पूर्ति जैसे अन्य कारको पर आधारित होते हैं। पूर्ति का अनुमान प्रौद्योगिकीय निवि- 
ष्टियों तथा मौसम में परिवर्तनों को घ्यान मे रखकर शभ्रतिदर्श सर्वेक्षण भथवा बहिवेशन द्वारा 
लगाया आता है। साधारणत: समर्थंन-स्तर फसल के साईज्‌ का व्युत्क्रमानुपाती (सपोर्ट 
लेवल वेराइज इनवर्सली विथ द साइज ऑफ द क्रॉप) है। वसूली या समाहरण-कीमतो का 
ध्येय समधित कीमतो से कुछ भिन्न है । जब कृपक स्वय अपने झनाज को सावेजनिक एजें- 
सियो के पास बेचना चाहते हैं जैसे प्रधिक उत्पादन होने पर, तब समर्थित कीमतों की 
सार्थकता है परन्तु जब सरकार अपनी और से क्षपकों से अनाज खरीदना चाहती है प्र्थात्‌ 
जब सरकार बाजार मे फसल की उपलब्ध पूर्ति के एक भाग को प्राप्त करने की बड़ी जात, 
अनुभव करती है तो वसूली कीमतो के निर्धारणण की आवश्यकता है। यदि वमूली की मर्ते 
वास्तविक बाज़ार कीमतों की तुलना मे बहुत कम होगी, तो किसान या व्यापारी स्वेच्छा से 
अपने भण्डार को सरकार के पास नही बेचेंगे। दूसरी झोर अ्रनाज की वसूली का मुख्य 
उद्देश्य समाज के उन कमज़ोर वर्गों को, जो अमाव के समय चालू बाज़ार-कोमत पर भ्रनाज 
नही खरीद सकते, उचित कीमतो पर अनाज का सप्लाई करना है । प्रतः वसूली का ध्येय 
सभाप्त हो जाएगा यदि वसूली-कीमत वही हो जो बाज़ार कौमत हो । वशधूली-कीमत सामा- 
न्यतः समर्थित कीमत के स्तर से कुछ अधिक हो सकती है परन्तु यह बाजार कीमत के बरा- 
बर नही हो सकती । क्योकि वार की परिस्थितियों को यया्थत्रा से फसल की कटाई के 
ही बाद झँका जा सकता है, इसलिए वसूली कीमत की विपणन-समय के समीप झ्ाने पर 
ही सिफारिश की जा सकती है । अत. समथित कौमतों को घोषणा बुप्ाई से कुछ समय 
पूर्व तथा बसूलो कीमत को कटाई से तुरन्त पहले की जानी चाहिए। सीमात अवस्था मे, 
जब बाज़ार मे अनाज की बहुलता हो, तो वसुली कोमत न्यूनतम समर्थित कीमत की झोर 
भुकती है। भ्रन्य मोसमों भे, यह कुछ अधिक होगी । दोनो कीमतो मे भ्रत्तर बाजार की 
दास्तविकता भ्रो तथा सार्वजनिक वितरण-व्यवस्था की आवश्यकताओं द्वारा तिर्धारित होगा + 


कषि-की में तथा कीमत-नीति श्र 


क्रषिं कीमत कार्यक्रमों के सचालन में यह जरूरी है कि इनमे मण्डारणशा-लागतो को पूरा 
फरने के लिए पूर्णतः पर्याप्त मौसमी कोमतन्बृद्धि की व्यवस्था की जाए । इसी श्रकार 
विशिष्ट मण्डियों मे कीमतों मे पूरी परिवहन-लायतों का समावेश होना चाहिए । घरेनु कृषि- 
क्षीमतो का नियतन भ्रपताई जाने वाली व्यापारिक नीतियो के अनुरूप होना चाहिए । उप+ 
मोक्ता कौमतो का नियतन निम्न सोपानों से सम्बद्ध होता चाहिए । 

(।) उत्लादकों के लिए उचित तथा झ्राथिक कोमतें (४) उचित थोक विक्रेता लाभ 
(४४) उचित फुटकर विक्रेता का लाभ अथवा सरकारी श्रधिग्रहर्प की भ्रवस्था में संचालन- 
ब्यय तथा (7) उपभोक्ता के लिए उचित कीमत । कई बार कमजोर वर्गों की सहायतार्थ 
सरकार को रियायती दरो पर ग्रनाज देना पड़ता है । इस हेतु सरकार को उपदान या सब- 
सिंडी की व्यवस्था करनी पडती है| यह ध्यान रहे कि बहुत अधिक सबसिडी जहाँ सरकारी 
खजाने पर भ्रनावश्यक बोभ डालती है वहाँ स्फीतिकारी शक्तियो को जन्म देती है । इसलिए 
कीमत निर्धारित करते समय उत्पादक तंथा उपभोक्ता दोनो वर्भों के हितो मे सामजस्य होना 
जरूरी है । 


१० € सारांश ; समर्थन-कार्यक्रमों के ध्येय तथा विशिष्ट समर्थन उपाय 

उपरोक्त अ्रध्ययत से स्पष्ट है कि कृपि-क्रीमत समर्थन-कार्य क्रो का मूलभूत उद्दे श्य कृषि 
आय-स्तर मे वृद्धि लाना है | उद्दे श्य यह है कि फार्म-परिवारों की आय फार्मेतर-परिवारों के 
अनुरूप हो जाए बर्थाव्‌ फार्म तथा फार्मेतर परिवारों की औसत झाय बराबर हो जाए। झाय- 
क्षतता (इनक्रम पैरिटी) के घ्येय को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि कृपकों को संरक्षण 
दिया जाए क्योकि वे ग्रपती उपज को अत्यधिक स्पर्धात्मक बाज़ार में बेचते हैं जबकि उन्हें 
एक सरक्षित तथा आ्राशिक रूप मे एकाधिकारी बाजार मे से खरीद करनी पड़ती है । 

समर्थन का दूसरा ध्येय. कुपक के लिए अधिक आय-सुरक्षा प्रदान करना है। फार्म- 
कोमतें माँग तथा पूर्ति मे परिव्तंनों से इतनी प्रभावित होती हैं कि एक भरपूर फसल या माँग 
में कमी कीमतों तथा झ्राय को बहुत अधिक कम कर सकती हैं | इसलिए उचित सुरक्षा प्रदान 
करने के लिए निम्नतम समर्थित कोमतो को नियत करना ज़रूरी है। कहने का प्रभिप्राय 
यह है कि कीमतों का स्थिरीकरण ही कृूपक को आय-सुरक्षा प्रदान कर सकता है । 

स्मय॑न-कार्यक्रमो का तीसरा ध्येय उत्पादन-समायोजन को प्रेरित करना है। फार्म 
कीमतें इतनी भ्रनिश्थित हैं कि कूपक उपभोक्ताओं की माँग के अनुरूप प्रपने भावी उत्पादन 
का निर्णय नही कर सकते । इसलिए समय से पहले ही कीमत-समर्थनो की घोषणा कर दी 
जानी चाहिए ताकि वे माँग मे परिवतंन के अनुसार अपने ससाधनो के उपयोग को समायोजित 
कर सके । वायदा कौमतें कूपको का उत्पादन सम्बन्धी मार्यदर्शन करती हैं । 

कृषि-कौमतो के समर्थन के तीन उपाय हैं--पूर्ति मे न्यूनता, कीमतों मे कमी के बदले 
प्रत्यक्ष अदायगी तथा माँग-विस्तार । 

सरकार समर्थित कीमतो पर बाज़ार द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा से अधिक उपज को 
खरोदकर पूर्ति में कमी कर सकती है । दूसरा उपाय उत्पादन पर नियंत्रण का है। परन्तु 
यह ध्यान रहे कि एक विशिष्ट पदार्थ के उत्पादन में कमी करना तभी उचित है यदि इस 
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न्यूनता के कारण निमुक्त भूमि, श्रम तथा पूंजी आदि ससाधनों का उपयोग किसी भप्रन्य पदार्थ 
के उत्पादन में उतनी हो वृद्धि के लिए किया जाएं ताकि सामाजिक उत्पाद अभ्रधिकतम 
किया जा सके । नवीन निविष्टियो तथा नवक्रियाओ्रों के कारण उत्पादिता मे इतनी वृद्धि हो 
जाती है कि क्षेत्र को कम करके उत्पादन-नियत्रस्स कीमत-समर्धंन का प्रभावी उपाय नहीं 
रहा । आयात-अतिवन्ध लगा कर या निर्याव-उप्दान देकर भी घरेलू पूर्ति को कम क्रिया जा 
सकता है भौर कृपि-कीमठो का समर्थव किया जा सकता है ॥ यदि बाजार कीमत समर्थत- 
स्वर से कम हो तो कुषक को इस अन्तर की ब्दायगी करके भी प्रूति को कम किया जा 
सकता है | निर्यात आथिक सहायता का आ्राघार यह है कि ऐसे पदार्थों की अ्रधिक मात्रा को 
विश्व की संडियों में कम कौमत पर बेचा जाए और घरेलू मंडियों में घटी हुई पूर्ति को ऊँची 
कोमत पर बेचा जाए । इनमे से किसी भी कार्यक्रम को कृपि-कीमत नीति के प्रन्तर्मत प्रयोग मे 
लाया जा सकता है । झगले परिच्छेद मे भारत मे कीमत नीति सम्बन्धी कृपि-कीमत-ग्रायोग 
के कार्य की समीक्षा की जा रही है । 
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(क) नीति के ध्येय--कीमत-नीति की किसी भी समीक्षा को शुरू करने से पहले भ्रधो- 
वरित ध्येयों को मलीभांति समभ लेना चाहिए | इनका कथन कृपि-कोमत-आ्रायोग (एग्री- 
कल्चरर प्राइस कमीशन * एपीसी ) के, जिसको स्थापना १६६४ मे हुई, उद्दे श्य-पत्र मे मिलता है । 
कूधि-कीमत-झायोग से कहा गया कि वह अ्रथव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य 
में तथा उत्पादकों व उपभोक्ताओ्ों के हितों को ध्याव मे रखते हुए विभिन्न कृपि-पदार्थों' के 
लिए सापेक्ष कीमत-सरचना के माध्यम से सरकार को कीमत नीति पर सलाह दे 4 आयोग 
को यह भी जतलाया गया कि बह कोमल नीति की सिफारिश करते समय उत्पादकों को 
श्रे रणा देने की आवश्यकता तथा भूमि का विवेकपूर्णं उपयोग सुनिश्चित करने की म्रावश्यकता 
को ध्यान में रखे । उन्हे इस वात पर भी विचार करना होगा कि उनके द्वारा सुझाई हुई 
कौमत-नीति का शेप अर्थव्यवस्था पर क्‍या संभावित प्रभाव होगा ? कूपि कीमत आयोग 
काफी हृद तक ग्पनी सिफारिशों से इद बातो का घ्यात रखता रहा है परन्तु ये कभी भी 
नीति निर्माताओं (मुख्यमन्जियो) द्वारा स्वीकार वही की गईं । कई बार यह प्राभास होता 
है कि कही सरकारी कोमत-नीति के वास्तविक उद्देश्य उपरोक्त घोषित उद्द श्यो से भिन्न तो 
नही ? इसका विश्लेपरप हम नीचे कर रहे हैं । 

(ख) नीति-उपाय (3)कीमत-संरचना : (दी प्राइस स्टूक्चर )--सिद्धान्ततः एव व्यवहार 
से कौमत ढाँचा (सरचता) तीन सोपानों से निमित हैं--प्रंथम न्यूनतम समर्थित कीमत, द्वितीय 
चमूली या समाहरण कीमत तथा तृतीय-बाज़ार कीमत ६ चतुर्थ सोपान कानूनी प्रधिकतम 
कीमव का द्वो सकता है परन्तु व्यापक चोर दाज्ारी की उपस्थिति में इसकी कोई सार्थकता 
नही । इस कीमत-सरचता के सकल्पनात्मक ढाँचे को झासानी से समझा जा सकता है । 
न्यूनतम सर्माधत कीमत लागतों को पूरा करेगी तथा इसमे सामान्य लास भी सम्मिलित होगे । 
बसूली (समाहरण्य) कीमत बाजार कीमत से कम परन्तु समर्थन स्तर से ऊपर होनी चाहिए । 
अत- वमूली को अनिवार्य रू० में एक कर माना जाना चाहिए 
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यदि मुख्य ध्येय कीमत में कमी हो, तो उपरोक्त योजना सही है । परन्तु यदि उद्ँश्य 
कौमतो को उच्चतम सीमा तक बढाना हो तो वच्चुली कीमत की बाज़ार-कीमत से कम होने 
की कोई जरूरत नहीं । वसूली कीमतें वाजार-कोमतो के पीछे नही रह सकती । वे एक दुभरे 
के सदा समीप रहेगी । उस स्थिति में अच्छे वर्षों मे भी समर्थित कीमतों का कोई रोल नही 
होगा १६७३ मे मेहूँ के थोक व्यापार के सरकारी अधिग्रहण के अ्रसफल होने से पूर्व तक 
सरकार स्वयं भी समर्थित तथा वसूली कीमतो में श्रन्तर को स्वीकार नही करती रही | 
सरकार द्वारा १६६८-६६ भे यह निरणंय कि क्योकि सरकार विक्की के लिए प्रस्तुत प्रनाज 
की किसी मी मात्रा को वसूली कीमत पर खरीदने के लिए बाब्य है, इसलिए न्यूनतम समर्थित 
कीमतों की घोपरणा करने की कोई आवश्यकता नही, इस वात की पुष्टि करता है। बढ़े 
कुपकों का सरकार पर यह दबाव रहा कि वह बुआ्ाई से पहले बसुलो कौमतों को घोषणा 
कर दे ताकि वे अपने उत्पादन-प्रोग्राम को बनाने से पहले इसे जान सकें। क्योकि थोक व्यापार- 
श्रधिग्रहणा के बाद सरकार ही प्रमुख क्रेता होगो श्रौर सरकार द्वारा कृपि-कीमत-प्रायोग को 
रबी १६७३ की वसूली कीमतों को सितम्बर, १६७२ में ही घोषित करने के लिए वाधघ्य 
करना इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार की दृष्टि मे कीमतव-नीति के रूप में न्यूनतम 
समरथित कीमतो का निर्धारण अनावश्यक था। खरीफ १६७३ के लिए भी यहो नीति प्रपताई 
गई है ग्यौर आयोग को अपनी रिपोर्ट जून, १६७३ मे देने के लिए बाध्य होना पडा। एक 
ऐसे समय पर वसूली कीमतो के स्तर का निर्धारण करना जबकि बुझाई की परिस्थितियों का 
ज्ञान तक न हो, सही नहीं कहा जा सकता । आयोग द्वारा सुझाई गई बसूली कीमतों को 
न्यूनतम समरथित कीमतें मान लेना आर्थिक चिन्तन के अ्रभाव को प्रकट करता है । तथा इससे 
निहित स्वार्थ वाले तत्त्वों को सरकार पर दवाव डालने का अकसर मिलता है ! इसक्रा परि- 
शाम यह होता है कि फतल की असफलता के समय सरकार प्नताज को पूरी वसूली नही कर 
सकती । थोक व्यापार के सरकारी श्रश्रिग्रहया की असफलता के कारणी का विस्तृत विवेचन 
पिछले अध्याय में किया जा चुका है। उस समय इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गयाया। 
सफल फसल वर्षों में वसूली (समाहरणा) झनिवाये रूप में एक समर्थन क्रिया ही है । यह 
प्रबन्ध कीमतो में कमी करने की वाछित नीति से कितना संगत है, इस पर ग्रधिक टिप्पणी 
की आवश्यकता नही है | कीमत नोति के यन्त्र के रूप मे वसूली” प्रोग्राम का सुल्यांकन करने 
के ज़िए हमे नीति के एक ग्रन्य एन्‍्त्र 'छाश-गति पर श्रतिवन्पो, का भी फध्ययत् करता के 
($।) मण्डलन श्रर्थात्‌ श्रनाज को गति पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध-मण्डलत की अर्थात्‌ खाद्यात्रों 

के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मे लाने ले जाने पर प्रतिबन्धो की नोति के पक्ष में एकमात्र 
तक यह है कि प्रत्येक राज्य को अनाज का क्षेत्र बना देने से सरकार के लिए फालतू ग्रनाज 
वाले राज्यों मे ग्रनाज की वडी सात्राओं को खरीदना आसान हो जाएगा । मण्डलन तथा 
कीमत-निर्धारण-नीतियों को झन्तिम कीमतों पर प्रभाव की सोमा वसूली कौमत, वसूली 
मात्रा तथा समाहृत झनाज के वितरण के स्थान तथा कौमत पर निर्मेर होगा। ये तीन 
तत्व औसद ग्रखिल भारतीय कीमत को वढा भी सकते हैं झौर घटा मी सकते हैं। सरल 
झानुभविक नियम यह है कि “अच्छे वर्षों में अ्रतिवन्धों में ढील' दे देनी चाहिए । यह नीति 
विफ्रतामो के लिए हिंतकर होगी क्योक्ति अनाझ की बेरोक टोक गति प्रचुर फ़तल बाले 
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वर्षों मे कीमतों मे गिरावट के विरुद्ध सर्वोत्तम नीति है जबकि कठोर मण्डलन था लेत्रीय 
प्रतिबन्ध, कीमतों मे काफ़ो कमी ला सकते हैं ॥ समथित कीमत के रूप मे वसूली कीमतें इस 
नीति को हढता प्रदान करतो हैं। श्रच्छे वर्षों से क्षेत्रों प्रतिबन्धों में ढोल समर्थन-नोति 
के तुल्य ही है। दोनो उपाय कृषकों के पक्ष मे जाते है दृहत्‌ मण्डलो का कीमतो पर कोई 
प्रभाव नही होता प्र्थात्‌ वे प्रभावहीन सिद्ध होते हैं । 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनाज के लाने लेजाने पर प्रतिबन्धो में ढील पजाब तथा 
हरियाणा जैसे फालतू अनाज वाले राज्यों के किसानो के पक्ष में है परन्तु उत्तर प्रदेश जैसे 
झ्ायात करने वाले राज्यो के किसानों के लिए मण्डलन (जोनिंग) ही हितकर है क्योकि ऐसे 
राज्यों मे मण्डलन को नीति फसल के समय को कीमतो में वृद्धि कर सकती है । यह ध्यान 
रहे कि पजाब व हरियाणा में कुल विक्रय अधिशेष का ७५ प्रतिशत भाग फसल के समय 
(प्रप्नै ल-जुन) ही मडियो में ग्रा जाता है जबकि उत्तर प्रदेश मे यह आमद ५० प्रतिशत है । 
अक्तूबर से मार्च की कमी वाली भ्वधि मे पद्भाव व हरियाणा में कुल विक्रेय अधिशेष का 
केवल ८ प्रतिधत भाग ही मडियो में श्राता है जबकि उत्तर प्रदेश में २० प्रतिशत अ्धिशेष 
इन्ही महीनो मे मडियो में लाया जाता है ॥ वस्तुतः समर्थित कीमतें हर जगह के कृपको के 
लिए लामप्रद है यद्यपि वे पज़ाब तथा हरियाणा के कृपकों के अन्य राज्यो के किसानो की 
अपेक्षा ग्रधिक अनुकूल हैं। इससे प्नन्तर्राज्य-प्रन्तरो मे वृद्धि होना स्वाभाविक ही है । सक्षेप 
में हम कह सकते हैं कि समर्थन नीति फसल-कठाई के समय कीमती को बढांती है तथा 
अमौसमी कीमतो को बिना छेड़े सामान्य स्तर पर रहने देती है । 

(ग) बसूली (सरकारी खरीद) कौोसत तथा उत्पादन-लागत--इसमे पूर्व कि हम 
उत्पादन-लागतो तथा वसूली कीमतो के बीच सम्बन्धो का अध्ययन करें, पिछले कुछ वर्षों 
में सरकार द्वारा निर्धारित समर्थित तथा वसूली-कीमतो का ज्ञान होना ज़हूरी है । सारणी 
१०६ इन पर प्रकाश डालती है । 

सारसखो १०.६ वरित कृषि पण्यों की समर्थित तथा वसूली कीमतें 
(रुपये प्रति विवटल) 





फमल बर्षे गारन्टीकृत समथित कीमतें बसूली कीमतें 
(सरकारी खरीद) 
घान १६६६-७० डश०० ४४००० से ५६.२५ 
१६७०-७१ ६०० ४६००० से ७४५०० 
१६७१-७२ स् ४६९०० 
१६७२-७ रे गा भ्र्द०० 
१६७२-७४ ऊछ्र०० छ०ण०ा०० 
चावल १६६६-७० न ७२६६ से ६६०० 
(मिल का) १६७०-७१ न 
१६७१-७२ स््ड 
१६७२-७३ लल>* 
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कृषि-कीमतें तथा कीमत-नीति रे 








ज्वार १६६६-७० डेड०० ४२.०० 
१६७०-७१ डच्ू०० 
१६७१-७२ 
१६७२-७३ 

भेहूं १६७०-७१ ने ७१ से ७६ 
१६७१-७२ 5 छश्से ७६ 
१६७२-७ रे पड ७६ 
१६७३-७४ ह्ज्ल्डे ७६ 
१६७४-७५ ८० पड श०्भ्न 





नोट. *सरकार ने जून, १६७३ में घान की वसूली कीमत ६३ रू० निर्धारित को, परन्तु बाद में इसे 
समधित कीमत भान लिया गया । +- समर्थित एबं बसूली कौमत 


यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना उचित हो होगा कि आज से कुछ ब्ष पहले तक 
प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समधथित कीमतें तथा वसूली-(अर्थात्‌ सरकारी खरीद) कीमतें 
पृथक्‌-पृथक्‌ नियत की जाती थी परन्तु वाद मे वमुली-कीमत ही वास्तव में समर्थित कीमत 
बन गईं | मुख्य मत्रियों ने इस सम्बन्ध मे यह तर्क दिया कि क्योकि सरकार स्वय ही गेहूँ 
तथा चावल की प्रमुख केता है, समथित कीमत के नियतन का कोई अ्रथें नहीं | अतः 
सरकार ने न्यूनतम समर्थित कीमत निर्धारित करना बन्द कर दिया । सरकार द्वारा गेहूँ के 
थोक व्यापार के अधिग्रहण तक यही स्थिति थी । उस समय सरकार इस स्थिति पर जमी 
रही तथा ग्रनेक शोर से सुहढ माँग के बावजूद उसने वसूली कीमत में कोई भी परिवर्तन 
करने से इनकार कर दिया । इसी स्थिति पर रहते हुए मरकार ने जुन १९७३ मे ही 
खरीफ (धान) की फसल के लिए ६३ रु० प्रति क्विटल की वसूली कीमत की घोपणा कर 
दी । परन्तु सस समय सारी स्थिति बदल गई जब मुख्य मत्रियो ने केन्द्रीय कृषि मत्रालय 
की सहमति से कौमत आयोग द्वारा खरीफ फसल के लिए वसूली कीमत की सिफारिशों को 
न्यूनतम समर्थित कीमतो में बदलने का निणंय ले लिया। इस संदर्भ मे कृपि-कीमत प्रायोग 
के विचार स्पष्ट हैं:--- 

कृषि कीमत झायोग का कहना है कि अधिग्रहण के निर्णय के बाद “न्यूनतम सर्मायत 
कोमत' को घारणा का उपयोग अनुकूल नहों बंठता ॥ इसका अभिप्राय है--मियत कीमत 
पर गेहूँ की एकाघिकार खरीद । एक ऐसे बाज़ार की झनुपस्यिति में, जिसमे माँग तथा पूर्ति 
शक्तियाँ कीमतो मे परिवर्तेन लाती हैं, बाजार कीमतों को समर्थन प्रदान करने का प्रश्न ही 
नही उठता +'--खेर नाम कुछ भी हो, कूपको को बुआई की ऋतु से पहले उसकी उपज्ञ के 
ब्राप्त होने वाली गारन्टी-कीमत का पता लगना ही चाहिए । 

विचित्र बात तो यह है कि ग्रमी दो महीने पहले हो ये मुख्यमंत्री “न्यूनतम समधित कीमतो' 
को निर्धारित करने के विरुद्ध थे । कृषि कीमत आयोग ने जिसकी सिफारिशें प्रायः विशुद्ध 
झाथिक कारकों पर आधारित होती हैं, इसी वात को ध्यान मे, रखते हुए खरीफ की बसुली- 
कीमत ४६ ₹० प्रति क्विटल से बढ़ाकर ६३ रुपये प्रति क्विटल कर दी थी। परन्तु मुख्य 
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मत्रियों द्वारा इस कीमत को न्यूनतम समथित कीमत के रूप में स्वीकार करना इस बात का 
दयोतक था कि खरीफ फसलो की वसूली कीमतें इससे भी काफ़ी अधिक होगी । अवतूवर, १६७२३ 
में सरकार द्वारा धान को खरीद कीमत ७० रुपये भ्रति क्विटल निर्धारित की गई। प्रमी मई 
१६७३ मे ही मुख्य मत्री धान की वसूली कीमत ६५ रु० प्रति विवटल निर्धारित करने की माँग 
कर रहे थे | सरकार के इस निर्णेय के दो हो कारण हो सकते हैं- एक यह कि सरकार गेहूँ के 
थोक व्यापार के अधिग्रहण-कार्य क्रम की प्रसफलता के बाद किसी प्रकार का जोखिम नही उठाना 
चाहती और अपने वसूली लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी कीमत को देने के लिए 
तैयार है । दूसरे शब्दों मे यह निरंय व्याप्त सकट तथा झ्ातक का परिणाम था । दूसरे यह 
कि सरकार किसान लॉवी तथा प्रन्य निहित स्वार्थ वाले तत्त्वों के दवाव द्वारा प्रभावित हुई है। 
जो कुछ भी हो घान की वसूली कीमत में १४ रुपये प्रति किवटल की अत्यधिक वद्धि (१६७२ 
में ५६ रु० प्रति विवटल से बढकर १६७३ में ७० रु प्रति क्विटल ) किसी भी तरह स्यायो- 
चित नहीं । कम से कम इतनी अ्रधिक वृद्धि का कोई ग्याथिक झ्लाघार नहीं) झब सरकार ने 
१६७४-७४ के लिए गेहूं की न्यूनतम समथित कीमत ८४ रु० प्रति क्विटल निर्धारित की है । 
वसूली-कीमत की कटाई से पहले घोषणा की जाएगी | इस निर्णय से कीमदनिग्रह [प्राईप 
रेस्ट्रेन्ट ) के ध्येय को काफी घकका लगा है । 'कीमतो में इतनी वृद्धि उपमोक्ता के हितों की 
कहाँ तक रक्षा करती है ? यह विचारणीय है । मा्चे, १६९७४ में सरकार ने १६७४-७४ के 
लिए गेहूं की समधित एवं वमूली कीमत १०४ रुपये प्रति क्विटल रखी है जबकि कृषि 
कीमत ग्रायोग ने ६५ रुपये प्रति किविटल का सुकाव दिया था | एक ही वर्ष में कीमत में ७६ 
रुपये से १०५ रुपये तक की यह अत्यविक वृद्धि ( ३७ प्रतिशत ) निर्घत उपनोक्ताओं के 
हितो की घोर उपेक्षा ही मानो जाएगी । 

सह कहा जाता रहा है कि सरकार द्वारा निर्वारित गेहूँ की बसूली-कीमतें इसकी उत्पा- 
दन-लागत को पूरा नहीं करती तथा गेहूँ कूपि को फलदायक तथा लाभदायक बनाने के लिए 
अधिक कीमत तथा अतिरिक्त प्रे रणाद्रों की आवश्यकता है। विशेष रूप मे सरकार द्वार गेहूँ 
के थोक व्यापार के अ्रधिग्रहरा के समय इस बात को बहुत उछाला गया । इस तर्क की सत्यता 
की जाँच करने के लिए यह आवश्यक है कि गेहूँ को उत्पादव लागत से सबधित तथ्यो का 
अ्रष्ययत क्रिया जाए । 

कप-कीमत-प्रायोग ने १६७१-७२ वी गेहूँ की फन्नल से सर्वाघत उत्पादन लागत के 
अनुमान लगाए हैं। ये अनुमान क्षेत्र श्रॉकडो पर आधारित हैं जिनका सम्रहणा तथा सकलत 
पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश के विश्वविद्यालयों, क्पि-प्र्थ अनुसघान केन्द्रों तथा प्रन्‍्य 
सस्थाओं द्वारा किया गया । लागत के परिकलन में चार उपादानों को ध्यान मे रखा गया । 

(४) पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश में गेहें की नकद जिन्‍्स लागतें (पेड 
आउट कॉस्ट्स) क्रमश” २७.०७ रुपये, २३.५७ रुपये तथा १६.४८ रुपये प्रति स्विटल थी । 
नकद जिनस लागतो में मानव-पशु-श्रम का माड़ा, वीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी, सिंचाई 


आदि पर व्यय, उपकरणो तथा कृषि भवनो का मुल्यह्मास, फसल-ऋणो पर ब्याज, भुसाज- 
स्व तथा अन्य कर सम्मिलित हैं ॥ 


(४) यदि नकद लागतों मे कूपकों द्वारा पट्ट पर ली गई भूमि का किराया जोड़ दिया 
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जाए तो पजाब, हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश में उत्पादन लागत क्रमशः २८-४४ रुपये, ३४.०७ 
रुपये तथा १६.६४ रुपये प्रति क्विटल हो जाएगी । 

(४ं।) यदि उपरोक्त लागत भें निजी भूमि का किराया तथा निजी अचल पूजी का 
ब्याज भी जोड़ दिया जाएं तो आ्रौसत लागत पजाब में ५४.३४ रुपये, हरियाणा में ४१.३६ 
रुपये तथा उत्तर प्रदेश में ४२.३४ रुपये हो जाएगी । 

(7५) और भ्नन्त थे यदि परिवार-श्रम का आरोपित मूल्य (मजदूरी) भी इन लागतो 
में जोड़ दिया जाए तो, औसत व्यापक (समस्त) लागत पद्ञाब में ६१.०४ रुपये, हरियाणा 
में ४५.१० रुपये तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे ४६.६८ रुपये प्रति किवटल तक पहुंच जाती है । 

इसके आधार पर यह स्पष्ट है कि ७६ रुपये, प्रति क्विटल की निर्धारित चयूली कीमत 
( तथा सरकार द्वारा कुपक्र को उसका गेहूं इस कीमत पर खरोदने का झ्राश्वासन ) किसात 
को काफ़ी अच्छा लाभ सुलभ कराती है तथा किसान के लिए उत्पादन ब उत्पादिता मे वृद्धि 
हेतु आकर्षक प्रे रणा प्रस्तुत करती है । अतः वसूली-छीमत केवल उत्पादन-लागत को ही पूरा 
नही करती बल्कि कूपक को कूपि के व्यवसाय को अपनाने के लिए सामान्य लाभ भी प्राप्त 
कराती है ) 

इन्ही ग्ध्ययनो के ग्राधार पर कृषि-कीमत-झायोग इस परिणाम पर पहुंचा कि गेहूँ की 
बसूली-कीमत किसान के लिए न्याय सगत है। किसान का अपना लाभ कुंल लागत का 
लगभग २५ प्रतिशत होता है जो कम नही कहा जा सकता । 

7 प्रामान्यत, वसूली कीमतों का निर्वारण उत्पादन की ग्रौसत लागत के झ्राधार पर किया 
जाता है परन्तु उत्पादन की औसत लागत की यह आधारिक सकल्‍्पना भी विवाद रहित नही 
है १ । ऊंची वसूली कीमत की मॉँग करने वालों का तके यह है कि प्रब तक कौमत स्तर का 

धारण करते समय हम उत्पादन की औसत लागत को ही ध्राधार मानते ग्राए हैं । 
उनके ग्रनुसार ऐसा करना ठीक नही, क्योकि भिन्न-मिन्न क्षेत्रों तथा भिन्न-भिन्न खेतो के लिए 
उत्पादन-लागत भिन्न-भिन्न होती है ओर ग्रोसत उत्पादन-लागत पर ग्राधारित कीमतें केवल 
उन थोडे-से बड़े क्षको को दी प्रोत्साहित कर संकतो हैं जो अधिक घनी तथा पअ्रधिक दक्ष 
है । परन्तु कृषकों की एक बहुत बड़ी स्ख्या के लिए जिनकी लागत औसत लागत से अधिक 
होती है, ये कीमतें श्रे रएा-विज्वीन सिद्ध हो सकती हैं । (जरूरी नही यह घारणा ठीक हो), 
उनका मत है कि झ्रभाव की स्थिति मे कीमत ऐसी होनी चाहिए जो दोनों प्रकार के कृपकों 
की उत्पादन-लागतों को पूरा करे | अतः कीमत-नीति मे उत्पादन की औसत लागत की 
सकलल्‍्पना को ग्रत्यधिक महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं तथा कीमत इस प्रकार से निर्धारित 
की जानी चाहिए जिपसे सीमा के उत्पादन की लागत पूरी हो सके । उनके अ्रनुसार गेहूँ की 
कीमत १३० रुपये प्रति क्विटल होनी चाहिए क्योकि अनके कृपकों की उत्पादन लागत १३० 
रु० प्रति क्विठल है। घ्यान रहे कि उत्पादन की भ्लोसत लागत केवल ६१.४७ रु० है। 
दूसरे शब्दों में उनका कहना यह है कि कीमत इसलिए अधिक होनी चाहिए क्योकि कुपकों 
का एक वर्ग दूसरे वर्ग की अपेक्षा कम दक्ष है और उसके उत्पादन को लागत प्पेक्षाकृत 


भू देखिए एस. एस. जोल : द्वीट प्राइस पॉलिसी ( फाइनैशल एक्सप्रेस, १६७४ ) 


२३६ भारतीय क्ृषि-दप्र्थव्यवस्था 


अधिक है | यह एक विचित्र तक॑ है झौर अदक्षता के लिए बोनस को माँग के तुल्य है । 
यास्‍्तव में हर क्ृपक का यह्‌ प्रयत्न होना चाहिए कि वह कम से कम लागत पर अधिक से 
अधिक उत्पादन करे और अपनी दक्षदा को बंढाए। कीमत इतनी होनी चाहिए जिससे 
उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों वर्गों के हितो की रक्षा हो । श्रे यस्कर यह होगा कि कृषकों 
को उचित दामों पर निविष्टियों की सप्लाई को जाए ताकि उनकी उत्पादत-लागत ग्रधिक 
ने हो। इनके वितरस्प की वर्तमान व्यवस्था को नी अधिक सुहृढ़ तथा सुव्यवस्थित करने की 
आवश्यकता है । 

वसूली कीमत को बढाने की मांग के लिए एक दलील यह दी जाती है कि इन वर्षों मे 
निविष्टि-कीमतो मे काफी वृद्धि हो गई है परन्तु वसूली-कोमतें १६७१-७२ व १६७२-७३ 
में वही रही है | यह घ्यान रहे कि कुल व्यापक लागत का ६२ ६६ प्रतिशत प्रचालन-लागतें 
हैं जबकि बँधी लागतो का भाग ३७.३४ प्रतिशत है । बीज, खाद, उर्वरक तथा कीटनाशी 
पदार्थों पर कुल लागत का २० प्रतिशत व्यय होता है। सिंचाई प्रभार ८.६६ प्रतिशत है । 
कहने का अभिप्राय यह है कि निविष्टि-लागतें कुल लागत का अपेक्षाकृत लघु भाग है । कृषि 
कीमत-प्रायोग के परिकलनो के ग्नुसार निविष्द-कीमतो मे १६७२-७३ में १६७९-७२ के 
स्तर की तुलना में ६.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई यदि कुल निविष्ट लागतें ३० प्रतिशत भी 
हो अर्थाव्‌ पंजाब में थे लागतें १८.३० रु० प्रति क्विटल हो और इनकी कीमतों में ६.६ 
प्रतिशत वृद्धि की गुंजायश भी कर दी जाए तो कुल लागत में केवल १ २१ २० प्रति किविटल 
की वृद्धि होगी और पजाब में कुल लागत ६२.२५ रु० श्रति क्विटल होगी ॥ उस स्थिति में 
७६ रुपये प्रति किविटल की वसूली कोमत कम नहीं कही जा सकती । इसलिए अधिक कीमत 
की माँग को निहित स्वार्थ वाले तत्त्वो के आ्रामक प्रचार से बल मिला है । वैसे ७६ र० प्रति 
बिवटल की कीमत कम नही है । अतः १६७४ रबी की फसल के लिए ८४५ रुपये प्रति क्विटल 
सर्माथत कीमत के निर्धारण मे कृषि-कीमत-भ्रायोग का मिरणेय कुल लागत पर ही झाधारित 
नही अपितु बह अनेक भ्रन्य कारको द्वारा भी प्रभावित हुआ है जिनका उल्लेख ग्रायोग ने स्वय 
अपनी रिपोर्ट मे भी किया है। इस सम्बन्ध में श्रायोग के जो विशेषज्ञों तथा विशुद्ध प्र्थे- 
शास्त्रियों की समिति है, विचार स्पष्ट तथा मा्ेदर्शी हैं। इनका वर्णन हम झागे करेंगे । 
मार्च १६७४ में कौमत-आयोग ने अपने प्रतिवेदन मे १६७४-७५ के लिए गेहूँ की वसूली 
कीमत ६५ ० प्रति क्विटल रखने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि विश्व के 
बाज़ारों में गेहूँ की मात्रा मे ककी और फलस्वरूप कीमत अधिक होने के कारण सरकारी 
खरीद कीमत का बढ़ाना आवश्यक हो गया है । ध्यान रहे कि आयोग द्वारा सुाई गई सर- 
कारी खरीद की यह कीमत इसके द्वारा घोषित ८५ रु० प्रति क्विटल की समथित कीमत से १० 
रु० प्रति क्विटल अधिक है और आयोग का यह कहना है कि पिछले वर्ष की परिस्थितियों को 
ध्यान मे रखते हुए भौर खाद व ईंधन आदि निविष्टियो की कीमतो मे वृद्धि के कारण होते 
बाली उत्पादन लागत मे वृद्धि को यह बढ़ोतरी पूरा कर सकेगी। यह वृद्धि निविष्टिन्‍्लागतो 
मे ४० प्रतिशत तक की वृद्धि को पूरा करती है ॥ १६७३-७४ में निविष्ट कीमतो में इससे 
अधिक वृद्धि तो नही हुई ? 

जैसे कि ऊपर बताया गया है कृपि-कीमत-झ्रायोग एक सलाहकार समिति है, नीति- 


कृषि-क्रीमते तथा कीमत-नोति २३७ 


विधान करने वाली नही । इसलिए जहाँ इसकी सिफारिशें अ्रधिकाश आर्थिक चिन्तन से प्रेरित 
होती हैं, वहाँ मुख्यमन्नी, जो वास्तविक रूप में नीति-निर्धारक हैं, थ्राथिकेतर कारकों द्वारा 
मी प्रभावित होते हैं ब्लोर ऐसी स्थिति में समाज के आधिक कल्यारा के वास्तविक उद्द श्यो के 
हृष्टि से ओमल होने की अधिक सभावना होती है । यह ध्यान रहे कि जहाँ तक कीमतों के 
निर्धारण का सम्बन्ध है उत्पादकों तथा उपभोक्ताश्रों के हित कुछ हंद तक एक दुसरे के 
विरोधी होते हैं ॥ भारत में उत्पादक-वर्ग उपग्रोक्ताओ्रो की तुलना भे काफो ग्रधिक शक्तिशाली 
हैं। इसोलिए थदि कीमत-मीति का निर्धारण उनके दबाव मे श्राकर किया जाएगा तो कमजोर 
चर्गों के हितों की क्षति होगी । इसलिए अल्प आ्राय वाले देशो में वही कोमत-तीति सफल 
सकती है जिसमे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनो वर्गों के हिंतो का सामजस्य हो, ग्रन्यथा 
आधिक प्रशान्ति, राजन॑तिक ग्रशान्ति प्र॒थवा ग्रराजकता को जन्म देती है $ 

इसमे कोई शक नही कि क्रुपि-कीमत-आ्रायोग की सिफारिशें चालू आधिक परिस्थितियों 
तथा कीमत-नौति के उद्दे श्यो के भ्रनुरूप होती हैं और उनमे बिना ठोस कारण कोई भी परि- 
बन उद्दे श्य-पूर्ति में बाधा डालता है श्रौर जहाँ तक हो सके उनमे कोई बहुत बडा परिवतंन 
तही किया जाना चाहिये ) 

परन्तु सरकार द्वारा सदा से ही कृषि-कीमत-ब्रायोग तथा उसकी सिफारिशों की उपेक्षा 
की गई है भ्ौर जैसे कि सारणी १० ७ से स्पष्ठ है सरकार ने आयोग की सिफारिशो को कभी 
भी स्वीकार नही किया । 

सारणि : १०.७ गेहूं की वसूली कीमते (विपणन मौसम) 

(रुपये प्रति विवटल) 
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+राज्य प्तरकारों द्वारा निर्धारित कीमतें 
घोत : कृषि कोमत आयोग के प्रतिवेदन 


र्३८ भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


ज्ञातव्य है कि पिछले वर्षों मे गेहें के उत्पादन भे काफी वृद्धि के वावज़ुद इसकी कीमत 
में कोई विशेष कमी नहीं हुई । कीमतों में इस उपनति के लिए सरकार द्वारा झपनाई गई 
नीतियाँ जिम्मेदार हैं । सरकार की वमुली तथा अनाज की गति पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी नीति 
ऐसी रही है जो वडे कृपकों, विशेषकर पजाब तथा हरियाणा क्षेत्र के बड़े कृपको के पक्ष मे 
रही है भौर इससे बड़े कृषको के हितो की ही रक्षा हुई है । इस प्रकार के पक्षपाती हस्तक्षेप 
से झन्तर्राज्य तथा अन्तक्षेत्रीय असमताझो को बढावा मिलता है और कीमतो मे वृद्धि से आय 
वितरण पर दुष्प्रभाव पडता है । इससे सिद्ध होता है कि सरकार द्वारा अपताई गई नीति 
कीमत-नीति के घोषित उद्दे श्यों के सदर्म मे सयत नही है । 

प्रश्त उठता है कि क़्या सरकारी उपेक्षा के कारण कृपि-क्री मत-प्रायोग जैसी गैर सरकारी 
विशेषज्ञ सस्था द्वारा अपनी जिम्मेदारी का परित्याग उचित माना जाएगा ? कदापि नहीं। 
इस स्थिति में आ्रायोग के काम का महत्त्व तथ्यों को ग्रनावृव करने तथा सरकारी नीति के 
लक्ष्यों की उलभातों की व्याख्या तथा इस सम्बन्ध भे सरकार को सतक करने में निहित है । 
और इस सदर्भ में कृ. की झ्लायोग का नवीनतम प्रतिवेदन सही मार्गदर्शन करता है । अपनी 
सिफारिशो के सम्बन्ध मे ग्रायोग ने लिखा है “-- 

“देश में वर्तमाव कठिन खाद्य-स्थिति, तथा सुरक्षित भंडार की दुबारा पूर्ति को प्रावश्य- 
कता को दृष्टि से भ्रच्छो न कही जाने वालो स्थिति को सध्यकालिक सम्भावनांप्रो को 
ध्यान में रख़ते हुए पहू कहा जा सकता है कि बुभाई के मौसम से पहले घोषित को जाते 
चालो गेहूँ को गारम्दीकृत कोमत उस कौोमत के लगभग सन्निकट होनी चाहिए जिस पर 
सम्मवतः वसूली की जानी है। इस कीमत कः अनुमान, १६७२-७३ की गेहूँ फसल की 
घोषित वसूली एवं समथित कीमत में निविष्टि-कीमतों मे उत्तरवर्ती परिवरततों का समायो- 
जन करके, तथा इस बात के लिए कि कृपको को गेहूँ के थोक व्यापार के सरकारी अधि- 
2इण के परिणामस्वरूप अपना विक्रय अधिशेप नियत कौमतो पर बेचना पडेगा, अतिरिक्त 
लाभ प्रदान कर के लगाया जा सकता है ।” यह्‌ ध्यान रहे कि मुक्त व्यापार की स्थिति मे 
एक क्ृपक अनाज के अमाव के समय मे अपनी उपज के लिए वसूली एवं समर्थित कीमत से 
अधिक कीमत प्राप्त कर स्कता है और प्रधिग्रहण को स्थिति मे उस्चे इस अतिरिक्त लाभ से 
वचित होना पड़ेया, इसलिए उसे अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिए । 

श्रायोग ने लिखा है कि “इस आधार पर बुआई की ऋतु से पहले घोषित की जाने वाली 
गेहूँ की उचित गारटीकूृत कीमत ८५ २० प्रति क्विढल होगी। 

कूपि-कीमत झायोग ने आग्रे लिखा है कि 'जहाँ तक सम्भव हो सिफारिश कौ गई 
कोमतों को विपरान-मौसम से तुरन्त पहले न छेड़ा जाए और इन्हे ही वसुली-कीमत के रूप 
में रखा जाए । इसकी पुष्टि में आयोग का कहना है कि वर्तमान स्थिति में जब देश का 
कमजोर दर्ग स्फोति-दबायों के भार से कराह रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणालो छे गेड़े 
की विक्री कोसत में वृद्धि करने को भी एक सीमा है। 

“इस प्रतिबन्ध तथा स्फीति-ज्वार-भाठे को रोकने के लिए एक उपाय के रूप मे सर- 
कारी उपदान (सवसिडो) को सीमित करने की आवश्यकता को घ्यान भे रखते हुए भ्रायोग 
इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि विपणन-मोसम से पहले वसूली कीमत में किसी 
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भी और वृद्धि के विचार मे अत्यधिक सयम दर्ता जाए ।” क्या सरकार इस सिफारिश को 
ध्यान मे रखेगी ?--यह निश्चित नही है ।* 

हम विभिन्न कीमत-स्थिरीकरण कार्यक्रमों के प्रमुख तत्वों का अ्रष्ययत कर चुके हैं । 
यहाँ यह लिखना उचित ही होगा कि कौमत-स्थिरीकरण-योजनाओो को कार्यान्वित करने के 
लिए बुंहत्‌ प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकता होती है और इन समाधनों मे काफो अधिक 
व्यय होगा । 

कषि कीमतों की समस्याग्रो तथा नीतियो से सम्बन्धित कोई ग्रध्ययत भी पूरा नहीं 
होगा जबकि क्षि-निविष्टियों के कीमत-निर्धारण (प्राइजिंग ऑफ इनपुद्स फॉर एग्नीकल्च- 
रल) का विवेचन उस अध्ययन का महत्त्वपूर्ण भाग न हो ॥ यद्यपि क्रोत निविष्टियों पर 
ध्यय कुल लागत का थोडा-सा भाग ही है परन्तु इनकी कीमतों का कृपको के निर्णयों पर 
काफी प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर निम्न सक्षिप्त नोट हमारे अध्ययन के लिए पर्याप्त है। 


१०.१० निविप्टियों का कीमत-निर्धारण 


मवीन टैवनॉलोजी के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप क्रीत लिविष्टियो का महत्त्व बहुत 
बढ़ गया है । उपादाम-उत्गद कौमत-सम्बन्धों में परिवर्ततों का कृपि-थ्रायो पर काफ़ी प्रभाव 
पडता है । तिविष्टियो की बढती हुई कीमतों तथा इनके उपयोग की तीक्रता के परिणाम- 
स्वरूप किसान लोग लागत-क्लीमत भ्रधिसकुचन अनुभव करते हैं तथा फलस्वरूप उनको नेट 
आय में कमी होती है। कृपक भ्रपनी वाधिक कृषि आय का काफी बड़ा भाग फार्म सुधारों में 
निवेशित करते श्रा रहे है। निवेश की गति को बनाए रखने के लिए यह जछूरी है कि कूपको 
को पर्याप्पे लामाश से आश्वासित किया जाएं और कई मौसम पहले न्यूनतम ग्रारटी-कीमतो 
की घोषणा की जाए । क्योंकि उत्पादको की प्र रणाएँ क्रीत निविष्ठियो की कीमतों तथा 
उपज की कीमतो दोनो द्वारा प्रमावित होती हैं, इमलिए कीमत-नीति की रचना इस प्रकार 
में होनी चाहिए कि दोनो के बीच लामप्रद सम्बन्ध स्थापित हो जाएँ । 

विशिष्ट निविष्टियों (जैसे जल, उर्वरक, बीज श्रादि) को कीौमतो से सम्बद्ध अध्ययन 
हम विस्तारपूर्वेक अ्रध्याय ३, ४ तथा ५ में कर चुके है। यहाँ इतना लिख देना काफ़ी है 
कि निविम्टियों से सम्दन्शित कीमत अनिश्चित॒ताओं को जहाँ तक हो सके कम करना आदिए 
ताकि कृपक उनके उपयोग को अधिक मात्रा मे स्वीकार कर सकें तथा अधिक उत्पादन प्राप्त 
किया जा सके । निविष्टियो की कीमतें मी स्थिर को जानी चाहिएँ । निविष्टियो को खरी- 
दने के लिए उन्हें उधार दिया जाए जिसे वे जिन्स मे या उपज कोमत से सबद्ध नकद राशि 


द्वारा लौटा सके । वितरस्प-माध्यमो की दक्षता तथा प्रतियोगिता भी निविष्टियों की फीमत 
को प्रभावित करती है । 


$. अनुलेख इस परिष्छेद के बिखने के कुछ देर बाद ही सरकार ने १६७४-७४ के लिए गेहूँ को 


समाहरण कोमत १०४ «७ प्रति क्िवटल हिर्घारित को है यह बाठ हमारे उप्ररोष्ठ विश्लेषण ठथा 
आशका को पुष्टि करदी है। 


२४० भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था 


१०.११ भारत में सरकारी खाद्य-नीति : उहं श्य एवं साधन 


कीमत-नीति का सरकारी खाद्य नीति से सीघा सम्बन्ध है। इसलिए प्रध्याय का नमाप्त 
करने से पूर्व उसके स्वरूप पर मी प्रकाश पड़ना आवश्यक है। चौथी योजना भे खाद्य-नीति 
के मुख्य उद्दे श्य हैं -- ५ 

(१) उपभोक्ता कोमतो को स्थिर करना, विशेषकर निम्न झाय वगे के लोगों के हितो 
की रक्षा करना ; 

(२) उत्पादको को उचित कीमतों की प्राप्ति तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त 
प्रोत्साहुत सुनिश्चित कराना; 

(३) उल्लिखित दोनो उद्दे श्यो को प्राप्त करने के लिए खाद्यान्नो के पर्याप्त सुरक्षित , 
भडारो (बफर स्टाक) का निर्माण करना। 

ऊपर निदिष्ट उद् श्यो की पूर्ति हेतु उपलब्ध खाद्य-साधघनो, कीमत-उपनतियों आदि पर 

निर्भर रहते हुए खाद्य-समरण का दक्ष प्रबन्ध करना तथा लचीली नीति अपनाना आवश्यक 
है | ग्रावश्यक उपाय निम्न दिए गए हैं '-- 

(कर) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखना; 

(ख) सुरक्षित मडार तथा सार्वजनिक वितररण-प्रणाली की ग्रावश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए अनाज के विक्रय प्रधिशेष के काफी बड़े भाग को सरकारी खरीद 
द्वारा बसूल करता; 

(ग) वसूली लक्ष्यो को पूरा करने के लिए या अभाव की स्थिति मे कीमतों मे प्रनुचित 
वृद्धि को रोकने के लिए प्रावश्यकतानुसार खाद्यान्नो के लाने-लेजाने पर प्रतिबन्ध 
लगाना; 

(घ) सट्टं बाजी तथा ज़माखोरी पर रोक लगाने के लिए बेक अ्रप्रिम ऋणों तथा निजी 
व्यापार का नियमन; 

(झ) वायदा व्यापार (फोरवर्ड ट्रेंडिग) पर लगाई गई रोक को जारी रखता। 

फिलहाल, इन सभी उपायो को नीति के तत्त्वों के रूप मे प्रपताया जा रहा है। स्थिति 

के झनुसार इन तत्त्वों द्वारा किए जाने वाले कार्यों मे परिवतंत किया जा सकता है। उर्दू श्यों 
को पूरा करने के लिए इन तत्त्वों का उचित समन्वय तथा सयोजन झावश्यक है । सरकारी 
नीति के अनुसार कि 'उत्पादन में वृद्धि काफ़ी मात्रा में सुरक्षित भंडार का निर्माण, शझांत- 
रिक वसूली (खरोद) तथा विस्तृत सावंजनिक वितरण-प्रणालोी के दक्ष संचालन द्वारा ही 
खाद्यान्न कोमतों की स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सकता है। खाद्यान्न तथा ब्यापक 
उपभोग के भ्रन्य पदार्थों के सहकारी वितरण को भी बढाबा देते की ग्रावश्यकता है। 
कोमतो की कु जी अस्फीतिकारी ससाधनो के जुटाव (मोबिलाइजेशन ऑफ नॉन इनफ्लेशनरी 
रिसोर्सेज) तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए सत्तत प्रयास्रों में निहित है ।” 


१०.१२ साराश : उचित कुपि-नीति की सकल्पना 


“कृषि-कीमत-नीति कंसी हो” यह एक विवाद का विषय है | कृषि-कोमत-नीति मुक्त 
व्यापार से लेकर मुक्त व्यापार की पूर्स समाप्ति तक कोई मो रूप ले सकती है । किसी मी देश 
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में नीति उपाय दीर्घकालिक कृषि-कीमत-नीति की आवश्यकताप्रों के सदर्भ मे सुविचारित ढग 
से लागू किए जाते चाहिएँ | इस सबंध में खाद्य-नीति-समिति ने अपने प्रतिबेदन मे १९४७ में 
कहा था ' समस्या का वास्तविक समाधान आयात या समाहरण तथा वितरण पर नियंत्रण 
में नहीं है बल्कि घरेलु उत्पादन में वृद्धि करके हो देश की खाद्य-समस्या को हल किया जा 
सकता है ।' खाद्य-उत्पादन मे असफलता के कारण ही इस शताब्दी के छूटे दशक मे वितरण 
पर नियत्रण करने की स्‍झ्रावश्यकता अनुभव हुई जिसके कारण वाद में मुक्त व्यापार का पूर्णतः 
भ्रत हो गया । 
हमने यह देखा है कि विक्रय प्रधिशेष की झ्राशिक या पूर्ण अ्रनिवायं वसूली की नीति 
श्रसफल रही है क्योकि निर्धारित कीमतें वाजारी शक्तियो की उपेक्षा करती रही हैं । बडे- 
बडे नगरों में कानूनी राशनिंग के कारण सरकार का कार्य बढ़ गया तथा वितरण के लिए 
इसे ग्रायातित अनाज पर निर्मर रहना पडा । व्यापक रूप में चोर वाजारी के कारण स्थिति 
और भी बिगडती गई और सरकार की खाद्य-नीति विवाद का केन्द्र बन गई | यह आवश्यक 
है कि वर्तेमात वितरणख-व्यवस्था को सुघारा जाए या पूर्णतः: बदल दिया जाए । हमारी ब्त- 
मान ख़ाद्य-नीति बाजार-पूर्तियों को जुटाने तथा परिणामस्वरूप देशीय अनाज बाजार को 
स्थिरता देने भे अ्रसफल रही है । 
यहाँ यह ध्यान रहे कि खाद्यान्न-सबधी सरकारी नीतियो जंसे मडलन, वितरण, समा- 
हरण (वसूली) उच्चतम कीमतों का नियतन आदि का मुख्य उद्ं श्य इनकी कीमतों को नीचे 
रखना रहा है जबकि दालो, तिलहन तथा अन्य नकदी जिन्सो की कीमतो के बारे कोई नीति 
नहीं अपनाई गई है | परिणामस्वरूप जहाँ इन वस्तुओं की कीमतें मुक्त बाजार-शक्तियों के 
कारण बढंती-घटती रही हैं, खाद्यान्नो की कीमतें नियत्रित रही हैं । ऐसी स्थिति मे यदि 
वारिएज्यिक फसलो की कोमतो को खाद्यान्नो की कीमतों को अपेक्षा बढने दिया जाए तो खाद्य 
फसलो मे उपयोग को जाने वाली निविष्टियों का उपयोग भ्रखाद्य फसलो के उत्पादन के लिए 
होने लगेगा। इससे खाद्यान्नों की कीमतों के बारे मे अनिश्चितता भी बढेगी । भ्रत यह 
जरूरी है कि कूपि-कीमत-नीति के घ्येयो को निश्चित किया जाए | खाद्य-कीमतों के नियंत्रण 
तथा घारिज्यिक फसलो के लिए मुक्त बाजार का परिणाम यह होगा कि अखाद्य फसलों के 
उत्पादन में खाद्य फसलों की कीमत पर वृद्धि होगी तथा खाद्यान्नो में प्लात्मनिर्मरता का लक्ष्य 
पूरा नहीं हो सकेगा । यदि लक्ष्य खाद्यान्नों में प्रात्मनिर्भरता प्राप्त करना है तो खाद्यात्नों 
तथा प्रस्प कृषि फसलो को फोमतों मे समता लानो पड़ेगी | इससे ससाधनो का खाद्य 
फसलों में अ्रधिक भ्राकटन होगा । मुक्त बाजार में अवाज की माँग में वृद्धि ऊची कीमतों के 
प्रभाव से नियत्रित हो जाएगी । 
जैसाकि हम ऊपर बता चुके हैं कि खाद्यान्नो को कोमत में दृद्धि या प्राथिक शब्दों में 
“व्यापार-स्थिति का कृपि-क्षेत्रक के पक्ष' में होना हो काफों नहीं है। प्रो० राजकृष्ण ने 
“व्यापार-स्थिति को कृषि' के पक्ष में करने की नीति को “'ऋणात्मक नीति का नाम दिया है । 
( सुन्दर विवरण व समीक्षा के लिए साउथवर्थ जानस्टन द्वारा संपादित पुस्तक एग्रीकल्चरल 
डेवलपमेंट एन्‍्ड इकोनोमिक ग्रोथ, काने ल विश्वविद्यालय, न्यूयार्क, १६६८ में राजकृष्ण का 
कृषि-कीमत-नीति तथा झ्ाथिक विकास नामक लेख देखे ) । हम इस नीति के गुण-दोषो की 


र्४र भारतीय हृपि-अर्थ॑व्यवस्था 


व्याख्या कर चुके हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि देशीय व्यापार की स्थिति यद्यपि कृषि- 
ऋराति लाने मे सफल न हो परन्तु वह तकनीकी परिवर्तंतों हारा लाए जाने वाले सवृद्धि-दर 
को तेज या कम कर सकती है । वितररा-प्रक्रियाएँ इध सबध मे सहत्त्वपूरों हैं । 


कृषि-कीमत-नीति को अनेक काये करने होते हैं जेसेकि कृषि तथा कृपीतरु-क्षेत्रो के बीच 
ससाधनो का प्रावटन, कृषि क्षेत्र के अन्दर ससाधन-आ्रावटन, बचत तेथा निवेश दरों को 
बढ़ाना तथा क्षेत्रो, क्षेत्रकों तथा वर्गों भे झ्ाय का वितरण आदि । 

उन उपायो का जो कृधि कीमतो को ऊँचा करने के लिए किए जाते हैं, परिणाम यह्‌ 
होता है कि ससाधन कृपि क्षेत्र में उपयोग होने लगते हैं और अन्य क्षेत्रकों की सवृद्धि मंद हो 
जाती है। ऐसी नीति से जहाँ कृषि को लाभ होता है वहाँ अन्य क्षेत्रो को हानि होती है । 
सामान्यतः हृपि-कीमतों में वृद्धि कीमत-नोति को भ्रसफलता को प्रतीक है । 

अल्पविकसित देशों मे बढती हुईं जनसंख्या, निम्न औद्योगिक विकास, मद गति से बढती 
हुई प्रति ब्यक्ति श्राय तथा तकनीकी रूप में गतिहीन कृषि के परिप्रेक्ष्य मे कृषि-कीमतो का 
बढ़ना स्वाभाविक ही है जबतक ऊ़ि कृषि-पदार्थों की माँग को कृत्रिम रूप में कम न किया 
जाएं या जबतक कृपि पदार्थों का झ्रायात न बढाया जाए। 

यदि माँग को नियत्रित कीमतों या राशतिम द्वारा कम क्रिया जाता है तो ऋय-शक्ति का 
उन पण्पों में श्रतरण हो जाएया जो दुलेम विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं या उन 
पदार्थों में जो उपभोक्ता-माल-उत्पादन मे ससाधनों का झतरण्प करते है। दोनो स्थितियों मे 
पूजीगत माल में कमी होगी । यदि आयात किया जाता है तो विदेशी मुद्रा का व्यय करना 
पड़े गा और आयातित पूर्जीगत माल के अ्माव के कारण विकास घीमा पड जाएगा । 

यदि कृषपि-कीमतों की मॉय को, कम करके या आयात्त को बढ़ाकर, कम नही किया 
जाता तो ससाधन अर्थव्यवस्था के कृपीतर क्षेत्रक से कृपि-क्षेत्रक की झोर चले जाएँगे । कृषि 
में तकनीकी गतिहीनता की स्थिति में इन ससाधनो के घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होगे जिससे 
कृषि क्षेत्र मे उत्पादन लागतें बढ जाएँगी ॥ फलस्वरूप बढ़ती हुई नकद मजदूरी तथा कृषि 
आ्राधारित कच्चे माल की ल्ागतें औद्योगिक क्षेत्रक मे सवृद्धि-दर को मंद कर देती है । ग्रतः 
आवश्यकता इस बात की है कि कृपि-क्षेत्रक मे तेज ग्रति से प्रौद्योगिकीय प्रगति हो । इस 
संकल्पता का विश्लेपण अध्याय १२ में रेनिस-फे के मॉडल मे भी क्या गया है । 

श्रादर्श कृषि कोमत-नीति वह है जो उत्पादन व बाज़ार प्रधान हो तथा बिवृत बाज़ार 
क्रियाप्रों व संरक्षित भडारों पर निर्मित हो | इस नीति के कारण ग्रच्छो फसल के समय 
कृषि-कीमते नहीं गिरेंगी क्योकि सरकार फालतू झनाज समथित कीमतों पर स्वय खरीद 
लेगी जिसका उपयोग झभाव के समय में औद्योगिक श्वम और निर्धत वर्गों को उचित मूल्य 
पर देने के लिए किया जा सकता है । इस प्रकार की नीति निश्चितता प्रदान करेगी । ग्रायात 
पर बहुत अधिक निर्मेर रहना मी उचित नही है क्योकि ठीक समय प्र आयातित ब्रनाज का 
प्राप्त न होना अ्रनिश्चितता उत्पन्न करता है। ऐसी उच्चतम तथा निम्नतम कीमतों का 
नियतन जो बाजारी शक्तियों की उपेक्षा करे, कूपको व व्यापारियों द्वारा अनाज की जमा+ 
खोरी करने को बढ़ावा देता है झौर भ्रस्थिरता और झ्राशका उत्पन्न करता हैं जबकि सरकारी 


कृषि-क्रीमतें तथा कीमत-नीति रडे३ 


नीति का मुझ्य उद्दे श्य स्थिरता प्रदान करना होता है । 
किस्ली भी नीति की सफ़लता के लिए दक्ष प्रशासन का होता झावश्यक है। सरकारी 
नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमे उत्सादक व उपमोक्ता दोनो के हितों को रक्षा हो। सक्षेप 


में नीति ऐनी होती चाहिए जो कृषि में तेजी से तकनीकी परिवर्तन लाकर उत्पादन मे वृद्धि 
ला सके । 


अध्याय ११९ 


फार्म-परिमाप तथा भूमि-सुधार 


११.१ परिचय : 


झ्ाघुतिक रीतियो तथा नवक्रियाप्रों का पूर्ण लाभ तमी उठाया जा सकता है जब 
कृपक का अपनी उत्पादन-निविष्टियो तथा ससाधनो पर पर्याप्त नियन्त्र्य हो । कूपक के लिए 
भूमि उत्पादन का श्रनिवायं उपादान है, झ्रत:ः सबसे महत््वपुर्णो निविबष्टि हैं। यह कृषक का 
अपनी भूमि पर पंतृक अधिकार तथा नियत्रण ही है जो उसे अधिक उत्पादन करने के लिए 
प्रेरित करता है और परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करता है। भूमि उसे आथिक तथा सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्रदान करती है जो उसको उत्पादन-निविष्टियो व श्राकार तथा झपने उपज के विपणन 
ब॑ उपभोग पर बेहतर [[नियत्रण रखने में सहायक होती है। यही कारण है कि 'बुदकाश्त 
प्रणाली” (प्रोनर कल्टीवेशन प्िस्टम) को सबसे भ्रधिक पसन्द किया जाता है | उत्पादन तथा 
उपभोग-स्वरूपों पर सुहृढ नियत्रर के कारण ससाधनो का अच्छी प्रकार से झावटन होता है 
ओर, परिणामस्वरूप उत्पादन:दक्षता भे वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त फार्म को दक्षता कूपक 
द्वारा जोते जाने वाले फार्स के परिभाप (क्षेत्रफल) पर भी निर्भर है। संक्षेप में हम कह सकते 
हैं कि कृषि-उत्पादिता कृषि के पैमाने तथा कृपक के अपने खेत पर अधिकार तथा नियंत्रण 
के स्वरूप द्वारा प्रभावित होती है । 

(क) जोत का परिमाप--सरल प्रश्न यह है कि जोत का परिमाष (क्षेत्रफल) कितना 
हो जिससे कूपि की अधिकतम दक्षता सुनिश्चित की जा सके ओर जिससे कूपषक तथा उसके 
परिवार को उचित जीवन-स्तर प्राप्त हो सके ? इस प्रकार के परिमाप का निर्धारण अनेक 
कारकों जंसे भूमि की उ्ेरता, कर्पषण की तीव्रता, बोई गई फसल, कृषि-रीति व उसका 
संगठन, लागतो, प्रतिफलों तथा निर्वाह लागतो आदि पर निमंर है। उत्पादन-दक्षता, प्राय- 
सुरक्षा तथा आरयिक (स्थिरता एक दूसरे से ननिकटतः सम्बद्ध हैं और ऑन्‍्तम दो लक्ष्यों की पूदि 
प्रथम लक्ष्य को प्राप्त किये विना नहीं हो सकती । एक दक्ष फार्म के परिमाप के निर्धारण 
तथा उस फार्म पर कूपक को अधिकार तथा नियत्रण देने के लिए भूमि का पुनवितरणा करना 
पड़ेगा । भूमि का पुनवितरण सामाजिक न्याय तथा क्षमता प्रदान करने के लिए जरूरी तथा 
वाछनीय है | निम्न झ्राय वाले देशो मे ठोस भूमि नीतियाँ तथा व्यवस्था सम्बन्धी परिवतेन 
(प्रोरगनाइज़े शन चेन्जेज़) छूपि-उत्पादिता मे काफी वृद्धि लाने मे सहायक हो सकते हैं । हम 
इस प्रसंग का भारत के सदम में अध्ययन करेंगे । 


११.२ कूपि का पैमाना तथा प्रतिफल 
पिछले पन्द्रह वर्षों मे देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रो मे कृपि-प्रबन्ध के अर्थेतन्‍्त्र का प्रध्ययन 


फार्म-परिमाप तथा भूमि-सुधार २४५ 


करने हेतु तथा लाभकारी उपादान-उत्पाद सम्बन्धो को ज्ञात करने के लिए और निविष्टियो 
तथा उत्पत्ति के वीच सम्बन्ध व्युल्पन्न करने के लिए अनेक अन्वेषण किए गए हैं। ये अध्ययन 
भारत में कृपि-्रथेव्यवस्था को सरचता तथा कार्यविधि के बारे में मूल तथ्यों पर प्रकाश 
डालते है। साथ ही ये अन्वेषस अ्रति एकड उत्पादन-ल/ग्रत तथा श्रति इकाई उत्पादब लागत 
के आँकड़े सप्लाई करते हैं और इस प्रकार फार्म के परिमाष तथा फार्म-दक्षता के बीच सबधो 
को प्रस्तुत करते हैं । जोत का परिमाप (क्षेत्रफल) समवत, कृपि-प्रतिफलो को प्रमावित करने 
बाला सबसे महत्त्वपुर्ं उपादान है। फार्म-परिमाप को क्षेवफल या उपज की मात्रा मे व्यक्त 
किया जा सकता है। फामे-दक्षता के निम्न माप हो सकते हैं :-- 

(१) प्रति एकड़ (या प्रति हैक्द र)--उत्पादन या उपज प्रति इकाई क्षेत्रफल (अर्थात्‌ 
उत्पादिता द्वारा) । 

(२) प्रति एकड़ कृषि व्यवसाय झ्राय--कृपि-ब्यवसाय-आय कुल उपज मे से नकद व 
जिन्‍्स व्यय घटाने पर प्राप्त होती है । 

(३) प्रति एकड़ नेट लाभ (अर्थात्‌ लाभकारिता द्वारा)--तेट लाम कुल उपज मे से 
कुंल निविष्टियो (प्र्थात्‌ नकद व जिन्स व्यय तथा आरोपित लागत) घटाने पर 
प्राप्त होता है ! 

(४) लागत प्रति इकाई उत्पादन-- (अ्रथवा नकद लागत प्रति इकाई उत्पादन) । 

(५) भ्रति एकड़ परिवार-अम-आय--परिवार-श्रम-आय कुल उपज में से नकद व जिन्‍्स 
व्यय, बधी पूंजी पर ब्याज तथा निजी भूमि के लगान मूल्य को घटाने से निकाबी 
जाती है । 

ज्ञातव्य है कि उत्पादन के उपादान के रूप मे भूमि पूर्णातः विभाज्य है । इसी प्रकार से श्रम, 

जल, उवंरक, बीज तथा कीटनाशो पदार्थ थ्रादि निविष्टियां भी विभाज्य हैं और भूमि के 
क्षेत्रफल के अनुपात व हिसाब से इनकी भिन्न-मिन्न मात्राप्रो का उपयोग किया जा सकता है। 
अ्रतः यह नही कहा जा सकता है कि बडे फार्म छोदे फार्मों की अपेक्षा प्रवश्य ही अधिक दक्ष 
होगे ) यह बात रोचक लगेगी कि कृषि के क्षेत्र में अभिनव भ्रौद्योगिकीय प्रगति बड़े पैमाने की 
कृषि के लिए अरक्षित नही है और परम्परागत कृषि के रूपातरण के लिए झ्रावश्यक निवेश 
का स्वरूप ऐसा नही है जिसके लिए बड़े फार्मों की स्थापना की ही झ्रावश्यकता हो | फार्मों 
का परिमाप या क्षेत्रफल कृपि-हूपातरण के फलस्वरूप बंदल सकता है झौर सक्रियाओ के 
पँमाने के संदर्म में छोटे फार्म तकनीकों रूप में अधिक दक्ष बन सकते हैं । झ्रत.' फार्स के प॑माने 
तथा इनके प्रतिफल' हमारे श्रप्ययन के बुनियादी विषय हैं जित पर विचार करना 
जरूरो है । 

यदि कृषि क्षेत्रक मे फार्म के पँमाने के सदर्म मे वद्ध मान प्रतिफल प्राप्त होते हो तो फार्म- 

दक्षता की ह्ठि से बडे कार्म छोटे फा्मों की अपेक्षा अधिक वाछ्वीय है । दूसरी श्चोर यदि 
पैमाने के सदर्म में समानुपातिक या स्थिर प्रतिफल प्राप्त हो तो छोटे फार्म प्रपेक्षाकृत बड़े 
फार्मो की तुलना में अधिक दक्ष सिद्ध होगे । निम्न-आय वाले देशो मे प्रतिफल सामान्यतः: 
फा्मे के पैमाने के समामुपाती या स्थिर होते हैं मोर ग्रधिकतम उत्पादन-दक्षता की शर्त तमो 
पूरी की जा सकती है यदि भूमि को लघुतम सभव इकाइयो (स्मालेस्ट फीसंदिल यूनिट्स) 
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में सगठित किया जाए । जहाँ तक भारतीय कृषि का सम्बन्ध है यह निश्चित रूप मे नही कहा 
जा सकता कि यहाँ पैमाने के सदर्भ में वद्ध मान, प्रतिफल प्राप्त हो रहा है या हासमान 
अथवा स्थिर ? हमारे तर्क पिछले पन्दह वर्षो में किये गये कुछ एक फार्मे-प्रबन्ध-अध्ययनों के 
परिणामों तथा निष्कर्षों पर ही आधारित हैं, यद्यपि इनका साख्यिकीय आधार सबल 


नही है । 


११३ फार्म-परिमाय तथा फार्म-दक्षता मे सम्बन्ध 
फार्म-प्रबन्ध-अध्ययनों के परिणाम सक्षेप मे इस प्रकार सकलित किए जा सकते हैं :-- 


(१) 


(२) 


(३) 


अधिकाश हालतो मे, फार्म के क्षेत्रफल तथा उत्पादिता मे व्युत्कम सम्बन्ध होता 
है । प्र्धाव्‌ जोत के क्षेत्रफल के साथ प्रति एकड उपज कम होती जाती है। जँसे 
जैसे फार्म के क्षेत्रफल मे विस्तार होता है प्रति एकड पूरे उत्पादन में गिरावट 
आती है | छोटे फार्मो पर प्रति एकड़ उच्च उत्पादन उनमे कृषि की सघनता तथा 
तोब्रता का परिणाम है। कृषि की सघनता तथा तीत्रता, प्रति एकड उच्च श्रम- 
निविष्डि तथा एक ही जोत पर बहुफसली या रिले खेती से प्रकट होती है । इसका 
अर्थ यह हुआ कि फार्स-परिमाप तथा कुल उत्पादन-लागत (जिसमे परिवार श्रम 
का आरोपित मूल्य तथा निजी भूमि का लगान मूल्य सम्मिलित है) के बीच प्रति- 
लोमी सम्बन्ध है । अन्य शब्दों में छोटे फार्मों मे प्रति एकड़ ( या प्रति हैक्दर ) 
समग्र फसल क्षेत्र बड़े फार्मों की तुलना मे अधिक होता है, (क्योंकि छोटे फार्मों 
में एक ही जोत पर एक से अधिक फसलें उपजाई जाती हैं) । इसका परिणाम 
यह है कि छोटे फार्मो में उत्पादन दरे ऊंची होती हैं। छोटे फार्मों द्वारा बडे 
परिमाप-व्यवसाय के लाम प्राप्त करने के लिए यह सबसे भ्रधिक सरल तथा 
प्रमादी विधि है। 

अधिकाश रूप से, फार्म परिमाप तथा प्रति एकड (या प्रति हैक्टर) कृषि-व्यवसताय- 
आय (फार्म विजनेस इनकम) के वीच ब्युस्क्रम सम्बन्ध है प्र्थाव्‌ फार्म के परि- 
माप के साथ प्रति एकड़ कृपि-व्यवसाय-ग्राय [ (समग्र उत्पादत-नकद-जिन्स 
व्यय) । फार्म का क्षेत्रफल] कम होती जाती है। सक्षेप में जेसे-जेसे फार्मोंके क्षेत्र- 
फल मे विस्तार होता है, प्रति एकड़ कृपि-व्यवस्राय-प्राय मे कमी होती है | कृषि- 
व्यवसाय-ग्राय की सकलल्‍पना की अध्याय २ मे व्याब्या विस्तार से की जा 
चुकी है । 

प्रति एकड (या प्रति हैक्टर) लाम तथा फार्म के परिमाप में घनात्मक या प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध होता है। ज॑से-जैसे फार्म के क्षेत्रफल मे विस्तार होता है, प्रति एकड नेट 
लाभ [अर्थात्‌ लामकारिता) बढता जाता है। लामकारित श्रम के आरोपित 
मूल्य समेत लागतों पर कुल उत्पादन की बेशी है। फ्रा्मं-परिमाप की आरभिक 
श्रेशियो में प्रति एकड़ झोसत लागत प्रति एकड उत्पादन-मूल्य से भ्रघिक होती 
है जिसके कारण इन दशाओ में हानि होती है । छोटे फार्मों की दशा मे प्रति एकड़ 
निम्न नेट लाम (झयवा हानि) ऊंची भऔसत लागतो का परिस्यम है क्योकि कृषि 
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में काम कर रहे परिवार-श्रम का आरोपित भरृल्य चालू मजदूरी दरो पर गिना 
जाता है तथा निजी भूमि की लगान-कीमत मनमानी रूप मे आरोपित की जाती 
है । क्योकि अधिकाश जोतें छोटी इकाइयो में सचालित की जाती हैं इसलिए 
यह कहना उचित ही होगा कि अधिकाश भारतीय कृषि अलाभकारी दिखाई 
देती है । फार्म-प्रबन्ध-प्रध्ययनों में काफी दशाओं मे लाभ के ऋशात्मक प्रॉकड़ो 
अर्थात्‌ हानि की यही ब्याख्या दी जा सकती है । 
उपरोक्त विश्लेपणा से पता चलता है कि जहाँ तक भूमि की उत्पादन-क्षमता या किसान- 
परिवार की न्यूनतम झ्राय का सम्बन्ध है बडे पंमाने पर खेती जरूरी नही है । किसी हृद तक 
यह उत्पादन-दक्षता एवं झ्राय-सुरक्षा दोनो पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। न्याय की हृष्दि 
से भी यह वानीय नहीं । दूसरी ओर बहुत अधिक छोटी जोतें मी बिल्कुल श्रलाभकर तथा 
प्रनाथिक होगी, और यह भी वाछनीय नहीं है । सक्षेप में हम कह सकते हैं कि जोत का 
परिमाप इतना झनाथिक नहीं होना चाहिए कि उत्पादन-निवेशो का पर्याप्त लाभ प्राप्त भी 
न हो, और न ही यह फार्म-श्रम की उपलब्बता के सदर्भ मे बहुत बडा होना चाहिए | यही 
कारण है कि कृपि क्षेत्रक की भावी सगठतात्मक सरबना के केन्द्रक के रूप में ऐमी 'प्राथिक 
हृष्टि से! सक्षम छोटी कृषि जोतों की प्िफारिश की जाती है जिन्हे दक्ष कृषि-इकाइयो मे 
ढाला जा सके । हम बाद मे इस विपय पर पुनः विचार करेंगे । 
हम परिभाप (क्षेत्रफल) के अनुसार जोतो के स्वामित्त्व के वितरण के सम्बन्ध में पहले 
ही बता चुके है। हम यह बता चुके हैं कि देश में श्रविकाश सख्या बहुत ही छोटी जोतों की 
है। इन जोतो का झ्रागे अत्यधिक विखडन हो चुका है। ७२ प्रतिशत भू-स्वामियों में से 
प्रत्येक के पास २.०२ हैक्टर से भी कम भूमि है जो आये एक से छ. दुकडो से बटी हुई है । 
ये कूपक कुल क्षेत्र के केवल २० प्रतिशत के स्वामी हैं । दूसरी झ्लोर केवल ३ प्रतिशत जोतदार 
र८ प्रतिशत भू-क्षेत्र के स्वामी है भौर उनमे से श्रत्येक के पास १०.१४ हैक्‍्टर से भी प्रधिक 
भूमि है। लगभग २० प्रतिशत परिवारो मे से प्रत्येक ०.४ हैक्टर (१ एकड़) से भी कम 
भूमि का स्वामी है जबकि कुल कृषि कामगारो मे से २४ प्रतिशत भूमिहीन श्रमिक हैं। इस 
असंतुलन को दूर करने के लिए उपाय करने होगे । इनमे कृपि-जनसख्या के विभिन्न वर्गों मे 
भूमि का पुनवितरण मी सम्मिलित है । 
इसके झ्तिरिक्त लगभग ७० प्रतिशत श्रमजीवी शक्ति कृषि में लगी हुई हैं और प्रपने 
निर्वाह के लिए भूमि पर निर्मर है । कूपीय कामगारो मे व्यापक वेकारी तथा ग्रल्प रोडयार 
भूमि पर जनसब्या के अत्यधिक दवाव को दर्शाते है श्रौर उनकी गरीबी का मूल कारण हैं । 


११.४ जोतों के प्रकार 


अतः: भूमि एक ग्रल्प पूत्ति वाला साथन है और इसका क्षेत्र आसानी से नहीं बढाया जा 
सकता । इसके अतिरिक्त यह असम वितरित (ग्रनइविनली डिस्ट्रिब्यूटेड) है । दुसरी ओर 
हमारे देश में श्रमिको की काफो फालतू सख्या है और इनमे से अधिकाश को कृषि में हो 
ज़पाता पड़ेगा | समानता तथा साम्राजिक न्याय इस वात की माँग करता दै कि भूमि का 
राशन किया जाए। इसका प्र यह हुआ कि समाज के सुसमृद्ध वर्गों (श्र्थात्‌ बड़े कूपको) 
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को एक निश्चित सीमा (अधिकतम निर्धारित सोमा) से अधिक अपनी भूमि के भाग का 
परित्याग कर देना चाहिए ताकि इस प्रकार प्राप्त फालतू भूमि को समाज के कमज़ोर वर्गों 
में बाँटा जाए । इससे भूमि के स्वामित्त्द से अ्समानताशों की कम करने में काफी सहायवा 
मिलेगी । परन्तु इससे पूर्व की हम ऐसी सीमा के जो कि एक व्यक्ति या परिवार जुताई के 
लिए रख सके, निर्धारण की कसौटियो का विवेचन करें श्नौर इसके फलस्वरूप विभिन्न वर्गों 
में भूमि के पुनवितरण के पक्ष-विपक्ष में अपने तर्क दे, विभिन्न प्रकार की जोतों की परि- 
मापाझ्रों तथा सकल्पताओो का ज्ञान उचित होगा ! 

(क) पारियारिक जोत--पारिवारिक जोत, जो कि न्यूनतम सभव इकाई मानी जाती 
है, भूमि का वह सचालन क्षेत्र है जिससे एक विशेष झौसत आ्राय प्राप्त हो 
सके । पारिवारिक जोत बह क्षेत्र है जो स्थानीय परिस्थितियों तथा चालू उक- 
नीकी दश्शाओ्रों के अन्तर्गत बलो की एक जोडी का प्रयोग कर रहे एक झौसत 
साईज के परिवार के लिए (पभथोंव्‌ पति, पत्नो व तोन अवयस्क बच्चों के लिए) 
कार्य इकाई या हल इकाई के तुल्य हो । १६५५ में पारिवारिक जोत की परि- 
मापा करते हुए यह बताया गया कि यह भूमि का वह टुकड़ा है जो परिवार के 
लिए उस समय को कीमतो पर १२०० रु० की नेट वापिक कृषि झाय प्रदान 
कर सके । परिवार-सदस्य-सख्या के आधार पर इसमे छट दी जा सकती है । 
ते मात कीमतों पर इससे २७०० रु० से ३००० रु० की मेट बापिक प्राय प्राप्त 
होनी चाहिए । सक्षेप मे पारिवारिक जोत भूमि का वह क्षेत्र है जो एक सामान्य 
परिवार को पूर्ांतया काम पर लगाए रखे या उचित नेट आय (२७०० रु.या 
अधिक) श्रदान कर सके या बैलों कौ एक जोडी को जो सबसे व्यापक कर्पणण 
इकाई है पूरी तरह काम पर लगाए रख सके । ४ से ६ हैक्टर की सिंचित जोतें 
बेलो की जोडी, परिवार रोज़गार तथा निम्नतम आय के उसूलों की जाँचो 
पर पूरा उतरती हैं। 

(ख) प्राथिक जोतें--निम्त आय वाले देशो में फार्म अत्यधिक छोटे, बिखरे हुए तथा 
अनाधिक हैं और इन देशो मे यह धारणा (प्रर्थात आर्थिक जोत) व्यापक रूप में 
प्रचलित है । यह वह क्षेत्र है जो प्रंशास्तवियो को हष्टि मे क्रपषि की एक ऐसी 
मॉडल इकाई है जिसका एक झौसत परिवार या एक व्यक्ति द्वारा सघालन होता 
चाहिए | आर्थिक जोत भूमि का वह दुकड़ा है जो भ्रौसत साईज़ के परिवार 

(पति, पत्नो]तथा तोन श्रवपस्क बच्चों) को उचित जोवन स्तर तथा पूर्ण रोज़गार 
प्रदान कर सके तथा क्षेत्र में कृषि-प्रथंव्यदस्था के उपादानों के भ्नुरूप हो। एक 
आधिक जोत कृषक को उसके और उसके परिवार के निर्वाह तेथा अपने सब खर्चे 
निकाल कर सुख से रहने के लिए पर्याप्त आय (ग्रयवा उत्पादन) धाष्त कराएगी। 
वास्तव मे,प्राथिक जोत अर्थ॑ंशास्त्रियो की मावनात्मक सकल्पना (इकोनोमिस्ट एब्स 
ट्रेक्शन) है और इसका परिमाप भूमि की उदंरता, जुताई को तीब्रता, फसल के 
स्वरूप, निर्वाह-व्यय, उत्पादन-लागतों तथा कोमतो द्वारा प्रभावित होता है । 
आधिक जोत का भनाथिक जोत से भेद करने के लिए कोई पक्का नियम नहीं 
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है। विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक जोतो का क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न होगा और वहाँ की 
श्रवस्थाओ तथा कृपि-जलवायु परिस्थितियों पर तिर्मर है॥ एक आथिक जोत 
अना्थिक वन सकती है यदि परिस्यितियाँ अनुकूल न हो । गुर यह है कि सबसे 
अधिक स्वाभाविक (नैसर्गिक) आथिक इकाई वह है जो पारिवारिक जोत के तिगुनी 
हो । वत्तेमान सदमे मे भूमि की राशनिंग योजना में श्राथिक जोत भूमि का 
अधिकतम राशन है अर्थात्‌ यह भूमि को वह उच्चतम सीमा है जिसे एक औसत 
परिवार को रखने का अधिकार होना चाहिए । 

(ग) आ्राधारभूत जोत--यद्यपि भूमि का कृपि की झ्रथिक इकाइयों में पुनर्गठन एक 
आदझ्े प्रबन्ध होगा परन्तु ऐसा करना न व्यावहारिक है ओर न ही सामाजिक हृष्ठि 
से वाछनीय है | निम्न आय वाले देशों मे अधिकाश जोते बहुत छोटी हैं प्लौर उप- 
रोक्त बातो पर झ्राधारित भूमि के पुनर्गंडन से अवसीभात (सबमाजिनल) छोटे 
किसानो की हालत और भी बिगड़ जाएगी क्योकि इस पुनवितरण के परिणाम 
स्वरूप वे कपि से बाहर फेक दिए जाएँगे । इससे गाँव वालों की मुसीवतें तथा 
दु'ख बढ गे और उनमे प्रशान्ति फैलेगी जिसके भयानक परिस्थाम होगे । 

हमारे देश मे जोत का भ्रौसत क्षेत्रफल २६३ हैक्दर (६.५७ एकड) है। लगभग ४२ 

प्रतिशत जोतदार १.०१ से ४.०५ हैक्टर (२.५० से १० एकड) के बीच की जोत-इकाइयो 
का सचालन करते हैं । इनका संचालन क्षेत्रफल कुल का एक तिहाई है ॥ इनमे से बहुत कम 
जोते ग्राथिक कही जा सकती हैं । कृषि की वर्तमाव तकनीक के अनुसार इनमें से अधिकाश 
अ्रनाथिक हैं । हम सव अवसीमात तथा अनाधिक इकाइयो (सबमार्जीनल एण्ड अन इका- 
नोमिक यूनिट्स) को समाप्त नही कर सकते । परन्तु साथ ही भूमि के उन वहुत छोटे-छोटे 
टुकड़ों पर जो कि ०.२० हैक्टर (०-४६ एकड) से भी कम की इकाइयों मे संचालित किए 
जाते है मानव तथा भौतिक ससाधनों को बरबाद करना भी मूर्खता होगी । 

कहने का अ्रभिप्राय यह है कि झआथिक जोत से छोटी जोतें भी बतंमान सामाजिक परि- 

स्थिति को ध्यान मे रखते हुए कायम रहेगी और उन्हे छेडा नहीं जाएगा चाहे श्राथिक हृष्दि 
से यह उचित न भी हो । फिर मी हमे ऐसी श्राधारभूत जोत के क्षेत्रफल का निर्धारण करना 
ही होगा जिससे कम की किसी भी जोत को कायम नही रखा जाएगा । यह ग्राधारभूत जोत 
भूमि के न्यूनतम राशन अर्थात्‌ जोत की निम्नतम सीमा का निरूपण करेगी । आ्राधारमुत 
जोतों से बड़ी प्रनाथिक जोतो को सहकारिताप्रों में संगठित किया जाना चाहिए। ग्राधार- 
भूत जोतो से छोटो जोतो द्वारा सचालित क्षेत्रफल का सामूहिकीकरण किया जा सकता है 
या इसको फालतू भूमि समका जा सकता है क्योकि इन जोतदारो की हालत किसी भी दशा 
मे भूमिहीन कृपको से अच्छी नही है । गुर यह है कि आधारभूत जोत एक पारिवारिक जोत 
की एक तिहाई होती चाहिए 

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मारत मे फार्म-जोतो का भूमि 

की उच्चतम-निर्धारित तथा निम्नतम-निर्धारित सोमाओं को योजना द्वारा पुनर्गंडन करना 
पड़ेगा । तिम्त अनुच्छेदों मे हम उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करने हेतु उच्चतम सीमा के निर्धा- 
रण के लिए कसौटियो को व्याव्या करेंगे । 


२५० भारतीय कृषि-अर्थ व्यवस्था 


११.५ उच्चतम स्तर के निर्धारस्ण हेतु कसोटियाँ 


भूमि पर जनतसख्या का अत्यधिक दबाव इस वात की माँग करता है कि भू-तल का 
बविन्यास (ले ग्राउट) तथा उपयोग सुनियोजित तथा विवेकपूर्ण ढग से होना चाहिए ॥ यह 
बहुत ग्रावश्यक है कि भूमि के स्वामित्व में अ्रममानताओ्रो को बहुत कम कर दिया जाएू। 
किसी भी व्यक्ति को भूमि की असीमित मात्रा के रखने तथा इसके फलस्वरूप उन लोगो का 
जो इसकी कृषि पर निर्भर हैं, शोपण करने का देवोय अधिकार नही है| अतः सार्वजनिक 
हित तथा सामाजिक न्याय के लिए एक व्यक्ति द्वारा रखी जाने वालो भूमि की मात्रा की 
उच्चतम सीसा नियत करना ज्ञरूरी है । समाज के निम्न तथा उच्च वर्गों में वर्तमान आधथिक 
तथा सामाजिक असमताझो को कम करने के लिए तथा प्रगतिशील स्थिर ग्राम-अर्थव्यवस्था 
का निर्माण करने के लिए भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण अनिवार्य है। भूमि की 
उच्चतम सीमा के निर्धास्स्ख का विपय लगभग तय हो चुका है | परन्तु भूमि का पुनर्गठन 
तभी झ्राथिक कल्याण का साधव बन सकता है जब बह निम्न शर्तों तथा कसौटियों को 
पूरा करे : 

(१) जोत की उच्चतम सीमा इस प्रकार से निर्धारित होनी चाहिए जिससे कूपि- 
उत्पादव मे वृद्धि सुनिश्चित हो सके और जिसमे कृषि-ससाधनों का अधिकतम 
उपयोग हो भ्र्ात्‌ जिससे उत्पादन-दक्षता मे वृद्धि हो । कृषि अथंव्यवस्था के 
पुनर्गठन की कोई भी योजना जिससे उत्पादन-दक्षता पर दुष्प्रभाव पडे सामाजिक 
न्याय के आधार पर भो उचित नहीं ठहराई जा सकती । साथ ही, इससे ग्राम- 
जनसख्या मे जो अपने तिर्वाह के लिए भूमि पर निर्मर है या जिसके पास भूमि 
नही है, प्रच्छन्न वेरोजगारी (डिसग्राइज्ड अनएम्प्लायमेट) को कम करने झौर 
यदि सभव हो सके तो समाप्त करने में सहायता मिलनी चाहिए | प्रायश्यकता 
एक ऐसी कूपि-प्रणाली के विकास करने की है जिसमे प्रति एकड़ प्रधिक उपज 
प्राप्त करने के लिए श्रम-ससाधतो का अधिकतम उपयीग हो सके ॥ ससाघनों के 
आधिक उपयोग के लिए हमे उत्पादिता बढाने के लिए ऐसी रीतियाँ झ्नपनानी 
चाहिए जिनमे बहुल श्रस-ससाधनों का अधिकतम उपयोग हो परन्तु पूंजीगत व्यय 
ब्यूनतम हो ॥ 

(२) ग्रनाथिक जोतें भारतीय कृषि को सबसे ग्रम्मीर समस्या है | जहाँ तक हो सके 
जोतो का पुनर्गठव इस प्रकार से होना चाहिए कि कृपको तथा उनके परिवारों को 
पर्याप्त झ्राय-सुरक्षा प्राप्त कराई जा सके । उच्चतम सीमा इस प्रकार से निर्धारित 
की जानी चाहिए कि जोत से किसान तथा उसके परिवार को उचित जीवन-स्तर से 

आश्वस्त किया जा सके । इससे पर्याप्त आय प्राप्त होनी चाहिए ताकि कुआआँ खोदने 
या पम्प सेट लगाने जँसे भूमि-उन्नति के कार्यों मे निवेश लगाया जा सके । 

(३) फार्म से कृपक को बिक्री के लिए पर्याप्त अ्रधिशेष प्राप्त होना चाहिए ताकि वह 
कृषि मे पर्याप्त निवेश करने के योग्य हो सके । रुक्षेप में फार्म का परिमाप बहु- 
उद्देश्यन्यूति जैसे उत्पादन दक्षता, वेकारी तथा ग्रल्प बेरोजगारी के न्यूनीकरण 
हेतु श्रम के ्रधिक उपयोग, कृपक परिवार के लिए आय-सुरक्षा तथा खाद्यान्न के 
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पर्याप्त विक्रय अधिशेप आदि के सदर में निर्धारित किया जाना चाहिए । इसके 

अतिरिक्त फार्म का परिसाय चाहे कैसे भी निर्धारित हो, आधिक हष्टि से जीबम- 

क्षम (वाइएबिल) होना चाहिए । 

बहू संचालन जोत जिसको उपज का मुल्य उपभुक्त परिवार-श्रम समेत सब निविष्टियोंके 
मूल्य को झपने में समेटे रहे या निविटिष्यों के मूल्य से बढ़ जाए, जीवनक्षम जोत 
(बाइएबिल होल्डिग ) सानों जातो हे । परन्तु इस परिभाषा मे कृषक के परिवार की जीवन- 
निर्वाह सबधी आ्रावश्यकताओ की उपेक्षा को गई है । जीवन-निर्वाह एक प्रकार की बधी लागत 
है। एक फार्म केवल इसलिए जीवन-क्षम नही माना जा सकता क्योकि उसका नेट लाम 
लागत से झ्रधिक है जबकि यह लाम फार्म परिवार का पेट भी न भर सके । निर्वाह व्यय 
लागत का भाग माना जाना चाहिए। हम देख चुके हैं कि कृषि की नवीन ब्यूहरचना के रादर्भ 
मे, सिंचाई की सहायता से, अपेक्षाकृत छोटी जोत भी जीवनक्षम इकाई बन सकती है । अतः 
सिंचाई का स्रोत तथा इसको निरन्तरता ( पेरीनिएलदि बाहरमासी प्रकृति) का उच्चतम 
स्वर के निर्धारण में विशेष महत्त्व है । 
उपलब्ध आँकडो से पता चतता है कि छोटे फार्म तकनीकी रूप भे फार्मो से अधिक दक्ष 

हैं। अभिनव पध्ययनों के श्रनुधार, सिचित क्षेत्र की प्रतिशतता, शबत्य प्रतिशतता ( ऋषिंग 
इन्देंसिटि ) प्रति एकड़ भ्रम-निविष्दि तथा उपज निश्चित रूप से छोटे फार्मो में बड़े 
फार्मों की अपेक्षा अधिक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विशाल फासों का सिद्धात अर्थाव्‌ 
क्रषि भे जितनी उत्पादन-इकाई बडी होगी, उतनी ही वह अ्रधिक दक्ष होगी, भारतोय परिस्यि- 
तियों में लागू नहीं होता तथा जोतो की विम्न उच्चतम सीमा नियत करने में कोई हिच- 
किवाहट नही होनी चाहिए | जोतो की निम्न उच्चतम सीमा नियत करने से उत्पादिता तथा 
सकल उत्पादन में वृद्धि होगी । इसके साथ-साथ ग्राम समाज के कमज़ोर वर्गो में पुनवितरण 
के लिए अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध होगी | उच्चतम सीमा को इतना नीचा अ्रवश्य रखना 
होगा जिससे श्रम के फार्म यन्त्रीकरण द्वारा प्रतिस्थापन को बढावा न मिले । परन्तु यहाँ पर 
उच्चतम सीमा के निर्धारण के विरुद्ध तर्कों का विवेचन भी कर लेना चाहिए। 


११.६ उच्चतम सीमाश्रो के निर्धारण के बिरुद्ध तक 


(१) भ्आालोचको का मत है कि यह एक प्रतिसारी कदम है ) उनका तक॑ है क्रि निम्न 
उच्चसीमाओं का नियतन उत्पादन पर अवश्य ही बुरा प्रभाव डालेगा क्योंकि इससे 
यन्त्रीकृत कृषि जो केवल मात्र अधिक अन्न-प्रदान कर सकती है, को गति मद हो 
जाएंगे । इसके अतिरिक्त बडी जोतो के छोटी इकाइयो मे द्विशाखन के परिणाम- 
स्वरूप अनेक अनाथिक जोतों का जन्म होगा जिससे स्थिति और भी अधिक 
बिगड़ जाएगी । 

(२) उच्चतम सीमा के निर्धारण से बड़ी जोतें टूट जाएँगी श्र इनमें लगे हुए बड़ी 
सख्या में कूपि श्रमिक वेकार हो जाएँगे जिससे उनका दुख व कप्ट और अधिक 
बड़ेया ॥ 

(३) यह समस्या का स्वाप्री समाधान नहीं है ।ये जोतें उत्तराधिकारी नियमों के 


२५२ 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 
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सचालन के अधीन हैं और धीरे-घीरे ये छोटी प्रवाधिक इकाइयों में बट जाएँगी 
जिससे उत्पादन से रुकावट आएगी । 

यह भी तके दिया जाता है कि सीमा-निर्धारण के फलस्वरूप होने वाला उप- 
विभाजन आधिक संवृद्धि की संचयी प्रक्रिया (क्यूमीलेटिव प्रोसेस) में कोई योग 
नही दे सकेगा क्योकि कुल झाय मे वृद्धि होने पर निम्न आय वर्गों द्वारा उपभोग 
भी बढ जाएगा और विक्रय अधिशेष कम हो जाएगा । 

यह भी तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार के पुनर्गठन से श्रवन्धकीय कुशलता व 
योग्यता की गुणवत्ता का कह्वास होगा और यह परिवतेन और भी बिगाड़ करेगा। 
परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए “कि क्षेत्रफल का सीमा नियतन योग्यता या दक्षता 
का सीमा-नियतन नही है । एक बार इस झाघार पर भूमि का पुनवितरण होने 
पर, उन जोतो से होने वाली आय मे वृद्धि पर कोई सीमा नहीं होगी । कोई भी 
बाठ कृषकों को भ्रपनी झाय को दुगुना या तिगुना करने से नही रोकती झऔौर 
बेहतर कृषि ढंग अपना कर ऐसा किया जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त इस प्रकार के पुनवितरणा का सम्ाव्य प्रौद्योगिकीय उन्नति पर 
भी प्रतिकूल प्रमाव पडेगा क्योकि यह श्रौद्योगिकीय नवक्रियायाओं के उपयोग 
तथा यन्त्रीकरण को समावनाझ्रो को कम करता है। 

यह भी कहा जाता है कि मात्र भूमि जोतो पर इस प्रकार की प्रतिदद्ध प्रकृत्ति की 

सीमा लगाता जबकि भूमि तथा सम्पत्ति के स्वामित्व पर ऐसी कोई रोक नहीं 

है, भ्रभ्यायपूर्ण तथा भेद मूलक है । उत्तर मे यह कहा जा सकता है कि भूमि की 

पूर्ति पूर्ण त. लोचहीन है जबक्ति उत्पादन के नगरीय साधन ऐसे नही है। इसलिए 

आरोही करो के अझ्रतिरिक्त ऐसा कोई साघन नही है जिससे नगरीय झ्ाय पर 

पूर्ण भौतिक सीझा लगाता सभव हो सके | हमे ज्ञात है कि कृपीतर-साधनों से 

प्राप्त झ्राय पर कर लगता है, जबकि कुपि-प्राय पर कर नही लगता जो कि 

असमानता का एक स्रोत है । अत: एक विशेष क्षेत्रफल से ऊपर वाली सब जोतो 

पर मारी कर लगाने का ठोस कारण मौजूद है, विशेषकर सघत कृषि को 

सुनिश्चित करने के लिए बडी जोतो पर कर लगाना जरूरी है । श्रत. भूमि सोमा 

निपतन संकल्पनात्मक रूप में कृषि पर सर्म्पात्त-फर के तुल्य है ओर इसे इस 

प्रकार से ही माना जाना चाहिए ।॥ 


अब हम भूमि की उच्चतम सीमा के वास्तविक निर्धारण का विवेचन करेंगे । 
११.७ उच्चतम सीमा तथा सरकारी नीति 


हम यह बवा चुके हैं कि आथिक जोठ भूमि की वह उच्चतम सीमा है जिसे एक प्रौसत 
परिवार (पति, पत्नी तथा तीन अ्रवयस्क बच्चे) को रखने का प्रधिकार होना चाहिए । हम 
यह भी दता चुके हैं कि सामान्यतः यह उच्चतम सोमा पारिवारिक जोत की तिगुनी होती है, 
इन जोतो का परिमांप भूमि कौ कृपि-जलवायु -परिस्थितियों झर्थ्रात्‌ भूमि की उर्वेरता, 
जुताई को तीव्रता, थ्िचाई सुविधाम्रों, निविष्टियो की मात्रा, फसल के स्वरूप आदि पर निर्भेद 
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है और भिन्न-भिन्न परिस्थितियो मे उच्चतम सीमा भी भिन्न-भिन्न होगी । व्यावहारिक स्तर 
पर इस बात का काफी प्रमाण है कि एक कृपक रे या ३ हैक्टर सिचित भूमि से जो वर्ष 
में दो फसलें देने वाली हो, नवीन निविष्टियों की सहायता के साथ अपने परिवार का पेट 
पाल सकता है । यदि कृपक की भूमि वर्ष मे एक फसल देंने वाली हो श्लौर जल की व्यवस्था 
हो तो पारिवारिक जोत ४ से ५ हैक्दर की होगी । अंवतः ८ हैक्टर से १० हैबटर का 
असिचित फार्म (शुष्क क्षेत्र) कृपक के परिवार को उचित निर्वाह स्तर प्रदान कर सकता है । 

उपरोक्त विवेचन के ग्राधार पर हम कह सकते हैं कि जोतो की सीधाएँ निम्त होनी 
चाहिएँ :-- 

(॥) उच्चतम सीमाएँं--(प्राथिक जोत)--(क) वर्ष में दो फसलें देने वाली सिंचित 

भूमि : ६ हैक्टर से ६ हैक्टर (श्र्थात्‌ १५ एकड़ से २२१- एकड) 

(ख) वर्ष में एक फसल देने वाला क्षेत्र (सिंचित) : १२ हैक्टर से १५ हैक्टर (पअर्थाव्‌ 
२७ एकड़ से ३७३- एकड) 

(ग) शुष्क क्षेत्र--२४ हैक्टर से ३० हैक्टर (६० एकड से ७५ एकड) 

(॥) निम्नतम सोसाएँ (प्राधारभूत जोत)--(क) दो फसली सिचित क्षेत्र ' ०.६७ 
हैवटर से १ हैक्टर (१.६७ एकड से २५ एकड) 

(ख) एक फसली सिंचित क्षेत्र--१.३४ हैक्टर से २ हैक्टर (३.३५ एकड़ से ५ एकड़) 

(ग) शुष्क क्षेत्र--२.६७ हैक्टर से ३.३४ हैक्टर (६.७ एकड़ से ५.३३ एकड) 

भूमि पर जनसख्या के प्रत्यधिक दबाव को देखते हुए सरकार के लिए भूमि की जोत 
की निम्नतम सीमा निर्धारित करना राजनैतिक दृष्दि से खतरे से खाली नहीं है श्रौर कोई 
भी सरकार इस जोखिम को नही उठाना चाहेगी चाहे प्राथिक चिन्तन उसके पक्ष में ही हो । 
सम्मवतः यही कारण है कि जोत की निम्नतम सीमा के निर्धारण को सिद्धाततः स्थीकार 
नही किया गया जबकि भूमि को उच्चतम सीमा का निर्धारण हमारी भूमि नीति का ग्रनि- 
वार्य अंग है। अगले पृष्ठों में हम इस सदर्भ मे सरकारी नीति का विस्तारपूर्वक विवेचन 
करेंगे । 

(४) भूमि-सोमा सम्बन्धी सरकारो नीति (१६५८-१६७१) तथा उसको असफलता 
के कारए--पिछले २५ वर्षों मे भधिकाश राज्यों मे एक व्यक्ति या एक परिवार द्वारा रखी 
जाने वाली भूमि या भविष्य में अधिग्रहण की उच्चतम सीमा से सम्बन्धित अनेक कानून 
बनाए गए हैं। उच्चतम सीमा के अनुप्रयोग की इकाई (व्यक्ति या परिवार), हस्तांतरण 
तथा छ,ट सम्बन्धी धाराएँ भिन्न-भिन्न राज्यो मे भिन्न-भिन्न रही हैं। केरल, तामिलनाडू, प. 
बगाल तथा ग्लासाम में उच्चतम सीमाझं को बाद में बढ़ा दिया गया । १६७२ से पहले बनाए 
गए नियमों का विवरण, अनुमानित फालतू भूमि तथा इसके वितरण का विवरण सारणी 
११.१ में दिया गया है । 

सारे देश मे केवल १०.७५ लाख हैवटर (२६.६ लाख एकड) फालतू भूमि घोषित की 
गई जिसमे से ५ लाख हैक्टर (१२.५ लाख एकड़) भूमि का वितरण किया गया । 

कुछ भी हो, इन पारित नियमों से वाछित परिणाम प्राप्त नही हुए क्योकि कानून में 
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सारणी ११-१ जोतो को उच्चतम सीमाएँ तथा फालतू भूमि का वितरण 





उच्चतम निर्धारित इकाई फ़ालतू अधिगृहीत 
राज्य बचे स्रीसा (एकडो मे) भूमि वितरित 
(००० हैक्टर में) 
आध्र प्रदेश १६६१ र७ से ३२४ जोतदार ३० नल 
आासाम श्६५८ श्र जोतदार_ २७ ० डे 
बिहार १६६२ र० से ६० जोतदार_ +-- ना 
गुजरात १६६१ १६ से १३२ परिवार के सब २० १० 
सदस्य 
हरियाणा १६६१ र७ से १००९ जोतदार ७३ श्र 
हिमाचल प्रदेश* १६६१ २७ से १०० जोतदार_ २.६ किट 
जम्मू व कश्मीर १६५१ ररच्ू जोतदार १८० श्द० 
क्वेरल १६७० श्र्से १५ परिवार -- न 
मध्य प्रदेश १६६१ रश्से ७५ जोतदार बेड ७ 
महाराष्ट्र १६६१ १८ से १२६ जोतदार १५२ ४७ 
मैसूर १६६६ २७ से २१६ परिवार +- ज+ 
उड़ीसा न र० से ८० जोतदार -- ता 
पंजाब* १६६१ २७ से १०० जोतदार ७१ २५ 
राजस्थान १६६३ रर से ३३६ परिवार २४ रू 
तामिलनादु श्ध्ध्र श्र से ६० परिवार ११ & 
उत्तर प्रदेश १६६१ ४० से ८० जोतदार ६७ भ्ध 
प० वगाल १६७१ १२४ से १७.३ जोतदार ३२५४ १४० 
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खोत : भारत १९७१-७२ सारणी १२५॥ 
न्यूनतागों के कारण निहित स्वार्थ वाले तत्त्वो ने विभिन्न चतुर युक्तियों द्वारा इन नियमो की 
घाराश्रों को निष्फल बना दिया है । 

चतुर्थे पचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूप रेखा (१६६६) में भूमि सीमाओं के कार्यान्वयन 
पर स्पष्ठ निर्णंय यह था : “भूसि सीमा का यह सुरुय ध्येय कि योजना बद्ध आधार पर 
भूमिहीनों को उचित कीमत पर भूमि का पुनवितरण क्रिया जाए, अधिकाश रूप मे श्रसफल 
हो गया है।” 

इस असफलता के अनेक कारण हैं । प्रथम यह कि स्वयं कानूनों मे अनेक न्यूनताएँ तथा 
खामियाँ थी । उच्चतम सीमाझो के स्तर मनमाने ढग से निर्धारित किए गए । सामान्यतः 
ये सीमाएँ काफी ऊँची थीं तथा अनेक अनुपूरक धाराझ्रों, अपवादो तथा छूटो ने वास्तविक 
व्यवहार में उन्हे विफल कर दिया था। यद्यपि उच्चतम सोमा का नियतन सिद्धान्तत- 
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विल्कुल उचित तथा सार्वजनिक हित की दृष्टि से तर्क सगत है परन्तु इस सम्बन्ध मे बनाए 
गए कानूनों का उन लोगों द्वारा जो इससे दुष्प्रमावित होंगे, विरोध स्वाभाविक ही है । 
इसके साथ-साथ ये सीमाएँ भूमिहीन तथा सीमात कृपको को पुनवितरित करने हेतु प्रभीष्द 
फालतू भूमि के परिमाणा के अनुरूप नही थी । अधिकाश राज्यों मे सीमा की इकाई व्यक्ति 
थी, 'परिवार' नही थी जिससे परिवार के सदस्यों मे भूमि के 'गुप्त अ्रतरण'को बढ़ावा मिला । 

यह ध्यान रहे कि भूमि सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू करने में महत्त्वपूर्ण वित्तीय, 
प्रशासनिक तथा प्रवन्धकीय समस्याएँ उठ खडी होती हैं । अधिग्रहण की हुई फालतू भूमि के 
लिए मुझ्रावज़ा देना होगा । पिछले वर्षों मे वंधानिक घाराग्रों को कार्यान्वित करने मे विलम्ब 
अदक्षता तथा श्रप्टाचार का बोल वाला रहा है। यह कथन इस वात से स्पष्ट है कि सीमा 
नियमो के लागू होने के लगमग १० वर्ष बाद भी केवल १० लाख हैक्टर भूमि ही फालतू 
घोषित हो पाईं। यह कुल वोये क्षेत्र के ०८ प्रतिशत से भी कम था ॥ २० हैक्टर से प्रधिक 
जोतों के कुल क्षेत्रफल का यह केवल ८ प्रतिशत था। एलाटियों को चुनने मे प्रशासनिक 
प्रालस्‍्य के अतिरिक्त फालतू भूमि के पुनवितरण के कार्य मे भूमिदारों की मुकदमेबाजी तथा 
भूस्वामियों द्वारा दी मई भूमि की निकृष्ट ग्रुरवत्ता के कारण मी रुकावट आई है । यह 
बडा जरूरी है कि स्वीकृत सीमा को अ्रधिक विवेकपूर्ण ढग से, अधिक शुद्धता, ईमानदारी 
तथा अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अभीष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए 
सीमाझ्नों को एक व्यक्ति की अपेक्षा परिवार पर लागू करना चाहिए । जहाँ तक सम्भव हो 
विभिन्न राज्यों के राज्य नियमों में व्यापक रूप में एकसमानता होनी चाहिए भौर इस 
उद्दे श्य हेतु राज्यों को विशेष निर्देश दिए जाने चाहिएँ | माथ ही राजस्व-प्रशासन को जो 
इस कानून को लागू करने वालो एजेंसी है, सुहढ करना होगा तभी ध्येय को प्राप्त किया जा 
सकेगा । 

(४) उच्चतम सरीमा-निर्धारण सम्बन्धी नवीन निर्देश--जुलाई, १६७२ मे राज्य मुख्य- 
मत्रियों की सहमति से रचित कृषि जोतो के परिमाप पर नये निर्देश व्यापक एकसमानता 
लाने की दिशा में ही एक कदम है! यह निर्णय क्रिया गया कि नये सीमा सम्बन्धी नियमों को 
पूबंब्यापी प्रभाव देकर जनवरी, १६७१ से लाग्रू किया जाएं। राज्यों को इससे पहले की 
किसी तिथि से इन्हे लागू करने की छुट थी । मुख्यमत्नी इस बात पर भी सहमत हुए कि 
भूमि पर उच्चत्तम स्रोमा को वर्ष के अ्रन्त तक लागू कर दिया जाए। नवीन निर्देशों का 
सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 

(१) यह निरणेय किया गया कि आश्वासतित सिचाई तथा दर्ष में दो फसलें देते वालो 
भूमि पर, भूमि तथा सम्बद्ध उपादानों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, 
उच्चतम सीमा १० से १८ एकड़ (४से ७.४ हैकटर) तक निर्धारित किया जाएं। 
निजी स्रोतो से घ्िचित भूमि के लिए २५ प्रतिशत की छुट दी जाएगी परन्तु 
उच्चतम सीमा किसी भी अवस्था में १८ एकड से भ्रधिक नहीं होगी ॥ 

(२) वर्ष में एक फसल के लिए आाश्वासित सिंचाई वाली भूमि की उच्चतम सीमा २७ 
एकड़ (लगभग ११ हेक्टर) होगी । इसमें निजो जल ख्रोतो के लिए कोई छ,ट 
नहीं होगी । 


२५६ 
(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 
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(८ 


(६) 


भारतीय कृपि-गअर्थ व्यवस्था 


बारानी (शुष्क) भूमि के लिए उच्चतम सीमा ५४ एकड़ होगी | मरू तथा 
पव॑तीय क्षेत्रों मे यह सीमा ५४ एकड़ से अधिक हो सकती है परन्तु यह छठ 
केन्द्रीय क्रपि मन्त्रालय से सलाह मशवरे के साथ दी जाएगी ॥ 

वर्तमान पलोद्यानों की दशा मे सामान्य सीमा से ५ एकड की रियायव दी जाएगी 
या उन्हे बारानी भूमि के बराबर माना जाएगा और उच्चतम सीमा को शड 
एकड तक बढाया जा सकेगा । ये रियायतें भावी फलोद्यानों के लिए भी उपलब्ध 
होगी । 

उच्चतम सीमा परिवार पर लागू होगी । परिवार पति, पत्नी तथा तीन भ्रवयस्क 
बच्चों से निभित माना जाएगा। बडे परिवारों के लिए भ्रतिरिक्त भूमि की छूट 
दो जाएगी परन्तु किसी भी अवस्था में जोत सानक साइज़ के परिवार की जोत 
के दुने से अधिक नहीं होगी। वयस्क बच्चों को, चाहे वे विवाहित हों या 
भ्रविबाहित, निर्धारित सीमाओं के श्ंतगंत, स्वयं श्रपनी जोतें रखने का प्धिकार 
होगा 4 

अश्वशालाओो, गोशालाग्रो, डेरी फा्मों तथा बागानों के लिए दी जाने वाली छूट 
के प्रश्न का निर्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित विशेषज्ञों की समिति द्वारा 
किया जाएगा । 

नवीन स्कीम के अम्तगंत, राज्य सरकारें इस वात का निर्णय करेगी कि धार्मिक 
स्यास्ों तथा शिक्षा-सस्थाओं की भूमि को सीमा-नियमो से छूट दी जाएगी या 
नही। पुष्पार्थ न्‍्यासो को तभी छ,ट मिल सकेगी यदि वे सावंजनिक हित के उद्देश्यों 
में लगे होगे। यम्त्रीकृत फार्मों, खुन्यवस्थित फार्मों, वीरता-पुरस्कार के रूप में 
मिली भूमि तथा मिलो द्वारा सचालित गन्ना-फार्मों पर कोई छूट प्राप्त नही होगी । 
उच्चतम सीमा से भ्रधिक भूमि के लिए मुप्लावजा बाजार-कोमत पर नहीं दिया 
जाएगा 4 एक खण्ड-पद्धति अपनाई जाएगी जिसमे कम फालतू भूमि के लिए 
अधिक फालतू भूमि की अपेक्षा अनुपातत” ऊँची वर पर मुभ्रावजा दिया ज्धाएगा ४ 
मुप्रावजूं का नियतन राज्यों पर छोड दिया गया है । परन्तु आशा है कि भू- 
राजस्व या उचित लगान का कोई गुणज होगा । 

यह भी बताया यया कि जहाँ तक समव द्वो फालतू भूमि को भूमिहीनों में बॉटा 
जाए । 


इन सिफारिशों के पक्ष तथा विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उदाहरखतः 
उच्चतम सीमा का निर्घारस्स करते हुए सिंचाई के स्रोत तथा इसकी निरन्तरता पर जृरूरत 
से अधिक जोर दिया गया है। प्रासग्रिक यह नही है कि भ्रिचाई का स्रोत क्या है या सिचाई 
निरन्तर है या नही, बल्कि एक ईमानदार, परिभमो, प्रगतिशील किसान को भुमि की खुद- 
काश्त से किततो अधिकतम सामाजिक झनुमेय श्राय (मैविजोमम सोसियली परमिसोबिल 
इनकम) श्ास्त होनो चाहिए । एक बार आय की सीमा निर्धारित होने पर, प्रत्येक प्रकार 
की भूमि बारानी या मौसमी या निरन्तर परिचित की औसत उत्पादिता के आधार पर 
रूपातरण-पनुपात (कनवरसन रेशियो) निकाले जा सकते हैं ओर इसका भूमि-तुल्य ज्ञाव 
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किया जा सकता है | उच्चतम सीमा स्तर के निर्धारण की अन्तिम कसोटी आय हो होनी 
चाहिए ) 

यह भी कहा जा सकता है कि “परिवार! की, जो कि उच्चतम सीमा की इकाई होगी, 
परिनापा में परिवर्तन बड़ जोतदारों के लिए बहुत बड़ी रियायत है तथा इससे नवीन स्कीम 
का उद्ँ श्य विफल हो जाएगा और शूमिहीतों मे भूमि पुनवितरण के क्षेत्र का विस्तार नहीं 
हो सकेगा । उग्र तत्त्व इन निर्देशों को 'कूपक लाबी' के सामने आ्रात्म-समपंण कह सकते हैं । 
परिवार की नई परिभाषा वयस्क बच्चों को, चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, स्वय 
अपनी जोत रखने का अधिकार देती है । अत: एक परिवार, जिसमें पति, पत्नी, तीन 
वयस्क तथा दो अल्पवयस्क बच्चे हो, दो फसलो के लिए आश्वासित घसिचाई वाली ४० से 
७२ एकड़ भूमि तक था एक फसल वाली १०८ एकड़ सिंचित भूमि तक का अधिकारी 
होगा । इसका भ्रर्थ यह हुआ कि गुजरात, केरल, मेंसूर, राजस्थान तथा दिल्‍ली जंसे राज्यों में, 
जहाँ पहली सीमाओं की इकाई 'परिवार के सब सदस्य थे” पुनवितरण के लिए उपलब्ध 
अतिरिक्त भूमि पहले सीमा-नियमों मे घोषित अतिरिक्त भूमि से बहुत कम होगी । इसके 
अतिरिक्त नई योजना वयस्क वच्चों के पक्ष मे जाती है प्रौर श्रज़्प वयस्कों के हितो की रक्षा 
नही करती क्योंकि उत्तराधिकारी नियम समान उत्तराधिकार के सिद्धात पर आधारित है । 
परिवार में पिता की मृत्यु पर भूमि अल्प वयस्क बच्चो मे समान रूप में बाँटी जाएगी । यह 
उनके साथ घोर अन्याय है। इसके श्रतिरिक्त लडक्षियोँ भी अपने पिता द्वारा छोडी हुई 
सम्पत्ति भें कानूनी रूप मे अपने भाग की अधिकारी है। परिणाम भे भूमि का विख॒ण्डन 
तथा उप्रविभाजन होगा जिससे अनाथिक तथा जीवन-अक्षम जोतों का जन्म होगा । 
११.८ भूमि-सीमा से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का पुनवितरण 

भूमि को उच्चतम सीमा का नियतन विभिन्न वर्गों मे अ्रमानताओो को दूर करने के 
लिए तथा सामाजिक दृष्टि से ही न्याय संगत नही बल्कि उत्पादन में वृद्धि हेतु जोतो की 
उत्पादन-दक्षता में वृद्धि करने के लिए तथा वेरोजगारो को रोजगार देने के लिए मो जूरूरी 
है । परन्तु इस सारी योजना का केन्द्रक धिन्‍्दु इसके परिसयामस्वरूप प्राप्त अतिरिक्त मूमि 
का पुर्नावितरण” है और इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर है क्रि अतिरिक्त भुमि 
का पुनवितरण कैसे क्रिया जाता है अर्थात्‌ यह पुनवितरण उपरोक्त उद्दश्यों को कहाँ छक 
पूरा करता है । 

भूमि सीमा-सम्वन्धी नए निर्देशों मे इस वात को स्िफ़ारिश की गई है कि जहाँ तक 
समव हो, निमुक्त ग्रतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृपक्रों मे वाँटा जाए। प्रश्न उठता है कि क्या 
इन कानूनों के लागू होने पर इतनो अतिरिक्त भूमि प्राप्त हो सकेगी जिससे भूमि को भूख 
की दूर किया जा सके और क्या अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनो में पुतवितरय झविक हष्डि 
से तर्कंसगत है ? ज्ञाठब्य हैं कि भारत में १६७२ से पहले के भूमि सोमा-नियमों के परिणाम- 
स्वरूप केवल १६ लाख हेक्टर भूमि ही अतिरिक्त भूमि घोषित की जा सकी जिसमे से 
लगभग ५ लाख हैक्टर भूमि ही बांदी जा सकी । 

भारत में लगभग १ करोड़ ६० लाख भूमिहोन कृषक परिवार है। यदि एक परिवार 
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को एक हैवटर भूमि भी दी जाएं तो केवल भ्रूमिहीव परिवारों के लिए ही १६० लाख हैक्टर 
भूमि की भ्रावश्यकता होगी । इसके भतिरिक्त लगभग २ करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास 
एफ एकइ ( ०.४ हैक्दर) से भी कम भूमि है और उनकी दशा भी भूमिद्दीतो के तुल्य ही 
है । यह भूमि प्रायः बेकार ही जाती है क्योकि न तो इतनी छोटी जोतो पर ढय से कृषि हो 
सकती है भौर न ही इनसे उन परिवारों का पेट भर सकता है | स्वामाविक ही है कि 
उनकी गिनती भी कृपि-श्रमिको भे की जाएगी । इसलिए यदि भरीदी को दूर हटाना है झौर 
क्रपि का उद्धार करना है, तो भूमि की उच्चतम सीमा के साथ-साथ निम्नतम सीमा भी 
निर्धारित की जानी चाहिए। आधिक सवृद्धि, आथिक पिद्धातों की उपेक्षा करके प्राप्त नहीं 
की जा सकती । प्राथिक मिद्धातों को ताक पर रखने या उल्टा टॉगने से गरीबी दूर नहीं 
हो सकती । निम्ततम सीमाएँ भी भिन्न-भिन्न राज्यो में भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि के लिए 
भिन्न-भिन्न होगी । डाडेकर तथा रथ ने अ्रपनी पुस्तक 'पॉबर्टी इन इंडिया! में विभिन्न राज्यों 
के लिए ०.४ हैक्टर से लेकर ४ हैक्टर के बीच निम्नतम निर्घारित सीमाग्रों के आधार पर यह 
अनुमान लगाया है कि केवल वर्तमान जोतो को निम्नतम सीमा वाली जोतो तक लाने के 
लिए २ करोड हैक्टर भ्रतिरिक्त भूमि की झावश्यकता होगी । यह ध्यान रहे कि ये निम्नतम 
परिमाप की जोते भी आरथिक नही होगी श्लौर ग्रनाथिक ही कही जाएँगी । सारणी ११.३ में 
हमने बर्तमान जोतों को एक एकड तथा एक हैक्टर वाली निम्नतम जोतो मे लाने के लिए 
ग्रभीष्ट झतिरिक्त भूमि का झनुमान लगाया है। इस झ्राधार पर भूमिद्वीन परिवारों के लिए 
अभीष्ट भूमि का भी समावेश किया गया है । 


सारणी ११.२ निम्नतन-मीमा-नियतन तथा पुनवितरण हेतु अमीप्ट अतिरिक्त भूमि 
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खोत; निजी जो्तों का वितरण, एव एस. एस. रिपोर्ट १४४ के आधार पर 

सारणी से स्पष्ट है कि यदि प्रत्येक कृषक-परिवार (भूमिहीत तथा सीखात) के पास 
एक एकड (श्रर्थाव्‌ ० ४० हैक्टर) की जोत का ध्येय रखा जाए तो इसके लिए लगभग १५० 
लाख हैक्टर फालतू भूमि की आवश्यकता होगी । यदि निम्नतम जोत एक हैक्टर की हो तो 
लगभग सादे चार करोड़ हैक्टर भूमि को जरूरत पडेगी जो देश के लेट कृपि-छलेब्र का लगभग 
एक तिहाई बनता है । क्या नवीन भूमि सीमा-नियमो के फलस्वरूप इतनी भूमि प्राप्त हो 


फार्म-परिमाप तथा भूमि-सुघार २५६ 


सकेगी । विशेषकर के जबकि परिवार की नवीन परिभाषा बडे समृद्ध परिवारों को वर्तमान 
भूमि से भी अधिक भूमि रखने की अधिकारी बनातीं है ? यदि सीमा के निर्धारण का 
उद्दे श्य सव भूमिद्दीनो को भुमि देने हेतु फालतू भूमि प्राप्त करना ही है, तो उच्चतम सीमा्रों 
को उपरोक्त सिफारिशों में दो गई सीमाझों से बहुत कम रखना होगा । वर्तमान सीमाएँ 
नि्ेनों को ऊँचा उठाने मे कोई विश्वेष सहायक नही होंगी । सबके लिए भूमि जुटाना 
सभव नही है श्रोर न ही यह मार्ग कृषि-विकास के विचार से बांछनीय दिखाई देता है । 

भारत में इस समय लगमग ३ करोड ५० लाख जोते अनार्थिक है | यदि भूमि-सीमा 
कानूनों से प्राप्त होने वाली फालतू भूमि का भूमिहीन कृपकों में पुनवितरण किया गया तो 
झनाथिक जोतो की सख्या मे भारी वृद्धि होगी । अत- फालतू भूमि के छोटे-छोटे दुकड़ो के 
भूमिहीन किसानो में वितरण से ने तो भूमिहीनों की भलाई होगी और न ही भूमि का 
विकास हो सकेगा । 

देखा जाए तो प्रम्यपित तथा पुनवितरित भूमि सामान्यतः निहुष्ट होगी । छोटे-छोटे 
टुकडों में वितरित इस भूमि पर कृषि करना किसी के लिए भी लाभकर नहीं होगा । इन 
भूमियो का विकास करना भी नए जोतदारो के वस की बात नहीं होगी । सहकारी समितियों 
अ्रथवा राष्ट्रीयक्ृत वैको से उपलब्ध दीर्घ प्रवधि या प्रल्प ग्रवधि ऋण की कोई भी राशि इन 
अनारथिक जोतों को जीवन-क्षम नहीं बना सकती । बहुत हृद तक यह सभव है कि नए जोत- 
दार अपनी भूमि को बेच देंगे और फिर भूमिहीन वन जाएँगे शोर इस प्रकार भूमि-पुनधितरण 
की सारी प्रक्रिया विफल हो जाएगी । यदि इस भूमि का विक्रय निपिद्ध होगा तो छोटे कृपक 
अपनी भूमि बड़े कृपको को पट्ट पर दे देंगे ओर लगानदारी ( टेनेसी ) नया तथा उत्क्रम 
(रिवर्स) रूप ले लेगी | लघु अ्नाथिक जोतदार अपनी भूमियो को गिरवी रखने पर बाघ्य 
होगे क्योकि उन पर क्पि करने का कोई लाभ नही होगा । प्रत्यक्षत अलाभकर प्रस्थापना को 
कानून द्वारा बनाएं रखा मही जा सकता । भ्रत उच्चतम सीमा के न्यूनीकररा के फलस्वरूप 
प्राप्त फालतू भूमि के भूमिहीनों मे पुनवितरण से किसी भी लाभदायक उद्देश्य को पूर्ति 
नही होगी क्योंकि 

(१) इससे निर्धनता की समस्या का समाधान नही होता । 

(२) भारत मे उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व है ओर इस प्रकार की ब्र्थ- 
व्यवस्था में क्रियमाण प्राथिक अक्तियों के परिप्रेक्ष्य मे आधिक हष्टि से यह 
समस्‍या का व्यावहारिक हल नहीं । उच्चतम सीमा के निर्घारण से कृपक भूमि 
में निजी निवेश करने मे अ्नुत्साहित होगे । यदि नई जोतों मे निजी निवेश की 
अनुमति नही दी जाती तो इनके विकास की जिम्मेदारी स्वयं राज्य पर होगी । 
क्या राज्य इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले सकेगा ? 

(३) इससे कृषि-विकास में ग्रश्निनव प्रौद्योगिकीय प्रगति द्वारा प्रदत्त अमिप्रे रणा 
समाप्त हो जाएगी । यह प्रेरणा तभी दी जा सकती दै यदि फामं-व्यवस्ताय को 
बढ़ने के झवसर भ्रदान किए जाएँ ! जोतो के बड़े परिमाए पर निजी कृषि उपयोगी 
सिद्ध होती है । 

उपरोक्त विवेचन से पता चलता है कि फालतू भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ो मे भूमिहीन 
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कृपको में वितरण गरीदी को हटाने मे कोई विशेष सहायता नहीं कर सकता दुमरी और 
यह भूमिहीन कृषकों को “न छोडने, न जोतने” को स्थिति मे डाल देया जिससे क्ृपि-विकास ' 
में वृद्धि महीं होगी । इसलिए झाथिक हृप्टि से भ्रेयस्कर यह होगा कि अतिरिक्त पूमि का 
उपयोग इस प्रकार से हो कि वर्तेमान जीवन-झक्षम (नान वाइएविल)जोतों को श्रधिक से अधिक 
संख्या को जीवन-क्षम स्तर तक लाया जा सके । कृपि-उत्पादन के सगठन के विचार से महू 
सुदृढ़ तथा ठोस प्रस्थापना है इस प्रकार यदि बहुत छोटी जोतो को बडा बना दिया जाएगा 
तो सिंचाई को सुविधाएँ प्रदान करवा भी आसान हो जाएगा और वे नवीन कृपि-प्रविधियो 
का भी लाभ उठा सर्कंगे । परन्तु अधिकाश लोगो का विचार यह है कि इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए भी पर्याप्त अतिरिक्त भूमि प्राप्त नही हो सकेगी 4 
ध्यान देने योग्य वात यहू है कि यदि लघु अनाधिक जोतो को जीवन क्षम फार्मों मे 
सगठित नही किया जा सकता तो उन नई अनायिक जोतों का भविष्य क्या होगा जो फालतू 
भूमि के भूमिहीन किसानों मे पुतवितरण के परिणामस्वरूप बनेंगी? बश्रतः भूमि-सीमा 
कानूनो से प्राप्त होने वाली फालतू मूमि के पुनवितरणा मे अत्यधिक छोटे कृपकों तथा भूमि- 
हीन किसानों को भूमि देने से कोई लाम नहीं होगा और इनको इस स्कीम से वाहर ही रखना 
चाहिए। अच्छा यह होगा कि फालतु भूमि का पुनरवितरण करते समय उन छोटे कृषकों पर 
श्रधिक घ्यान दिया जाएं जिनकी जोतें योड़ी-सी झतिरिक्त भूमि मिलने पर जीवन बन उक्ती है; 
वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों में उच्चतम सीमाओं के साथ-साथ जोत की निम्नतम सीमाएँ 
(फ्लोअर्से) मी निर्धारित की जानी चाहिए श्रोर उच्चतम सीमा से ऊपर की फालतू भूमि का 
उपयोग सब ग्रामीर्प परिवारों मे पुनवितरण के लिए करने की जरूरत नही है वल्कि इसका 
उपयोग सीमात-जोतो की अधिकतम सख्या को निम्नतम निर्धारित सीमा तक लाने में किया 
जाना चाहिए | उदाहरणत. यदि जोत की निम्नतम सीमा एक हैक्टर निर्धारित को जाए, 
तो फालतू भूमि का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे छोटी जोतों को 
भधिकाधिक सस्या को एक हैक्टर की जोतो मे सगठित किया जा सके | निम्नतम निर्धारित 
सीमा ने म्त्यक्षिक छोटी जोतें स्वय ही समाप्त हो जाएँगी या उन्हें बाहर धकेलना पड़ेगा । 
बडे फार्मों से छोटे तथा सीमात फार्मों मे भूमि तथा पूंजी संसाधनों के पुनवितरण से 
कुल उत्पादन तथा रीजगार में वृद्धि होगी क्योकि लघु फार्मो में प्रति इकाई भूमि-क्षेत्र तथा 
पूजजी व श्रम की उपलब्धवा अधिक होती है । सक्षेप मे हम कह सकते हैं क्ि-- 

(१) जोतो की उच्चतम तथा निम्नतम दोनों सीमाएँ निर्धारित की जानी चाहिए । 

(२) भूमि-सीमा नियतन से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का उपयोग तथा पुनवितरण लघु 
जोतो को जीवनक्षम बनाने तथा सीमात जोतो को निम्नव्म निर्घारित सीमा तक 
लाने के लिए किया जाना चाहिए । 

(३) तनिम्नतम निर्धारित सीमा से बडी परन्तु जीवन-भ्रक्षम व झनाथिक जोतो को 
जीवनदेम सहकारी फार्मो (चाइएथिल कोश्नोंपरेटिव फॉर्मस)में संगठित किया जाता 
चाहिए । सहकारो कृषि से अ्रनिप्राय है-भूमि का यूलन तथा सयुक्त प्रवन्ध ताकि 
प्रबन्ध की इकाई को बढ़ाया जा सके और उपलब्ध ससाधनों तथा नवक्ियाप्रं 
का पूर्ण लाभ उठाया जा सके [ 
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(४) लघु तथा सीमांत कृषकों को मुर्गी-पालन तथा दुग्ध-उद्योग जेसे रोजगार-अभि- 
मुख धन्धों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे रोजगार के साथ- 
साथ अतिरिक्त श्राय भी प्राप्त कर सके । इससे इन वर्यों की ब्रेकारी तथा अल्प 
चेरोजुगारो भी दूर हो सकती है । 

(४) सीमाश्रों के भन्तर्गंत फार्मों को बिकास तथा बृद्धि को समुचित सुविधाएँ दी जाएँ 
ताकि कृपि-श्रमिको को उनमें नियमित तथा बेहतर बेतन पर रोजगार प्राप्त हो 
सके | सव लोगो को भूमि पर नही इसाया जा सकता, इसलिए ऐसे लोगों के 
लिए, जिन्हें कूपि-मजदूरी रोजगार से बाहर फेंक दिया जाएगा, कृषि से बाहर के 
क्षेत्रों में सोजमार के अवसर देने के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ करना 
होगा + इस दिलद्या मे ग्रामोद्योग तथा छोटे पेमाने के उद्योगो का विकास करना 
होगा ॥ श्रमिकों को रोजगार देने के लिए ग्राम-निर्माण तथा विकास कायें भी 

- हाथ में लिए जा सकते हैं । 

(६) योजना की सफलता इस बात पर निर्मर होगी कि इसका कार्यान्वयन करने के 
लिए प्रशासनिक ढाँचा कितना दक्ष व ईमानदार है । सीमा-नियमों को प्रभावी 
बनाने के लिए प्रन्नासनिक ढाँचे को सुहढ़ करता होगा + 

(ख) भुमि-सुधार--आर्थिक तथा साम्राजिक संगठन का प्रत्येक स्वरूप इस वात पर 

निर्मर करता है क्रि हम भ्रपनी भूमि की समस्या को कँसे हल कर सकते हैं | झ्रतः भू-स्वा 
मित्व का प्रश्न प्राज कृपि-विकास तथा पु्ननिर्माण की मूलभूत समस्या है। ग्राम-सुधार तथा 
सामाजिक विकास भूमि-सुधारो से सम्बन्धित हैं। सामान्यत हमारी भूमि नीति ऐसी होती 
चाहिए जो निम्न आर्थिक तथा सामाजिक उद्दे श्यो को पूरा करे:-- 
(१) भ्रूमि-नीति ऐसी होनी चाहिए जो कृषि-उत्पादन में वृद्धि तथा उन्नत एवं विविध 
_ग्रास्य अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित कर सके 
(२) इसे सम्पत्ति तथा झ्राय की झ्समानताओं को दूर करना चाहिए । 
(३) इसे किराएदारों तथा श्रमिक्रो को सुरक्षा प्रदान करती चाहिए तथा उनके शोपरण 
को समाप्त करना चाहिए । 
(४) इससे ग्राम्य समाज के विभिन्न वर्गों को समान अवसर तथा स्तर की प्राप्ति होनी 
चाहिए ५ 
उपरोक्त लक्ष्य निम्न भूमि-सुघारो द्वारा प्राप्त किए जा सकते है ?ै 


११.६ भूमि-सुधार-उपाय : 
जहाँ भूमि सीमा-नियतन का मुख्य उद्दंश्य भूमि का पुनवितरण तथा भूमिजोतो में 
असमताओों को दूर करना है, वहाँ कुछ सम्बद्ध सुधार उपाय ऐसे हैं जो कृपि-प्राय का 
पुनवितरण भी कर सकते है और कृपि क्षेत्रक के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं । 
एक कृपक अपनी उत्पादिता में वृद्धि नही कर सकेगा यदि (१) भूमि-सत्ाधनों पर 
उसके मावी नियत्रणु के संध में अनिश्चितता बनी रहेगी तथा (२) यदि उसे इस बात का 
मय बना रहेगा कि उसके ससाधनो के उपयोग में किए गए उस द्वारा प्रयासों का प्रानुपातिक 


२६२ भारतीय कृपि-पश्रर्थेव्यवस्था 


फल उसे नहीं मिलेगा । ये बातें कृपि-उत्पादन मे वृद्धि के रास्ते मे रुकावटटे हैं । झ्तः भूमि- 
नौति का मुख्य ध्येय यह होना चाहिए कि कृषि-उत्पादन वृद्धि मे कृपिक सरचना में से उत्पन्न 
होने वाली बाधाओं को दूर किया जाए तथा कृषिक प्रस्यालो मे मौजुदा शोषण तथा सामा- 
जिक प्रन्याय के तत्त्वों को निरस्त कर दिया जाए) यह तनी समव हो सकता है यदि कृपकर 
का भूमि पर पूर्णो अधिकार हो या उसके भ्रधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा 
सके । 

भूमि के स्वामित्व, लगानदारी तथा उत्तराधिकारित्व का नियमन करने वाले अधिकारों 
के स्वरूप को भूमि-पद्दा संरचना कहते हैं । भूमि पट्टा-संरचनाएँ विकास प्रक्रम के महत्त्वपूर्ण 
साधन है और ये प्रवरोषको या ध्ोत्साहको के रूप मे कार्य करती हैं । कृषिक सरचनामं से 
परिवर्तन श्राधिक सबृद्धि, सामाजिक उन्नति तथा राजनैतिक स्थिरता के लिए जहूरी हैं । 

भूमि पट्टा-सरचनाएँ प्रेरणाओ्रो, तकनीकी तथा प्रवन्धकीय नवक्रियाओं तथा पूंजी 
निर्माण को प्रभावित करती हैं । ये प्रति श्रमिक उत्पादिता को प्रमावित कर कृपीकर पदार्थों 
तथा मेवाझ्ो के लिए शक्‍्य बाजार तथा झ्न्य क्षेब्रको के लिए छोडे जाने वाले श्रम तथा पूंजी 
के परिमाण को भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार भूमि-पट्टा-सरचनाएँ देश के झ्राधिक 
विकास में महत्त्वपूर्ण योग दे सकती हैं । वे पद्टा-प्रबध जो किराएदार की उत्पादन-प्रक्रम में 
उसके द्वारा लगाई गई निदिप्टियो के अनुपात में फल प्रदान नहों करते, किराएंदार को 
अधिक उत्पादन करने के लिए या झ्रपनी उत्पादिता में वृद्धि करने के लिए प्रेरित महीं 
कर सकते । अत: कृषक का झपनी भूमि पर अधिकार तथा मियन्त्रण श्र्यात्‌ उसके पट्टा- 
प्रधिकारो की सुरक्षा तथा भूमि से उचित तथा न्याय संगत प्रतिफल की प्राप्ति का झ्ाश्वा- 
सन भूमि-सुधारो का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए ॥ मारत मे राज्य तथा कृपक के मध्य में 
अनेक प्रकार के बिचोलिये रहे है जिनका किसी न किसी रूप में भूमि पर अधिकार रहा 
है भौर इसके फलस्वरूप कृपकों के साथ सामाजिक न्याय नही हो पाया । इसलिए भारत 
में भूमि-सुधारो के मुख्य लक्ष्य तथा कार्य निम्नलिखित हैं “-- 

(१) बिघोलियों के पट्टों का उन्मूलन ग्र्थातर जमीदारी के मध्यम स्तरों को समाप्त 
करना, 

(२) पह्टं दारी व्यवस्था का सुधार अर्थात्‌ पट्ट की सुरक्षा प्रदान करता, किराए 
(लगान) को कम करना, फिराएदारो को स्वामित्व के ग्रधिकार दिलाना ताकि 
निजी सम्पत्ति को प्र रणाएँ सुलम हो, 

(३) भृू-स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण, तथा 

(४) कृषि का पुनर्गठन अर्थात्‌ चकबन्दी, उपविभाजन तथा विखण्डन को रोकता, सेवा- 
सहका रिताशों का विकास करना तथा सहकारी क्ृपि का सीमित प्रोत्साहन ! 


११-१० मब्यवर्ती पट दारियाँ (जमीदारी प्रथा) तथा उनका उन्मूलन 
जमीदारी प्रथा जिसे जमीदारी, जागररदारी , विस्वेदारी तथा इताम आदि अनेक नामों 


से पुकारा जाता है, वास्तव में ब्रिटिश घासन की देन थी और लगभग देघ के ४० प्रतिशत 
क्षेत्र मे प्रचलित थी। भारम्भ मे अग्नज्जों ने भू-राजस्व (मालगुज़ारो) के सग्रह को नियमित 
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तथा सुव्यवस्थित करने के लिए इस प्रथा को चालू किया। इस प्रथा मे जमीदार जो भूमि 
का स्वासी माना जाता था, स्वय खेती नहीं करता था वल्कि काश्तकारो (या मुजारो) से 
खेती करवाता था । सरकार को मालमुज्ञारी देने का उत्तरदायित्व जमीदार पर होता था 
जिसे वह अपने पास से नही देत्ता था बल्कि यह भू-राजस्व जमीदारो द्वारा उन काश्तकारो 
से प्राप्त किया जाता था जो भूमि पर बास्तविक रूप मे कृपि करते थे । इस प्रणाली का 
ग्राघार बह ब्रिटिश प्रथा थी जिसमें जमीदार स्वय गाँव में रहता था, भूमि के सुधार के लिए 
घन व्यय करता था; तथा काश्तकारों को बीज, खाद तथा यन्‍्त्रों आदि की सहायता देता था । 
परन्तु भारतोय जमीदारो ने ऐसा कोई कार्य न किया | शुरू-शुरू मे ये जमीदार मात्र 
“भूराजस्व उगाहक' (रेवेन्यू कलेक्टस) थे । क्योकि सरकार के लिए प्रत्येक किसान से प्रलग- 
अलग मालगुजारी शभ्ाप्त करना सभव नही था, इसलिए सरकार ने किसान तथा सरकार के 
प्रीच “जुमीदारो' के रूप मे एक मध्यवर्ती वर्ग स्थापित कर दिया । अतः भू-राजल्व सम्बन्धी 
करार सीधे वास्तविक काश्तकारो के साथ नही थे बल्कि उन वरिष्ठ भ्रधिकारियो व जोत- 
दारो' के वर्ग के साथ किए गए जो अ्रमल मे भू-राजस्व कर्मचारी थे । उनके ग्रधीन वास्त- 
विक काश्तकारो के कोई स्पष्ट तथा निश्चित अधिकार नही थे, इसलिए वे जमीदारों के 
'पट्टें दार! माने जाने लगे । ये जमीदार कृपक से काफी भ्रधिक लमान प्राप्त करते और उसका 
कुछ भाग सरकार को भालगुजारी के रूप मे दे देते। इस प्रकार किसान के खून पसीने की 
कमाई में जमीदार ब्यर्थ का भागीदार बन बैठा । दूरवासी जमीदार जो कृषि-उत्पादन की 
प्रक्रिया में कोई माग भी नही लेता था, उत्पादन के एक बड़े भाग का घर बंठे ही स्वामी 
चन जाता था । कई धनी लोगो ने जमीदा री-पअधिकार सरीद लिए झ्ौर जमीदार वत गए । 
यह प्रणाली ग्रसम, वगाल, विहार, उत्तरप्रदेश, उडीसा, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास तथा मध्यप्रदेश 
के कई क्षेत्रों मे प्रचलित थी । 
क्योकि इस प्रथा के अधीन वास्तविक काश्तकारों अर्थात्‌ “र॑यतों” के श्रधिकार स्पष्ट 
तथा निश्चित नही दे, इसलिए उनके पट्टे दारी तथा जमीदारो को देय लगान॑ से सम्बन्धित 
अनेक विकट समस्याएँ उठ खडी हुईं | सनमानी बेदसलियाँ, भ्रत्यधिक लगान का घलात 
ग्रहण तथा बेगार लेना सामाम्य बातें हो गईं। अत' जमीदारो के अ्रधीन जोतदारो के प्रधि- 
कारो को निश्चित करने के लिए तथा पट्ट की शर्तों तथा किराए की शर्तों में उनको युरक्षा 
प्रदान करने के लिए कई पट्टं दारी नियम बनाए गए | १६४० तक, जमीदारों की हालत 
पुनः मालग्रुजारी उगाहको की सी हो ,गई । 
भूमि-पट्टा-कानूनों का सुरूष लक्ष्य जुमीदारों के अधीन सव वास्तविक काश्तकारों को 

सरक्षरा प्रदान करना था परन्तु “पट्टं दार' को कानूनी परिभाषाएँ इतनी प्रतिवन्वात्मक थी 
कि अनेक वास्तविक काश्तकारों (कृपको) को कोई संरक्षण प्राप्त न हुआ । बीते वर्षों में 
कुछ सरक्षित पट्ट दारो ने 'विचौलिया' वननता लामकर समझा औ्रोर उन्होंने प्रपनी भूमि उप- 
पट्टे पर दे दो । जमीदारों ने भी झपने झधीन वेमियादी किराए के ज्ोतदारो के एक नए 
वर्ग का निर्माण किया जो बाद में भू-स्वामी वन गए । श्रतः सरकार तथा वाध्तविक काश्त- 
कार के वौच अनेक मध्यवर्ती स्तरों का चिंकास हुआ जो काश्त॒कारो द्वारा दिए जाने वाले 
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भू-राजस्व में सा्ीदार वन यए जबकि यह सारी की साटी राशि सरकार के पात जानी 
चाहिए थी । 
अत: देश की स्वतन्त्रता के बाद यह स्वाभाविक था कि सुधार की ओर पहला कदम 
यह हो कि इन 'बिचौलियो' का उन्मूलब किया जाए, जो कि केवल मात्र “मालगरुजारी उगा- 
हक' होते हुए काफी" लाभ हडप कर रहे थे और कृपकों का कई प्रकार से शोपण कर रहे 
थे । १६५४ तक विभिन्न राज्यों ने आवश्यक कानून पास कर दिए थे । यह सुधार लगभग 
पूर्ं हो चुका है। सब तरह की मध्यवर्दी पट्टे दारी का उन्मूलन किया जा चुका है । लगभग 
दो करोड कृषको का राज्य से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो चुका है और उन्हे भूमि का मालिक 
बनने के योग्य वना दिया गया है । 
मौलिक रूप में 'मध्यवर्तियों का उन्मूलन! भू-राजस्व-प्रशामन सम्बन्धी सुधार है परन्तु 
यह सामाजिक, न्याय की दृष्टि से समतावादी समाज की स्थापता में सहायता भी देता है । 
प्राय सारे देश मे विचौलियों की पट्टं दारियो को समाप्त कर दिया गया है परन्तु कुछ गेर- 
र॑यतवारी पट्टे दारियाँ प्रमी भी हैं | असम में प्रस्थायी रूप से दी गई जागीरों, और केरल, 
महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, गोआ, दीव तथा दादर व नगरहवेली में कुछ इनामो तथा पह्टे - 
दारियों को समाप्त करने के लिए कानून बनाने शेष थे। झाशा है तिलगाना क्षेत्र, गुजरात 
के देवस्थान मे तथा उत्तरपूर्वी भाग मे मुत्तादारी तथा मालमुज्ञारी पट्टे दारियों से सम्बन्धित 
कानून जल्दी वना लिए जाएँगे । 
कुछ विचौलियों ने ऐसी भूमि झभी भो हाथिया रखी है जो सरकार के पास होनी 
चाहिए थी अ्रथवा जिस पर पट्टे दारो का अधिकार होना चाहिए था । ऐसे मामलो की जाँच 
तथा मध्यवर्तियों की समाप्ति से सम्बन्धित कानूनों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए कड़ी 
कारंवाही की जानी चाहिए । 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि जरमीदारी का उन्मूलन करते सम्रय सरकार ने उनकी 
भूमियों को जब्त नही किया है वल्कि सरकार ने अतिरिक्त भूमि के बदले उचित मुप्रावजा 
देकर उसे झपने प्रधिकार मे लिया है। वड़े जमीद्ारों को मुश्रावजा दीघेकालीत ऋख-पत्रों 
के रूप मे दिया गया है जिन पर नियमित ब्याज मिलेगा और जिन्हें १५ से ४० वर्ष पश्चार्‌ 
भरुनाया जा सकता है ॥ छोटे जमीदारो को क्षतिधूर्ति की राशि नकद दी गईं है| इसके अ्रति- 
रिक्त उन्हें पुनर्वास-प्नुदान भी दिया गया है । मुप्रावजू की दर सभी राज्यो मे एक समान 
नही है । भिन्न-भिन्न राज्यो में मुआावज की दर तथा रीतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। कुछ राज्यों में 
मुआवजा देने की गति धीमी रही है | कुछ एक राज्यो मे क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण 
तथा अभ्रदायगी होना शेप है । अनुमान है कि मुआवजे की कुल राशि ६४० करोड़ रुपये 
होगी । इस समय तक लगमग ४०० करोड़ रुपये अदा किए जा चुके हैं । 
जमीदारी का उन्मूलन” एक क्रातिकारी उपलब्धि है । इससे इन क्षेत्रों में ग्राम्य समाज 
की सामतवादी परचना का लोप हो गया है और इसके साथ ही काश्तकारों का शोपण 
तथा उनके साथ होने वाला अन्याय तथा दुब्यंवहार भी समाप्त हो गया है | बहुठ से राज्यों 
मे, विशेषकर, पश्चिमी बगाल में, जमीदा री-उन्मूलन तथा भूमि-सीमा सम्बन्धी नियमों के 
लागू होते के फलस्वरूप सरकार को काफी झझृप्ट परन्तु कृष्य भूमि प्राप्त हुई है। एक पनुन 
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मान के अनुसार इस भूमि का क्षेत्रफल लगभग २४ लाख हैक्टर है । विचार यह था कि इस 
भूमि का भूमिहीन श्रमिकों मे पुनवितरण किया जाए । इसमे से काफी क्षेत्र ऐसा है जिसका 
उपयोग मे लाने से पहले काफी विकाप्त करना पड़ेगा । इस भूमि के पुनवितरण की प्रगति 
बडी धीमी रही है ग्रौर इस दिशा में पेश थाने बाली चुटियों को शीघ्र दूर किया जाना 
चाहिए । एक बात स्पष्ट है कि भूमि उसी की होनी चाहिए जो उसे जोते । 

जमीदारी के उन्मूलन के वाद के नवीन उत्तरदायित्वो, बेकार भूमि, वनों, मछली-पालन 
तथा लध्ठु सिंचाई निर्माण से सम्बन्धित कार्यो को पूरा करते, किराया उगाहने तथा भूमि 
रेकार्डो की देखभाल करने के लिए आवश्यक भूराजस्व-प्रशासन की स्थापना करनी होगी । 
तभी इस सुधार का उचित लाभ उठाया जा सकेगा । 


११.११ पट दारी अर्थात्‌ लगानदारी व्यवस्था में सुधार 


देश के भ्रन्य भागों मे प्रारभिक भू-राजस्व बन्दोबस्त वास्तविक काश्तकारों के स्लाथ 
किया गया था और कोई मध्यवर्ती तत्त्व नही थे । मरकार एक सरकारी एजेंसी द्वारा प्रत्येक 
गाँव के काश्तकारों से लयान वसूल करती थी और स्त्रय ही उतका रेकार्ड रखती थी। 
प्रांध्रप्रदेश, प्रसम, बिहार, गुजरात, जम्मू, कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, 
प्रंसूर, उड़ीसा, पजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बग्राल तथा देश के प्रन्य भागों में 
प्रथलित इस प्रथा को 'रंयतवारी प्रथा” कहते हैं । झतः जमीदारी उन्मूलन के बाद देश में 
लगभग सब क्षेत्रों में 'रैयतवारी प्रथा” प्रचलित हो गईं। 

परन्तु कई “र॑यत' भी स्वय खेती नही करते थे झौर उन्होने ग्रपनी भूमि को आगे 
पट्टें पर या बटाई पर देना लाभप्रद समझा । इसी श्रकार जमीदारी प्रथा में भी प्रनेक पट्टे 
दारो व काश्तकारों ने अपनी भूमि गआाग्रे पट्ट पर दे दी थी। यद्यपि विभिन्न कानूनों में पद्टं- 
दार की स्थिति सुरक्षित हो गई,थी परन्तु विधान भी “उप-पट्ट दारों' जेसे “बटाईदार, बरगा- 
दार, अधियार, साम्री” ग्रादि वर्गों को किराएदार नही मानता था। इस प्रकार खेती करने 
वाले काश्तकार दो प्रकार के होते हैं॥ एक तो मौरूसी काश्तकार (ग्राकृपेन्सी टीनेंट) और 
दूसरे गैर-मौरूसी काश्तकार (टीनेंट एुट बिल) । 

मौरूसी काश्तकार को भूमि पर कृषि करने का अधिकार स्थायी तथा पैतृक होता है'। 
लगान निश्चित होता है और इसको नियमित ग्रदायगी होने पर उसे भूमि से वेदबल नहीं 
किया जा सकता । वह किराए पर ली हुई भूमि को आगे ठेके पर दे सकता है; इस प्रकार 
इन काश्तकारों के ग्रधिकार सुरक्षित हैं । परन्तु गैर-मौरसी काश्तकार का पट्टा स्थायी नहीं 
होता । जुमींदार जब चाहे, उसे बेदखल कर सकता है। उसका लगान भी निश्चिचत नह 
होता और उप्ते बढाया जा सकता है ) भ्रतः इत्च वर्य के लिए पट्टे को सुरक्षा तथा लगान का 
बोक भारी समस्याएं हैं प्लौर इसी वर्ग को संरक्षण की सबसे प्रधिक आवश्यकता है। जहाँ 
तक साकियो तथा बटाईदारों का सम्बन्ध है, उनकी दशा और भी निराशाजनक तथा शोचनौय 
है क्योकि उनके साथ कोई लिखित अनुवन्ध नही होता । पट्टा या बटाई मौखिक होती है 
जिसका कोई कानूनी मूल्य नही होता । इस दशा में सुधार के लिए विस्तृत भूमि-रेकार्ड को 
घरूरत होती दै ॥ प्रनेक राज्यों मे क्रिराएदारो को सुरक्षा देने तथा लगान को नियमित करने 
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के लिए कानून वनाएं गए हैं परन्तु प्रगति सम्तोपजनक नही हुई । यह भी प्रनुभव किया 
गया कि अच्छा यही होगा कि पटुँदारी” की श्रथा को ही समाप्त कर दिया जाए और 
भूमि का स्वामित्व कृषि करने वाले क्षिराएदारो को दे दिया जाए ताकि “जो क्षि करे वहीं 
भूमि का मालिक हो! के उसूल को चरितार्थ किया जा सके । इस प्रकार के पट्ट दारों तथा 
उप-पट्टें दारो (शिक्मी भोर दर शिकमी काश्तकारो) को स्वामित्व प्रदान करने के लिए कई 
राज्यों मे कानून बनाए गए हैं। उद्दे श्य यह है कि 'दुरस्थ स्वामित्व! (एबसेन्टी आॉनरशिप ) 
की पद्धति समाप्त हो । 

(क) पट्टे को सुरक्षा तथा लगान का तियमन-जव भूमि का स्वामी स्वय कृषि नहीं 
करता बल्कि श्रन्य काश्तकारो को निश्चित किराएं पर शर्तों पर जोतने के लिए दे देता है, 
उसे लगानदारी या पट्टा खेती कहते हैं । काश्तकार के लिए पट्टे की सुरक्षा मत्यन्त महत्त्व 
की है । यह्‌ सुरक्षा उसे विभिन्न निविष्टियो को प्राप्त करने मे सहायता देती है प्रौर वह 
प्रभावपूर्ण ढंग से कृपि-उत्पादन कार्यों मे भाग ले सकता है 4 अ्रनेक राज्यो मे पट्टे की सुरक्षा 
प्रदान करने के लिए कानून बनाए गए हैं। कई एक राज्यो मे मूस्वामियो को 'ब्यक्तिगत 
क्पि! के लिए अपनी भूमि को पुनग्न॑ हरप की अनुमति दे दी गई है । कुछ राज्यो मे ऐसी स्थिति 
में पट्ट दारों तथा बठाईदारों को अ्रवरिम सरक्षण दिया गया है| अनेक दूसरे राज्यों मे भू- 
स्वामियों को पुनग्र हा के प्रधिक्रार से अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है जिससे 'पट्टे दारो” से 
सबधित धाराप्नो का उल्लघन हुप्रा है । यह ध्यान रहे कि “व्यक्तिगत झयवा निजी कृषि! के 
त्तीन अनिवायं तत्त्व होते है () व्यक्तिगत श्रम (॥) कृषि का जोखिम (7॥) भू-स्दामी या 
उमके परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत निरीक्षण | प्रयास यह होना चाहिए कि पट्ट दार 
भूमिहीन न वन जाएँ । 

पद्टे की सुरक्षा की समस्या से भूस्वामी को खेतिहर पट्टे दार द्वारा दिए जाने वाले लगान 
के विनियमन का प्रत्यक्ष रूप भे सबंध है । पट्टं की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयास 
सब सार्थक नहीं होते जब लगान निरंकुश हो और दे पट्टे दार के सामथ्यं के बाहर हो । ऐसे 
मामसलो मे पट्टे दारों को बकाया लगान की राशि देनी होती है । इस स्थिति में भू-स्वामी 
द्वारा उसमें पट्टे का स्वेच्छा-समपंण करवाया जाता है । किराया नकदी भे होता चाहिए 
और भू-राजस्व का गुणक हो । यह उपज का ह या ॥ से अधिक नही होना चाहिए । 

अतः पट्टं की सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त लगाव का नियमन मी जरूरी है। इसके 
साथ-साथ ऐसी ऋणा-व्यवस्था की भी जरूरत है कि पट्टे दार अपनी भूमि के सुधार के लिए 
सुविधापूर्वक ऋण प्राप्त कर सके और अनिवार्य बेदखली होने पर उसे भूमि-सुधार पर किए 
गए व्यय के लिए मुआवजा मिल सके । उसे सहकारिताओं के पास ऋण के बदले में अपनी 
भूमि गिरदी रखने को भी अनुमति होनी चाहिए । वे अपनी पट्टे वाली भूमि को खरीद सर्के, 
इस वात की व्यवस्था भी होती चाहिए ॥ पट्टं दारो को आझ्ासान शर्तों पर स्वामित्व के भधि- 
कार भ्रदान किए जाने चाहिएँ ओ्ौर भूमि बघक बेंको तथा राष्ट्रीयकृत बैकों से इस हेतु 


वित्तीय सहायता श्राप्त होनी चाहिए । विभिन्न राज्यों में हुईं प्रगति का वर्ण नीचे किया 
गया हैं। 


फार्म-परिमाय तथा भूमि-सुधार २६७ 


(ख) विभिन्न राज्यों में लगातदारी सुधार--([+) आंध्र प्रदेश--पहले वाले आंध्र क्षेत्र 
में पट्ट की सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्थाएँ अस्थायी तथा भतरिम हैं और सब पट्टो की बेदखली 
स्थगित कर दी गई है । सिचित भूमि के लिए लगान कुल उपज के ५० प्रतिशत और शुष्क 
भूमियो के लिए उपज के ४० प्रतिशत से अधिक नही होगा । तिलगाना क्षेत्र में लगान सिचित 
भूमि के लिए उपज के एक चौथाई से श्रधिक नहीं होगा । अन्य दशा में ह भाग अथवा 
भू-राजस्थ का हे से ४ गुना लगान लिया जाएगा । सरक्षित पट्टे दारो को अ्रनिवार्य स्वामित्व- 
प्रधिकार भी दिए गए है । लगभग ३५००० पट्टं दारों ने ये अधिकार प्राप्त कर लिए हैं ) 
नवीन लगानदारियों का निर्मास्य अनियमित छोड दिया गया। 

(2) असम-असम मे भू-स्वामी को व्यक्तिगत (निजी) क्रपि के लिए भूमि पुन्न हरा 
का अधिकार दे दिया गया था और इस अधिकार को छोड़ कर उप-रैयतो तथा श्रधियारों 
(बटाईदारो) के पट्टे स्थिर कर दिए गए। परन्तु प्रत्येक उप-रैयत तथा श्रधियार के पास 
३३ एकड़ भूमि उस समय तक रहेयी जवतक कि उन्हें स्थानीपर क्षेत्र में तुल्य मुल्य की वैकल्पिक 
भूमि नियत नहीं हो जाती । पुनग्र हुए के अधिकार १८ फरवरी, १६६३ को समाप्त हो 
गए और प्व अधियारो तथा उपरयतों को पट्ट की पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। लगान उपज के 
३ तथा ३ भाग के बीच होगा । 

() बिहार--लगानदार को भूमि पर १२ वर्ष कब्जे के उपरान्त मौरूसी प्रधिकार 
प्राप्त हो जाते हैं । लिखित पदट्टे वाले पट्ट दार की पट्ट की भ्रवधि समाप्त होने पर बेदखली 
हो सकेगी । मौखिक पट्टे वाले लग्रानदारों को वेदखल नहीं क्रिया जा सकता बशर्ते कि वह 
भूमि का कुप्रयोग न करे या किराया न अदा करे । अधिकांश वटाईदार भूमि को मौखिक 
पट्टे पर रखे हुए हैं इसलिए कानून मे उन्हे पट्टे की सुरक्षा प्राप्त है। व्यवहार में बे गरर- 
मौझूसी पट्ट दार हैं ! भूस्वामी को निजी खेती के लिए भूमि-पुनग्र हुए का अधिकार है। पढ्टे - 
दार को कुछ न्यूनतम क्षेबरफल रखने की अनुमति है। उप-रंयतों को इस सीमा से झ्धिक 
भूमि के लिए पट्ट की स्थिरता प्रदान की गई है । लगात कुल उपज के ॥ से अधिक नहीं 
होगा । गेर-मौरूसी पट्टे दार अ्धिकतः असुरक्षित हैं । 

(४५) गुजरात--भूस्वामियों को इस शर्तं पर निजी कंपि के लिए भूमि के पुनग्न हुए का 
अधिकार दिया गया कि किरायेदार पटूटे के क्षेत्र का आघा भाग अपने पास रख सकेगा । 
भूस्वामियों द्वारा अ्रधिकार प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। किराया कुल उपज 
के १/६ या भू-राजस्व॒ के २ से ५ गुना से अधिक नही होगा । - 

पहले के वम्बई वाले क्षेत्र मे ६:२० लाख लग्रानदार स्वामित्व प्राप्त करने के ग्रधिकारी 
थे । उन्हे भूमि के लिए खरीद-कौमत देनी थी । कीमत-नियतन का कार्य लगभग पूरा हो 
चुका है । कई पट्टेदार इसलिए स्वामित्व-अधिकार प्राप्त नही कर सके वयोक्ति उनके पास 

पर्याप्त घन उपलब्ध नहीं था । अनेक लोग भूमि को खरीदना नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा 
करने के लिए एक घौर अवसर दिया गया । उन पटूढेदारों को जो भूमि को नही खरीद सकते 
ऋग सुविधाएँ खुलम करनी चाहिए । 

(४) जम्मू व कश्मोर--भूस्वामी सीमित क्षेत्र का पुन््र हण कर सकता है। इस 
पधिकार के अन्तगंत लगानदारो का पट्टा स्थिर कर दिया गया है। लगान उपज के $- तथा 


श्ष्दप भारतीय क्ृपि-अर्थव्यवस्था 


३ के बीच है। छोटे भूस्वामी उपज का आघा माग किराए के रूप मे ले सकते हैं। काबिश 
पट्टेदार भूमि को खरीद सकते है। इस उद् श्य हेतु सरकार उनको तकाबी देती है। नए 
पट्टेदार अभी भी असुरक्षित हैं । 

(४7) केरल--भू-स्वामियो को केवल विशेष दशाओं मे ही भूमि के थुनग्न हण का 
अधिकार दिया गया । इसके अतिरिक्त लगानदारो का पदुंटा स्थिर कर दिया गया ॥ अ्रपुंन* 
ग्रेहणीय भूमि के स्वामित्व-अ्रधिकारो के पट्टे दारों को अतरण की नी व्यवस्था की गई। 
स्वेच्छा-समर्पणा तथा भूस्वामियो को तियमो! का उल्लघन करने पर दण्डित करने की भी 
व्यवस्था की गई है ; लगावदारों तथा कुडिक्तिडापुकारों की वेदखली स्थग्रित कर दी गईं। 
घान की फसल के लिए किराया कुल उपज का है. भाग रखा गया । स्वेच्छा-सर्मापित भूमि 
केवल सरकार को दी जा सकेगी। 

(४॥) मध्यप्रदेश--किराएदारो की भूमि के वर्गानुसार ५ एकड़ से लेकर २५ एकड़ 
तक भूमि के लिए पट्ट॑ स्थिर कर दिए गए ॥ इसके ऊपर भूस्वामी को भूमि के पुनग्न हा का 
भ्रधिकार था । लगान भू-राजस्व के २ से ४ गुना तक हो सकेगा । अपुनग्र हंसीय भूमि की 
दशा मे स्वामित्व-प्रतरण की व्यवस्था की गई है । चार लाख से अधिक पढ्ट दारों को स्वा* 
फिल्‍्द प्रधिकार प्राप्त हो चुके हैं । 

(शए) मद्रास ( तमिलनाडु )--बेदख लियो से किराएदारों को सरक्षण देने के लिए 
१६५४ में श्रतरिम-नियम बनाया गया जिसे अब तक लागू किया जा रहा है। कुछ विशिष्द 
परिस्थितियों में भूस्वामी भूमि का पुनर्न हसए कर सकते हैं। सिचित भूमि के लिए किराया 
उपज का ४० प्रतिशत होगा । अन्य दशाओं मे यह उपज का एक तिहाई होगा । 

(७) महाराष्ट्र--किराएदारों का पट्टा स्थिर कर दिया गया है | भूस्वामियों को निजी 
कृषि के लिए सीमित क्षेत्र का पुनग्रैहण करने का अधिकार दिया गया था। किराया 'निर्धा 
रित कर' के २ से ५ गुना अथवा कुल उपज के ह- से अ्रधिक नही हो सकता । पट्टे दारो को 
स्वामित्व भ्रतरण की व्यवस्था भी की गई है । लगभग ७६- लाख पट्टं दारो को २१ लाख 
एकड़ भूमि के स्वामित्व-अधिकार दे दिये गये हैं । मराठदाड़ा क्षेत्र मे उत साधारण पढे दारों 
को जिनके कब्जे में अपुनग्र हशीय भूमि थी, अनिवार्य स्वामित्व प्रदान किया गया है । 

(») मैसुर कर्शाटक--मैसूर के पूरे पुनग्गंठित राज्य पर लागू करने के लिए १६६१ में 
एक विस्तृत कानून वनाया गया जिनमे पट्ट को ह्थिर करने की व्यवस्था की गई। भू- 

स्वामी को पट्ट के आधे क्षेत्र तक पुनग्र हा करने का अधिकार दे दिया गया । उचित लगाने 
कुल उपज के है से $- भाग के बीच होना चाहिए। विभिन्न चुटियों को १६६५४ के सशोधित 
नियम में दूर किया गया है। हजारो लोगो ने पुत्न हुए के लिए झावेदन किए हैं । इन पर 
निर्णंयो के बाद ही पट्टे दार सालिक बत सके 

(4) उड़ीसा--उडीसा में भी १६६४ में मैसूर की तरह का ही एक नियम बनाया 
गया है । किराया कुल उपज के £ से अधिक नही होगा । अपुनप्रे हसीय क्षेत्रो में प्टेदारों 


को स्वामित्व-अधिकार देने की व्यवस्था है। भुस्वामी आधी से भ्रधिक भूमि का पुनप्रहण 
नहीं कर सकेंगे । 
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(>8) पंजाब व हरियाणा--पट्ट दारो को पट्ट की सुरक्षा प्रदात की गई है ! भूस्वामी 
को पुनर्ग्र हुए का अधिकार दे दिया गया परल्‍्तु पट्टं दार के पास कम से कम ५ स्टेंड्ड एकड 
भूमि उस समय त्तक रहेगी जवतक कि उसे राज्य द्वारा वेकल्पिक भूमि नही दे दी जाती । 
विशेष प्रवस्थाओं मे किराएदारो को भूमि खरीदने का ऐच्छिक अधिकार भी दिया गया । 

(४7) राजस्थान--किरायेदार को राज्य के विभिन्न भागो में १५.६ एकड से १२५ 
एकड तक के न्यूनतम क्षेत्र के लिए पट्टे की पूरा सुरक्षा प्रदान को गई । इससे फालतू भूमि 
का भूस्वामी द्वारा पुनभ्न हुस किया जा सकता है। अपुनग्र हृणीय क्षेत्र के स्वामित्व के झ्रतरण 
की भी व्यवस्था को गई है । किराया कुल उपज के है से भ्रधिक नहीं होगा । नवीन पढ्टे - 
दारियाँ प्रतियमित ही छोड दी गई हैं । 

(४४४) उत्तर प्रदेश--सब पट्टं दारों तथा उप-पट्ट दारो का सरकार के साथ सीधा 
पम्बन्ध हो गया है और उन्हे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। जमीदारी उन्मूलन नियम, १६५१ 
के अनुसार जमीदारो के पहले वाले पट्ट दारो द्वारा भूमि को श्रागे किराए पर देने की मनाही 
है परन्तु इसे बढाई पर देने पर कोई प्रतिबध नही लगाया गया | ग्रतः बढाई की प्रथा को 
परोक्ष रूप मे स्वीकृति ही प्रदान नही की गई बल्कि बढाईदार ग्रवतक पूर्णतः असुरक्षित 
रहे हैं । 

(ह४) पश्चिमौ बंगल--पश्चिमी बंगाल में सब लगान प्राप्ति के हितो का सरकार 
द्वारा भ्रधिग्रहणा कर लिया गया श्र उपर॑यतो तथा पट्टं दारो का सरकार से सीधा सम्बन्ध 
हो गया । बढाईदारों (बरगादारो) को पट्टे दार नही माता जाता परन्तु उनके पट्ट को इस 
शर्ते पर स्थिर कर दिया गया कि भूस्वामी पट्ट के दो-तिह्ाई क्षेत्र का पुनर्ग्र हणा कर सकते 
हैं। यदि किसी ब्याक्ति के पास ७३- एकड से कम भूमि हो, तो वह सारे क्षेत्र का पुनग्रेहरा 
कर सकता है । यदि भूस्वामी कृषि के व्यय को स्वय सहन करता है तो उसका भाग कुल 
उपज के आधे से अधिक नही होगा, वरन्‌ यह ४० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । यह किराया 
अब घटाकर एक चौथाई कर दिया गया है ! प्रब ध्रस्वामी उतनी ही भूमि का पुत्र हएा कर 
सकेगा जिससे उसको कृषि जोत ७ट्टे- एकड से अधिक न हो परन्तु वरगादार के पास कम 
से कम २ एकड्ट भूमि अवश्य छोड़नी पड़ेगी । इस प्रकार बढाईदारो को भी कुछ सुरक्षा मिल 
गई है । 

इसी प्रकार केन्द्र-शासित प्रदेशों मे मी नियम वनाए गए हैं ओर किराया उपज के जि 
से ह भाग के बोच नियत किया गया है। पिछले छुछ वर्षों मे केवल ३० लाख पह्टेदार, 

उपबयट्टं दार तथा बढाईदार ही २८ लाख हैक्टर भूमि की खरीद कीमत प्दा करके स्वामित्व 
अधिकार ध्राप्त कर सके हैं । परन्तु इन उपायों के वावज़ूद मी स्थिति में कोई बहुत झधिकर 
सुघार नही हुआ । 'पट्टे दारी' नए रूप में प्रकट हुई है। यह ध्यान रहे कि पसुरक्षित पट्टे दारी 
से केवल भ्रधिक उपज प्राप्त करने भे ही बाधा नही पड़ती बल्कि कुछ मामलों में इससे 
सामाजिक तथा कृषि सम्बन्धी तनाव भी पंदा हुए हैं । 

उपरोक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि इस समस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया ग्रया जिसके 
कारण पक्‍्धिकाश राज्यो मे प्रस किए गए कानून धमावी सिद्ध नही हुए। यह स्वाभाविक 
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हो था कि गाँवों मे रहने वाले छोटे या वडे भूस्वामी इन उपायो का विरोध करेंगे क्योकि 
इनसे उनके स्वामित्व-प्रधिकार समाप्त या सीमित हो जाते हैं। उनसे सहयोग को ग्राशा नहीं 
की जा सकती परन्तु कार्यक्रम के कार्यात्वयन मे बिफलता का एक मुख्य कारण यह है कि 
कानून बताने से पहले राजस्व-प्रशासन को जिस पर कि इन कानूनों को लागू करने का 
उत्तरदायित्व था, सुदृड़ नही किया गया । इसके अतिरिक्त सरकार के पास भूमि के पर्याप्त 
रेकार्ड भी उपलब्ध नहीं थे ॥ 

ग्रनेक राज्यो में ग्रधिकाश रूयो में किराएदारी गैर कानूनों घोषित की गई है परन्सु 
यह अनेक गुप्त रूपो मे विद्यमान है और देश में व्यापक रूप मे प्रचलित है। यद्यपि वर्तमान 
अनियमित लगानदारी भ्रबन्चों मे छोटे कृपकों के लिए थोड़ी-सी प्रतिरिक्त भूमि श्राप्त करना 
कठिन है परन्तु बड़े कृपक घडल्ले से अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे है । ग्रत: दो प्रकार के पट्टा 
बाजार साथ-साथ चल रहे हैं- एक मे, बड़े कृपको (जो पट्टेदार हैं) का पटट कर्ताप्नो (छोटे 
कृपको) पर प्रभुत्व है थौर दूसरे में पट्टाकर्ताओं (बडे कृपको) का पढें दारों (छोटे कृपकों) 
पर प्रभुत्व है। यह झनुमान लगाया गया है कि कुल कृपक-परिवारों मे पट्टे दार-परियारों की 
सख्या २३ ५६ प्रतिशत है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण १६५३-४४ के झनुस्तार सचालित क्षेत्र 
का २० ३४ प्रतिशत पट्ट पर लिया गया था। १६६०-६१ में यह अनुपात घढ कर 5८.६ 
प्रतिशत हो गया । परन्तु पट्ट पर लिए गए तथा पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों के ऑकड़ो मे प्रन्तर 
इतना अधिक है कि इस सर्वेक्षण के आ्रँकडो पर विश्वास करना कठिन है । तो भी इन 
आ्रौकडों से इतना सिद्ध भ्रवश्य हो जाता है कि अभी भी काफी क्षेत्र पट्टे पर हैं और यह प्रथा 
किसी न किसी रूप में विद्यमान है । पट दारी के प्रभावहीत उन्मूलन से बेहतर यह है कि इस 
व्यवस्था को खुला रखा जाए परन्तु साथ ही प्रभावी ढंग से नियमित भी किया जाए। सारणी 
११.३ में कुल सचालित क्षेत्र मे से पट्ट पर ली गई भूमि का अनुपात दिया गया है ॥ 

सारणो ११.३ भारत में परिमाप अनुसार सचालित क्षेत्र तथा पट्टे पर लिया गया 

क्षेत्र ( १६६०-६१ ) 
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लगानदारी के परिमाशु में कमी पट्टं दारो की वेदखलियो तथा उनसे भूमि छिन जाने 
फे कारण भी हो सकती है। कई भूस्वामी भाड़े के श्रमिकों से भी खेती करवाने लगे है । परन्तु 
श्रवौषचारिक, भ्रनियमित तथा प्रच्छन्न (इनफामंल, इररेगूलर एण्ड डिसगाइज्ड) किराएदारी 
अब भी जारी है और इसके विस्तार का अनुमान लगाना कठिन है| श्रनौपचारिक पहट्टे दारी 
तथा फसल-बटाई के अधीन भू-स्वामी भूमि के सुधार मे निवेश करने को बुद्धिमत्ता नहीं 
घमभाता जबकि पढट्टेदार उर्वरक जेसी निविष्टियो मे निवेश करने के योग्य नहीं या निवेश 
करने से हिचकिचाता है । ग्रतः क्ृषि-उत्पादन के नए सदर्भ में स्वामित्व के प्रभावी अन्तरण 
की अब बहुत अधिक ज़रूरत है। कुछ भी हो पढ्ढें दारो तथा उप-प्ठ दारों में सुरक्षा की 
भावना जागृत करना प्रत्यावश्यक् है। इस उद्देश्य के लिए तिम्नलिखित उपाय किए जा 
सकते है:-- 

(४) सनी पट्टे दारियों को अपुनग्रहणीय तथा स्थायी घोषित किया जाए। सेवा मे 
कार्य कर रहें ब्यक्तियो तथा विशिष्ट प्रकार की असमर्थता के शिकार लोगों को इमसे छुट दी 
जा सकती है । 

(9) जहाँ पुनग्र हुए की झ्नुमति दी जा चुकी है, वहाँ इन मामलो का शीघ्र निपटारा 
किया जाना चाहिए । पुन्ग्र हुए के परिणामस्वरूप जहाँ बहुत वेदखली होने की सभावना हो, 
यहाँ पुनग्न हुए पर अधिक प्रतिबध लगाए जाएँ । 

(5) स्वेच्छा से पट्टं दारी छोडने का तियमन इस पधरकार किया जाए कि भूस्वामी इस 
समय पट्ट पर दी गई भूमि का पुनग्न हग्य न कर सकें और सरकार अथवा स्थानीय अधि- 
कारियो को यह ग्रधिकार हो कि वे यह भूमि अन्य पट्टे दारो को दे सकें | 

(४) ऐसी भूभि के पट्टे की पूरी सुरक्षा की जाए जिस पर कृपकों और श्षमिको मे 
अपने रहने के मकान बना रखे हैं । 

(५) यह भी देखना जरूरी है कि उप-पट्टं द्ारो के पट्टों की सुरक्षा के लिये बनाए गए 
कानूनो को प्रभावी ढग से लागू किया जाए तथा उसके उपबधों का उल्लघन न किया जा सके । 

(४3) गन्नत बेदखलियों के लिए दड की व्यवस्था होनी चाहिए ) 

(५॥) पट्टे की शर्तें ग्रधिक यथार्थ होनी चाहिए । जहाँ किराया इतना प्रधिक नहीं 
होना चाहिए कि पट्ट दार उसे अदा करने मे असमर्थ हो या उसका आषचित्य म हो, वहाँ यह 
इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि भूश्वामी की भूमि सुधार मे कोई रुचि ही न रहे । 
याद रहे कि नई कृषि में भूस्वामी तथा पट्टे दार केवल भूमि के भाग में ही भागीदार नहीं 
चल्कि उन्हे अन्य निविष्टियो मे मी झपना-भ्रपना भाग्र अदा करना है। पट्टोे की शर्तें नियत 
करते समय इन बातो को ध्यान में रखा जाए। 

(गा) ये करार किसी सस्यागत एजेंसी के माध्यम से किए जाने चाहिए ताकि वहू 
ऐजेंसी भूस्वामी या पट्टे दार की मनमानी व्याख्या के विरुद्ध दोनो वर्गों के हितो की रक्षा 
कर सके । 

सारणी ११.३ से पता चलता है कि पट्ट पर ली गई कुल भूमि का लगभग २० प्रतिशत 
बड़े कुपको के पास था । बडे कृपको द्वारा अपने हिल्से मे उत्तरोत्तर ( विस्तार ) फंलाब 
छोटे कुपको की दक्या को और मी जोचनीय बना रहा है। इसलिए उचित यही है कि केवल 
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छोटे कृपकों को ही भूमि पट्टे पर लेने की अनुमति हो। बड़े कृपकों को पट्टे पर भूमि 
प्राप्व करने को बिल्कुल अनुमति नही होवी चाहिए | एक आवश्यक सम्बद्ध उपाय यह है कि 
“भूमि को गिरवी' रखने (लेड मार्टगेज) की कानूनी रूप में मनाही की जाए । 
वास्तव मे काश्तकारी-ब्यवस्था मे सुधार का उद्देश्य स्वामित्व भ्रयवा कृषि-जोतो का 
पुनवितरण नहीं है, वल्कि काश्तकार द्वारा जोती जाने वाली भूमि के उत्पाद में उसके लिए 
बेहतर भाग सुरक्षित कराना है ताकि भूमि पट्ट की सुरक्षा के साथ-साथ उसे भूमि-सुधार 
तथा अधिक उत्पादन के लिए प्रेरणा प्रदान की जा सके । जब पट्टेदारी को समाप्त करके 
स्वामित्व का अतरस् पट्टं दारो को किया जाता है तो स्वामित्वाधिकार की जोतों का प्रवश्य 
ही पुर्नावतरण होता है । इस दशा मे भूस्वामियों से भूमि-मुआवज्ञा देकर भूमि ले ली जाती 
है। दूसरी ओर भुस्वामियों द्वारा अपनी भूमि व्यक्तिगत कृषि हेतु पुनग्रंहुर करने पर प्रनेक 
पट्टं दार भूमि से वेदखल हो जाते हैं । भ्रत, पट्टे दारी की व्यवस्था के उन्मूलन का अनिवार्य 
नेट परिणाम यह होता है कि भूमि के स्वामित्व का अधिक समान वितरण हो जाता है। 
शोषण-विहीन श्रम-सहित खुद काश्त में विस्तार कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बना सकता हें । 
खुदकाश्त की व्यवस्था कृषि-विकास तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए नवीन समावनाएँ तथा 
अवसर प्रदान करती है । इससे कृषक भूमि सुधार और नवीन निविष्टियो के उपयोग को 
ओर. प्रेरित होता है और वह अपने ससाधनों का अ्रधिक अच्छी प्रकार से उपयोग कर सकता 
है । इससे कृषक की ऋण लेने की क्षमता भी बडेगी और उसकी झ्ाथिक दशा भी सुघरेगी। 
अतः भावी कृषि विकास पूर्णृंत खुदकाश्त व्यवस्था द्वारा दी गई प्रेरणा पर निर्मर है क्योकि 
इसमे भ्रौद्योगिकीय नवक्रियाग्रों का अ्रधिक से अधिक लाम उठाया जा सकता है । 
भूमि-नीतियाँ एक प्रकार के सामाजिक नियत्रण उपाय हैं जितका उद्द श्य समुदाय द्वारा 

अपनी भूमि-समस्याग्रो का समाधान करना है । ग्मतः इन समस्याग्रो के हल करने के लिए दो 
प्रकार की नीतियो की रचना करनी पड़ेगी । प्रथम प्रकार की नीतियो का सम्बन्ध मृदा- 
जलवायु तथा भूमि को उपयोग-क्षमताओं जैसे मौतिक उपादानों से है जबकि दूसरी प्रकार 
की नीतियाँ जनसख्या-दबाव तथा सम्पत्ति-अधिकार-सरज्जनाओ जंसे मानवीय साधनों से 
सबन्धित हैं । हमारी अधिकाश नीतियो मे द्वितीय प्रकार की समस्याओं के समाधान पर 
बल दिया गया है जबकि प्रथम प्रकार की समस्याओं की ओर उचित ध्यान नही दिया गया । 
जल-तनिकास में बाधा, सेम, लवणता, क्षारीयता, मृदा-अवक्षय, भूक्षरण तथा अन्य कई प्रकार 
के ससाधन-अवक्षय इसी प्रकार को समस्याएँ है और भूमि की उत्पादन-निविष्टि के रूप में 
दक्षता इन समस्याओ्रों के समाधान तथा सम्बन्धित क्षेत्रों मे सुविचारित पूर्व-परयोजन पर 
निर्भर होगी । इनमे से कुछ सामान्य समस्याझो का अध्ययन हम विस्तार से पिछले प्रध्यायो 
मे कर चुके है। यहा सक्षेप में हल यह कह सकते हैं कि उत्पादिता मे दृद्धि करने के लिए 
केवल सूमि-्पटटट तथा अन्य सम्बद्ध समस्यान्रों का समाधान ही काझी नहीं बल्कि भूमि-सुघार 

* के साथ-साथ भूमि के उपयोग व संरक्षण तया इसकी विकास श्रावश्यकताओं से सम्बन्धित 
समस्याप्रों को हूल करना भो ज़रूरी है। देश के नव-निर्माण में दोनों प्रकार की नोतियाँ एक 
दूसरे को संयूरक हैं । 


फार्म-परिमाप तथा भूुमि-सुधार रछरे 


११.१२ चकबन्दी 


भूमि पर जनसंडुया का अत्यधिक दबाव इस बात की माँग करता है कि भूमि की सतह 
का उपयोग तथा विन्यास्र विकेकपूर् तथा सुनियोजित ढग से क्रिया जाएं।इस बात का 
उल्लेख किया जा चुका है कि क्पि की नवीन ब्यूहरचना के सदर्भ मे सिचाई की सहायता से 
अपेक्षाकृत छोटी जोत भी एक जीवन-क्षम इकाई वन सकती है। देश के बहुत से क्षेत्रों में 
जोते केबल छोटी ही नही बल्कि ध्यापक रूप से बिखरी हुई तथा विखडित हैं। न उत्तम कृषि 
औ्रौर न ही दक्ष सिंचाई विखण्डन से मेल खाती है। पजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश मे कृषि मे हाल की उन्नति का एक कारण यह रहा है कि इन राज्यो में विखडित 
जोतों की चकबनन्‍्दी की दिशा मे प्रगति हुई है । जोतो की चकबन्दी के उन क्षेत्रों में परिणाम 
बहुत अच्छे निकले हैं जहाँ खेतो का ध्रायतकरण तथा पुनः रूपए इस कायंक्रम के अरश हैं 
और जहाँ फार्म-सडकों तथा ग्रामीण आबादी के विस्तार की व्यवस्था की गई है । दूसरी शोर 
जहाँ घकबन्दी का प्र बिखरे हुए टुकडों को परस्पर अदला-बदली रहा है, वहाँ कृपि-उत्पादन 
मे वृद्धि का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ । भारत में जोतो की चकबन्दी के कार्यक्रम की प्रगति 
सारणी ११५४ में दर्शायी गई है । 

सारणी ११४ जोतों की चकबन्दी मे प्रगति 
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ख्लोत : चतुर्थ पचदर्षीय योजना प्रारूप पृष्ठ १४० ॥ 

इस कायंक्रम में महत्वपूर्ण बात यह है कि जोतो को एक बार चकबन्दी होने के बाद 
इनका पुनः विस्नण्डन न हो । जोतो का उप-चिभाजन तथा विखण्डन उत्तराधिकारी नियमो की 
प्रक्रि| तथा श्रनियमित्र पट्टो व अन्तरणों का परिण्याम है। जोतो में काल साधारणतः 
विभाजनो से होता है । यह कृषि उत्पादन के हित में नही । इसलिए नीति यह होनी चाहिए 
कि भ्रतरणो, विभाजनों तथा पट्टो का नियत्रर करके इस श्रवृत्ति को रोका जाए। इस 
उद्दे श्य के लिए अनेक राज्यों मे कानून बनाए गए हैं। परन्तु प्रमी बहुत कुछ करना 
शेप है। 


अध्याय १२ 


कृषि-क्षम, बेरोजगारी तथा रोजूगार-नीति 


१२.१ गारंटीकृत अर्जेक रोजगार की आवश्यकता 


किसी भी देश का आर्थिक्त विकास वहाँ की आधिक सवृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा 
राजनैतिक स्थिरता पर निर्मर होता है। अल्पविकसित तथा निम्त आय वाले देशों मे कृषि 
का वहाँ के ग्राथिक विकास में महत्त्वपुर्णा स्थान होता है। विकास के प्रथम घरणों मे उत 
देशों की झ्राधिक सवृद्धि कृप-विकास पर निर्भर होती है । यही कारण है कि प्रल्प-झाय देशों 
भें उत्पादन-दक्षता, झाय-सुरक्षा, झआथिक स्थिरता तथा समाज-कल्याण कृपिन्तीति के मुख्य 
ध्येय हैं । 

भारत जैसी अल्प झ्नाय-अर्थव्यवस्था मे कृपि-श्रम ही मात्र फालतू ससाधन है। भ्न्‍्य 
सब वास्तविक सस्ताधनों की पूर्ति न्यून है । कहना न होगा क्लि कृपि-श्रमजीवी जनसख्या की 
रोजगार परिस्यितियाँ कृपि-विकास की गति को काफी हद तक प्रभावित करती हैं । उत्पादन 
दक्षता श्रम की दक्षता पर निर्भर है तथा श्रम की दशा में सुधार समाज-कल्यारा तथा राज- 
नैतिक स्थिरता के लिए ज़रूरी है। वर्तमान अध्याय में हम कृपि-भ्रमजीवी जनसख्या तथा 
उनकी रोज़गार की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे तथा उतकी वेरोज़गारी को दूर करने के 
लिए विभिन्न नीतियों तथा सुझावों का विश्लेपण करेंगे । 

हम इस बात का उल्लेख कर चुके है क्रि भारत मे प्रति व्यक्ति श्राय ससार मे अन्य देशो 
की श्रपेक्षा निम्नतम है। यह अल्प ग्राय भी असमानरूप मे वितरित है। जनसख्या के 
निर्धनतम लोग झसत से वहुत कम आय प्राप्त करते हैं ॥ करोडो लोग अभावग्नस्तता का 
जीवन विता रहे हैं। वास्तव मे असल्य लोग अधं-अक्नाल राशन पर भ्रुज्ञारा कर रहे हैं। 
अनुमान है कि ग्रामीण क्षेत्र मे लगभग २९ करोड लोग “निर्धनता-रेखा' (पावर्टी लाइन) से 
भी नीचे स्तर पर रह रहे हैं। उतको परिस्थिति इतनी दयनीय तथा भयावह है कि विश्वास 
करना कठिन है| ७० प्रतिशत श्रमजीवी जनसस्या आधी से भी कम राष्ट्रीय आय का 
उपार्जन करे'- यह वात कृषि श्रमजीवियों की उत्पादन अ्रदक्षता को ही जतलाती है । 

नि्धनता का प्रकोप उन क्षेत्रों भे विकटतम है जहाँ भूमि पर जनसस्या का भारी दबाव 
है या जहाँ स्थानीय ससाधनो के अपूर्ण विकास के कारण उत्पादिता-स्तर कम है झौर सतत 
(अ्रविदाम) काम का म्भाव है। अत. यह जरूरी है कि काम के प्रतिरिक्त अवसर सुलम 
कराए जाएँ ताकि न्यूनतम झाय वर्गों के लोग उत्पादक रोजगार द्वारा अपनी न्यूनतम ग्राव- 
श्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आय कमा सकें । इसके लिए तेज्ञ झऔद्योगीकरण की 
आवश्यकता है । तेज़ आथिक विकास के लिए सरचनात्मक परिवततन भो जरूरी हैं । 


कृपि-श्रम, बेरोजुगारी तथा रोजूगार-नीति २७५ 


परन्तु जबतर झौद्योगिक आधार भ्रच्छी प्रकार से घुदढ़ नहों कर दिया जाता, शिक्षा 
तया ब्न्य सामाजिक सेवाएं विक्ासित नहीं हो जातो', उस समय तक अर्थव्यवस्था समग्र 
अ्रम-शक्ति को उचित एंवं पर्याप्त परिश्रम पर काम देने हेतु अ्रभीष्ठ संवृद्धि-दर कू प्राप्त सही 
कर सकती । अतः कृपि-तीति का एक मुख्य तात्कालिक लक्ष्य यह है कि उन सब लोगो को, 
जिनके पांस रोज़गार के पर्याप्त उत्पादन-साधन नही हैं और जो एक न्यूनतम मजदूरी पर कार्य 
करने के लिए तंयार हो, न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार देने की गारटी दी जाए। कहने का 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक उस व्यक्ति को, जो काम की तलाश मे हो, 'भ्रजक रोज़गार (गेन- 
फुल एम्प्लायमेट) सुलभ करना कृषि श्रम-नीति का सुख्य घ्येय है ! 

बेकारी वर्तमान कृपीय प्रणाली की ग्रम्मीर कमजोरी तथा इसकी ग्रस्थिरता का मुख्य 
स्रोत है। कृषि मे रोजगार मौसमी तथा झ्रामदनी कभी-कमी भ्रर्थाव्‌ आतरायिक होती है । 
वास्तव में कृपको की वेकारी ही उनकी निर्धतता का कारण है। इस समस्या का विश्लेषण 
करने से पहले क्ृपि-जनराज्या तथा कृपि-अमिक शक्ति को सरचना व उनकी दशा का ज्ञान 
उपयोगी होगा $ 


१९.२ श्रमिक शक्ति व कृषि श्रमिक 


१६७१ की जनग्रण॒ता के अनुसार भारत की जनसख्या ५४.७६ करोड थी जिसमे से 
४३.८८ करोड अर्थात्‌ ८१.१ प्रतिशत लोग गाँवों मे रहते थे । नगरीय जनसख्या १०.६१ 
करोड़ थी । परन्तु सारी ग्राम-जनमख्या कृषि जनसरूया नहीं होती । कृषि-जनसख्या में निम्न- 
लिखित वर्ग शामिल है : 

(१) बे कृपक जो भूमि के पूर्णतः या मुख्यतः मालिक है तथा उनके श्राश्चित, 

(२) वे कृपक जिनकी भूमि पूर्णतः या मुख्यतः निजी नही तथा उनके ब्राश्चित 

(३) कृषि श्रमिक तथा उनके ब्राश्चित 

(४) लगान-ग्राही अर्याव्‌ वे भू-स्वामी जो खेती नही करते (भ्रकृपक भू-स्वामी) 

इस झ्राघार पर कि भारत में ७० प्रतिशत लोग अपनी झ्ाजीविका के लिए कृषि पर 
आश्वित है, १६७१ भे भारत की कृपि-जनसख्या ३८.४३ करोड़ थी | भ्रन्य वर्षों मे जनसस्यां 
के आफजे अध्याय २ ने (दिये वये हैं ८४ 

१६६१ की जन-गणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनमृस्या १८ ८४ करोड़ थी 
जिसमे से १३.१० करोड़ कृषि में काम करते थे । १६७१ में कामगारों की कुल सख्या 
२३.६० करोड थी जिनमे से १६.४७ करोड क्ृपि वर्ग के हैं। पशुपालन, वनो, बागानों, 
फलोद्यानो तथा सम्बद्ध कार्यों मे लगभग ४६ लाख लोग (प्रर्थाव्‌ कुल श्रम शक्ति का १.६५ 
प्रतिशत )काम करते थे । पिछली तीन जन-गणनाओं में कामग्रारों का वर्गीकरण सारणो 
१२.१ में दिया गया है । ह 

सारणी १२-१ से स्पप्ट है क्रि १६७१ में कुक श्रम-वक्ति में कृपि के ग्रंथ में १६६१ की 
अपेक्षा कुछ वृद्धि हुई है। विचित्र वात यह है कि पिछले १० वर्षों में कृषकों की ग्रानुधातिक 
स्रख्या में तेज़ी से कमी हुई है जवक्ति कृपि-श्रमिक्तो का अश देजी से बडा है। कृपि-थमिको 


२७६ भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


सारणो १२१ भारत मे श्रम जीवी जनसख्या का वर्गीकरण 
(१६५१, १६६१ तथा १६७१ मे) 
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के झनुपात मे इतनी वृद्धि ने १६७१ जनगशणाना के झ्लॉकडो को सदिग्ध बना दिया है। इसका 
एक कारण १६६१ तवा १६७१ की जनगणना से सबधित विभिन्न सकल्पनाझो की परिमापाझरो 
में ग्रन्तर भी हो सकता है । सभव है कि १६७१ मे कुछ अनिदिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों 
को क्ृपि-धमिको में शामिल कर लिया गया हो । कुछ भी हो कृषि-भ्रमिक भारत को जनसख्या 
का महत्त्वपूर्ण ग्रश हैं। कृषि श्रमिक ग्राम समाज की तिम्ततम सीढी पर हैं और उनकी 
सामाजिक तथा आथिक दशा का समय समय पर सर्वेक्षण उनकी दशा को सुधारने से सहायक 
हो सकता है । इस संबध मे अबतक हुए अन्वेपणो का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः-- 

सर्वेभारत स्तर पर कृपि-श्रमिको की दशा की प्रथम विस्तृत जाँच १६५०-५६ में की 
गई । इस प्रथम कृपि-अमिक जाँच (फर्स्ट एग्रीकल्चरल लेवर एनक्वायरी ) के दौरान रोज़- 
गार, बेरोजगारी, कृपि श्रमिक परिवारों से सवध रखने वाले कामगा रो की व्यक्तिगत आय 
तथा ऐसे ही परिवारों की ऋश्ग्रस्तता से स्बधित उपयोगी आँकड़े इकट्ठें किए गए । 

प्रधम जाँच के समय देश में आयोजन युग पूरे ज्ञोर शोर से चालू नही हुआ था । प्रथम 
योजना को अवधि में काफी विकास-व्यण किया गया था और इसके फलस्वरूप ग्रामीण तथा 
नगरीय क्षेत्रों मे काफ़ी रोजगार का जन्म हुआ । श्रदः इस वग्त का पता लगाना जरूरी था 
कि इन विकास-कार्यों से कृषि श्रमिक कहाँ तक लाभान्वित हुए हैं। परिणामस्वरूप कृपि- 
श्रमिक-परिवारों से सवधित तुलनात्मक आँकड़ो का सग्रह करने के लिए १६५६-५७ के 
दोटान दूमरी कृषि-अ्रमिक जाँच की गईं। आँकड़ो की सग्रह-प्रविधियो मे सुधार करने तथा 
अधिक यवार्थंता सुनिश्चित करने के उद्द श्य से दूसरी जाँच की घारणामं, परिभाषाओ तथा 
प्रक्रिया में अनेक परिवर्तत किये गये । स्वाभाविक ही है कि दोनो जाँचो के आँकड़ो में पूर्णतः 
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तुलना नही हो सकतो । 

दूक्वरी पचवर्षीय योजना की ग्रवधि में अधिक विकास प्रयास किया गया | दूसरी योजना 
का परिव्यय भी काफो श्रधिक था । इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगो को प्रभावित 
करने वाले प्रिवर्तनों की गति भी काफी तेज हो गई । इसलिए यह जरूरी हो गया था कि 
इन परिवर्ततो के प्रभाव को मापने के लिए तथा कृषि-अश्रम्रिको की सामाजिक व आ्राथिक देशा 
के बारे में प्रधुतातन सूचना प्रदान करने के लिए जाँच का एक भ्रन्य चक्र हो ताकि उनकी 
दशा को अधिक बेहतर बनाने के लिए भावी कार्यक्रमों की रचना की जा सके । इस जाँच में 
कृषि श्रमिक परिवारों समेत सब ग्रास-श्रमिक-परिवारों से सवर्धित सूचना इकट्ठी की गई, इस- 
लिए इस जाँच का नाम प्रास-अम्तिक-जाँच रखा गया । 

यह जाँच पहली दो जाँचों से अ्रधिक विस्तृत तथा व्यापक थी । इसमे () रोजगार तथा 

अल्प रोजगार (॥) जीवन स्तर तथा ग्रामीण श्रमिक-परिवारों से सबधित श्रमिकों के रोजु- 
गार की दशाप्रों के सही अध्ययन पर विशेष बल दिया गया । रोजगार, बेरोजगारी, ग्राय 
तथा ऋणग्रस्तता के झाँकड़े अ्क्तुबर, १६६४ से सितम्बर १६६५ के दौरान इकट्ठी किए 
गए । क्षेत्र-ग्रन्वेपण राष्ट्रीय सं म्पल सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा किया गया। इस जाँच के लिए 
प्रपताई गई कुछ महृत्त्वपूर्ों सकल्पताएँ तथा परिभाषाएँ सक्षेप्र भे नीचे दी जा रहो हैं । 

(7) परिवार (हाउसहोल्ड)--परिवार से अभिप्राय व्यक्तियो का वह वर्ग है जो सामा- 
म्थतः इकट्ठे रहते है और एक ही रसोईघर से मोजन श्राप्त करते हैं। अस्थायी 
अनुपस्थित व्यक्तियों को परिवार का सदस्य मात्रा गया परन्तु अस्थायी श्रतिथियों 
को बाहर रखा गया। 

(४) श्रमिक परिवार (लेबर हाउस होल्ड )--यदि परिवार को सर्वेक्षण से पहले वाले 
३६४ दितो के दौरान भ्रधिकाश आय शारोरिक श्रम की मजदूरी से प्राप्त हो तो 
वह श्रमिक परिवार भाना जाएगा। मऊदूरी नकदी या जिन्‍्म के झूप मे हो 
सकती है। 

(77) कृषि श्रप्तिक (एग्रीकल्चरल लेबर)--वह व्यक्ति जो भाड़े के श्रमिक के रूप मे 
किसी भी क्ृपि-कार्य (खेती करना, जोतना, डेरी फाम॑ उद्योग कार्य, बागवानी- 
पदार्थों का उत्पादन-कार्य, पशु-पालन, मधु बनाना या मुर्गाखाने का कार्य झादि) 
को करे, कृपिक-भश्रमिक कहलाएगा । 

(7९) कृषि श्रभिक परिवार (एग्रीकल्चरल लेघर हाउसहोल्ड)--यह वह परिवार है 
जिसकी सर्वेक्षण से पूर्व के ३६५ दिलों की भ्वधि में अधिकाश श्राय कृपि-थम 
व्यवसाय से प्राप्त हुई । 

(५४) शाप झ्यवा कमाई (अ्ररन्तिग्स)--ये वे भ्रुगतान हैं जो नकद या जिन्स भ्रथवा 
नकद व जिन्स दोनो मे प्राप्त किये गये। जिन्‍्म के रूप में श्राय में वे अ्ननुलाम 
सम्मिलित हैं जो रिवाज के मुताबिक काम के बदले में दिए जाते है। आ्रावर्ती 
अ्रनुलयमों मे अवाज, पका हुआ खाना, तस्वाकू, चाय, आवास, कपड़े, जरते प्रादि 
शामिल हैं । 

जेसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है पहली तथा दूसरी कृषि श्रमिक-जाँच की 


र्७८ भारतीय क्ृपि-अर्थव्यवस्था 


सकल्पनाओं, परिमापाओ तथा अपनाई गई प्रविधियों में कुछ अन्तर था । इस प्रकार दूसरी 

कृषि श्रमिक-जाँच तथा ग्राम श्रमिक-जाँच में भी फर्क था। अन्तर इस प्रकार है :-- 

(क) क्ृपि श्रमिक परिवार--पहली जाँच मे क्ृपि श्रसिक-परिवार वह था जिसके मुखिया 
या घर मे कमाने वाले ५० प्रतिशत या इससे अधिक सदस्यो का मुख्य व्यवप्ताय 
कृषि-श्रम था । मुख्य व्यवसाय से ग्रभिप्राय यह था कि व्यक्ति पिछले वर्ष झाषे या 
आधे से अधिक दिनो के लिए उस व्यवसाय मे लगा रहा हो । अतः इसमे मजदूरी 
पर रोज़गार की मात्रा (समय की कसौटी) श्रमिक परिवार की शर्ते थी । 

दूसरी कृपि-अ्मिक-जाँच तथा प्राम-श्रमिक-जाँच में कृषि श्रमिक परिवार बह 
था जिसकी अधिकाश आय कृपि-कार्यो मे मजदूरी से प्राप्त हो । प्रतः इन जाँचों 
में मज़बूरों झ्ाय की मात्रा (भाय की कसौटी) को आधार माना गया | 

(ज) रोज़गार तथा ब्रेरोज़गारी के सन्दर्भ भे, प्रथम जाँच मे आधे दिन या इससे प्रधिक 
के लिए मजदूरी पर रोजगार को पूरे दिन का रोजगार मान लिया गया तथा 
आधे दिन से कम काम को छोड दिया गया | वह व्यक्ति जिसने एक महीने मे 
एक दिन भी काम किया, भ्रजंक (कमाऊ) कामयग्रार माना गया। दूसरी झोर 
बेरोजगारी के श्लॉकडे केवल उन वयस्क पुरुष कामय्रारो के सदर्भ मे इकट्ठे किये 
गये डिन्होने प्रत्येक मास मज़दूरी पर रोजगार के बारे में रिपोर्ट को । जिन 
कामगारो ने मजदूरी-रोजगार की रिपोर्ट नही की उन्हे झ्ाघे समय के लिए स्व- 
नियोजित (मेल्फ एम्प्लायड) तथा आधे समय के लिए बेरोजयार मान लिया 
गया । पहली जाँच में स्वनियोजन सम्बन्धी आऑँकडे पृथक्‌ से इकटूठे नहीं किए 
गए ध बल्कि ३६४ में से मजदूरी तथा वेरोजुगारी के दिन घटाकर प्राप्त किए 
गए ये । 

दूसरी कृपि-श्रमिक-जाँच तथा ग्राम-श्रमिक जाँच मे विभिन्न प्रकार के कार्यों पर खर्च 
किए गए दिनो की सख्या का पृथर्-पृथक्‌ उल्लेख किया गया । आशिक रोजगार का सामूही- 
करण उचित मारों के ग्रावटन द्वारा किया गया | सामान्य काय॑ के घटो के तीन चौथाई या 
इससे अधिक के कार्य को पूरा दिन माना गया । एक चौथाई से तीन चौथाई घटो तक काम 
के लिए १/२ का भार दिया गया । एक चोधाई घटो से कम कार्य के लिए है- का भार 
निर्धारित किया गया । 

(77) भ्रयम जाँच में कामगारो को जिन्म के रूप में दी गई मजदूरी के घुगताद का 
सूल्याकन परचून-कीमतो पर किया गया था जबकि दूसरी कृषि-धमिक-जाँच तथा 
ग्राम-श्षमिक-जाँच में इन भुगतानो का मूल्याकब थोक कीमतों पर किया गया । 

इन जाँचो के परिणाम, सारणी १२२ मे सक्षेप मे दिए जा रहे है । 

_. सारणी १२.२ स्वत: रुपप्ट है। आय सम्बन्धी ऑकडे बताते है कि श्रमिक की कृपि- 
कार्यों ले झ्राय कितनी निम्त है । इससे पूर्व कि हम कृषि रोजगार तथा बेरोजगारी व अल्प 
बेरोजगारी के परिमाण का अध्ययत करे, हमे बेरोजगारी की सकल्पना तथा इसके सँद्धातिक 
आधार का विवेचन कर लेना चाहिए । सारणी से स्पष्ट है कि इत १४ वर्षों मे श्रमिकों की 
दश्शा मे कोई विशेष सुधार नहीं हुआ 
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सारणी १२.२ भारत में कृषि-अमिकों की रोजगार, आय तथा ऋणगप्रस्तता 
सम्बन्धी अ्रॉकड़े 
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स्रोत , प्राम श्रमिक जाँच पर आरम्भिक प्रतिवेदत प्रयोगशाला शिमला मार्च, १६७० 
नोट प्रषम तथा द्वितीय कृपि श्रमिक जाँच में भाय के आँकड़े अतियद श्रमिकों से सम्बन्धित हैं। 
१२.३ मजदूरी-दर का निर्धारण तथा इसकी प्रभावित करने वाले कारक 
साधारण स्थिति में जवकि श्रम तथा भूमि बाजार प्रतियोगी होते है, मजदूरी-दर श्रमिकों 
की माँग तथा पूर्ति के सतुलन द्वारा निर्धारित होता है । एक भूस्वामी अपनी अतिरिक्त भूमि 
को पट्टे पर मी दे सकता है तथा वह मजुदूरी के श्रमिको की सहायता से स्वयं भी इस पर 
कृषि कर सकता है । इसी प्रकार एक श्रमिक के लिए तीन विकल्प हैं (१) या वह भूमि को 
पट्टे पर ले (२) या वह मजुदूरो पर काम करे (३) या बह कृपीतर-सेत्र मे काम करे । 
सिंचाई, फसल-प्रतिशतता, जंव-रासायनिक नव-क्रियाएँ तथा ग्रम्य सम्बद्ध परिवर्तन 
उत्पादन की समावनाओ को बढ़ाते हैं और श्रम को माँग तथा पूर्ति को प्रमावित करते हैं । 
ऐसी स्थिति में क्योकि भूमि पट्टे पर लेना अधिक लाभकारी होगा, इसलिए श्रमिक पभ्रविक 
मजदूरी लेंगे । इसो प्रकार व्यस्ततम मौसमो में श्रमिकों की माँग में बुद्धि होगी जिससे 
उनकी सौदा शक्ति बढ़ जाठी है। जिन क्षेत्रों मे घिचाई-सुविधाएँ तथा परिस्यामस्वहूप फ््नल- 


र्८घ० भारतीय कृषि-र्थव्यवस्था 


प्रतिशतता (सघनता) ग्रधिक होगी, वहाँ (यदि झन्य बाते समान हो) अन्य क्षेत्रों की तुलना 
मे मजदूरी-दरें अ्रधिक होगी । यन्‍्त्रीकरण तथा अन्य श्रम बचाऊ युक्तियाँ भी मजूदूरो को 
प्रभावित करती है | 

यदि उत्पादन-सभावनाएँ ग्रनिश्चित हो तो भूस्वामी भूमि को या तो पट पर दे देंगे या 
श्रम बचाऊ कम सघन खेती करेंगे। ऐसी स्थिति में मजदूरी-दरें कम होगी तथा क्ृपि-श्षमिक - 
क्षेत्र के बाहर या कृपीतर-रोजगार तलाश करेगे। अतः कूपीतर क्षेत्रक मे रोजगार की 
संभावनाएँ तथा इस क्षेत्रक मे मजदूरी दर कृषि क्षेत्रक भे मजदरी दर को प्रभावित करती 
है ॥ आद्योगीकरण व शहरीकरण तथा वागानोद्योगो की उपस्थिति मजदूरी दरो मे वृद्धि 
करती हे ॥ 

श्रमिकों को पूर्ति इस वाल पर निर्भर है कि ग्रामीण श्रम-शक्ति का कितना भाग मुख्यत 
क्ृषि-मजदूरी-रोजगार पर निर्मर है । यदि किसी क्षेत्र में यह संख्या बहुत श्रधिक है और 
कृषीतर-क्षेत्रक मे रोजगार के ग्वसर बहुत कम हैं तो मज़दूरी दर वहुत कम होगी क्योकि 
ऐसी स्थिति मे उनकी सौदा-शक्ति बहुत कम होती है। यदि श्रमिक ऋणग्रस्त हैं तो भी 
उनकी सौदा-शक्ति कम होगी, परन्तु यदि झाय अधिक हो तो अधिक ऋण्ग्रस्तता सौदा-शक्ति 
को प्रमावित नहीं करती । क्रषि श्रमिको का बेहतर सयठन उनकी सौदा-शक्ति को बढात। है 
जबकि श्रमिक सघ झादोलन की अनुपस्थिति नियोजको में एकाधिकारी प्रवृत्ति उत्पन्न 
करती है । ट 
कई बार श्रम की माँग मज़दूरी दर को प्रभावित नही करती बल्कि रोजगार की सीमा 
तथा मज़दूरी ग्राथ को प्रभावित करती है | 

उपरोक्त अध्ययन की सहायता से हम मजदूरी-दरो मे अन्तर्राज्य-प्रतरो का विश्लेषण 
कर सकते है । सारणी १२३ मे विभिन्न राज्यो मे १६५६-५७ तथा १६७०-७१ में मजदूरी 
दरों तथा ग्रन्य चरो से सम्बन्धित आकडे दिये गये हैं जो अन्तर्शज्य-प्रन्तरों की व्याख्या मे 
सहायक हो सकते है । हें 

विभिन्न राज्यो भें कृषि मजदूरी के दरो मे अतर को सिखित क्षेत्र-्नेट फसल क्षेत्रन्प्रनु- 
पात, कुल श्रमशक्ति मे कृषि श्रमिकों की सख्या के अनुपात तथा झृपीतर क्षेत्रक में मजदू री- 
दरों झादि कारकों के सदर्भ मे स्पष्ट किया जा सकता है। उन क्षेत्रों मे जहां सिचाई की 
सुविधाएँ अधिक हैं, कृपि-अ्रमिकों की सापेक्ष सख्या कम है श्रोर कृपीतर-घन्धो मे मजदूरी- 
दर अधिक है, कृषि की मजदूरी-दरें अधिक होने की सभावना होती है । पजाब तथा झ्ासाम 
में कृषि मजदूरी की दरें ऊँची है क्योकि इन राज्यों मे सिंचित क्षेत्र का ग्रनुपात अधिक है, 
कृषीतर-क्षेत्रक में मजदूरो-दर अधिक है तथा कृषि पर निर्मर कृपि-अ्मिको का अनुपात 
अ्रपेक्षाइत कम है । मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा उडीसा में सिचाई- 
सुविधाओं का भ्रमांव है, भूमिहीन-श्रमिको की सख्या बहुत अधिक है तथा कृषीतर-स्षेत्रक मे 
रोजगार के अवसर बहुत कम हैं, और यही वातें कृपि-मजदूरी की न्‍्यून दरो का कारण 
दिखाई देती हैं । केरल मे सिचित क्षेत्र के न्‍्यून अनुपात तथा कृपि-श्रमिक्रों की अत्यधिक 
सख्या होते के बावजूद कृषि मजदूरी की दरें अपेक्षाकृत अधिक हैं ॥ इसका कारण यह है कि 
बहाँ बागान होने के कारण औसत कृपीतर-मजदूरी दर प्रधिक है और वहाँ कृषि श्रमिक 


र्प१ 


रेजगार-नीति 


रोजुगारी तथा रे 


कृपि-श्रम, वे 
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कृपि-अ्रम, बेरोजगारी तथा रोजुगार-नीति रपरे 


अच्छी प्रकार से संगठित है । 

जिन क्षेत्रों मे श्रमिको की सख्या बहुत अ्रधिक है वहाँ श्रमिक प्रवसन द्वारा स्थिति में 
सुधार किया जा सकता है, परन्तु इसको सभावनाएँ बहुत कम होती है । अ्रन्तर-राज्य विप- 
मताग्रो को दूर करने के लिए तथा निर्धतता को हटाने के लिए यह जूरूरी है कि उन 
क्षेत्रों का जो अल्प विकसित है तथा जहाँ बेरोजगारी घर किए हुए है, तेजी से विकास किया 
जाण तथा इस उद्दंश्य हेतु सतत प्रयास किए जाएँ । 

परन्तु इससे पूर्व कि हम बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करे, हमें बेरोजगारी क्षी 
सकल्पना तथा इसके सैद्धातिक आधार का विवेचूत कर लेना चाहिए। 


१२.४ बेरोजगारी का स्वरूप तथा इसका सैद्धांतिक आधार 


अल्प विकसित देशों मे कृपि-क्षेत्रक मे जनशक्ति के अपूर्ण उपयोग की समस्या महत्वपूर्ण 
है । ग्रामीण क्षेत्रो में बेरोजगारी निम्न रूपो मे विद्यमान है + 

()) पूरे, अविराम तथा खुली बेरोजगारी 

(7) विवृत ग्ल्प झ्ेज़गार प्थवा मौसमी रोज़गार ( श्रोपन प्रन्डर एम्प्लायमेद और 

सीजनल एम्प्लायमेट ) 

(79) प्रच्छन्न बेरोजगारी (डिसगाईज्ड भनएम्प्लायमेंट) 

( ) पूर्ण बेरोझगारी--भारत में कृपि-श्रमजीवी जनसझ्या के दो मुख्य वर्ग हैं-कृषि- 
श्रमिक तथा कृपक । जहाँ तक कृपि-श्रमिकों का सम्बन्ध है वे या तो नियोजित होते हैं. या 
बिल्कुल बेरोजगार । परन्तु कृपकों की भ्रवस्था मे ऐसा नही है। भारत में कृपि एक मौसमी 
व्यवसाय है और यहाँ कृषि-उत्पादन का विशिष्ट स्वरूप ऐसा है कि मौसम के प्नुसार कार्य 
भगरर (बंक लोड) भी भिन्न-भिन्न होता है और परिवार द्वारा अत्युत्तम प्रवन्ध करते पर भी 
कार्यभार को सारा वर्ष एक समान नही किया जा सकता इसलिए कई वार उपलब्ध मानव 
शक्ति के पूर्ण उपयोग से कम का उपयोग होता है। कहने का ग्रभिप्राय यह है कि स्वनियोजित 
परिवार मानवशक्ति के लिए ( भर्थाव्‌ सैल्फ एम्प्लायड फंमिली मन पावर ) कृपक-कृषि : 
(पीजेन्ट एग्रीकल्चर) वाली अर्थव्यवस्था मे पूर्णहूपेणा वेरोजगारी बहुत कम होती है परन्तु 
मौसमी बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगार बहुत प्रधिक होता है । 

सक्षेप में, एक कृपक-कृपि-प्र्थन्यवस्था मे बहुत कम लोग नियमित रूप मे बेरोजगार 
होते हैं और यह कार्य उपलब्धता की अनियमितता ही है जो बेकारी की समस्या को जन्म देती 
है । वास्तव सें ग्रामोण क्षेत्रों में बेरोडयारो तथा प्रल्प रोजगार साथ-साथ विद्यमान हैं, शोर 
उनमे कोई विशेष ग्रन्तर नही है । गाँवो मे वेरोजगारी साधारणतः ग्रल्प रोज़मार का रूप से 
लेती है । देश के झनेक भागों मे व्यस्त कृषि मौसमों से श्रम का प्रभाव प्रायः महसूस किया 
जाता है परन्तु वर्ष के एक बड़े भाग में कृषि-थमिकों का एक बहुत बड़ा माय लगातार बिना 
किसी रोजूगार के होता है । मजदूरो का माँवो से नगरो की ओर गमन क्रेवल मात्र ध्यान को 
गाँवों से नयरो की ओर झाकपंण का साधन है । नमरों मे वेरोजगारी की ऊंचो दर पर 
ग्रामीण क्षेत्रों मे पर्याप्त काम के अवसरो के ग्ममाव को ही व्यक्त करती है । वास्तव में 
नगरीय तथा ग्राम्य वेरोजुगारी एक ही प्रविमाज्य समस्या के श्रग हैं । 


र्प्ड भारतीय कृपि-अथंव्यवस्था 


(॥) ब्ल्प रोज़गार ( अर्थात्‌ अल्प-वेकारी : अन्डर एम्प्लायमेंट ) अल्प रोजगार या 
अल्प-वेकारी बह निष्कियता है जो प्राप्य श्रमजीवो सब्या के एक भाग पर कुछ समय के 
लिए ( वर्ष, मास अथवा दिन के किसी भाग के लिए ) कृषि परिस्थितियों द्वारा थोपी गई 
हो । इसे मौसमी रोजगार भी कहते हैं ॥ 

वास्तव में अल्प रोजगार या अल्प वेकारी अधिक व्यापक संकल्पना है और यह उपलब्ध 
स्व-नियोजित तथा पारिवारिक मानवशक्ति के अनुप्रयुक्त भाग को व्यक्त करती है। इसमें 
उपलब्ध श्रम सख्या का बढ़ भाग भी सम्मिलित है जिंसकी सारे वर्ष न तो झावश्यकता पड़ती 
है और न ही उसका उपयोग किया जाता द्वै । इसे प्रच्छन्न बेकारी (डिसगाइज्ड अनएम्लाय- 
मेट) या प्रच्छन्न ग्रल्परोजगार भी कहते हैं। अत अल्परोजगार दो घटकों से निर्मित है : 

(४ ) मौसमी प्रल्प रोजगार कृपि-धन्धों (कार्यों) मे मौसमी झल्प रोजगार पब्रावश्यक 

क्षति है! 

(॥) प्रच्छन्न अल्प रोजगार अर्थात्‌ वह श्रम जिसकी सारे वर्ष प्लावश्यकता नहीं 

पंडती और न ही सारे बे उसका प्रयोग किया जाता है । 

(॥॥) प्रच्छुन्न बेरोज्ञगारो (डिसगाइज्ड क्‍्ननएम्लायमेट ) -छुछ भ्रथंशास्त्रियो कीयह धारणा 
है कि प्रल्व विकसित अ्र्थव्यवस्थाओं में श्रम की निम्न उत्पादिता वेकारी के एक विशेष 
परिमाण को छुपाए हुए है जिसे प्रच्छन्न बेकारी कहा जा सकता है । यह बेकारी श्रम के प्नु- 
पूरक ससाघनो कौ कमी के कारण उत्पन्न होती है । उनका मत यह है कि उन लोगों में से, 
जो काम में नाभमात्र को लगे हुए होते हैं परन्तु अपने आपको पूरोतः या झ्राशिक रूप में 
नियोजित सममकते है, कुछ एक की उत्पादिता इतनी निम्न होती है कि यदि सामाजिक 
उत्पादन में उनके योगदान को झ्ाँका जावे ते प्रभाव की दृष्टि से वे वेरोजगार कहे जा सकते 
हैं । कहने का भ्रभिप्राय यह है कि यदि इन लोगो को कृषि के क्षेत्र स हटा लिया जावे तो 
कृपि-उत्पादन मे कोई कमी नही प्राएंगी । पारिमापिक शब्दावली में हम कह सकते है कि 
इस भ्रम का सीमांत उत्पाद शून्य है । + 

प्रत्यक्षत जितन; कृषि का पुनगेंझन अधिक होगा और जितना पू'जी का अ्रधिक प्रयोग 
होगा उतने ही भ्रधिक लोगों का कृषि-उत्पादन को प्रम्रावित किए बिना इृपिजक्षेत्र से बाहर 

अतरण किया जा सकता है झत" प्रच्छत्त ्रल्प रोजगार की सीमा टेक्‍्नॉलोजी तथा श्रम 
की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले सास्थानिक उपादानो मे परिवतंन के साथ परिवर्तित 
होती है । 

विशेषज्ञों ने प्रच्छन्त बेरोज़्गारो को परिभाषा इस प्रकार की है :-- 

यदि अन्य सभी बातें समान रहें (अर्थात्‌ पूं जी-भूमि-अम-झनुपात निश्चित हों) तो वह 

अ्रवस्था जिससें कृषि-अम का उत्पाद शुन्य या उपेक्षणीय (नेग लोजीबिल) होता है, भ्रच्छघ 
बेरोजगारी को प्रवस्था कहलातो है ॥ भरत: प्रच्छन्न बेरोजगारी श्रम की वह मात्रा है जिसे 
चतंमान परिस्थितियों के अन्तर्गत (श्र्थात्‌ कषि-उत्पादन में परिवर्तंव के बिना : सेट्रिस पारीबस ) 
कृपि-उत्पादन में कमी किए बिना कृषि से हटाया जा सकता है। इसे बेशी श्रम या क्ृपिक- 
अधिकता (एमग्ररियन एक्सेंस]) भी कहते हैं । सक्षेपर मे प्रच्छुन्न वेरोज़गारी असम शक्ति का 
वह भाग है जिसके निकाप्त से उत्पादन में कोई कमो नहीं आतो (जबकि ऊुंपि-प्रविधियों 


कृपि-श्रम, बेरोजगारी तथा रोजूयार-नीति २८५ 


सें कोई परिवर्तत न किया जाए) । 
यहाँ कुछ प्रश्नों पर विचार करना इस संकल्पना के स्पष्टीकरण मे सहायक सिद्ध हो 


सकता है । 


(१) 


(२) 


(३) 


यदि श्रमिक ग्रनियोजित या स्रन्यथा बेकार जा रहा है तो ऐसी तकनीकों को 
क्यों नहीं प्रपनाया जाता जिनमे श्रम की अपेक्षा कम भूमि तथा पूजी का उपयोग 
हो ? थर्थातु यदि श्रम वेशी है तो ग्रधिक श्रम प्रधान तकनीकें ज्यों प्रयोग में नहीं 
लाई जाती ? 

दूसरा प्रश्न यह है कि टैक्वॉलोजी की वर्तमान अ्रवस्था में श्रम का उस बिन्दु 
तक उपयोग क्‍यों किया जाता है जहाँ इसका कोई प्रतिफल प्राप्त न हो ? उन 
सज़दूरों को, जिनका उत्पाद शून्य है, मजदूरी देने से नियोक्ताओं को हानि होगी 
तथा उन स्वनियोजित कृपको के लिए जो कुछ मी उत्पादन नहीं करते, बेहतर यह 
होगा कि वे मजदूरी करे । वे वेकार क्षि में क्यों पड़े रहते हैं ? 

मजदूरी सीमान्त उत्पाद से अधिक क्‍यों है ? यदि लोगो की काफी सझ्या कुछ 
भी उत्पादन नहीं करती या बहुत कम उत्पादन करती है, तो मजदूरी में श्रमिक 
के सीमांत उत्पाद तक गिरावट क्‍यों नही आ्राती ? 


आर. एप. इकॉस ने अ्रपने लेख अल्पविकसित देशों में उपादान अनुपात” (“केक्टर प्रपो- 
रशन्स इन भन्डरडेवलप्ड कन्ट्रीज' अ्रमेरिकन इकॉनोमिक रिव्यू वलल्‍्यूस ४५ सितम्बर, १६५५) 
मे प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया है। उमका भत है कि अत्यधिक श्रम-प्रधान क्रृपि-प्रक्रिया मे भी 
प्रति इकाई श्रम, पूंजी की किसी न किसी न्यूनतम राशि की ग्रावश्यकता पड़ती है प्र्थात्‌ 
उसमे भी कोई न कोई न्यूनतम पूजी-श्रम अनुपात होता है। बहुत से प्रल्प विकसित देशों 
में इतनी पू'जी नहीं है कि वे अपनी सारी श्रम शक्ति का उपयोग कर सके इसलिए प्राप्य 
श्रम शक्ति का एक भाग ग्रनुपयुक्त रह जाता है। 

कृषि श्रम के शून्य सीमात उत्पाद की व्याल्या करते हुए जारज॑स्कू रोगरत मे अपने लेख 
(इकोनोमिक स्योरी एण्ड एग्रे रियन इकोनोमिक्स. फरवरी, १६६०) में यह मत दिया है कि 
“जनाधिक देश में न तो पूजीवाद और न ही समाजवाद क्पि को सगठित करने का एक दक्ष 
रूप है ।' पूंजीवाद के अन्तर्गंत श्रम का उस बिन्दु तक उपयोग किया जाएगा जहाँ इसका 
सीमात उत्पाद मजदूरी-दर के बराबर हो जाता है । परिणामस्वरूप श्रम-शक्ति का कुछ भाग 
बेकार रहेगा । इस दशा में कुल कृपि-उत्पादन अधिकतम नही होगा । सामतवाद में परिवार 
का रोज़गार तब अधिकतम हो जाता है जब इसका सीमात उत्पाद मजदूरी के बरावर होता 


है । प्रव 


सामंतवाद का स्थान ब्यत्तिगत इृपक जोतो ने ले लिया है और उसका कुल इृपि- 


उत्पादन अब भी अधिकतम है क्योकि कृपक परिवार का रोजगार सीमात उत्पादिता के 
सिद्धात की पपेक्षा कुल पारिवारिक उत्पादन के अधिकतमकरण द्वारा निर्धारित होता है। 
झतः परिवार फार्म का कुल उत्पादन जब प्रधिकतम हो जाता है तो सीमात शून्य हो 


जाता है। 


रेगनर स्से ने भी श्रम के शून्य सोमात उत्पाद को प्रच्छन्न वेरोह़मारो का नाम दिया 
है । उसका कहना है कि भूमि जोतो को चकवदी ग्रादि द्वारा सबठित करने से कृषि-उत्पादन 


श्८ई६ भारतोय कृपि-नर्थव्यवस्था 


में कमी किए बिता श्रम के एक बडे भाग को फार्मेतर (चान फार्म) कामों मे लगाया मा 
सकता है श्र्याव्‌ बेकार श्रम को वाँध-निर्माण तथा ग्रामीण-सड़कों के बनाने में लगाया जा 
सकता है । 

'श्रमिक की मजदूरी सीमात उत्पाद से अधिक क्यो है प्लोर यह सीमांत उत्पाद तक क्यों 
नही मिरती'--इस प्रश्न का उत्तर ह्युइस ने अपने प्रसिद्ध लेख असीमित श्रमपूर्ति सहित 
प्राथिक विकास' (इकोनोमिक डेवलपमैंट विथ अनलिसिदेड सप्लाइज झाफ लेबर,मई, १६५४) 
में बड़ी ग्रच्छी प्रकार से दिया है। उसका तर्क है कि कामगार अपने सीमात उत्पाद के बराबर 
मजूदूरी प्राप्त नही करते बल्कि उससे श्रधिक एक पारम्परिक मजदूरी (ट्रेंडीशबल वेज) 
प्राप्त करते हैं जो कि प्रति श्रमिक औसत उत्पाद द्वारा निर्धारित होता है । 

कृपक कृपि-अर्धव्यवस्था मे परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार के झ्ौसत उत्पाद के बरा> 
वर प्राप्त करता है चाहे उसका भ्रपना योगदान कुछ भी हो । क्योकि फार्म से बाहर परिवार 
फार्म पर प्राप्त औसत उत्पाद से अधिक मजदूरी प्रगप्त करने के अवसर उपलब्ध नही हैं, इसलिए 
बह फार्म को छोडने की ओर प्रेरित नही होता और झ्योसत उत्पाद सीमात उत्पाद से भ्रधिक 
होगा । यही कारण है कि जवतक निर्वाहमात्री क्षेत्रक (कृपि क्षेत्र) में बेशी श्रम होगा, उसे 
पूंजीमूलक क्षेत्रक (केपिटलिस्ट सेव्टर) में भी पारम्परिक मजूदूरी मिलती रहेगी। यह 
मजदूरी श्रम के शून्य सीमात उत्पाद से अधिक होती है ।/ यहाँ झ्ाधिक विकास के सिद्धातों 
के रूप में ल्युइस तथा रेनिस व फे के मॉडलो का विवेचन उपयोगी रहेगा । 

(श) श्राथिक विकास संबधी ह्युइस का सॉडल (ल्युइस मॉडल रिंगाडिग इकोनोमिक 
डेवलपमेट)--एक अल्प विकसित पर्थव्यवस्था जिसमे श्रम का बाहुल्‍य हो परन्तु 
ससाघन का झभाव हो, जिसमे ग्रधिकाश जनसल्या कृषि का धधा करती हो, 
जहाँ व्यापक प्रच्छन्न बेरोजगारी विद्यमान हो और जिसमे जनसंख्या की सवृद्धि- 
दर बहुत अधिक हो किस प्रक्रिया द्वारा गतिहीन अवस्था से स्व-धारणीय सवृद्धि 
की प्रवस्था (फ्राम कन्डीशन झ्रॉफ स्टैमनेशन दु वन ग्रॉफ सेल्फ सस्टेनिग ग्रोथ) 
की प्राप्त कर सकती है ? इस बात का विश्लेषण अनेक अर्थ शास्त्रियो ने क्या 
है । इस सबंध मे ल्युइस तथा रेनिस व के के मॉडलो का विवरण यहाँ दिया जा 
रहा है। 

आर्थर डब्ल्यू ल्युइस मे प्राथिक विकास के झपने सिद्धात का प्रतिपादन 
अपने प्रसिद्ध लेख असीमित श्रम पूर्ति सहित झराधथिक विकास” ( १६५४ ) में 
किया है। ल्युइस अपने मॉडल मे एक प्ल्प विकसित देश के निर्वाहमात्री क्षेत्रक 
तथा पूजीभूलक क्षेत्रक मे सदघ का विश्लेषण करता है। ल्युइस एक द्वि क्षेत्रक 
मॉडल (टू सैक्टर मॉडल) प्रस्तुत करता है और अर्थव्यवस्था को पू'जीमुलक 
प्र्थावु प्रगतिशील तथा निर्वाहमात्री दो क्षेत्रको मे बाँदता है। ल्युइस के मॉडल 
में पूर्जीमूलक अ्र्थाव्‌ उद्योग क्षेत्रक को अपने विस्तार हेतु सस्ते श्रम को सप्लाई 
निर्वाहमात्री अर्थात्‌ रृपि क्षेत्रक से प्राप्त होतो है । 

फालतू कृषि श्रमिको का (जिनका उत्पादन भे योगदान शून्य के समान या 
नगष्य होता है) उद्योग से विनिघान व पुन प्रावटन (जहाँ दे श्रमशक्ति के उत्पादक 
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संदस्य बन जाते हैं) विकास का द्योतक है । उद्योग मे उनकी मजदूरी कृषि में 
सस्थागत मजदूरी के वरावर होती है । कृषि क्षेत्रक से उद्योग-क्षेत्र॥ की ओर 
फालतू श्रम के गमन, की प्रक्रिया उस समय तक जारी रहेगी जवतक कि अति- 
शय क्ृपि-श्रम-शक्ति समाप्त नहीं हो जाती और औद्योगिक श्रम-पूर्ति- वक्त ऊपर 
की ओर अग्रसर नहीं होता | यह अवस्था अ्रथव्यवस्था के विकास का “मोड़ 
( दर्निंग पोइन्ट ) कहलाती हूँ । औद्योगिक वास्तविक मजदूरी की उपरिसुखी 
गति अ्रथ॑व्यवस्था के 'वारिज्जीकरण बिंदु! को व्यक्त करती है। 
ल्युइस के अनुसार फालतू श्रम ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में वि 
मान है| ग्रामीरय फालतू श्रम इस अर्थ मे प्रच्छचन्न कहलाता है क्योकि हर व्यक्ति 
कार्य कर रहा होता है, परन्तु यदि इसका एक भाग कृषि से हटा लिया जाए तो 
उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। शेप श्रमिक अधिक परिश्रम से काम करेंगे ॥ 
नगरीय फालतू श्रम पूरांतः वेकार होता है। ल्यूइस का कहना है कि जबतक 
निर्वाहमात्री क्षेत्रक मे फालतू श्रम मौजूद है, पू'जीमुलक क्षेत्रक में नियोजित श्रम 
को पारपरिक मजदूरी मिलती रहेगी । न्‍्यून तया स्थिर मज़दूरी के परिणाम- 
स्वरूप बृहत्‌ लाभ प्राप्त होते हैं और पू'जीमूलक क्षेत्रक में शवय पुनविवेश होता 
है । उद्योग क्षेत्रक के आ्राकार के सापेक्ष लाभो मे अधिक वृद्धि होती है तथा 
अर्थव्यवस्था का विकास तैजी से होता है और टप्ट्रीय ग्राय का वर्घमान श्रश 
पुर्नानवेशित होता है । 
ल्युइस का कहना है कि उन देशो के लिए जिनके द्वारा हर प्रकार के यत्न के 
वावजुद अपनी माँग के भ्रनुरूप तेजी से खाद्यान्न का उत्पादन नही किया जा सकता, 
श्रे यस्कर यह होगा कि वे विनिर्माण-पदार्थों के निर्यात को बढाएँ। कहने का 
अभिप्राय यह है कि विनिर्माण-उत्पांदत में विस्तार के लिए कृषि-उत्पादन में 
विस्तार आवश्यक नहीं है यदि विनिर्मित पदार्थों के निर्यात को बढ़ाया जा सके । 
भारत जंसे देश को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । नियति की संवृद्धि दर 
ही आंतरिक विस्तार की सीमा का नियतन करती है । झल्पविकसित देशो को 
चाहिए कि वे उद्योग-क्षेत्रक के पदार्थों का अधिकाधिक निर्यात करे और इस 
प्रकार वे अपनी आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदायों कर आयात कर सकते है । 
यद्यपि ल्युइस कृषपि-उत्पादिता मे वृद्धि को अत्यधिक जनसख्या वाले देशों 
में श्राथिक विकास कौ पूर्व शर्त मानता है परन्तु उसके सुझाव के झनुसार कृपि- 
उत्पादन को बढ़ाने की इसलिए झ्रावश्यकता है ताकि विनिर्भित पदार्थों के निर्यात 
को बढाने पर भ्रधिक टेक न रखनो पड़े | वस्तुतः ल्युइस के माडल में क्ृपि-क्षेत्रक 
उपेक्षित रहा है ग्रौर इसका महत्त्व केवल इतना है कि यह श्रम का भडार है । 
अत: ह्युइस निर्वाहमात्री अथॉत्‌ कृपि-क्षेत्क का सतोपजतक विश्लेषण प्रस्तुत 
करने में सफल नही रहा । यदि इस क्षेत्रक का विकास न हुआ तो समग्र व्यवस्था 
के ग्रवरद्ध होने का भव है। तेज़ ग्राधिक विकास के लिए यह जुरूरी है कि दोनों 
क्षेत्रकों की सवृद्धि में उचित संतुलन बनाए रखा जाए । इस उहं श्य हेतु रेनिस 
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तथा फ्रे ने ल्युइस के मॉडल मे सशोधन किए हैं और अपने मॉडल मे “उपेक्षित 
कृषि क्षेत्रक' के महत्त्व सवधी विश्लेपएः पर वल दिया है। उन्होंने यह दर्शाया 
है कि कुषि तथा कुपौतर क्षेत्रक परस्पर एक दूसरे पर निर्मर हैं और विकास की 
गति को तेज करने के लिए कुंपि क्षेत्रक का महत्त्व कम नही है । रेतिस व फे के 
मॉडल का विवरण नीचे दिया जा रहा है । 
श्राथिक विकास का रेनिस घर फ्रे का सिद्धांत--रेनिस व फे का मॉडल त्युइस 
के मांडल का उत्कृष्ट सशोधित रूप है ओर अल्प विकसित देशों की समस्‍्याप्रों 
के समाधान के लिए उपयुक्त नीति के निर्माण में सहायक है उनके हि-क्षेत्रक 
मॉडल मे श्रमिको का कृषि से उद्योग की ओर प्रवसन व स्थानान्तरण वह 
क्षेद्रीय प्रक्रम है जिसके इ्द-गिर्दे इस सिद्धात की रचना की गई है । सिद्धात की 
रचना करते समय आतरिक व्यापार की बिगडती हुई स्थिति, प्रच्छन्न बेकारी, 
सास्थानिक मजदूरी, वाशिज्यीकरण बिंदु, सतुलित सवृद्धि तथा प्रौद्योगिकीय परिं- 
बर्तन झ्रादि अनेक आधा रभूत समस्याओ को घ्यान मे रखा गया है । 

रेनिस तथा फे श्रम-बहुल देशो के विकास को तीन चरणों मे दांटते हैं । 
उनका यह विभाजन इस संकल्पना पर झाधारित है कि कृपि-उत्पादिता तथा 
जनसख्या मे कोई विशेष परिव्तेन न हो । 
रेनिस्त व फे के भ्रनुसार विकाप्त के प्रथम चरण मे वे कृपि-अमिक जो कृपि- 
उत्पादन में कोई वृद्धि नही कर रहे होते, झौद्योगिक क्षेत्रक मे चले जाते हैं । 
अर्थव्यवस्था के बतंमान मज़दूरी-स्तरों मे कोई भी वृद्धि नही होती क्योकि उनके 
जाने से फार्म-उत्पादन मे कोई कमी नहीं झाती । 
दूसरे चरण मे, वे फार्म-श्षमिक भी ग्रौद्योगिक क्षेत्र मे चले जाते हैं जो कुछ न कुछ 
उत्पादन कर रहे होते हैं और जिनका उत्पादन उचकी मजदूरी से कम होता है । 
उनके प्रवसन के फलस्वरूप फार्म-उत्पादन मे कमी हो जाती है। व्यापार- 
प्थिति फार्म-क्षेत्रक के पक्ष में बदल जाती है और झौद्योगिक क्षेत्रक मे नकद 
मज़दूरी को बढ़ाने की आवश्यकता पडती है । विकास के इस चरण में औद्योगिक 
क्षेत्रक मे व्यापार-स्थिति बिगडती जाती है क्योकि उद्योग पदार्थों के विनिमय हेतु 
कृषि पदार्थों में सापेक्ष अभाव झनुमव किया जाता है । यह चरस्प काफी कठिन 
होता है क्योकि इसके दौरान क्पि पदार्थों की कमी होने लगती है। वस्तुतः 
दूसरा चरण कृपि-पदार्थों के ग्रमाव से श्रारम होता है । इसलिए प्रथम तथा 
द्वितीय चरण को सीमा को “प्रभाव-विन्दु/ का नाम दिया गया है । 
यदि श्रम्तिकों का प्रवसन जारी रहे तो एक विदु ऐसा पहुँच जाता है जहां वे 
श्रमिक मी जिनका उत्पादन उनकी मजदूरों के दरावर होता है उद्योग मे चले 
जाते हैं। यह 'वाणिज्यीकरण विदु' तीसरे चरण का प्रारभ है जबकि उत्कर्ष 
अवस््या ( टेक ऑफ ) का झ्त होता है प्रौर स्वघारित सवृद्धि का आरम और 
हम ऐड ग्रवस्था मे प्रवेश करते हैं जबकि कृपि-क्षेत्रक वाशिज्यीकृत पूजीमुलक 
प्रणाली का रूप धारण कर लेता है॥ इस चरण मे कृपि-स्षेत्रक में सौमात- 
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उत्पादिता और वास्तविक मजदूरी बरावर हो जातो है और अ्च्छन्न बेरोजगारी 
समाप्त हो जाती है । 

(४) रेनिस व फे का कहना है कि कृपि-उत्पादिता को बढाकर कठिन दूमरे चरण की 
अबंधि को कम किया जा सकता है, क्योकि प्रवसन करने वाले श्रमिकों को 
सीमात भौतिक-उत्पादिता मे वृद्धि होने से वे अपनी मजदूरी तक शीघ्र पहुंच 
सकते हैं और प्रति-प्रवासी-ध्षमिक कृपि-वेशी भी अधिक होती है जिसके कारण 
बिगडती हुई व्यापार-स्थिति मे सुधार होता है । यदि उत्पादिता मे वृद्धि पर्याप्त 
हो वो पूर्ण दूसरे चरण को निरस्त किया जा सकता है पऔर भ्रर्थव्यवस्था सीधे 
ही स्वधारित-संवुद्धि की अवस्था मे प्रवेश कर जाती है | 

(५) कृषि क्षेत्रक मे मिवेश के भ्रतिरिक्त औद्योग्रिक क्षेत्र मे निवेश की समकालिक 
प्रक्रिया की झोर भी ध्यान देने की ग्रावश्यकता है । वास्तव में दोनो क्षेत्रक एक 
दूसरे पर निर्भर है | उत्पादन की हृष्टि से दोनों क्षेत्रकों को एक दूमरे के पदार्थों 
के ऋय-विक्रय की व्यवस्था करनी होगी । निविष्ठि की दिशा में मी, उद्योग-क्षेत् 
को कृपिशक्षेत्र द्वारा छोड़े गए श्रमिकों को खपाना होगा । यही कारण है कि 
"संतुलित सबृद्धि' बरिकास की केन्द्रीय सकल्‍्पता है । 

हैनरी टी. ग्रोशीमा मे रेनिस व फे के मॉडल पर अपनी टिप्पणी मे मॉडल 
की समलोचना की है जिसका सार इस प्रकार है : 

(कर) प्रोशीमा का मत है कि रेनिस व फे ने अपने विश्लेपण में विदेशी व्यापार के 
महस््व की उपेक्षा की हैं। एक खुली अशेव्यवस्था पे उद्योग-पदार्थों के बदले मे 
दूसरे देशों से कृपि-पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं । ऐसी स्थिति में व्यापार-स्थिति 
के बिगडने की सम्भावना नही होगी । एशिया से कई देश भ्रन्न की कमी वाले 
देशो को खाद्याप्त का आ्रायात करते है| युद्ध से पूर्व जापान ने कोरिया तथा 
ताईवान से सस्ते फार्म-पदार्थों का आयात कर औद्योगिक क्षेत्रक के लिए व्यापार 
की स्थिति में सुधार किया था। इसलिए रेनिस-फे मॉडल तमी स्वीकार किया 
जा सकता है यदि इसमे विदेशी व्यापार का समाबेश किया जाए। विदेशी 
व्यापार के समावेश से कृषि-उत्पादिता में तेज वृद्धि करता इतना आवश्यक नहीं 
रहेगा और सतुलित सवंद्धि तेजी से प्राप्त हो जाएगी । 

रेनिस व फे का कहना है कि विदेशी सहायता “प्रमाव बिंदु! के आगमतद 
को स्थगित कर सकती है परन्तु विकास-प्रक्रिया किसी देश की घरेलू अ्रयव्यवस्था 
के आकार तथा विदेशी व्यापार के झबसरों पर सिर करती है। भारत के 
संदर्भ में उनका कहना है कि बड़े अल्पविकसित देशो की समस्याझ्रो को मुलतः 
देश के अन्दर ही हल करना होगा क्योकि अनाज की घरेलू आवश्यकताएँ इतनी 
अधिक होगी कि आयात पर अधिक भरोसा रखना उपयोगी नही होगा । 

(ज) रेविस-फे के अनुसार 'वारिएज्योकरस्ख बिंदु! विकास प्रक्रिया मे महत्त्वपूर्ण प्रवस्या 
है ( इस समय तक काफी श्रमिक कृषि को छोड़ चुके होते हैं और ग्रामीश क्षेत्र 
में श्षम का भ्रमाव हो जाता है| भूस्वामियों को भ्रद सोमात मौतिक उत्पादिता 


९६० 


(ग) 


भारतीय कृपि-अर्थैव्यवस्था 


(»777) के अनुरूप सजदूरो देनी होगी और उद्योग-नियोजको से प्रतिस्पर्धा 
करनी होगी | प्रश्मिप्राय यह है कि इस बिंदु के वाद जी विदेशी ध्यापार को अनु- 
पस्चिति में ऋृषि-उत्पादिता में लगातार वृद्धि करती पड़ेगी। तमी फार्म-जव- 
ससया में गिरावट गा सकती है 
ओघीमा का कहना है कि बद अं व्यवस्था में श्रम-प्रवसन से क्रुपि-पदार्थों में 
लगातार कमी होगी और यह अ्तिस्फीति (हाइपर-इनफ्लेशन ) का आरम्भ होगा ॥ 
खुली प्रथंव्यवस्था मे जहाँ उद्योग-पदार्थों के निर्यात के बदले में खाद्यान्नों 
का झायात किया जा सकता है, निर्वाहमात्री क्षेत्रक तथा पश्रौद्योगीकृत क्षेत्रक एंक 
दूसरे के साथ इकट्रं रह सकते है । 
इस संदर्भ मे रेनिस-फे का कहना है कि मोड़ की अवस्था इसलिए मदत्त्व- 
पूर्ण है क्योकि प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीडित श्रमिक भव उत्पादक सदस्य बेन, 
गए है । इसके बाद क्ृपि-क्षेत्रक का विकास बडा जरूरी है। शेप प्रथेव्यवस्था के 
लाभ के लिए दोनो क्षेत्रकों के सतुलित विक्रास की आवश्यकता है और श्रौद्धीमा 
की अतिस्फीति के धारम्म की धारणा उचित नही है । 
रेनिस व फे के मॉडल मे प्रच्छून्न वेरोज़गारी तथा सास्थानिक वास्तविक मजदूरी 
के स्थिर दर की धारणाओं की मी आलोचना की जाती है | रेनिस व फे का 
मत है कि पाकिस्तान मारत व लका जैसे देशों मे फार्म श्रम-शक्ति का ३० प्रति 
शत सीमात श्रमिक्त हैं जो वहुत कम या शून्य उत्पादन करते हैं। प्रालोचको का 
कहना है कि यह झ्श ५ प्रतिशत से अ्रधिक नही है। रेनिस-फे के अनुसार भूमि 
का परिमाण निरिचत है और जनसख्या का एक माय ऐसा झवश्य होगा जिसकी 
सीमात मौतिक उत्पादिता शून्य हो जाएगी । आलोचकों का मत है कि फालतू 
जनसझ्या तगरों मे चली जाएगी और अल्पावधि के लिए विवृत्‌ रूप मे वेकार 
होगी । समय रहते यह जनसछया सु उद्योगों मे खप जाएंगी या वापस गावों में 
आरा जाएगी । भ्रालोचको के मत के अनुसार भूमि का परिमाण नियत नही है 
क्योंकि अप-सीमात भूमि (एक्सट्रा मार्जीनल लैंड) जैसे वत्र, जगल, पहाडी भूमि 
श्रादि पर भी खेती की जाने लगेगी | उनका मत है कि यद्यपि कुछ श्रमिकों का 
प्रतिफल कम होगा परन्तु वह शून्य से ग्रवश्य अधिक होगा। इसी प्रकार वे कहते 
है क्ि यदि वास्तविक मजदूरी का स्तर स्थिर है तो भू-स्वामियों तथा पहटू दारों में 
संघर्ष क्‍यों होता है ? उनका कहना है कि मजदूरी सीमात भौतिकऊ-उत्पादिता 
से कम होती है न कि अ्रधिक । इसलिए रेनिस-फे की उपरोक्त दोनों घारणाएँ 
स्वीकायं नहीं हैं । 
रेनिस-फे ने इस आलोचना का उत्तर देते हुए लिखा है कि इसमे कोई शक 
नही कि काफो जनसख्या फालतू है चाहे वह तग्रो मे पूर्णो वेकार हो या ग्रामीरा 
क्षेत्रों में प्रच्दम्न वेरोज़गारी छे पीडित हो । इस वात से इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि ऐसे वेडार ध्रमिक्त विद्यमान हैं जो राष्ट्रीय उत्पाद का उपसोग तो 
करते हैं परन्तु उसमे उनका योगदान छून्य के वरावर है । स्थिर वास्तविक मज- 
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दूरी की श्रालोचना का उत्तर देते हुए वे लिखते है कि यदि मजदूरी सीमात 
भौतिक उत्पादिता से कम है तो भूस्वामी कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए इनको 
अधिकाधिक काम पर लगाएँये । इससे जनसख्या में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा ! 
(घ) आलोचको का यह मत मी है कि यह घारणा 'कि विकास के प्रथम दो चरण में 
फार्म-उत्पादिता में बुद्धि के साथ-साथ फार्म-मज़दूरी में कोई परिवर्तन नही होगा' 
स्वीकार्य नहीं है । फार्म-उत्पादिता में वृद्धि कुपक की वास्तविक झाय मे वृद्धि में 
परिणत होती है क्योकि कर यहुत ही कम हें । फलस्वरूप काश्तकारों के निरपेक्ष 
भाग में मी बृद्धि होगी । श्रालोचको कर तर्क है कि उत्पादिता में वृद्धि के साथ- 
साथ मजदूरी में भी वृद्धि होती है। उनका कहना है क्रि माँइल मे से प्रच्छन्त 
बेरोजगारी की सकल्पना को निकालने से कृपि-उत्पादिता को बढाने को झ्राव- 
श्यकता वढ जाती है । 
उन्नीसवी शताब्दी के जापान का उल्लेख करते हुए रेनिस-फे ने लिखा है 
कि यद्यपि जापान में कृपि-उत्पादिता मे तेजी से वृद्धि हुई, काल्तविक मज़दूरी में 
नाममात्र को वृद्धि हुई। यद्यपि राजकोपीय साधनों तथा जन कल्याण सम्बन्धी 
मिथ्या नीतियो से कुछ समय के लिए औद्योगिक वास्तविक मजदूरी को बढाया 
जा सकता है परन्तु कृषि क्षेत्रक मे प्रचुर प्रच्छन्न वेरोजगारी की उपस्थिति में 
मजदूरी में वृद्धि को सतत बनाए रखने की कल्पना करना भी कठिन है । 
जहाँ एक ओर उपरोक्त प्रथ॑ंघ्ास्त्रियों ने 'प्रच्छन्त वेकारी' की सकल्‍्पना ज्षी मान्यता का 
समर्थन किया है वहाँ वाईनर, वारीनर तथा शुल्ज आदि अर्थशास्त्री प्रच्छत्न वेरोजगारी के 
अ्रस्तित्व को स्वीकार नही करते । शुल्ज का कहना है कि ससार में किसी मी निर्धन देश से 
इस बात का भ्रम्माण नही मिलता कि अन्य बातें समान रहने पर वर्तमान श्रम-शक्ति के एक 
छोटे से श्रण् को भी कृषि से हटाने पर कृषि-उत्पादन में कोई कमी न श्राई हो । भारत तथा 
लातीनी अमरीका के देशों के उदाहरणो के झ्राघार पर शुल्ज् ने यह बताया कि हृपि-धम 
के हटाने से कूपि-उत्पादन मे कमी होती है ॥ 
परन्तु ल्युइस का कहना है कि ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रो मे फालतू श्रम विद्यमान 
है। ग्राम श्रम बेशी इस अर्थ मे छिपी हुई है कि यहाँ हर व्यक्ति काम कर रहा होता है 
परूचु यदि इसके कुछ, शाएए को निबंणल लिया जाए तो उत्पादन कण नहीं होगा बर्षोकि कृति 
में शेष रह गए श्रमिक अधिक परिश्रम से कार्य करेंगे । 
यह ध्यान रहे कि मजदूरों को पूरं एकको में ही हटाया जा सकता है ग्र्यात्‌ किसी 
व्यक्ति को कृषि से वाहर ते जाने के लिए उसे पूरी तरह कृषि को छोडना पड़ेगा । व्यक्ति 
के हिस्से नहीं किये जा सकते । इसलिए प्रच्छन्न देकार श्रम वह ग्रल्प प्रयुक्त श्रम है जो दो 
भागो से निर्मित है । (१) वह वेशो श्रम (अर्थात्‌ श्रमिकों की वह सख्या) जिसे कृपि से 
हटाया जा सकता है (२) वह अल्प प्रयुक्त आशिऊ श्रम (फेक्शनल लेवर) जिसे क्रपि से हटाया 
नहीं जा सकता | भतः प्रच्छन्न वेकारी श्रमिकों को वह नख्या है जिसे कृषि से कूपि-उत्पादन 
में कमी किय्रे बिना हटाया जा सकता है ) 
कृषि में प्रच्छन्न अ्र्प रोजगार को मात्राका, श्रम उ पलब्वता से सापेक्ष श्रम आवश्यकता 
री 


+ 
हैँ 
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के आँकड़ो के आधार पर, पत्ता लगाया जा सकता है ॥ इस सम्बन्ध मे प्रत्येक फार्मे-परिवार 
की मानव-श्क्ति का लेखा जोख्या करना पड़ेगा । जब दोनो ओर का समायोजन पूरा होता 
है अर्थात्‌ जब मानव शक्ति की इकाइयों (तया श्रम-घटो) मे उपलब्ध श्रम की मात्रा शरण 
की (तथा उत्पादन अवधि में इसके वितरण की) अमीप्ट मात्रा के वरावर हो तो प्रच्छतत 
झल्प रोजगार का प्रश्न ही नही उठता ॥ झ्तः फालतू अथवा बेकार श्रम उपलब्ध श्रम दवा 
ग्रभीप्ट श्रम का प्न्तर है| वेरोजुगारो मानव शक्ति का वह परिमाण है जो व्यर्थ जाता है। 
सक्षेप मे हम कह सकते है कि वेरोजुगारी श्रम की पूति तथा माँग के अन्ठर को कहते हैं। 
श्रम की पूतलि जनसख्या तथा सहभामिता-दर (यार्टीमिपेशन रेट) का परिणाम है। यहे 
ध्यान रहे कि अगले पन्द्रह बीस वर्षों मे श्रमिक वनने वालो का जन्म हो चुका हैं ओर जन 
सख्या की वृद्धि में तुरन्त कमी का बर्तमात स्थिति पर कोई अन्तर पड़ते वाला नहीं है । हाँ, 
इन बर्षों में हुई कमी का प्रभाव १५-२० वर्ष बाद श्रम को पूर्ति पर अवश्य पड़ेगा। क्रम 
की माँग पू'जो स्टाक तथा श्रम-प्रतिशतता (लेबर इस्टेसिटि) ग्रर्थात्‌ पूजी-अ्म-अनुपात 
द्वारा निर्धारित होती है । सक्षेप में निवेश-दर तथा तकतीकी परिवर्तन श्रम की माँग की 
प्रभावित करते है॥ श्रम की उपलब्धता (या पूर्ति) में श्रम की काम करने की इच्छा 
निहित है । 


१२.४ वेरोजगारी का माप 


उपरोक्त प्रष्ययन से स्पष्ट है कि बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार (प्रथवा ग्रल्प-बेरोज- 
गारी) के परिमाण को मापने के लिए अनेक पैमाने हैं। किसी मी पैमाने को निश्चित 
कहना यथार्थ नहीं होगा । विभिन्न सकल्पताझो के आझ्लाधार पर परिकलित अनुमान भी भिन्न 
होगे और समस्या के समाधान के लिए नीतियाँ भी भिन्न-भिन्न होगी ! स्नेक बार बेरोजगारी 
का परिसाण ज्ञात करने के लिए एक से अधिक कसौटियों का सयोजन भी कर लिया जाता 
है | प्रो० राजकृप्ण ने अपने लेख “अनएप्म्लायसेट इन इन्डिया' (इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल 
बीकली, मार्च ३, १६७३) में इनका विस्तृत विवेचन किया है ॥ 
जव हम बेरोजगारी का अनुमान लगाते हैं तो उसमे अल्परोज्ञगार के कारण होने वाली 
बेकारी नी सम्मिलित होती है | कहने का अलभिप्राय यह है कि वेरोजगारी मे प्रूर्ण बेकारी, 
पल्पबेरोज्ञगारी तथा भ्रच्छन्न बेरोशगारी सव सम्मिलित हैं | अव हम बेरोजगारी की विभिन्न 
ऋ्सिग्एये, बा, सफिेए पे व्पर्एए, अज्सेे, ५ 
(क) समय की कसौदी--एक व्यक्ति बेरोजगार कहा जा सकता है जवकि वह किसी भी 
अजंक (क्माऊ) छन्‍्धे मे लगा हुप्रा न हो या वह किसी अरजंक घधे में सामान्य 
से कम समय के लिए कार्य कर रहा हो। यह सामान्य समय सामान्यतः पूर्ण 
रोजगार-समय या इप्टवम समय होता है । अजंक व्यवसायी की परिनापा भी भिन्न- 
मिन्न स्थितियों मे भिन्न-भिन्न हो सकती है ॥ उदाहरणत. राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे 
द्वारा बुछ ग्रध्ययनों मे वह व्यक्ति अजेक व्यवसायी माना गया है जिसने एक 
सप्ताह में एक घटे के लिए भी अर कार्य किया अर्थात्‌ एक घटे के लिए भी 
प्राप मे वृद्धि करने दाला कार्य किया $ पूर्णंत वेरोजगार वही व्यक्ति माना गया 
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जिसने सप्ताह में एक घटे के लिए भी अर्जक कार्य नहीं किया हो । इस परिभाषा 
में एक सप्ताह की निर्देश अवधि (रेफेरेन्स पीरियड) नियत की गई है । यह 
प्रवधि एक दिन, पसखवाडा, माप्त या एक वर्ष भी हो मकती है । १६६१ की गणना 
में इस उद्दे श्य के लिए मौसमी काम को कार्यकारी ऋतु--(वकिंग सीजन फॉर 
सीजनल वर्क) निर्देश- अवधि मानी गई | जितनी निर्देश अ्रवधि अधिक होगी, 
परिभाषा के भ्नुसार व्यक्ति के वेरोजगार होने के (प्र्थात्‌ एक घढा अ्रजंक काम 
करने के) झ्वसर प्रधिक होगे पर इस प्रकार वेरोज़मारों की सख्या कम होगी । 
निर्देश-प्रबंधि जितनी कम होगी, वेरोजगारो की संख्या अधिक होने की उतनी ही 
अधिक सभावना होगी । इसलिए वेकार या भश्रल्प नियोजित व्यक्ति की परिभाषा 
मे अर्जक कारये तथा निर्देश अवधि का विशेष महत्त्व है। 


इसी प्रकार यदि पूर्ण रोजगार का प्रतिमान (नोमें) प्रति सप्ताह ४२ घटे का भर्जंके 
कार्य हो तो दे व्यक्ति जो तप्ताह मे ४२ घटे से कम कार्य कर रहे हैं, श्रल्पनियोजित (अन्डर 
एम्प्लायड) कहलाएँगे | ग्रल्प रोजगार की सीमा आगे अर्जक कार्य के समय पर निर्मर होती 
है । जैसे सप्ताह में २८ घटे से कम काम करने वाले व्यक्ति को ग्रम्भीररूप से अल्पनियोजित 
कहा जा सकता है जबकि प्रति सप्ताह २५ घटे से अधिक परन्तु ४२ घटे से कम काम करने 
बाला व्यक्ति परिमित ग्रल्पनियोजित (मोडरेटली प्रन्डरएम्प्लायड) अर्थात्‌ न अ्धिक्र और न 
कम प्रल्प रोजगार बाला व्यक्ति कहलाएगा । 

(ख्) आय के संदर्भ में--रोजयार आय उत्पन्न करने का साधन ही नही वल्कि श्राय- 


ब्ितरण का साधन भी है ; व्यक्तियों को काम करने से श्र्धात्‌ रोजगार से आय 
प्राप्त होती है और वे व्यक्ति बेरोजगार कहलाएँगे जो काम प्राप्त नही कर सके । 
अत. एक व्यक्ति बेरोत्रगार या भ्रल्पनियोजित कहलाएंगा यदि बहु बाछित न्यून- 
तम से कमर आ्राय कमाता हो भ्र्थात्‌ यदि उसका जीवन-स्तर वाछित न्यूनतम स्तर 
से भी न्‍्यून हो । इस प्रकार वह व्यक्ति जो किसी अ्र्जक काम में नही लगा हुआ्ना है 
और काम की तलाश में है और साथ ही अपने संयुक्त परिवार से श्रध्िकार के 
हूप में श्राय प्राप्त कर रहा है, झ्राय की हष्टि से न नियोजित है और न हो बह 
बेकार माना जाएगा । परन्तु क्योकि उत्पादन में उसका कोई योगदान नही है, 
इसलिए उत्पादन की हष्टि से वह वेरोजगार है। इस धारणा के समर्थंक्रो का 
यह तर्क है कि रोजगार का स्तर कम से कमर इतना अवश्य होना चाहिए कि 
जममख्या को न्यूनतम आजीविका प्रदान की जा सके। व्यक्ति की वेकारी उसको 
निर्धनता का मुख्य कारण है । आय-अदायक् काम की झनुपलव्धता ही को वेरो- 
जगारी कहते हैं । इसलिए व्यक्ति द्वारा एक वाछित न्यूनतम आय से कम आ्राय 
को श्राप्ति श्रपूर्ण रोजुग्ार को व्यक्त करती है | डाडेकर तया रथ ने प्पनी पुस्तक 
“दाँवर्टों इन इण्डिया” (१६७१) में इस सकल्पना के सदर्भ मे समस्या का सुन्दर 
विश्लेपरश किया है। 
(ग) बेरोडगारो श्रयवा उत्पादन को कसौटो--उत्पादन को हृष्टि से के व्यक्ति बेरोज- 
गार कहलाते है जिनके क्षेत्रक से निकास के परिणामस्वह््प उत्पादन पर को 
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प्रमाव नही पड़ेगा । बह व्यक्ति जिसक्री उत्पादित्ा सामान्य उत्पादिता से कम है 
बेरोजगार माना जाएगा क्योकि उसके निकग्स से उत्पादन मे कोई कमी नहीं 
आएगी यदि मामूली तकनीको परिवर्ततों द्वारा दाकी रह गये कामग़ारों की 
उत्पादिता को समान्य बनाया जा सके । हम इस बात का पहले ही विवेचन कर 
चुके हैं कि शून्य सीमात उत्पाद की विद्यमानता के स्पष्ट प्रमाण नहीं है और 
कामग्रार की पारम्परिक मजदूरी सीमांत उत्पाद से अधिक होती है । यह मजदूरी 
परिवार के श्रौसत उत्पाद के बराबर होती है। परन्तु कामगार की विम्न 
उत्पादिता उसको निम्न आय व निर्घनता का कारण है । इसलिए उत्पादिता का 
प्रतिमान आय का हो प्रतीक है | 
(घ) काम करने को इच्छा--जहाँ तक कूपि-क्रमिको का संबध है, वेकार होने पर 
उनके पास इसके मिधाय श्र कोई चारा नही कि वे नये काम की तलाश करें 
परन्तु कुपक्र अपने फार्म पर स्व-नियोजन को प्राथमिक्रता देते हैँ झौर झपने फार्म 
पर काम के कम होने पर भी वे मछदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं होगे । 
इसी श्रकार स्त्रियाँ जिन्हे घर का काम भी करना पडता है समय की कसौटी से 
अल्प रोजगार मानी जाती हैं श्लनौर वे गाँव से वाहर काम के लिए उपलब्ध नहीं 
होगी । कहने का ग्रभिप्राय यह है कि यह जरूरी नही है कि वे सब व्यक्ति जिनके 
पास धूरा काम नही है या जिनकी आय वाछित स्तर से कम है थौर झ्धिक काम 
को खोज करें । उदाहरणत; वे वेकार, ख्यक्ति जिनके पास बचाई हुई पूंजी है या 
जिन्हे परिवार या सवधियों से प्राय सबधी सहायता प्राप्त है, कम मजदूरी वाला 
काम करते के लिए तैयार नही होगे झोर वेरोजगार रहना ही पसन्द करेंगे जब 
तक कि उन्हे उच्च मजदूरी दाला काम नही मिल जाता ॥ ऐसमे व्यक्ति स्वेच्छा से 
बेरोजगार है । 
बास्तव में बेरोजगार बह व्यक्ति है जो वर्तमान की अपेक्षा अधिक काम करने का इच्छुक 
हो प्र्थात्‌ वह और झ्धिक काम की तलाश कर रहा हो या चालू मजदूरी पर ( या वह 
मजदूरी जिसका वह आदी है ) काम के लिए लम्य हो । सल्चेप में वे सब व्यक्ति जो निर्धन 
है या जिनके पास अर्जक काम है, वेकार, नही कहलाएँगे जबतक वे और प्धिक्त काम करने 
के लिए इच्छुक नही हैं । 
ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पुरे समय के लिए काम करते है परन्तु उतकी श्राय इतनी कम है 
कि वे 'निर्घनता-रेखा' से भी नीचे के स्तर पर निर्वाह कर रहे है । समय के झनुसार वे वारोज- 
गार हैं और अ्रक्तिरिक्त समय के लिए लम्य नहीं है। यह वह वर्ग है जो असगठित है तथा 
जिसको सौदा करने की शक्ति कम है । इस वर्ग को कानून या सामूहिक सौदाकारी का 
सरक्षण प्राप्त नही होता जिसके कारण उसकी मजदूरी कम होती है झ्लौर वह निर्घन रहता है । 
गरोबो के हटाने से सवधित नीतियाँ--यद्यपि वेरोजगारी मरीदी का मुख्य कारण है 
परन्तु लोगों की गरोदी हटाने की समस्या काम के लिए लम्य लोगों की वेकारो को दूर करने 
की समस्या से की विध्याल है ॥ विश्निश्न वर्ग के लोगो की निर्धंतता को दूर करने के लिए 
_ मिलन्न-भिन्न नी झपनानी होगी । । उदाहरणत अनियोजनोय वर्ग अर्थात्‌ उन खोगो के 
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लिए जो रोजगार योग्य नही है, श्राथिक्त तथा सामाजिक सहायता या आय-अंतरण को 
जहूरत पडेगी जवकि स्व-नियोजित लोगों की निर्धवता दूर करने के लिए उन्हे उघार तथा 
अतिरिक्त निविष्टियो का उपयोग करने के लिए सुविधाएँ सुलभ करानी पड़ेगी । इस वर्ग में 
लघु कृपक्र तथा सीमात कृपक आते हैं और उनकी समस्याग्रो का समाधान करने के लिए 
विभिन्न उपायों तथा नीतियो का अध्ययन हम पिछले एक ग्रध्याय मे कर चुके है । 

बारोजगार नियोजित लोगो की निर्धनता को दूर करने के लिए प्रमावी श्रमिक संगठन 
तथा सम्पत्ति व भूमि सुधारों की आवश्यकता होगी | जबकि वेरोजगारो के लिए धन्वे की 
व्यवस्था करनी पडेगी या उनके लिए उत्पादन-साधनों का समान वितरण करता पड़ेगा । 
प्राने वाले पनेकर वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में मानव-शक्ति के ससाधनों का उपयोग कृपि- 
विकास, सइक-निर्माण, ग्रामीण गृह-निर्माण तथा ग्राम्य सुविधाएँ सुलभ कराने सबधी कार्य- 
क्रमो तथा परियोजनाओं में किया जा सक्रेमा । बेरोजगारी को दूर करने से संबंधित वीतियों 
का अध्ययत हम बाद भे करेंगे । पहले समस्या के फैलाव का विवेचत करेंगे । 


१२.६ बेरोजगारी के भ्रनुमात 

() उपरोक्त परिच्छेद में बेरोजगारी” का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न कसौटियों 
का ग्रष्ययन किया गया है । कई बार इनका सयोजन भी किया जा सकता है। सक्षेपर में 
उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :- () काम के कारण वेकार (२) तिर्घत 
(आय-वेरोजगारी) (३) श्रधिक काम के लिए इच्छुक (४) वेकार तथा निर्धन (५) बेकार 
च इच्छुक (६) निर्धत व इच्छुक (७) वे जो वेकार भी है, निर्धन भी हैं और प्रधिक काम 
करने के लिए तैयार भी है| ग्रतिम वर्ग के लोगो की सरूया अन्य वर्गों की अ्रपेक्षा सबसे 
कम होती है । निर्बनो की सख्या वेकारो से अधिक होती है और सब बेकार भ्रतिरिक्त काम 
करने के इच्छुक नहीं होते । इसलिए रोहयार का प्रबन्ध तो केवल उन व्यक्तियों के लिए 
करने की आवश्यकता होगी जो काम फरने के इच्छुक हों ॥ इसी प्रकार सव निर्घन भी 
काम करने के इच्छुक नहीं होते । सबसे उत्तम तीति यह है कि सर्वेभ्थम कोस के इच्छुक 
निर्धन बेकारो को रोजगार सुलम कराया जाए । 

इच्छा ( विलिगनैस ) की घारणा वेरोजगारी की समस्या को वास्तविक परिस्रेद्ष्य मे 
आँकने में सहायता करती है और समस्या के परिमाण को कम करती है। संक्षेप में 
बेरोजगार व्यक्ति बह है जो सिर्देश श्रवधि मे, सामान्य श्रतिमाव से कमर समय के लिए 
प्र्जुंक काम करता हो और अधिक काम करने का इच्छुक हो । राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षणों 
का आधारभूत हष्टिकोरा यही है । वेरोजगारी से सवंधित आँक्गे का अध्ययन नीचे किया 
जा रहा है । 

ग्रामीण मारत में बेरोजगारी के सरकारी अनुमानों के दो स्रोत है :- दशवर्पीय जन- 
गण्पनाएँ तथा रास्ट्रोय सैम्पल सर्वेक्षण ( नेशनल सेम्पल सर्वेज [प. 5. 5. )। १६५१ की 
जनगणना में केवल दीन राज्यों के लिए बेरोजगारी के आँकडे इकट्ठे किए गए । १६७१ 
की जनगणना मे वेरोजगारो का कोई स्पप्ट वर्ग नही है । इसलिए १६६१ को जनगणना ही 
इस समस्या पर कुछ प्रकाश डालती है । 
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१६६१ की जन-गणना मे दो निर्देश-प्रवधियाँ ली गई--वारहमासी कार्य के लिए निर्देशन 
अवधि १४ दित रखी गई जवक्ि मौसमी कार्य के लिए कार्यशील मौसम ( वकिय सीजन ) 
निर्देश-काल रखा गया । यही कारश है कि १६६१ के वेरोजुगारी के आँकडे ग्रव-प्रावकलित 
(अन्डर एस्टीमेटेड) हैं । 

राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण (7प, 5. 5. ) वे चक्र (१६५५) से बेरोजगारी पर आँकड़े 
सग्रह करता रहा है  प्न्तिम चक्त २४वें के झॉँकडे पूरंत: उपलब्ध नहीं हैं। चौहदके चके 
(१६५८-१६५६) से लेकर इक्क्रीमवे चक्र तक रा. से. सर्वे. की विर्देश-प्रवधि 'एक सप्ताह 
रही है। इनसे पहले चक्रो में यह ग्रवधि एक दिन, एक वर्ष, एक सप्ताह मी रही है । इन 
सर्वेक्षणों मे निम्न प्रकार के आँकडे एकत्र किये गये :- 

(१) क्षम शक्ति (प्रजेंक-नियोजन, पूर्ंतः वेरोजूगार, कुल) 

(२) अंक (कमाऊ) निवोजित व्यक्तियों का समय-विन्यास 

सारखी १२.४ ग्रामीण भारत मे वेरोजगारी के प्रनुमान 
लय लकी शललल- श मद -2जीक >> जीनत हि कया मल जफ शी; नपजिज पनके ५ कर 2: डक मत अमल 

















बर्ष सोजबरार बेरोजगारी 
अनुमानित वर्ग प्रतिशत संख्या वर्ये प्रतिशत संख्या 
श्रम शक्ति 
१६९६१ १५.६० करोड अंक २१५ १४ पूरा ०.७६ करोड़ 
पूर्ण. ५८-०२ ४५.७८ पूर्ण ०.७६ करोड़ 
गम्भीर गम्मोर 
अल्प २०.३२ रे.०ण्वय अल्य ४.५२ ०८४ ,, 
परिमित परिमित 
अल्प २० डी ३०६ अल्प ४.०२ ०.६१ ,, 
कुल २.२६ करोड़ 
१६७१ १६.८७ करोड भजंक १६.०४ पूर्०णा ४१६ ०६८३ करोड 
शो ४.१६ ०.८३ करोड़ 
गम्भीर 
अल्प ४५४४ ९१.६० ,, 
परिमित 


अल्प ३.४७ ०.६६ ,, 
कुल १३.१७ २.६२ ,, 
नोट : १६६१ मे दो गई प्रतिशतताएँ नियोजिठ श्रम को है जबकि १६७१ मे दो गई प्रतिशतड़ाएँ कुल 
श्रम घक्ति को है। 


छोत : बेरोजगारी से सम्बन्धित कृषि जिश्ेपज्ञों कौ समिति पर कायेझ्यरी वर्य के नवम्बर १६७२ के प्रति- 
बेंदन में एन. एस. एड. प्रतिदेदन १००, १५६, ११४ ठवा १४७ में उडधुत। 
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(१ ) र5 घटे या इससे कम् काम करने दाले या गंभीर प्रल्पनियोजित 
(7) २६ चटे से ४२ घटे तक काम करने वाले अर्थात्‌ परिमित नियोजित 
(ता ) ४२ या ४२ घंटों से अधिक काम करने वाले : पूर्ण रोजगार 
(३) अधिक काम के लिए लम्य श्रम शक्ति * (9) गंभोर अल्पनियोजित तथा (9) 
परिमित नियोजित कामग्रारो मे से 
ये सब झ्ौकड़े कुल जतसल्या या कुल श्रम-भक्ति की प्रतिशतताओं मे दिये गये हैं । सारणी 
१२.४ में ग्रामीय भारत में पूरणुंत: देरोजगार, गम्मीर अल्पनियोजित तथा परिमित रियो- 
जित के प्रनुमान दिये गये हैँ। १६६१ के अनुमानों के लिए चौदहवें, पंद्रहवें, सोलहवें ठया 
सम्रहदें चक्रों के श्रॉऊड़ों की औसत का प्रयोग क्रिया गया हैं जबकि १६७१ के ग्रनुमानों के 
लिए १७वें, १६वें तया २१वें चक्रो से प्राप्त आँकड़ों को ओसत लो गई है। बेरोडगार दे हो 
माने गये हैं जो प्रघिक काम करने के लिए इच्छुक हैं । 
सारणी १३.४ में दिए गए आँकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का न्यूनतम परिमाण 
हैं। १६६१ में १ करोड ६० लाख व्यक्ति पूर्ण वेरोजगारी तथा ग्रम्मीर झल्प वेरोजगारी से 
पीड़ित थे जबकि १६७१ मे इनकी सख्या १ करोड €३ लाख थी । १६७१ में २ करोड़ ६२ 
लाख ग्रामीण व्यक्ति रोजगार के लिए लम्य थे । 
यदि वेरोजगारी को तुल्य श्रम वर्षों में मापा जाए तो १६६१ में वेरोजूगारी को बुर 
करने के लिए १ करोड ५० लाख श्रमन्वर्पों का कार्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी । 
इसी प्रकार १६७१ मे ग्रामीण क्षेत्रो मे ३.६८ करोड़ श्रमन्दर्पों के तुल्य बेरोजगारी थी । 
ध्यान रहे कि यह परिमास्य केवल उन लोगो तक सोमित है जो ग्रधिक काम के लिए लम्य 
हैं । वेरोडगारी का समग्र परिमारा बहुत अधिक है ॥ 
यदि सारा बेरोश्मार-भ्रम ग्रकुशल् हो तो २.५० ₹० श्रति श्रम दिन की मजदूरी के 
दिसावे से ३०० दिन (प्रयाँत्‌ एक श्रस वर्य कार्य) की मजदूरी ७५० रुपये होगी । इस 
प्रकार १.६८ करोड़ अम-वर्ष कार्य के लिए मजदूरी का कुल दिल लगमंग १४.८५ करोड़ 
रुपये होगा । यदि बेरोजगारों को न्यूनतम वाद्धित मजदूरी पर अर्जक काम प्रदान करने के 
लिए ऐसी परियोजनाओं को भो चालू किया जाए जिनका कम से कम ७५ प्रतिशत व्यय 
अक्तुजल-श्रम की मजदूरों पर हो, तो मी उपरोक्त परिमाण में कार्य प्रदान करने के लिए 
परियोजना-ब्यय १६८० करोड़ रुपये वापिक होगा । यदि श्रम-दिन को मजदूरी ३ रु० हो 
तो यह परिव्यय २३७६ करोड़ झुपये दापिक होगा। कहने का भभिप्राय यह है कि सब 
इच्छुक व्यक्तियों को झजेंक काम प्रदान करने के लिए अगले पाँच दर्पों में कम से कमर १०,००० 
करोड़ रुपये खर्च करने पडेंगरे 
() प्रति व्यक्ति उपयोग-ब्यय तथा रोजगार-स्तर--उपरोक्त घारणा पर आवारित बनु- 
मानों की आलोचना करते हुए योजता आयोग दास १६६८ मे स्थापित विशेषज्ञ समिति ने 
अपनी प्रारम्भिक रियोर्ट में लिखा है--”/ ४ 'इस प्रकार की अधंव्यवस्या मे सारे वर्ष 
के लिए पूर्ण वा खुली वेरोजुयारी बहुत हो कम होती है परन्तु मौसमी बेरोजगारी तथा प्रल्प 
रोजूमार बहुत झ्विक है। घल्प रोडगर की दिशालता का प्रश्न महत्वपूर्ण है परन्तु इसका 
अम-वर्षों को इकाइयों में मापन प्नुपपुक्त हे, क्योद्ि अल्परोश्नगार दाले ब्यक्तियों का 


श्श्द भारतीय कूपि-अ्रथव्यवस्था 


धायस्तर, उनके द्वारा इच्छित अतिरिक्त काम का स्वरूप तथा वे शर्तें जिन पर भ्रम कामके 
लिए लम्य हैं, भी समस्या के प्रासंगिक विषय हैं ।” ध 

इसी तक॑के आधार पर, डा्डेकर तथा रॉथ ने अपनी पुस्तक 'पावर्टी इन इण्डिया 
(इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल बीकली, १६७१) मे 'बेरोजूगारो के विस्तार! के विषय का 
विवेचन करते हुए लिखा है”“'“जैसे कि समिति का मत हैं यदि सारा वर्ष खुली बेरोजगारों 
की अपेक्षा झल्प रोजुगार प्रधान विषय है और यदि इसके मापन से गझल्प-नियोजित व्यक्तियों 
की धाय एक प्रासमिक पक्ष है तो उपनोक्ता-व्यय के अ्रकिड़ो से देश में अल्प रोजगार के 
विस्तार का भापत किया जा सकता है 3” 

हम प्रथम अध्याय में इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि ग्रामीण मारत मे ४० से ५० 
प्रतिशत जनसव्या “निर्धंनता-रेखा' से भी नीचे के स्तर धर तिर्वाह कर रही है। इस प६ 
टिप्पणी करते हुए डाडेकर तथा रथ ने लिखा है “कि इस स्थिति का इसके सिवाय झोर क्या 
कारण हो सकता है कि इस जनसख्या के श्रमजीवी सदस्य अ्ल्प-नियोजित है । 

आरत सरकार द्वारा १६६२ भे स्थापित एक अध्यवत भडल ने पह सिफारिश की थी 
कि १६६०-६१ की कीमतो पर वाछतीय तिस्ततम उपभोक्ता-व्यय २० रु० प्रति मास 
(प्र्थात्‌ २४० रुपये प्रति वर्ष) प्रति व्यक्ति होना चाहिए । १६६०-६१ में लगभग २१ 
करोड़ लोग इस स्तर से कम स्तर पर निर्वाह कर रहे थे । इनमे से निर्धवतम १० प्रतिशत 
जनसब्षया के बारे मे योजना आयोग (चतुर्थ पचवर्षीय यौजना, १६६६-७४) का सुझाव है. 
छि 'जनसलू्या का यह प्रण (निर्धनतम दस प्रतिशत) अधिकाश दीनहीन, झतमर्थ, पेशन' 
प्राप्त करने वालो तथर ऐसे श्रन्य व्यक्तियों से निमिद है जो झाथिक सक्रियता की धारा में 
पूर्णत' भाग नही लेते | उनकी आप्य तथा उनके जीवन स्तरों में अ्रथव्यवस्था में सबुद्धि के 
फलस्वरूप कोई सुधार होने की प्रत्याशा नहीं है जबतक कि उन्हे कोई विशेष सहायता न 
दी जाए । शेष ६० प्रतिशत जनसरूया उत्पादन तथा रोज॑गार मे सबृद्धि मे सीघे लाभान्वित 
होने की झ्राशा कर सकती है । 

डाडेकर तथा रेंथ का ठक॑ है कि पदि निर्धमतम १० प्रतिशत जनसख्या को, जिन्हें योजना 
आपोग के मुकाव के अनुसार प्तिरिक्त रोजगार की बजाय साधाजिक सहायता की झावश्य- 
कठता है, छोड भी दिया जाए 'तो कप से कम ३० प्रतिशत ग्राम जनसख्या (जो निर्धनतम 
रेखा से कम स्तर पर रह रही है) की निर्धनता का कारश इसके श्रमजीवी सदस्पो के पास 
पर्याप्त रोजगार का अभाव है” | उनका कहना है कि “भ्रति व्यक्ति उपभोक्ता-व्यय के न्यूनतम 
बाछतीय स्तर के राष्ट्रीय प्रतिमान की स्वीकृति स्वत ही हमे झ्राय के रूप मे रोजयार के 
पर्याप्त स्तर के राष्ट्रीय प्रतिमान को प्रदान करती है! । 

'यदि यह माव लिया जाए कि इस ३० प्रतिशत जनसंड्या के निम्न स्तर का कारण 
पर्याप्त रोजगार का अमाव है' तो प्रश्व उठता है कि “इस जनसख्या को न्यूनतम जीवव स्तर 
प्राप्त कराने के लिए कितना अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना पडेगा । सक्षेप मे वह राशि 
जिसके मूल्य का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना पडेगा, वाकि ग्रामीण जनसख्या (निर्धनतम 


१० प्रतिशत को छोड़कर) न्यूनतम वाद्धनीय स्वर प्राप्त कर सके, अल्प-रोजगार (या भल्प 
बेरोजगारी) का माप है 
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डंडिकर तथा रेंय ने इस जनसंख्या को न्यूवतम निर्वाह प्रदान करने के लिए अतिरिक्त 
रोजगार के रूप में उनमे अल्प बेरोजगारी के विस्तार का प्रावकलन किया है ॥ उनका अनु- 
मान इस घारणा पर आधारित है कि ग्रामीण भारत मे १६६०-६१ की कीमतों पर न्यूनतम 
बाछनीय प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय का राष्ट्रीय स्तर १८० रुपये प्रति वर्ष होना चाहिये । 
१६६८-६६ की कौमतों पर प्रति व्यक्ति वापिक उपमोक्ता-व्यय ३२४ रुपये होना चाहिए | 
डाडेकर तथा रॉथ के श्रनुसार नि्ंदतम १० प्रतिशत जनसस्या को छोड़ कर अगली ३० 
प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (१२.८५ करोड़) का १६६४-६६ में औसत वापिक उपभोक्ता 
व्यय २६० रु० था । इसलिए इस जनसंख्या के लिए झौसत व्यय को ह२४ रु० के न्यूनतम 
व्यय तक लाने के लिए ६४ रु० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष को अतिरिक्त आय की व्यवस्था करनी 
पड़ेगी | कहने का भ्रभिप्राय यह है कि इस जनसख्या को निम्नतम वाछनीय स्तर तक पहु- 
चाने के लिए (१२.८५ ०८ ६४) श्रर्थात्‌ 5२२ ४ करोड़ रुपये के तुल्य का गझ्मतिरिक्त रोज़गार 
प्रदात करना पड़ेगा और यही १६६८-६६ मे (अर्थात्‌ चोथी योजना के आरम्म में) व्याप्त 
प्रामीण बेरोजगारी तथा अल्प वेरोज़गारी की माप है। सक्षेप मे लगभग ८०० करोड़ रुपये 
के तुल्य अतिरिक्त रोजगार के निर्माण करने की आवश्यकता होगी । 
योजना आयोग ने (१६६०-६१ कीमतों पर) २४० २० प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष न्यूनतम वाछ- 
नीय उपभोक्ता-ब्यय की सिफारिश की थी । वी. एस. मिन्‍्हस ने अपने एक अध्ययन में २०० 
रुपये प्रति वर्ष को 'निर्घधनता रेखा” माना है। यद्यपि ये सिफारिश स्वेच्छ (अर्थात्‌ सममर्जी 
की) हैं परन्तु इस बात की उपेक्षा नही की जा सकती कि डाडेकर-रँंथ का अनुमान अव- 
प्राककलित दिखाई देता है । उपरोक्त स्तरों के आधार पर डाडेकर-रेंथ के अध्ययन के सदमे 
मे सशोधित प्रमुमान सारणी १२५ में दिए गए हैं 
सारखी १२.५ न्यूववम बाछतीय उपनोक्ता स्तर प्रदान करने हेतु अतिरिक्त प्रावश्यक 
राशि (३० प्रतिशत ग्रामीण जनसल्या) (१६६८-१६६६) 
(१६६४-६६ की कीमतों पर) 








ध्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय स्तर प्रति व्यक्ति निधन कुल अभीष्द 
क्रमाक --२- ता नयन  _ उद्ाऊ ् 
औौदत न्यूनतम बाछताय अभीष्ट राशि जनतसख्या राशि 
१ २६० रुपये * ३१२४ ६४. १२.८५ करोड़ म२२.४ करोड़ रु० 
है. २६० रुपये. ६० १०० १२,८५४ करोड़ १र२८५.० ,, 
२६० रुपये. ३६६ १३६ १२.८५ करोड़ १७४७.६ ,, 
है २६० रुपये. डे३२ १७२ १२.८५ करोड २२१०२ ,, 


जि तताततततत_त+त3त_नन्‍त0तुातत+___हतनहनतलुरलतबगलवतबतवत0ीब.88ल2ुल.0.77कहतत 
# १५. ढाडेकर-रंघ अनुमांत 


३- १६६०-६१ कौमतो पर वाछनोय स्तर क्रमन्त १५० ८०, २०० र०, २२० रु., २४० रू० 
प्रतिदर्ष है । 


सारणी १२.५ मे यदि प्रथम (डांडेकर-रंघ) अनुमान प्रव-प्रावकलित (ग्रन्डर एस्टीमेटेड) 
माना जाएँ तथा अतिम अनुमान अधि-प्रावकलित हो तो दूसरे व तोसरे अनुमान उपयुक्त 
दिखाई देते हैं क्योकि ये अ्रनुमाव रा० सँ० सर्वेक्षण के वेरोज़यारी के अ्रनुमानो से मेल खाते 


३०० भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


हैं । हम पुलतः उसी निष्कर्प पर पहुंचते हैं कि लोगों की भ्रल्प वेरोजगारी और बेरोजगारों 
की समस्या के समाघान हेतु प्रतिवर्ष कम से कम २००० करोड़ रुपये के वुल्य श्रतिरिक्त 
रोजगार का निर्माण करना पड़ेगा। बेरोजगारी की परिभाषा कुछ भी हो, समस्या को 
गम्भीरता में कोई ग्रन्तर नहीं आता ॥ 


१२.७ रोजगार-नीति 


श्रम-शक्ति में वृद्धि के साथ-साथ उसके अनुरूप रोज़गार अवसरो का द्वुत विस्तार 
हमारी नीति का तात्कालिक ध्येय होना चाहिए | इस उद्देश्य के लिए हमें उन समस्याम्रों 
का समाधान करना होगा जो रोज़गार-संवृद्धि को प्रमावित करते हैं । वे तत्त्व हैं : जनसब्या 
सबृद्धि दर तथा माग-प्रहस-दर, निवेश दर तथा तकनोको परिवतंत | 

जहाँ तक श्रम-शक्ति के सदमे में जनसंख्या की सवृद्धि-दर को कम करने का प्रश्न है, 
इससे अगले १४--२० वर्षों में श्रम-शक्ति के प्रवेश दर पर कोई प्रमाव पड़ने वाला नहीं है 
१४-२० वर्षों में श्रम-शक्ति मे प्रवेश लेने वाले लोगो का जन्म हो चुका है। इसलिए इस 
दिशा मे किये गये प्रयासो का १५-२० वर्ष के बाद ही कोई प्रभाव होगा । जहाँ तक प्रवेश- 
दर को कम करने का भ्रश्न हैं, व्तेमान परिस्यितियाँ इसके विपरीत हैं । स्त्री शिक्षा का 
प्रसार, मारी मेहयाई, उपभोग के उच्च स्तरो की प्रत्याशा, संयुक्त परिवार-प्रथा का खंडन 
आदि कारक प्रवेश दर को बढ़ाते हैं । हाँ, जहाँ तक हो सके बच्चो को श्रम-शक्ति से बाहर 
रखना चाहिए । यही कारण्प है कि रा० संम्पल सर्वे के अनुमानों में श्रम-श्क्ति १५-५६ वर्ष 
आयु वर्गों से निर्मित है । संक्षेप मे हम कह सकते हैं कि श्रम-शक्ति के भ्रवेश-दर को बढुत कम 
भ्रमावित किया जा सकता है। 

इसलिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि निवेश-सबृद्धि दर को ग्रधिक से भ्रधिक बढाया 
जाए । साथ ही रोजगार सवृद्धि-दर को बढाने के लिए तकनीकी परिवर्तन के स्वरूप तथा 
दर को भी प्रभावित करना होगा । वेरोजुगारी के वर्तमान उच्च स्तरों पर लादी गई तेजी 
से बढ रही श्रम-र्शाक्त की तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए आर्थिक विकास, विदेशी 
तथा अन्चवर्राष्ट्रीय व्यापार के नवीन दृष्टिकोशो को अपवाने की जरूरत है । पुराने हण्टिकोण 
अपर्याप्त हैं । पिछने कुछ वर्षों मे अल्पविकसित देशों मे औद्योगिक रोजगार मे वृद्धि की दर 
झौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर से ग्राधी रही है । फलस्वरूप आय-संवद्धि-दर प्रपर्याप्त 
रही है झ्ौर इसका लाभ भी चद पू'जीपतियो तथा ग्रशिक हे त्णफ्े यो, पपण लए फऋते 
वाले थोड़े-से व्यक्तियों को रहा है । आवश्यकता इस दात की है कि अधिक रोजगार प्रदान 
किया जाए शरौर भ्राय का व्यापक वितरर हो । इस उहं श्य के लिए एक विशाल कार्य-गारन्टी 
विपयक कार्यक्रम को रचना इस प्रकार से करनी होगी जिससे स्थायी उत्पादक-परिसम्पत्ति 
का निर्माण हो सके । 

प्याद रहे कि विनिर्माण तथा सेवा-उद्योग हो विस्तारित रौजुगार के मुख्य भ्रन्तिम स्लोत 
होते चाहिए । कृपको की तेजी से वढ़तो हुई श्राय के फलस्वरूप ग्रौद्योगिक उपभोक्ता-पदा्वों 
की माँग यड़ेगी झोर इन उद्योगों में निवेश हेतु अधिक वचतों से झ्ौद्योगिक रोजगार में 
लरित सबृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा । लघु उद्योगो का तेज विस्तार रोजगार में वृद्धि का एक 


कृषि-श्रम, वेरोजुगारी तथा रोजगार-नीति ३०१ 


अत्यधिक प्रभावों साधन है । सिलाई मशीनें, साइकिलें, ट्राजिस्टर रेडियो, कृषि यन्त्र वथा 
भ्रन्य छोटे भ्रौजार पूर्णतः या अ्रंशतः लघु उद्योगो मे निभित किये जा सकते है । लघु उद्योग 
बड़े पंमाने के उद्योगों की अपेक्षा प्रति इकाई पूंजी अधिक नौकरियाँ प्रदान करते है। इसके 
श्रतिरिक्त कृपि-क्षेत्रर मे समठित पूंजी बाजार तथा निवेश प्रधान कीमत तथा राजकोपीय 
नीतियो की अनुपस्थिति मे, लघु उद्योग कृपि-क्षेत्रक मे छोटी बचतो को जुटाने की दक्ष विधि 
अस्तुत करते है । 

परन्तु जबतक ओद्योगिक आधार सुहृढ नही हो जाता झौर बड़े व लघु उद्योगो का पूर्ण 
विंकास नही हो जाता उस समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में मानव शक्ति-ससाधनों का उपयोग 
कृषि-विकास के कार्यक्रमों, सडक विकास-परियोजनाओं, गृह-निर्माण तथा ग्राम सुविधाओं 
को प्रदान करने हेतु कार्यक्रमों भें करना पड़ेगा । जबतक लाखों परिवार कृपि-विकास- 
कार्यक्रमों मे माण लेकर सतत प्रयास नहीं करते, कृषि-उत्पादन में वृद्धि को तेज कर पाना 
कठिन है । 

अल्प रोजगार की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जहाँ वेज्ञानिक कृषि को व्यापक 
रूप में प्रपताने की प्रावश्यकता है वहाँ प्रास्य प्राथिक सरचना को सुहढ़ करने तथा इसके 
विविधीकरण की भी जरूरत है । कुटीर तथा लघु उद्योगो का विकास, गाँवों की प्रथव्यवस्था 
को नगरीय केन्द्रों से सम्बद् करना, परिष्करण उद्योगो की सहकारी आधार पर स्थापना, 
ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योगो को चालू करना कुछ ऐसे कार्य क्रम हैं जिन्हे तेज करने की ग्राव- 
श्यकता है । ग्राम-विद्यू त्ीकरण के विस्तार से इन्हें बढावा मिलेगा । 

जहाँ एक ओर इस प्रकार से ग्रामीरा अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाए, वहां दूसरी 
ग्रोर सब ग्रामीण क्षेत्रों मे व्यापक तथा विस्तृत निर्माण कार्य शुरू करने को ज़रूरत है । 
ग्राम-निर्माए कार्य का व्यापक कार्यक्रम अ्रतिरिक्त रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ही 
महत्त्वपूर्ण नही, वल्कि देश के तेज ग्राथिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों मे उपलब्ध बृहर्‌ 
मानवशक्ति का उपयोग करने के लिए भी एक जछूरी साधन है । 

कृपि-संबृद्धि की द्वुत दर के संदर्म में ग्राम लोक निर्माणा-कार्य क्रम रोजगार-विस्तार की 
उत्तम समावनाएँ प्रस्तुत करते है। श्रम प्रधान लोक-निर्माण कार्यों पर प्रतिफल-दर काफी 
अधिक होती है और ये देश के श्राथिक विकास में महत्त्वपूर्ण योग दे सकते है । 

देश के प्रनेक भागो मे, ब्यस्त कृषि मौसमों मे प्राय श्रम का प्रभाव अनुभव किया 
जाता है परन्तु वर्ष के अधिकाश माग में कृषि-श्रमिकों तथा सम्बद्ध कार्यों में लग्रे हुए व्यक्तियों 
की बहुत बड़ी सख्या के प्रात्त अविराम काम नही होता । भरत ग्रामीण क्षेत्रो से वे रोजगा री तथा 
अल्परोजगारी साथ-साथ विद्यमान हैं और उनके बीच अतर रेखा खीचना कठिन है । यह भी ध्यान 
रहे कि बेरोजगारी की समस्या उन क्षेत्रों मे अधिक विकट है जहाँ जनसरूया का दवाव बहुत 
अधिक है और जहाँ स्थानीय ससाधनों के अल्प विकास के कारण उत्पादिता-स्तर न्यून है । इसके 
अतिरिक्त भारत मे कृपक-कृपि-अर्थव्यवस्था चानू है श्रौर कृषक द्वारा स्वनियोजन को महत्व 
देना उसकी गतिशीलता को कुप्रभावित करता है । वे काम के लिए गाँव को छोड़ना पसन्द नहीं 
करेंगे जबतक कि उनको परिस्थितियाँ उन्हें ऐसा करने के लिए बाघ्य न करदे। उपरोक्त 
अध्ययन के झ्राधार पर हम इस निष्क्प पर पहुंचते हैं कि 


डेण्रे भारतीय कृषि-पर्थव्यवस्था 


(१) सर्वप्रथम रोजगार उन अल्पविकसित क्षेत्रों मे प्रदान करना होगा जहाँ जनसंख्या 
का घनत्व अधिक है 
(२) रोजगार उस समय सुलम कराता होगा जिस समय कृपकों के पास करने को 
कोई काम न हो अर्थात्‌ कृपफों को कार्यामाव- (मन्‍्दी) अवधि के लिए रोजगार 
की ज़रूरत होती है ॥ 
(३) जहाँ तक सम्भव हो रोज़यार गाँव मे या गाँव के समीप दिया जाना चाहिए। 
उपरोक्त बातों को ध्यान मे रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर मी पहुँचते हैं कि प्ल्प- 
विकसित क्षेत्रों में ग्राम्य निर्माण कार्य रोजगार के उत्तम अवसर भ्रदान करते हैं। जहाँ एक 
औरोर थे भ्रल्प रोज़गार की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं, वहाँ वे स्थानीय 
संसाघनो को विकसित कर समग्र समुदाय के लिए उत्पादक परिसम्पत्ति का निर्माण कर 
ग्रामीर प्र्थव्यवस्था का कायाकल्प कर सकते हैं । 
एक प्राम्य निर्माण कार्यक्रम ग्राम-रोजगार के अवसर मी प्रदान कर सकते हैं प्रोर 
भ्रधिक क्ृषि-उत्पादन के लिए उन्नत सुविधाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। लघु सिंचाई, 
सिंचाई हेतु क्षेत्रव्तालियाँ, भू-सरक्षण, भूमि-नमतलन, जन निकास्त॒ प्रणालियाँ, बाढ़-निरोध, 
ताल-निर्माण, सड़क-परियोजनाएँ, मडियो का विकास बझ्यादि कार्यक्रमों का प्रतिफल काफी 
अधिक होता है और वे फसल के स्थिर उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं । ऐसा प्नुमाव 
है कि एक साधारण कच्ची सडक के निर्मास्प से परिवहन-लाग्रतो भे ७० से ८० प्रतिशत तक 
कमी हो जाती है। ग्राम्य निर्माण-कार्य-परियोजनाएँ झ्रपनी लागत को चन्द वर्यों में ही पूरा 
भही कर लेंगी बल्कि बेरोजगार व्यक्तियों को बहुत-सरां रोजगार भी मिलेगा । 
इससे पूर्व कि हम उद्देश्य हेतु लिमित विभिन्न कार्यक्रमो की प्रगति का श्रष्ययत करें, 
यह बात घ्यान रखने योग्य है कि कृषि में प्रत्येक प्ल्पनियोजित व्यक्ति को निर्माण-कर्र्य क्रमो 
मरे रोजगार देने की ग्रावश्यकता नहीं ॥ केवल उन्ही लोगो को पूर्ण रोजगार देने की आव- 
इयकता है जिनके जाने से शेप को पर्याप्त काम मिल जाएगा । यदि २० प्रतिशत गम्मीर 
अल्पवेरोजगार व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार दिया जा सके तो शेष लोगो की बेरोज- 
गारी स्वत. समाप्त हो जाएगी ॥ 


१२.८ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा रोजगार 

(क) अल्पविकमसित जनाधिक्य वाले देशो में रोजगार के झ्वसरो मे वृद्धि करना प्राथिक 
आ्रायोजन का प्रमुख उ्दं श्य माना गया है। पहलो योजना के अ्रतिम प्रतिवेदन में योजना 
आयोग ने बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख करते हुए लिखा है ऐसे कृषि-कामगारों की 
बृहत्‌ सख्या की विद्यमानता जिनके पास घारित व स्थिर रोजयार का अभाव है और जो 
प्राय. सामाजिक असुविधाओ से पीडित है वर्तमान कृषिक व्यवस्था मे गम्मीर कमजोरी तथा 
अस्थिरता का कारण है। 

बेरोजगारी देश मे व्याप्त निर्धनता की ही जड नही है बल्कि झाथिक विपमता का भी 
मूल कारण है जिससे झनेक गम्मीर राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याएँ उठ खडी होती 
हैं । इसलिए किसी भी देश के झाथिक विकास हेतु रचित ब्यूहरचना मे इस समस्या की उपेक्षा 
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नदी की जा सकती ! दूसरी योजना के मसौदे में लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए योजना झ्रायोग 
ने लिखा है : 

/ “विकास का क्रम और आधथिक थे सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की होती चाहिए 
जिससे न केवल राष्ट्रीय झ्ाय श्रौर रौज़गार के अवसरों मे काफी बढ़ोतरी हो बल्कि विभिन्न 
वर्गों की आम में समानता आए और किसी वर्म विशेष के पास घन इकट्ठा ने हो!“ 
झ्राथिक्र विकास का लाभ समाज के कमज़ोर वर्मों को अधिकाधिक पहुंचे और झाय, धन 
और आधिक शक्ति कुछ ही लोगो के हाथ मे न रह कर, समाज के बडे माग के हाथ मे हो । “ 

सम्पत्ति, आय और झाथिक शक्ति को कुछ ही हाथों मे केन्द्रित होने से रोकना और इसे 
अधिक से अधिक लोगों में वितरित करना तथा रोजगार झौर शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के 
द्वारा सामान्य लोगो थ्रौर कमज़ोर वर्गों की दशा में सुधार करना--सामाजिक न्याय शोर 
समानता के दो मुख्य पहलू हैं । 
जहां तक सर्म्पत्ति, भ्राय और आाधथिक शक्ति को कुछ ही हाथो मे केन्द्रित होने से रोकने 
तथा इसके सम्यक्‌ वितरण का प्रश्न है--दो प्रकार की नीतियाँ ग्रपनाई जा सकती है । 
प्रथम यह कि उत्पादत के साधनों का सम्यक्‌ विवरण किया जाए प्र्याव्‌ उठ सब लोगो में, 
जो अपनी ग्राजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, कृषि-भूमि का सम्यक्‌ वितरण किया जाए 
तथा प्रथेव्यवस्था मे वर्तमान उत्पादन-सरचना के उपयुक्त टैक्नॉलोजी की अपनाया जाएं। 
दुसरी नीति यह है क्रि उत्पादत के साधनों कर सम्यक्‌ वितरण किए बिना आय का सम्यक्र 
वितरण किया जाएं। 
अधिक रोजगार प्रदान करने के सदर्भ मे यह कहना उचित होगा कि पहली दो योज- 
नाझों में प्रथम बसे की नीतियों को कार्यान्वित करने पर अधिक बल दिया गया है और 
प्राय के सम्यक्‌ वितरण की ओर उचित छष्यान नहीं दिया ग्रया। इन योजनाओं में 
रोजगार अवसर देने हेनु जो नीतिया श्रपनाई गई हैं, उनमे भूमि-सुधार, भूमि की प्रधिकतम 
सीमा का निर्धारण तथा फालतू भूमि का भूमिद्वीतों मे विवरण, पारपरिक पग्रामोद्योगो को 
प्रोत्ताहन तथा उनके उपयुक्त टैक्‍्नॉलोजी का आविष्कार तथा उपयोग मुख्य हैं । 
जहाँ तक उपलब्ध भूमि के भूमिहीन तथा निर्धन वर्गो में वितरण का प्रश्त है, हम 
पिछले अध्याय में इसका विस्तृत विवेचन कर चुके हैं । पिछले अनुभव के आधार पर और 
हमारे अ्रध्ययन के प्ररिश्ने क्य मे यह कहा जा सकता है कि इंस नीति से उन लोगों का कोई 
विशेष भला होने वाला नही है और इन नीतियों के कार्यान्वयन में बडे परिरवंतन करने की 
अस्वश्यकता है । वास्तव में इससे निर्वेनता की यह विशाल समस्या हल नहीं हो सकती । 
दूसरी और इस नीति से कृषि में हाल को प्रोद्योगिकीय प्रगति के फलस्वरूप होने वाले कृपि- 
विकास को धक्का पहुंचेगा । यह नीति समस्या का झ्लाशिक रूप में हल छतिद्ध हो सकतो 
यदि वितरण से उत लोगो को लाभ पहुँचाया जा सके जिनकी जोते अतिरिक्त भूमि मिलते 
पर झाथिक हो सकेगी । कहने का अभिश्राय यह है कि उत्पादन के साथनों का वितरण 
उत्पादक-प्रकृति का होना चाहिये । 
इसी प्रकार पहली कथा दूसरी योजना मे ग्रामोद्येगे द्वारा रोजगार की उच्च समावताधों 
के महत्त्व को स्वीकार किया गया और समस्या के समाधात हेतु इन पर यथोचित ध्यान 
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दिया गया। परन्तु प्रनुभव से यह पता चलता हैं कि वेरोज़गारो को समस्या इतनी विद्याल 
है कि केवलमात्र इन उपायों द्वारा उसे हल नही किया जा सकता । इसलिए इस समस्या के 
समाधान हेतु हमारी नीति झाय के सम्यकूु वितरण पर आधारित होनी चाहिए इसके 
लिए यह जरूरी है कि उन सब साधन रहित लोगों को जो एक न्यूनतम मजदूरी पर छा 
फरने के लिए तंयार हैं, अर्जक रोडगार की गांरटी प्रदान की जाए । 

(ख) तीसरी योजना ग्रे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि बड़े तथा छोटे 
उद्योगों, कृषि तथा झआथिक व सामाजिक सेवाझों के विकास के कार्य क्रमो के साथ-साथ ग्राम्य 
निर्माण कार्य का भी बडे पैमाने का कार्यक्रम चलाया जाएगा ४ ग्राम्य निर्माण-कार्यक्रम को 
विशेषकर घने प्राबाद क्षेत्रों मे अल्परोजगार वाली अवधि के लिए उन कृषि-ऋतुओं मे चलाया 
जाएगा जबकि काम की कमी होती हैं । 

योजना के झनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्माण्य कार्य क्रम निम्न बर्गों के कार्यों से 
रचित होना था : 

(१) वे परियोजनाएँ जो राज्यो तथा स्थानीय सस्थाओ की योजनाओो में सम्मिलित 

की गई हैं और जिनमे क्‍प्कुशल तथा अद्ध कुशल श्रम का उपयोग होगा ॥ 

(२) कानून के अ्रत्तर्गमंद समुदाय झथवा फायदा थाने वालो द्वारा शुरू किए जाने 

वाले कार्य 

(३) वे विकास कार्य जिनमे स्थानीय लोग श्रम दान देंगे जवकि कुछ सहायता सरकार 

द्वारा दी जाएंगी । 

(४) थे योजनाएँ जो ग्राम-समाज की लामकारी परिसम्पत्ति के निर्माण में सहायक हैं । 

(५) अधिक बेरोजगारी से प्रभावित क्षेत्रों में सपठित की जाने वाली प्नुप्रक कार्ये- 

योजनाएँ । 

जहाँ तक वर्ग २, ३, ४ मे उल्निखित कार्य-योजनाओ का सम्बन्ध है, वे ग्रामीण क्षेत्रों 
में विकास को साम्रान्य योजनाओं का भाग हैं और सोमित मजदूरी रोजयार प्रदात करते 
हैं। इमलिए बडे पैमाने पर मजदूरी रोज पर वे १ तथा वर्ग ६ के अतगंत झाने वाले कार्यों 
द्वारा प्राप्त होगा । 

भ्रत्त. प्रामोण कार्यों की श्तिरिक्त योजता के लिए दो प्रकार के मुख्य वर्ग हैं जितसें 
भ्रकुशल तथा भ्रर्दधा कुनल श्रम का उपयोग किया जा सकता है 

(४) खड़ तथा गाँव के स्तर पर स्थानोय कार्य तथा 

(४) वे बड़े कार्य जिनमे विनागों द्वारा तकतोको निरीक्षण तथा प्रायोजन को आाव- 

श्यकता है ॥ 
इन योजनाप्रों मे मधिकर वल इस पर दिया जाना था कि कार्य ऐसे हो जिनमे प्रधिक 
से अधिक लोगो को काम सिल सर ऊँसे सदक-निर्मास, लघु सिचाई-योजनाएँ, भूमि-सरक्षणा, 
ग्राम्य गृह निर्माण, ब्रामोद्योग द लघु उद्योग आ्रादि 

इस बात का सुझाव मी दिया गया कि ब्लाक स्तर पर इन निर्माण कार्यों के लिए 
निर्माण-संग्ठव तथा श्रमिक महकारिताएँ गढित को जाएँ । ये सयठन-सस्थाएँ यस्त्रों का 
भडार कर सक्तती हैं, ठेका ले सकती हैं, प्रावश्यक तकनोको तथा प्रशासनिक सहायता प्राप्त 
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कर सकती हैं; प्रशिक्षित तथा कुशल कामगारों को संगठित कर सकती हैं तथा जिला अधि- 
कारियो, पचायत समितियों तथा ग्रन्य के सहयोग मे काम कर सकती हैं । 

यह मी निश्चय किया गया कि इन विकास कार्यों मे लगते वाले कामगारो को उचित 
मजदूरी मिलेगी । 

निर्माण कार्यों के गठन का अनुभव प्राप्त करने के लिए ३४ प्रायोगिक परियोजनाएँ 
(पाइलट प्रोजेक्ट) चालू की गईं | इनके अनुभव के आधार पर कार्यक्रम को बड़े पैभाने पर 
लागू करने का विचार था | आशा थी कि पहले वर्ष एक लाख व्यक्तियों को इन कार्यों से 
रोजगार मिलेगा । दुसरे वर्ष में ४ लाख व्यक्तियों को, तीसरे वर्ष में १० लाख व्यक्तियों को 
तथा अन्तिम वर्ष मे २५ लाख व्यक्तियों को इन निर्माख-कार्यों में रोज़गार दिया जा सकेगा । 
सारे कार्यक्रम पर १५० करोड़ रुपये परिव्यय का भ्नुमान था । परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों 
के कारण प्रत्याशित प्रयास न किये जा सके । ग्राम्य निर्माण-कार्यों के लिए १५० करोड़ 
रूपये के स्थान पर केवल १६ करोड़ रुपये ही उपलब्ध किए जा सके । योजना के अन्तिम 
वर्ष मे केवल ४ लाख व्यक्तियों के लिए वर्ष में १०० दिन के लिए काम दिया जा सका । 
१६६७-६८ तथा १६६८-६६ की वापिक योजनाओं मे इन कार्यों पर ११ करोड़ रुपये का 
ब्यय किया गया | इन योजनाझो के झनुझव के आधार पर कहा जा सकता है कि कार्य क्रम 
विशाल ससाधनों तथा प्रयासों की माँग करता है । कार्यक्रम को ठोस झ्राधार पर सुहढ़ तथा 
पुनगरंठित करने की ग्रावश्यकता है । 

(ग) चौथो योजना तथा प्राम्य निर्माण-कार्य--पहली योजना के प्रारम्भ में वेरोजगारों 
की कुल सल्या का अनुमान ३३ लाख था / पहली तीव योजनामों के दोयन श्रम शक्ति से 
३ करोड ८० लाख ब्यक्तियो की दृद्धि हुई जबकि नौकरियों की सख्ष्या मे ३ करोड़ १५ लाख 
(२ करोड़ २५ लाख कृपीतर-क्षेत्रत मे तथा €० लाख कूपि क्षेत्रक मे) की वृद्धि हुई । इस 
प्रकार तीसरी पचवर्षीय योजना के अन्त मे वेरोजयारों की सख्या &८ लाख थी। चौथी 
योजना मे श्रम-शक्ति मे २ करोड़ ३० लाख की वृद्धि होने का अनुमान है जबकि १ करोड़ 
६० लाख अतिरिक्त नौकरियों के उत्पन्न होने की समावना है । ग्रतः १६७३-७४ के प्रन्त 
में बेरोजुगार लोगो की संलछ्या लगभग ३ करोड़ ३८ लाख हो जाएगी । इस प्रकार चौथी 
योजना की अवधि मे श्रम-शक्ति मे नेट वृद्धि तथा सभावित उत्पन्न होने वाले प्तिरिक्त 
रोजगार मे ४० लाख का भ्न्तर था । “यदि रोजूयार मे इस प्रत्याशित भ्रन्तर को प्राम्य 
निर्माण-कार्य क्रम द्वारा पाटा जाना था तो कार्यक्रम इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए जो ४० 
लाख व्यक्तियो को कम काम वाले कृषि मौसमों मे काम प्रदान कर सके” । 

इस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा ठोस झ्राधार पर चलाने के 
लिए चोथी योजना के मसोदे मे ये सुकाव दिए गए : 

(१) ग्राम निर्माण-कार्यों के लिए क्षेत्र चुतते समय ध्राथमिकता उन क्षेत्रों करे दी णावी 
चाहिए जो अल्पविकसित हो भर जहाँ काफो बेरोजगारी हो--प्र्थात्‌ जहाँ मद सवृद्धि और 
जनसख्या के भत्यधिक दबाव के कारण कृषि तथा आम-बिकास को तेजु करने हेतु उपलब्ध 
मानवशक्ति को उपयोग करने का विस्तृत क्षेत्र विद्ययान हो । 

(२) यद्यपि ग्राम निर्माण कार्यक्रम एक प्रकार का अनुपुरक कार्यक्रम है परन्तु वास्त- 
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विक कार्यास्‍्वयन में इसे जिला व खड स्तर के विकास कार्यक्रम के साथ एकोकृत किया 
जाना चाहिए। कार्यों का चुनाव करते समय स्थानीय आवश्यकताम्रो को ध्यात में रखा 
जाएं। उद्दे ए्य यह होना चाहिए कि जहाँ तक हो सके फालतू मानव-शक्तति का उपयोग स्था- 
नीय भर्थव्यवस्था को सुहढ़ करने के लिए किया जाए। झमावग्रस्त क्षेत्री की ओर विशेष 
ध्याव देने की जरूरत है ! 

(३) चुनिन्दा क्षेत्रों मे, निर्माण-कार्य क्रम उत्पादक-प्रकृति के छोटे कार्यों से निर्मित होना 
चाहिए । लघु सिंचाई, मू-सरक्षण, वन-रोपरा, ग्रामीण सड़को झादि कार्यों पर विशेष ध्यान 
दिया जाए । 

(४) ग्रामीण युवकों के निर्माएण हेतु नवीन कौशल॑ का प्रशिक्षण दिया जाए धौर श्रम 
सहुकारिताप्यों के गठन को प्राम निर्मास्ण-कार्य के साथ सम्बद्ध किया जाए। 

(५) क्योंकि इस कार्यक्रम मे होने वाले छोटे-छोटे निर्माण कार्य प्रवेक गाँवो में फैले 
होगे । इसलिए कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर है कि इसका कार्यान्वयत कितदी 
दक्षता तथा तीज्ता से होता है । इस हेतु पर्याप्त सगठन का निर्माण करना होगा । विभिन्न 
गाँवों तथा खण्डो में चलने वालें कार्यों के संचालन का उत्तरदायित्व जिला स्तर पर होना 
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कार्यक्रम के लिए केवल ६५ करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई। वर्योंकि 
रोजगार सम्बन्धी इन कार्येक्रमों को कृपि-विकास के समग्र कार्यक्रम का ही एक मांग मौन 
लिया गया, इसलिए आम्य निर्माण कार्यक्रम के लिए काफी राशि विकास्ध की प्रन्य स्वीकृत 
मर्दों से प्राप्य है। अब इस सम्बन्ध मे संचालित कुछ विशेष कार्यक्रमों का विवरण दिया जां 
रहा है । 

(।) सूखाग्रस्त क्षेत्र-कार्यक्रम (डउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम : 70. & 7. & )यह 
कार्य क्र इस समय ५४ जिलो में चालू है। इसका मुख्य उद्देश्य उन शुष्क क्षेत्रों में जहाँ 
ससाधनो का प्रभाव है ग्रामीण लोगो को रोजूगार प्रदाव करना झौर साथ ही ऐसी उत्पादक 
परिसम्पत्ति का निर्माण करना है जिससे अनावृष्टि (सूखा) के प्रमावों का हरण किया जा 
सके । इस कार्यक्रम को निरोधक तथा उपचारक दोंनो रूपो में काये करना था । उपचारककी 
इसलिए कि प्रभाव-प्रस्त क्षेत्रों मे राहत कार्यों के लिए पहले ही भायोजन किया जाएगा तथा 
निरोधक इस रूप मे कि भूमि तथा श्रम की उत्पादिता में वृद्धि हेतु किये गये विकास-कार्य 
अतः: भभाव को हरने मे योग देंगे । झारम्भ में बल श्रमश्रधान स्थायी सिविल कार्यों के 
निर्माण पर था ; कार्यक्रमों की मास्टर योजनाएँ राज्यो द्वारा इस आधार पर बताई जानी 
थी जिन्हें भावी प्रभाव की भ्रवधियों मे क्षेत्रों के सामान्‍य विकास के कार्यक्रमों में सम्मिलित 
किया जा सके । कार्यक्रम के कार्यान्‍्वर्यन में सबसे बड़ी रुकावट ससाधन-विभवों के बारे मे 

आधारभूत विस्तृत सूचना का प्रमाव है। हाल हीं मे एक नया कार्यक्रम ग्राम्य इजीनियरिग 
सर्वेक्षण चालू किया गया है जो समवतः ससाधन-स्थिति पर प्रकाश डाल सकेगा । 

यह झनुभव किया जा रहा है कि सूखे को समस्या का दी्घकालिक आधार पर समाधान 
करना होगा । भ्ल्पकालीन उपाय समस्या का स्थायी हल नही हैं। योजना की रचना जिला 
था खड के स्तर पर क्षेत्र की स्‍झ्ावश्यकताप्नों के सदमे में की जानी चाहिए, न कि राज्य के 
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सर पर । इस विपय का विश्लेषश हम झागे चल कर करेंगे । 

(7) प्रामीख रोज़गार का त्वर्त कार्यक्रम (फ्रेश स्कीस फार दरल एस्प्लायमेंट : 
0, 5. 8. 5.) --अमी तक किसी ऐसी योजना को रदता नही हुई थी जिससे सारे देश में 
ग्रामीण रोजगार पर थोड़ा-स्ा प्रभाव भी डाला जा सके । इस कमी को ध्यात में रखते हुए 
१६७१-७२ में ग्रामीण रोज़गार से सम्बन्धित एक त्वरित (क्रंश) कार्यक्रम का श्रीगणेश 
किया गया । इस योजना फा मुरुय ध्येय प्रत्येक खड से १०० व्यक्तियों के लिए या प्रत्येक 
ड्िले मे १००० व्यक्तियों के लिए सारे वर्ष के लिए निर्मास्स-कार्यों पर रोजगार प्रदान करना 
था । इस प्रकार प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष २.५ लाख श्रम दित (१००० व्यक्तियों के लिए 
२५० धरम-दिन) के कार्य का निर्माण करता था । उद्देश्य यह था कि प्रत्येक व्यक्तित को 
निम्नतम जीवत-स्तर पर निर्दाह करने के लिए ऐग़ा रोजगार दिया जाए जिससे उसे एफ 
सौ रुपये मासिक प्राय प्राप्त हो सके । 

योजना का एक अन्य लक्ष्य स्थानीय विकास योजनाओ्रों के स्तामजस्य में स्थायी प्रकृति 
को परिसम्पत्ति का निर्माण करता था ताकि श्रम-प्रघान परियोजतामं द्वारा जिले के समग्र 
विकास में सहायता दी जा सके । ये परियोजनाएँ सड़क-निर्मास्ण, भू-विकास, लबु सिंचाई, 
वनरोपण, स्कूल इमारतों में अतिरिवत कमरो के निर्माण से सम्बन्धित हो सकती हैँ । 
स्कौम के निर्देशों में यह बताया गया है कि वरित ग्रामीरा निर्माण कार्य जिले मे उन स्थानों 
पर चालू किए जाएँगे (7) जहां लघु कूपक विकास एजेंसी, सीमात कृपक तथा कूपि-त्रमिक 
एज्रेंसी, यूख्ा प्रमावित लघु णोतदार स्क्रीम प्रादि कोई विशेष कार्यक्रम लागू न हो, (॥) 
जहाँ मूमिहीन श्रम की प्रतिशतता तथा बेरोजगारी का श्रभाव भपेक्षाक्ुत अ्रधिक हो तथा 
(४४) जो अपेक्षाकृत कम विकसित हों । योजना मे इस बात पर विशेष बल दिया गया है 
कि जहाँ एक ओर प्रामीण लोगो के लिए रोजगार उत्पन्न करने की जरूरत है वहाँ दुसरी 
भोर इस वात को सुनिश्चित करने की मी आवश्यकता है कि उनके श्रम का फल टिकाऊ 
हो भर जिलो के विकास मे सहायक भी हो । 

१६७१-७२ में इस योजना पर ५० करोड रुपये के व्यय होने का अनुमान था परन्तु 
केवल ३२.३७ करोड रुपये व्यय हुए । भ्रनुमान है कि कार्यक्रम मे ६ करोड २० लाख श्रप्त 
दिनों के रोजगार का निर्माण किया गया । स्कीम को चोथी योजना में सम्मिलित कर लिया 
जया है ओर योजना के अन्तिम दो वर्षों के व्यय को पूर्ति के लिए १०० करोड़ रुपये के 
प्रिन्यय की व्यवस्था की गई है । 

स्कीम की सफलता या असफलता पर स्पष्ट रूप में कुछ कहना अभी संभव नही है । 
ग्रामोण रोजूगार त्वरित योजना के अभ्रधीन १५ चुने हुए खण्डो मे एक प्रायोगिक सघन 
आमीण रोजूगार परियोजना (पाइलट इन्टैन्सिव रुरल एम्प्लायमैंट प्रोजेक्ट ९, , ए. ए. ९) 
छाल की गई है ताकि सम्बन्धित प्रश्नों का उचित रूप मे अ्रध्ययत किया जा सके । 

परन्तु इस कार्यक्रम के पिछले दो वर्षों के कार्यान्वयन से प्राप्त सीमित अनुभव से 
पता चलता है कि इस योजना के लाभो को सारे जिले मे विरल झूप में पहुंचाने का प्रयास 
किया ग्रया है| चेसे भी यदि ग्रामोश्य भारत में बेरोजगारों की मारी संख्या के सदर्म व 
परिष्न कय में इस थोजना के लक्ष्यों का प्रध्ययन किया जाए, तो इसे एक छोटा-सा प्रयोग ही 
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कहा जा सकता है। जवतक भारी तथा भरपूर प्रयास न किए जाएँगे, इस योजता का 
ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव स्पष्ट नही होगा । बड़ी समस्याप्रो को हल करने के लिए बड़े 
प्रयासों की श्रावश्यकता होती है | हाँ, इस योजना के परिणामों के आधार पर एक विशाल 
ग्रोजना की रूप रेखा की रचना की जा सकती है । इतने छोटे पैमाने पर चलाई गई कोई 
भी योजना कुछ व्यक्तियो को थोड़े दिनों के लिए रोज़गार प्रदान कर सकती है परन्तु आधिक 
विकास के प्रक्रम में सहायक नहीं हो सकती ) 
थह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक क्षेत्र की परिस्थितियाँ तथा आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न 
होती है और किसी भी योजना को देश के सब क्षेत्रों मे एक समान लाग नहीं किया जा 
सकता । इसी प्रकार प्रत्येक खिले के लिए समान राशि का निर्धारण तर्कसगत नही है। 
कहने का अ्रभिप्राय यह है कि रोज़गार सबधी योजनाएँ व कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्द 
समस्याम्रो को ध्यान मे रखते हुए बनाए जाने चाहिए ॥ 
इसी प्रकार रोग का उपचार करने से पूदे रोग का निदान आवश्यक है। कई क्षेत्रो में 

बेरोजगारी का कारण पघिचाई-सुविधाश्ो का अ्रमाव या प्रदक्ष जल-प्रबन्धन या आधारिक 
सरचना ( सड़कों, रेलवे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य-सुविधामों झ्ादि ) का श्रभाव है। सिंचाई होने 
से एक से क्‍प्रधिक फसलें उपजाई जा सकती हैं और अ्रधिक लोगो को रोजगार प्राप्त हो 
सकता है। देखना यह है कि कौन-सा उपाय किया जाए जिससे स्थायी रूप में लोगो को 
अधिक रोजगार प्राप्त हो सके | कान्ता भ्राहुडा ने अपने एक लेख ( एग्रीकूल्चदरल झन्डर- 
एम्प्लायमैंट इन राजस्थान - इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल, वीकलो, सेप्टेम्बर, १६७३) मे इस 
समस्‍या का सुन्दर बिश्लेषए। किया है । “राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र मे जहां रोजगार प्रदान 
करने हेतु बन रोपणा, सडक तथा बध-निर्माण आदि कई कार्य किए गए हैं, स्थिति मे कोई भ्रतर 
नही झ्राया | जल के अमाव में भाड़ियाँ कैसे हरी मरी रह सऊती हैं। कुछ समय के बाद 
बनाई गई सड़के रेत के नीचे दब जाती हैं और सारा क्षेत्र पहले की तरह ही मझुस्थल बन 
जाता है । काम्ता प्राहुजा का कहना है कि 'इस क्षेत्र की दास्तविक स्रमस्या जल की है, प्रतः 
इस क्षेत्र को रोज़गार कार्यक्रम की बजाय जल प्रबन्ध के एक जोरदार कार्यक्रम की आ्राव- 
शकता है। दक्षिणी राजस्थान के लिए भी समस्या जल-उंसाधनों के उचित सदोहन की है 
ताकि दूसरी फसल सभव हो सके । यहाँ ग्रावारिक संरचना भी विकसित नहीं है । जो छोटी 
ग्रामीण सड़के क्रैश कार्यक्रमों या राहत कार्य-पोजनामों में बनाई गईं, वे अगली वर्षा ऋतु 
में बह गईं। पूर्वी राजस्थान मे वास्तविक समस्या जनसर्या का घनत्व है!। कहने का अभि- 

प्राय यह है कि प्रत्येक क्षेत्र को अपने-अ्पनोी विशिष्ट समस्याएं हैं प्रोर रोजगार-योजना इन 
समस्याझो के समाधान की योजना का अग होती चाहिए-। अस्थायी मुसीवत के समय राहुत 

एवं रोडगार-पोजनाप्रो को चान्नू करना ही होता है! $ 

(घ) पाँचदी योजना तथा रीज़यार--पाँचवी पंचवर्षोय योजना की परिकल्पना में 

कहा गया है कि “अ्रह्येक व्यक्ति के लिए माय का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने का लक्ष्य 

तभी पूरा किया जा सकता है जब उपयोगी रोज़यार के अधिकतम अ्रधसर उपलब्ध करने का 

कार्यक्रम तैयार किया जाए। पाचवी योजना मे सामाजिक सेवाओरो के विस्तृत कार्यक्रम के 

अंतर्गत अधिक रोजगार की व्यवस्था के प्रश्व को यदि छोड़ दिया जाए, तो प्रधिक रोज़गार 


कृपि-श्रम, बेरोजुगारी तथा रोजगार-नीति ३०६ 


उपलब्ध करने वाले विकास-कार्यों मे ये कार्यक्रम आते हैं :- (१) लघु सिचाई; (२) मू- 
सरक्षण; (३) क्षेत्र विकास; (४) दुर्धशालाएँ ओर पशुपालन; (५) वव-विकास; 
(६) मछली पालन; (७) गोदाम झौर विपसन-व्यवस्था; (८) ग्रामोचोग तथा लघु उद्योग; 
(६) सड़कें तथा(१०) लघु कृपक-विकास-एजेसी, सौमात कृपक एवं कृषि श्रमिक एजेसी, यूजा 
ग्रस्त क्षेत्र विकास, ग्रामीण रोशगार के स्वरित योजना जैसे कार्यक्रम । 

इत मदों में चौथी पंचवर्षीय योजना से केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा (जिनमे हस्थागत 
वित्त-व्यवस्था मी शामिल है) लगभग ३६०० से लेकर ३६०० करोड़ रुपये तक व्यय किया 
भया। पॉँचवी योजना में भ्रधिक रोजगार देने वाले इन कार्यक्रमों तथा निर्माए कार्यों, सड़क 
९रिवहन, कूषि श्रादि कार्यों पर भ्रधिक यूजी लगाई जाएगी । 

रोजगार के अ्रधिक अवसर उपल्नन्ध करते के सामान्य कार्यक्रमों के पूरक के रूप मे 
शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने होगे भ्रौर इत 
दोनो किस्म के कार्यक्रमों को समन्वित करना होगा । चौथी योजना में शामिल किए गए 
विशेष कार्यक्रम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त नही थे । 

* १४ वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, परिवार-नियोजत तथा बच्चों 
के लिए प्रौप्टिक आहार, समन्वित साबंजनिक स्वास्थ्य-सुविधाएँ, गावों में पीने के पानी की 
सप्लाई, भूमिहीन मजदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन, ग्रामीण सडकें, ग्राम-विद्यू तीकरण 
प्रादि न्यूततम बुनियादी आवश्यकताओं से सबधित कार्यक्रमों तथा उपरोक्त विक्राम-कार्यक्रमों 
मे अध्यापकों, ढावटरों, चिकित्सा-सहायकों, “जीनियरों, पशु-चिकित्सफों, कुपि-वैज्ञानिकों पौरः 
अन्य शिक्षित बेरोजगारों को काफी रोजगार मिलेगा। इनके झलावा प्राकृतिक सम्पदा के 
सर्वेक्षण के कार्यक्रमों तथा विज्ञान और टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों 
से भी शिक्षित लोगों को पर्याप्त मात्रा मे रोजगार मिलेगा ।/ 

पॉचवी योजना के हृष्टिकोर-पत्र में रोज़गार की सीति पर प्रकाश डालते हुए कहा 
गया है कि 'तेज़ी से विकास और विषमताशों को दूर करने के लिए अ्रधिक से अधिक लोगों 
के लिए उचित और उत्पादक रोज़गार देना प्रावश्यक है। रोजगार-नीति ऐसी होनी चाहिए, 
जो वेतन पर प्रधिक से अधिक काम देने की व्यवस्था के साथ-साथ लोगो को स्वय अपने घंधे 
शुरू करने का भी प्रोर्साहन दे । 

काम करने का अधिकार एक मूल अधिकार है। अतः गरीदी पर हमल। करने के 
लिए रोजगार की व्यवस्था करना समुद्र तट पर पुनित की तरह है। ह४ह क्पि-ग्रौद्योगिक 
क्षेत्र एक विकासशील क्षेत्र हे । इनके लिए कच्चा माल कवि से प्राप्त होता है। इसलिए 
कृषि तथा दुरब-्उत्पादत, मछलीपालत, प्रशुपालन आदि सम्बद्ध क्रियाकलापों मे रोजगार के 
झौर झवसर पैदा किए जाएँगे ) क्योकि कूपीतर-श्षेत्रक मे रोज़गार के अवसर सीमित होगे, 
अतः प्रामीण क्षेत्रों मे बढती हुई श्रम-शक्ति के काफी भाग को बेतो बाडी में ही खपाना 
होगा । ऐसा करने से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होगी ज़िससे लोग स्वय अपना घथा 
कर सकेंगे । ऐसा या तो उत्पादन के क्षेत्र पे या सामुदायिक सेवाओं के क्षेत्र मे हो सकेगा । 
यदि दृष्टिकोण-पत्र का ध्यान से भ्रध्ययत्त किया जाए तो पता चलेगा कि बेकारी-मिवा रण 
के प्रश्न पर योजनाकारो का स्वर बहुत ऊँचा नही । बेरोजगारों के बारे में वे निराश लगते 


३१० भारतीय कृपि- भ्रथ्व्यवस्था 


हैं। पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि 'इस समस्या का हल इतना सरल नहीं है जितना कि 
वह लगता है। 'पर इस समय ओझोद्योगीकरण की जो गति है उससे लोगों का अधिक 
संख्या में खेती बाडी से हट कर उद्योगों में ऊना प्रायः संभव नहीं है इससे कुछ हृद तक 
देहातों मे मज़दूरों की समस्या प्रौर अधिक विकट हो जाएगी ।* 

योजना की नीति और कायेक्रम पर प्रकाश डालते हुए योजना आयोग का कहना है :- 

४ (निर्घनता रेखा! स्तर से नीचे की गरीबी को हठाने और झाथिक झात्मनिमरता प्राप्त 
करने के दो मुझ्य उद्दे श्यों की प्राप्ति के लिए जो नीति अ्रपनाई जाएगी, वह इस प्रकार है : 
रोजगार की सुविधाएँ निम्नतम झावश्यकताओं की पूर्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम, निर्यात प्रोत्सा- 
हुन और श्रायात प्रतिस्थापनः तथा मूल्य-वेतन-आय नीति । 

योजना को कार्यान्वित करने की नीति में ये तत्व एक हढ तकं-संगत व्यवस्था से श्रापत्ष 
भे जुड़े हुए है। एक की पूति दूसरे से सम्बद्ध है । यह योजनाओं का समूहमात्र नहीं है + 
यह एक योजता के ध्तरगंत परस्पर-सम्बद्ध कार्यक्रम है । 

“यद्यपि गरीबी हटा्रो कार्यक्रम के लक्ष्य के रूप में काम से न्यूनतम प्राय की गारटी 
देने की व्यवस्था करनी होगी, फिर भी पांचवों पोजना के कार्य का प्राधार यह पता लगाता 
होगा कि प्रशासनिक, संस्थागत प्लौर वित्तीय प्रयासों फो भधिकतम बढ़ाकर किस समा तक 
भतिरिक्त रोज़गार के ्दसर उपलब्ध किए जा सकते हैं । 

उपरोक्त विवेचल से सरसरी तौर पर यह प्राभास होता है कि पचवर्षीय योजना में इस 
सबंध में एक शाब्दिक जाल बुना गया है और वास्तविक समस्या को टाल दिया गया है । 
झालोचकी के झनुमार योजना बेरोजगारी की समस्या पर सीधे प्रहार नहीं करती । इस पर 
प्रहार करने के लिए प्रमी तक हम केवल 'ठोस झ्लाधार' की ही तलाश की जा रही है और 
बेरोज़गारो को कह दिया गया है कि वे ग्रमी ओर इत्तजार करें । जरा प्रशासनिक, संस्थागत 
ओर वित्तीय ढांचे को सुहद हो लेने दीजिए । * 

परन्तु देखा जाए तो योजनाकारों ने पहली बार समस्या को उसके उचित परिप्रेक्ष्य मे 

देखा है । रोजगार की समस्या ख॑ रात बाँटने या दान देने से हूल नही होगी । इसे प्रत्येक 
क्षेत्र के सामुहिक विकास से जोडना होगा ताकि समस्या का स्थायी हल प्राप्त हो सके | इस 
सबंध में भ्रावश्यकता यह है कि कार्यक्रमों को ईमानदारी से श्लौर ठोस ग्राधार पर लागू 
किया जाए। दृष्टिकोश-पत्र के प्रनुसार “जहाँ तक व्यापक झाधार झौर तेज़ गति से 
रोजगार देने के कार्यक्रम और न्यूनतम झ्ावश्यकता-कार्यक्रम का सबध है, इन्हे लागू करने 
का महत्व स्वतः स्पष्ट है। इनके कार्मास्दयन मे बिलंब, भ्नुप्रयोग झौर बर्बादी से बचना प्राब- 
श्यफ है ॥ 5 हि 

दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि योजना झायोग इस बात के महत्त्व पर बल देता है 
कि कार्य क्ररों के झायोजन तथा कार्यान्‍दयन की व्यवस्था से विकेन्द्रीकरण की आदश्यकता 

है। रोडगार कार्यक्रम की इकाई गाँव या खड होनी चाहिए । कहने का प्मभिप्राय यह है 
'कि कार्यक्रम के लिए बहुस्तरीय श्रायोजन की प्रभावशाली प्रणाल्री का निर्धारण करना 
होगा । 


योजनाकारो ने रोजगार ब्राप्त करने के लिए 'स्वनियोजन' को बहुत महत्त्व दिया दे 





कुपि-श्रम, बेरोजगारी तथा रीजगार-तीति ३११ 


बंरन्तु निम्न प्राय, बढती हुई कीमतों ओर वित्त-सकुचन की उपस्थिति मे ऐसी सभावनाएँ 
बहुत कम हैं । 
चौथी पंचवर्षीय थोंजना में अधिक रोजगार देने वाले विकास कार्यक्रमों पर लगभग 
३६०० करोड रुपये व्यय होंते का अनुमान है ! इन कार्यक्रमो तथा पाँचवी योजना में व्यापक 
स्तर पर रोशगार सुलम कटने के कार्यक्रमों के लिए इससे दुगुनी राशि खर्चे की जाएगी । 
इसके भ्रतिरिक्त न्यूबतम आवश्यक कार्यक्रमों पर २८०० करॉड रुपये खर्च किए जाएँग्रे । ये 
कार्य क्रम ऐसे हैं जितमे बडी सख्या में लोगो को रोज़गार दिया जा सकता है । अत न्यूनतम 
आवश्यकताओं एंव ग्राम॑ विकास सबदी कार्यक्रमों पर लगमग १०,००० करोड रुपये की 
प्रावश्यकता होगी ग्र्थात्‌ प्रति वर्ष २००० करोड़ रुपये जुदाने होगे । जँसेकि हमने पिछले 
परिच्छेद मे अनुमान लगाया था यदि ये कायक्रम रोजगार-उत्मुख हो, तों इस समस्या का 
समाधान निकल सकता है | हमारे विवेचन से इस वात का पर्याप्त सकेत मिल जाता है कि 
रोज़गार के पर्याप्त प्वसर उपलब्ध कराते प्लोर गरीबी हटाने के लक्ष्य की झोर आ्रागे बढ़ने 
के लिए कितने बडे पैमाने पर प्रयास करना होगा | परन्तु इन कार्यक्रतो को सफलता के 
लिए प्रशासनिक ढाँचे मे मुलभूत परिवर्तन करने होगे। भ्रष्टाचार तथा श्रदक्षता को जड 
से समाप्त करना होगा । भ्रन्यया इतने स्धिक परिव्यय के बावजुद न तो उत्पादन-क्षमता 
सें पर्याप्त घृद्धि होगो, व ही सार्थक भ्राय झतरण होगा और इससे ग्रामोण क्षेत्र मे विषम- 
ताएँ बढ़ गी । 
१२ ६ रोजगार के अवसर तथा रोजगार-कार्यक्रमो के समर्थन हेतु घनराशि की 
व्यवस्था 
अपने अध्ययन को समाप्त करने स पहले हम दों बातों का सक्षेप से वरणोत करेगे | प्रथम 
यह कि क्या इतने लोगो को श्रतिरिक्त रोजगार प्रदान करन के लिए पर्याप्त काम मिल 
सकेगा ? दूसरे यह कि रोज़गार कार्यक्रमो को समर्थन प्रदान करने के लिए अभ्रतिरिक्त धन 
राशि कंसे जुटाई जा सकती है ? 
रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले घन्धों का हम विस्तार से वशन कर चुके हैं । 
यहाँ सक्षेप में इतता कहना काफी है कि कृषि-सवृद्धि दरो मे तेज वृद्धि रोज़गार विस्तार का 
ताप्कालिक बोक ग्र/मीण सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर डाल देती है । क्रीत निविष्टियो 
(जब रको, कीटनाशी पदार्थों) की बढती हुई माग तथा भ्नाज का बढ़ता हुआ विपणन, जो कि 
कूषि 'काति के साथ साथ चलते हैं, सडको, भूमि समतलन, सिंचाईन्योजनाग्रों तथा प्राम- 
विद्य तीकरण जंसे श्रम श्रधान निर्माण कार्यों के प्रतिफल दर मे काफी वृद्धि करत हैं । बढ़े 
हुए द्वाद्य उत्पादन के कुछ भाग का बढी हुई श्रम शक्ति का पेट मरने के लिए उपयोग किया 
जा सकता है । अनुसान यह है कि पाचवी योजना की अवधि मे भूमि-उद्धार, सघु सिंचाई, 
जुन्स रक्षण तथा सडक निर्माण जैसे कार्यों मे लयमग १२ लाख व्यक्तियों को कार्य मिलेगा । 
अविराम रोजगार के सदमे मे, स्िचाई के विस्तार से श्रम की माँग में ८० प्रतिशत की वृद्धि 


हो और १६७६ के बाद इससे लगभग २५ लाख व्यक्तियो को अविराम प्रतिरिक्त रोजगार 
गा 


ग्ाथिक सवृद्धि के फतस्वरूप बढ़ते हुए रोज्जगार प्रौर श्राय के कारण फलो, वनस्पतियो 


इशर भारतीय कृपि-अर्थव्यवस्था 


तथा पशुधन से प्राप्त पदार्थों की माँग से अनुपात से अधिक वृद्धि होती है । इनके उत्पादन 
तथा परिष्कररा मे काफी श्रम की जरूरत होती है | एक अनुमान के प्रनुतार भारत मे 
“हरित क्राति' के फलस्वरूप आय मे वृद्धि से झकेले 'दूध' की माँय इतनी बढ़ जाएगी कि 
१.५० करोड़ भूमिहीन श्रमिक परिवारों के वापिक रोज़गार तथा आय में ५० प्रतिशत 
वृद्धि के तुल्य काम प्राप्त हो सकेया । कृषि में इन गौरा विमवो में काफ़ी सार्वजनिक निवेश 
की आ्रावश्यकता होगी । ये निवेश अ्नुसघान, शिक्षा, उघार तथा बाजार-विकास के रूप मे 
होगे । इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बेकार करने वाली नीतियाँ न अपनाई जाएँ । 
पट्टं दारो को बेदखलियों के विरुद्ध सुरक्षा-प्रदान करनी होगी । श्रमिकों को मशीनरी द्वारा 
ग्रलत ढंग से प्रतिस्थापित न किया जाए ।॥ 

विनिर्माण तथा सेवा उद्योग रोजगार के मुख्य दीर्थेकालिक स्रोत होगे । कूपको 
की तेजी से बढती हुई श्राय के कारण ओऔद्योगिक उपभोग पदार्थों की माँग में वृद्धि होरी 
है । साथ ही अधिक बचतों के कारण अन्य उद्योगों में निवेश हेतु पूंजी सचय भी होता है । 
इनके कारण भ्रौद्योगिक रोजगार में वृद्धि को बढावा मिलता है । 

छोटे पैमाने के उद्योगों का तेज विस्तार रोजगार अवसरों में वृद्धि का प्रभावी सावन 
है । इनसे प्रति इकाई पृ'जी अधिक नौंकरियाँ प्राप्त होती है । 

सक्षेप भे यदि रोजुगार अवसर प्रदान करने हेतु कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय 
संसाधन जुटाए जा सकें तथा इन कार्यक्रमों को ठीक ढग से लागू करते के लिए दक्ष प्रशास- 
लिक तथा सगठनात्मक ढाँचे का निर्मास्स किया जा सके तो इस समस्या का समाधान हो 
सकता है परन्तु इसमे समय लगेगा और इसके लिए काफी प्रयास करना होगा। यह बोभ 
उन लोगो को सहन करना होगा जिनमे ऐसा करने की क्षमता है । निर्धनों का बोक धतवानों 
को ही उठाना होगा । 

हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि निवेश-दर का प्रधिकृतमकरण रोजुगार नीति 
का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है | निवेश हेतु अतिरिक्त ससाधनों को जुटाने के साधनों के बारे 
के समय-समय पर विश्येपज्ञो न अनेक सुकाव दिए हैं। वाचु समिति के ग्रनुमार देश में कम 
से कम ७००० करोड़ रुपये का काला धन है। लगभग प४० करोड़ रुपये की कर तथा करे- 
तर बकाया राशि ऐसी है जो सरकार को देय है। इसी प्रकार साव्वेजनिक सस्थानों के प्रबन्ध 
में सुधार करके लगभग ५०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है । 
३०० करोड रुपये का सहकारी ऋरा झतिदेय (ओवर ढ्यू )है जिसकी वसूली को तेज किया जा 
सकता है । कहने का भ्रभ्िप्राय यह है कि यदि ईमानदारी से युद्ध स्तर पर कदम उठाए जाएँ 
ठो रोजगार कार्यक्रमों के समर्थन के लिए सावन जुटाए जा सकते हैं । 

डाडेकर तथा रथ ने अपनी पुस्तक “पॉवर्टी इन इडिया ( १६७१ )! में ६६६.५ करोड़ 
रुपये की राशि जुटाने के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत किए हैं । उनका तक है कि प्रत्येक निर्धन 
ब्यक्ति को म्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए लगमग ८३० करोड हपये प्रति वर्ष 
की प्रावश्यकता है । ऊरर वाले घनवान न्यूनतम वाछिद स्वर से तीन चार गुना ग्धिक 
व्यय कर रहे हैँ। इसलिए निर्धनो को न्यूनतम स्तर प्रदान करने का बोक इन धनवानो को 
बहू करना चाहिए। उतका सुझाव यह है कि यदि सबसे म्धिऊ ४ प्रतिशत घनी लोय अपने 


कूपि-श्रम, बेरोजगारी तथा रोजुगार-नीति श्श्३े 


ब्यय में १५ प्रतिशत की कटोती करलें तथा दूसरे नम्बर के ५ प्रतिशत घनी लोग अपने व्यय 
में ७.५४ प्रतिशत की कमी करनलें तो रोजगार हेतु निवेश के लिए ८६६५५ करोड़ रुपये 
(६३६,७ करोड़ र० ग्रामीणों से तथा २२६.८५ करोड़ रु० नगरीय जनसख्या से) की राशि 
जुठाई जा सकती है। धनिको के घन, निर्धनों के श्रम तथा सरकार व समुदाय के आवश्यक 
_सगठन द्वारा सामुदायिक परिसम्पत्ति का सृुजत होगा जिससे धतन्तिकों समेत सारे समाज को 
लाम होगा । 
समृद्ध भूस्वामियो तथा कृपकों की तेजी से बढ़ती हुई आय रोजूगरार कायक्रमों के समर्थन 
के लिए एक बृहत्‌ तथा वर्घेन कर-आधघार भ्रस्तुत करती है | हरितक्रांति से पहले भी भू-हित 
झव-करारोपित ( ग्रस्डर टेक्‍्सड ) थे। भारत में उपरि-प्राय वाले ग्रामीण लोग उसी आय 
वाले नगर-लोगों की तुलना में एक सिहाई कर अदा कर रहे थे । 
भूमि-हितों वाले तत्त्व लोगों की निर्धनता के बावजूद ऊँची कुपि-कीमतें वसूल कर रहे 
हैं भ्रौर ऐसे करों से बच रहे है जो कि रोजगार-कार्य क्रमो का समर्थन कर सकते हैं | रुपा- 
मीय कूपकों पर कर लगा कर-उत्परदक सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था 
की जा सकती है क्योक्ति इन कार्यों से वे ही सबसे प्रधिक लाभान्वित होगे ॥ 

१६७२-७३ में लगभग १६०३३ करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आय कृपिसे प्राप्त हुई हे । 
भारत में ५ प्रतिशत बड़े जमीदार (८.०६ हैक्टर से ग्रधिक)३६ प्रतिशत भू-क्षेत्र के स्वामी 
है । इसी प्रकार ७ प्रतिशत जोतदारों द्वारा २७ प्रतिशत भू-क्षेत्र सचालित किया जाता है । 
यही दे बड़े कृषक हैं जो क्ृपि-भाय मे कम से कम ३४५ प्रतिशत का योगदान करते हैं। इन 
कृषकों की कुल वापिक आय लगमग ६६५० करोड़ रुपये (१६०३३ का ३४ प्रतिशत) 
होती है । यदि इस झाय में ४५ प्रतिशत की छूट दे दी जाय तो करयोग्य कृषि आय लग- 
भग ३६५७.५ करोड रुपये होती है । यदि इस आय पर (१७६ भ्रतिशत के समान दर से 
कर लगाया जाए तो इससे राज्य को लगभग ६४० करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा | 
यह यशि लगमग उतनी ही है जितनी डाडेकर तथा रेंथ के अनुसार १० प्रतिशत घनी लोगों 
द्वारा अपने ब्यय में कटौती करने से प्राप्त होगी | अतः झआय-कर लगाकर या व्यय-कर 
लगाकर इतनी राशि जुटाई जा सकती है । क्‍या राजनीतिज्ञ तथा प्रशासक देश को सही 
नेतृत्व प्रदान कर समय की कसौटी पर खरे उतर सकेंगे ? ग्रामीण रोजगार मे विस्तार हेतु 
कृषि का सघन फसलो तथा पशुघन में विविधीकरण करना होगा तथा साथ ही ग्रामीण सादं- 
जनिक निर्माण-कार्यक्रमों का विस्तार करना होगा ओर इसके लिए आतरिक उपलब्ध ससा- 
घनों का अधिकतम सदोहन तथा उपयोग करना होगा । उच्च आय-वर्गों का हित इसी में 
है कि वे इसमे मरपूर योगदान दे + 


अध्याय १३ 


कृषि तथा पूजी-निर्माण 


१३.१ अर्थव्यवस्था की पू'जीगत झआवश्यकताएँ 


झाथिक विकास के लिए पूंजीगत आवश्यकताएँ बहुत भ्रधिक होतो हैं । भल्प विक्रप्तित 
देशो में जनसर्या तथा प्राकृतिक ससाधनो के सापेक्ष पूंजी का अभाव होता है जिसके कारण 
श्रम तथा प्रन्य समाधनो का संदोहन तथा पूर्णो उपयोग नहीं हो पाता | इसलिए एक विकास- 
शील अथ्व्यवस्था के उद्योग-क्षेत्र मे पू'जी का निर्माण झ्ाथिक सवृद्धि के लिए अनिवायें है। 
उद्योग-क्षेत्र मे पिछड़ी हुई टेक्नॉलोजी के स्थान पर नवीन तकतीके झपनाने के लिए भी 
पूंजी की काफी आ्रावश्यक्ता होती है। कारखानो के चानू होने पर लोगों को रोजगार 
प्राप्त होता है । पूंजी की झ्रावश्यकता केवल फार्मेतर रोजगार के प्रत्यक्ष मृजन के लिए ही 
नही होती वल्कि शक्ति के विकास तथा उच्च शिक्षा के प्रसार आदि अनेक सहायक कार्यों के 
लिए भो पड़ती है। प्रतुमान है कि लघु उद्योग मे प्रत्यक्ष रोजगार मे प्रत्येक नोकरी 
के मृजन के लिए १०००० रु० के निवेश की जरूरत होती है जबकि भारी उद्योगों में प्रत्येक 
नई नौकरी प्रदान करने के लिए २५ लाख रुपये निवेशित करने पड़ते हैं । 

अल्प आय वाले देशों मे पू'जी दुलंभ साधन है, इसके बावजूद प्रत्यक्ष निवेश की प्रतिफल- 
दर बहुत न्यून है ॥ परिवहन, सचार तथा शक्ति का अभाव काम्रददी का कारण बनते हैं 
कुंशल मानव-शक्ति तथा प्रशासत के अभाव में पूंजी के उपयोग की दक्षता मे कमी आती 
है। परन्तु परिवहन, सचार तथा शक्ति के विकाम तथा शिक्षण व प्रशिक्षण सुविधाओ्रो के 
विस्तार के लिए भी तो पूंजी की जरूरत होतो है । 

बास्‍्तव में निम्न झ्राय वाले देशो मे पूंजी के सदमे मे अल्पक्नालिक कल्याण-कार्यों तथा 
दीर्घरा लिक कल्याण-कार्यों मे सघर्थ होदा है । उदयहरणतः “घर! (झावास) व्यक्ति की न्यू- 
नतम आवश्यकता है । निम्न आय वाले वर्ग के लिए “जनता टाईप' के नगरीय मकान को 
लागत लगभग दस-बारह हज़ार रुपये है। लघु उद्योग में 'एक नोकरी' का सृजन करने के 
लिए भी इतनी ही राशि का निवेश करना पडेग। । कौन-से कार्य के लिए पूजी जुटाई जाए? 
यदि 'रोजुगार्र के दीघंकालिक ध्येय को प्राथमिकता दी जाएं तो नगरीय प्रावास (गृह 
निर्माण) की उपेक्षा करनी पड़ेगी । इससे नगरों में स्वास्थ्य को समस्याएँ उठ खड़ी होगी 
जो श्रम को अ्रदक्ष बना देंगी और झौद्योगीकरण को ग्रत्ति मद हो जाएगी । 

इसके झतिरिक्त कृषि के विकास व झाघुनिकीकरसा के लिए नवीन टेवनॉलोजी अर्थात 


ऋरीत-निविष्टियो तथा नव-क्रियान्नो का उपयोग जरूरी है जिसके लिए काफी पूंजी विवेश 
की पभ्रावश्यकता होगी। 


कृषि तथा पूजी-निर्माण इ्१५ 


श्राथिक विकास के लिए पू"जी तीन स्रोतों छे श्राप्त हो सकती है : (१) विदेशी सहा- 
यता (२) विदेशी वाणिज्यिक निवेश (३) घरेलू दचतें । 

विदेशी सहायता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे घरेलू खपत पर बिना दबाव 
पड़े पूजी प्राप्त होती है । शुरू-शुरू मे निम्त आय वाले अल्पविकत्तित देशों में जटिल मशी- 
नरी तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति देशोय ज़ोतों से प्राप्त नही होते । 
इनके लिए इन देशो को विदेशी सहायता पर निर्मर होना पड़ता है। परन्तु विदेशी सहायता 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबंध देश के लिए हानिकारक सिद्ध 
हो सकते हैं। वैसे भी विदेशी सहायता की अ्रधिकता सहायता-प्राप्त देशों के लिए कोई 
गौरव की बात नही है । 

जहाँ तक विदेशी वारिज्यिक निवेशों का सबध है, वे भी एक प्रकार के विदेशी ऋरा 
ही हैं जिन्हे अततः ब्याज समेत लौटाया जाना होता है + विकास के श्रारभिक चरणों में 
विदेशी निवेश अ्रधिक परिमारण में उपलब्ध नहीं होता क्योकि उस अवस्था में उस पर प्रति- 
फल-दर बहुत ही कम होता हैं। शुरू-शुरू मे विदेशी वाशिज्यिक निवेश खतिज-निष्कपंणा 
(मिनरल ऐक्सट्रं क्सन ) तथा भ्रन्य ऐसे उद्योगो के लिए सीमित होता है जिन्हे विदेशी ही चला 
सकते हैं । विनिर्माण-उद्योग मे विदेशी-निवेश के समर्थन में बड़े परिमास में देशीय निवेश 
की भी प्रावश्यकता है और किसी भी देश के आथिक विकास में इस तथ्य को उपेक्षा बी 
की जा सकती । संक्षेप में बड़े प्रल्पविकप्तित देशों से अधिकाश पूंजीगत भझावश्यकताशं छी 
पूर्ति को व्यवस्था घरेलू क्लोतों से हो को जानी चाहिए १ यहां सक्षेप मे यह भी जान लेना 
चाहिए कि 'पूजी-निर्माण” से क्या अभिप्नाय है। 

'वृजी-निर्माण” वह राशि है जो वर्ष के दोरान (१) सकल स्थायी परिसम्पत्ति अर्थात्‌ 
भूमि, इमारतों, सयन्तो घ मशीनरी तथा (२) कच्चे माल, तँयार माल तथा प्रक्रियाधीन 
काम के स्टाक मे निवेशित की जाती है | सयुक्त राष्ट्र सार्यिकी कार्यालय के अनुसार 
बेशोय पुजी निर्माख देश के वर्तमान उत्पादन तथा झायात का बहूं भाग है जिसका लेशा- 
अवधि में उपभोग या निर्यात नहीं किया जाता झौर जिसे पृ ख्वीगत माल के स्टॉक में वृद्ध 
के लिए पृथक्‌ रखा जाता है । 

नेट पूंजीनिर्माण भावी उत्पादन के लिए उपलब्ध अचल पूजी (इमारतों, निर्माण 
कार्यो, उपस्करों व मशीनरी) तथा कार्यंशील पूजी (उत्पादकों के स्टॉक) मे वृद्धि को व्यक्त 
करता है ॥ 

पूंजी निर्माण में इस बात क्री ऋशवश्यकता होती हैं कि समाज अपनी वर्तमान उत्पादक 
सक्षियता का एक भाग तात्कालिक उपभोग के लिए प्रयोग मे लाए तथा एक साय वास्त- 
विक (वस्तुरूप) धजीगत माल के बनाने में लगाया जाएं । न 

संक्षेप में पुजो निर्माण भावों उपयोग के लिए श्राथ को बचाना तथा निवेशित 
करना है। 

यदि अल्प-प्राय वाले देश विदेशी सहायता समावित राजनीलिक तथा ग्राथिक दबावों 
के कारण नही लेना चाहते या विदेशों निवेश को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते तो उन्हें अपने 
ससाधनो पर ही टेक रखनी पड़ेगी । इन देशो में पूंजी जिर्माण के लिए घरेलू बचत तथा 


३१६ भारतीय कृषि-पअर्थव्यवस्था 


निवेश-दरो को बढाने की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सवृद्धि के लिए 
बचत तथा निवेश की आवश्यकता है । वचत चालू आय का वह भाग हैं जिसका उपभोग नहीं 
किया जाता बल्कि जिसका भावी आय के उच्च स्तर का निर्माण करने के लिए तिवेश किया 
जाता है| सक्षेप में श्रधिकतम संवृद्धि का भ्र्थे है--बचतों तथा निवेश का अधिकतमकरण | 


१३.२ निवेश तथा बचत 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि सवृद्धि को दर तथा इसके स्वरूप मे सुघार करने क्र 
लिए अनेक उपाय करने पड़ेंगे | 

प्रथम अ्रनिवार्यता मिवेश के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने की है विशेष करके साबे- 
जनिक क्षेत्रक में ऐसा करना बड़ा ही ज़रूरी है । निवेश-प्रयास के प्स्फीतिकारी वित्तीयन 
(नॉन इनपलेश्तरी फाईनैन्सिम)को बढावा देने के लिए अग्रताप्राप्त क्षेत्रकों (प्रायरिटी सेक्टर) 
मे प्रतिष्ठापित क्षमताओं (इनस्टाल्ड कैपैसिटीज) के म्रधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना 
शृरूरी है। उद्योग के अतर्गंत श्रग्रसी क्षेत्रकों के विकास द्वारा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में 
बृद्धि को रोका जा सकता है जिनकी बाजार लाभकारिता तो अधिक है परन्तु सामाजिक 
मूल्य अधिक नहीं हैं । कृषि मे घात्य-उत्पादन मे वृद्धि के साथ-साथ दालो, गन्ना, कपास तथा 
पठसन जैसी भ्रन्यान्य फसलो के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि करने की आवश्यकता है। अतः 
पण्य' उपजाने वाले क्षेत्रको मे तेज प्रगति के अनुरूप शक्ति तथा परिवहन जेंसी अनिवार्य 
सेवा्नो में भी विस्तार करना पडेगा। 

सवृद्धि की प्रथम प्रावश्यकता निवेश-दर को बढाने की है | निवेश-दर बाज़ार कीमतों पर 
निवल (नेट) निवेश तथा निवल (नेट) झ्रातरिक (देशीय ) उत्पाद के बीच झनुपात को कहते हैं । 
नेट निवेश (चालू कोमतो पर) 
नेद आ्रातरिक उत्पाद (चालू कोमतो पर) 
घरेलू सस्राधनों के जुटाव के झधारु पर निवेश दर में बुद्धि करने के लिए बचत दर मे 
धृद्धि करना नितात भ्रावश्यक है | इसलिए वचत-प्रयासों का मुख्य लक्ष्य सावेजनिक बचत- 
दर की वृद्धि करना होना चाहिए । सार्वजनिक वचतो के स्तर मे वृद्धि दो शर्तों के प्रधीन 
सम्भव है-- 

(४) नेद देशीय उत्पाद मे नेट सावंजनिक प्रयोज्य आय (नेट पब्लिक डितपोजेबल 
इनकम) के भाग में वृद्धि होनी चाहिए । 

(४) नेट सा्वेजनिक प्रयोज्य आय में सादंजनिक उपभोग के भाग मे कमी होनी 
चाहिए । 

पहली शर्ते को पूरा करने के लिए निम्न तरीके अपनाये जा सकते हैं :-- 

(१) झाप्ट्रीय आय में कर राजस्व के अनुपात को बढाया जाए। 

(२) सार्वजनिक क्षेत्र उपादान-आाय मे वृद्धि हेतु उपयुक्त उपाय किए जाएँ। 
तथा (३) निजी क्षेत्रक को दी जाने वाले उपदानो (सवसिडीज) की सीमा को कम किया जाए । 


दूसरी शर्ते को पूरा करने के लिए भ्रनावश्यक सावंजनिक उपभोग में चूद्धि को कम 
ऋरना होगा ॥ 


निवेश दर -5 
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मैट देशोय उत्पाद मे सावेजनिक प्रयोज्य आय के भ्रनुपात में वृद्धि समग्र बचत दर को 
ज्रभी बढा सकती है यदि सार्वजनिक क्षेत्रक की सीमात वचत-दर निजी क्षेत्रक की भ्रपेक्षा 
भ्रधिक हो | प्रत्तः सार्वजनिक क्षेत्रक में बचत को उच्च सोमांत दर बचत ब्यूहरचना का 
अनिदाय तत्त्व है। 
सार्वजनिक बचत घरेलू बचतों को बढ़ाने का ज़रूरी तथा बाछनीय साधन है । इसके 
प्रनेक लाभ हैं । 
(क) यदि निजी से सार्वेजनिक प्रयोज्य आय की झोर अंतरण्य समाज में धनी वर्गों को 
कीमत पर हो झ्लौर यदि ऐसी मदों पर सार्वेजनिक उपभोग पर प्रतिबंध लगाये जाएँ जिनका 
लोगों की भलाई में कोई योगदान नहीं है तो उस दशा मे सार्वजनिक बचत भ्र्थेव्यवस्था के 
बचत-दर को बढाने की सबसे न्यायसंगत तथा सम्यक्‌ युक्ति होगी । 
(ख) निजी वचतो में निजी परिसम्पत्ति का निर्माण होता है और अ्रधिकाश बचत 
समृद्ध वर्गों द्वारा की जाती है इसलिए इससे झ्राय तथा घन की ग्रसमानता बढ़ती है + 
दूसरी शोर सार्वजनिक बचत समुदाय की सामूहिक आय तथा घन को बढ़ाती है और इस 
प्रकार संवृद्धि तथा सामाजिक न्याय का महत्त्वपूर्ण साधन है। 
(गे) सार्वजनिक बचत में तियोज्य निधियों का सृजन तथा जुटाव साथ-साथ होता है । 
बचतों का उच्च भ्रग्रताप्राप्त निवेश में लगाना कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता ) मिजी 
बचूतों विशेषकर परिवार बचतों का जुदाब तथा निवेश कठिन समसस्‍्याएँ प्रस्तुत करता है । 
सावेजनिक वच्चत के निम्न दर का परिणाम यह होगा क्रि सावंजनिक निवेश के वित्तीयन 
हेतु सार्वजनिक क्षेत्रक को निजी बचतो से काफी राशि लेनी पडेगी। जबकि साबेजनिक 
बणत की उच्च दर से सावेजनिक क्षेत्रक अपने निवेश के अधिकाश के लिए स्व-वित्त की 
व्यवस्था कर सकेगा) 
सार्वजनिक बचतें सावेजनिक निगर्मित बचत (पब्लिक को स्पोरेट सेविंग) लथा सामान्य 
सरकारी बचत से निभित हैं। भारत से यद्यपि सार्वजनिक निगमित क्षेत्र का तेजी से विस्तार 
हुआ है परन्तु सार्वजनिक निग्रमित बचतें नगण्य ही रही हैं । 
सार्वेजनिक बचत पर बल देने का अर्थ निज्ञो बचत के महत्व को कम करना नही है । 
वास्तव में निजी बचत कुल बचत का वृहत्तर भाग है और भविष्य में भी निजी बचत कुल 
बचत का भ्रमु माग रहेगी | इस सदर्म मे समस्या के दो पहलू हैं (१) निजी उपमोग कौ 
कौमत पर निजी बचत के प्रवाह को बढाना तथा (२) इस प्रवाह का स्वीकृत निवेश-प्राथ- 
मिकता्नों के उद्दं श्यपूर्ति के लिए पुनः उपयोग करना ।॥ 
निजी बचत निगमित बचत (कॉरपोरेट सेविंग), सहकारी बचत तथा परिवार बचत से 
विभित है | इसमे भी निगमित क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र का ग्रशदान बहुत ही कम है भौर 
परिवार-बचत ही निजी बचत का प्रमुख भाग है | भविष्य मे भी यही क्षेत्र अधिकतम झश- 
दान देने को सम्भावनाएँ प्रस्तुत करता है ॥ 

अन्तिम विश्लेयस्स में हम कह सकते है कि मारतीय अर्थव्यवस्था की निवेश-वचल-समस्या 
वास्तव मे नेट देशीय उत्पाद के विन्वास॒ की पुतरंचना (रिस्ट्रकर्चारग) की समस्या है । 
पर्याप्त संवृद्धि प्राप्त करने के लिए यह जृरूरी है कि ने देशीय उत्पाद का अधिक भाग नेट 


३१८ भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था 


दिवेश के उपयोग में लाया जाए । वर्तमान अवस्था में हमें काफ़ो सेवाओं तथा वस्तुओं का 
श्रायात करना पड़ता है प्र इससे तथा झुगतान संतुलन के अन्य धटकों से होने वाले घाटो 
को विदेशी सहायता से पूरा करना पडता है; आरात्मनिर्मरता के लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह 
जुरूरी है कि इस घादे को पूरा करने के लिए अपने नेट देशीय उत्पाद मे से अधिक से झ्पिक 
बस्तुओं तथा सेवा्ों का निर्यात किया जाए तथा विदेशों की पूंजी परिशोधन-अदायगियों 
(कंपिटल प्रमोटिजेशन पैमेट्स) तथा बढ़ती हुई निवेश-प्लाय कौ अदायग्रियों को भ्रदा किया 
जाए सके । मेट देशीय उत्पाद के न्नछिक भ्रनुपात को चेठ निवेश में निविष्ट करने के लिए 
तथा पदार्थों व सेवाओं के नेट प्रायात को पर्योप्त निर्यात भ्रधिशेष में बदलने के लिए सातवें 
जतिक तथा निजी उपभोग में दिविष्ट होने वाले नेंद देशोय उत्पाद के प्नुपात में कमी 
करनी होगी । यही निवेश-बचत समस्या का सार हे । 

भारत में निवेश-दर, बचत-दर तथा कर-राजस्व के नेट देशीय उत्पाद के घाथ भ्रनुपात 
के प्रॉकड़े सारणी १३.१ में दिए गए हैं । 

सारणी १३.१ मारत भे निवेश, बचत तथा कर-राजस्व क्‍नुपात 
(नेट देशीय उत्पाद को प्रतिशतताओं मे) 











बर्षे निबेश दर बचत दर कर-राजस्व बनुपात 
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# प्रक्षेप (प्रोजेक्शन्स) 
खोब : चतुर्थ योजना--सब्यावध्धि समीक्षा, फरवरी, १६७२ चतुर्थ पचर्षोय योजना (ड्राफ्ट आउट 
लाइन) मां, १६६६. पांचदी योजडता का प्राहप 

उपरोक्त अध्ययन को घ्यान मे रखते हुए हम सारणी १३. १ भे दिए गए आँकड़ो का 

इस प्रकार विश्लेषण कर सकते हैँ : 

(7) निवेश-दर--१६६०-६१ मे निवेश दर ३२ प्रतिशत था। १६६५-६६ मे प्र्थाव 
तीसरी योजना के भ्रन्तिम वर्ष मे यह १३.४ श्रतिशत के चरम स्तर पर पहुंच 
गया । प्रगले तीन वर्षों मे यह गिर कर १६६८-६६ मे ६.५ प्रतिशत तथा 
६६६६-७० में ६ २ अ्रतिशत हो गया । चोयी योजना के प्रक्षेपानुसार १६७३- 


कृषि तथा पूजो-निर्माण ३१६ 


७४ में नेट निवेश-दर ११.१ प्रतिशत होगा । यहाँ १६७३-७४ तथा १६८०- 
४१ में नेट देशीय उत्पाद के विन्यास का उल्लेख करना उपयोगी होगा । 


सारणी १३.२ नेट देशीय उत्पाद का विन्यास (मारत) 
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स्रोत : घ॒तुर्य पचवर्षीय योजना मध्यावधिं मुल्याकन, फरवरी, १६७३. 


१६७४-७५ से १९८०-८१ की ग्रवधि में नेट देशीय उत्पाद के विन्यास के स्वरूप को प्राप्त 
करने के लिए नेट देशीय उत्पाद में नेट-निवेश तथा पदार्थों व सेवाओं के निर्यात के ब्रश में 
क्रमशः ४.८ तथा ०.७ प्रतिशत की वृद्धि करणी होगी जबकि सार्वजनिक तथा निजी उपभोग 
में ५.५ प्रतिशत की कमी होनी चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त, चौथी योजना की शेष प्रवधि के 
अन्तर को भी पाठता होगा । यह इस दशक के दोरान अभीष्ट निवेश-बचत प्रयास का 
परिमाण है। दे 
(४) बचत दर--वचत दर मी १६६५-६६ मे चरम स्तर पर थी। १६६५-६६ में 
बचत दर ११.१ प्रतिशत थी जबकि १६६८-६६ मे यहे कम होकर ८.४ प्रतिशत हो गईं । 
चोथी योजना के प्रक्षेपानुसार १६८०-८१ के अन्त तक घरेलू बचत-दर निवेश-दर से 
अधिक हो जाएगी । लक्ष्य यह है कि १६८०-८१ के बाद विदेशी सद्टायता की आवश्यकता 
न पड़े तथा झ्राथिक झात्मनिर्मरता प्राप्त कीजा सके। १६७१ ७२ में बगला देश के 
शरणार्थियों व सूखा तथा बाढ़ राहत कार्यों पर काफी अतिरिक्त राशि व्यय होने के कारण 
बचत-दर गिर गई परन्तु विदेशी सहायता के कारण निवेश-दर मे कोई कमी नही झाई 
१६७३-७४ में ४ १ प्रतिशत की सार्वजनिक बचत-दर नियत की गई थी, परन्तु चौथी 
योजना के पहले दो वर्षों मे इस दिशा से कोई सुघार नही हुम्ला | १६७०-७१ में सावंजनिक 
बचत की दर १.१ प्रतिशत थी । १६८०-८१ के अन्त तक सावेजनिक बचत के झअशदान 
को नेट देशीय उत्पाद के ६.२ प्रतिशत के तुल्य करना होगा १ 
निजी बचत में निगमित बचत नेट देशीय उत्पाद का केवल १.१ प्रतिशत है। इसमें 
वृद्धि करने के लिए निगमित क्षेत्र का विस्तार करना होगा । मध्यम उद्यमियों को उचित 
प्रोत्साहन मिलना चाहिए तथा सयुक्‍त क्षेत्र-सकल्पना की पूरों समावनाझो का विदोहन करना 
चाहिए । यद्यपि ऋण तथा ऋखेतर सहकारो क्षेत्रक तेजी से बढ रहा है परन्तु सहकारी 
बचत बहुत कम है । सहकारी क्षेत्र का विकास भी प्रमावी बचत ब्यूहरचना का महत्त्वपूर्ण 
अग हो सकता है | 


३२० भारतीय कृषि-अर्थ व्यवस्था 


निजी वचतो मे प्रमुख योगदान परिवार-बचतो का है । परिवार-बचत की वर्तमान दर 
परिवार-प्रयोज्य-प्राय का केवल ७-८ प्रतिशत है। १६८०-८१ तक नेट देशीय उत्पाद में 
परिवार बचत की दर ८ & प्रतिशत रखी गई है । परिवार बचत-दर में वृद्धि करने के लिए 
सतत प्रयामों की आ्रावश्यकता है परन्तु यह काम आसान नहीं है । बचत करने वालो की 
विभिन्न आरवश्यकताग्रो की पूर्ति के लिए व्यापक रूप में वित्तीय संस्थाग्रो तथा उपयुक्त साधनों 
की व्यवस्था ज़रूरी है । 

(६७) कर राजस्व का शनुपात--१६६५-६६ में कर राजस्व-नेट देशीय उत्पाद अनु- 
पंत १३.३ प्रतिशत था । १६७०-७१ मे १२८ प्रतिशत का अनुमानित अनुपात १६६४-६६ 
के स्तर से कम था। १६६५-६६ के स्तर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि को देखते हुए यह कहा 
जा सकता है कि कर-राजस्व के गिरते हुए अशदान का कारण यह है कि वे क्षेत्रक जिन पर 
हल्का कर है अपेक्षाकृत तेज़ी से बढ़ रहे हैं । इस क्षेत्रकों मे सबसे महत्त्वपूर्णो कृषि है। चातू 
कीमत पर कृषि से प्राप्त होने वाला राष्ट्रीय आय का अश १६६०-६१ की कीमतों पर इसके 
अश से भ्रधिक है जिससे नेट देशीय उत्पाद मे कर राजस्व का अनुप्रत और भी झधिक कम 
हो गया है । साराश यह है कि ऐसे क्षेत्रको से काफ़ी अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए 
प्रभावी उपाय करने होगे । कहना न होगा कि कृपि क्षेत्रक इस दिशा में प्रचुर समावनाएँ 
प्रस्तुत करता है । 


१३.३ कृषि का पूंजी निर्माण में योगदान 


अल्प झाय अर्थेव्यवस्याओ मे ऋृपि प्रमुख क्षेत्रक है और यह पूजी-निर्माण के स्वरूप 
ब्था इसकी गति को मुझ्य रूप मे प्रमावित करता है। ऐसी अथंव्यवस्थाप्रो मे राष्ट्रीय 
झाय का एक बहुत बड़ा भाग इषपि से प्राप्त होता है । श्रतः कृषि-उत्पादन में परिवर्तन (चाहे 
ये नवीन तिवेश के कारण हो या तकनीकी परिवर्तेनो या मोसम में परिवर्तनो के कारण) कुल 
राष्ट्रीय झ्राय को प्रभावित करते है श्रोर परिणामस्वरूप बचत तथा निवेश-दरें भी प्रभावित 
होगी । 

प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा पू्ति-माँय सतुलल कृषि मे निवेश की लाभकारिता तथा उस 
आय-पुज के परिमाणा की प्रभावित करते हैं जिसमे से बचत व निवेश किये जाते हैं। सारणी 
१३.३ मे कृषि से प्राप्त आय के राष्ट्रीय आय से सम्बन्ध के श्रांकडे दिए गए हैं । 


सारणी १३.३ कृपीय तथा राष्ट्रीय आय 
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घोत ६ आधिक सर्वेक्षण १९७०-७१ पर आधारित 


कृषीतर क्षेत्र॒क में, लागत सरचनाएँ कृषि में उत्पादित कच्चे माल की कीमतो और 
प्राघारिक खाद्य पदार्थों की (जिन पर औद्योगिक श्रम-शक्ति के उपभोग व्यय का मुख्य भाग 
खर्च होता है) कीमतों द्वारा प्रभावित होती हैं। भ्रतः कृषि-क्षेत्रक औद्योगिक संबुद्धि तथा 
पूजी-निर्माण मे महत्त्वपूर्ण योग देता है । पूजीगत माल के उत्पादन में लगी हुई नगरीय 
अम-शक्ति के लिए खाद्यान्न की सप्लाई कृपि-क्षेत्रक द्वारा पूजीमुलक योगदान का ही एक 
रूप है । श्रौद्योगिक विकास से प्रनाज समेत सब मजदूरी पदार्थों की माँग मे वृद्धि होती है 
और इससे कृषि की संवृद्धि-दर तेज हो जाती है । 
कृषि बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्रक के लिए कच्चा माल भी प्रदान करती है जो कि कुल 
श्रौद्योगिक लागतों का मजदूरी तथा वेतन से भी बड़ा अ्रश है | सरकारी तथा सेवा-क्षेत्रक 
भी विकास-प्रक्रम से महत्त्वपूर्ण योग देते हैं । इत सेवा-क्षेत्रकों की लायत-सरचताओं मे भी 
मजदूरी तथा वेतव अधिक महत्त्व के हैं । इस प्रकार कृषपि-उत्गदन भ्रोद्योगिक कच्चे माल 
को कीमतों तथा मजूदूरी पर अपने प्रमाव द्वारा उद्योग-निवेशों को प्रत्यक्ष रूप मे प्रभावित 
करती है । कृषि पू'जी के निर्माण में निम्न माध्यमो द्वारा योगदान देती है : 
(१) कृपको द्वारा श्रन्‍्य क्षेत्रको से प्रत्यक्ष निवेश के रूप में 
(२) व्यापार प्रध॑ (टम्से ऑफ ट्रेंड) मे परिवतेन अर्थाद्‌ कीमत तंत्र से । 
(३) कृषि कराधान द्वारा 
(४) कृषि मे न्यूनतम निवेश द्वारा अर्थात्‌ अपने वरतंमान संसाधनों के दक्ष उपयोग 
द्वारा । 


१३.४ कृषकों द्वारा श्रस्य क्षैत्रकों में निवेश 


कृषि क्षेत्र को उर्वरक, यत्र, जल आदि निविष्टियाँ अन्य क्षेत्रकों से प्राप्त करनी होती 
हैं । कूपि इस क्षेत्रकों के विकास मे प्रत्यक्ष झदाय्ग्रियों तथा प्रत्यक्ष निवेशों द्वारा अपना 
योगदान दे सकती है ॥ 

कृषि-उत्तादन में वृद्धि करके ग्राम्य क्रय शक्ति को बढाया जा सकता है जिससे ग्रामो मे 
औद्योगिक माल की माँग बढ़ेगी और उपभोक्ता पदार्थे उद्योगों का तेज़ विस्तार होगा । 
औद्योगिक माल के लिए प्राम्य वाजार का विस्तार उद्योगो के विकास के लिए उतना ही 
लामकारी है जितना कि कराधान या पूंजी ग्रतरण । 

कूपको द्वार भ्र॒त्यक्ष निवेश वित्तीय मध्यस्थो द्वारा किया जा सकता है। जापान में डाक- 
खानों (बचत बेको) ने इस सदर में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है । 

आरत में सहकारी चीनो मिलों और अन्य परिष्करण उद्योगों की स्थापना कृषि द्वारा 


३१२ भारतीय कूृषि-पअर्थव्यवस्था 


प्रत्यक्ष निवेश के उदाहरण है। संक्षेप मे कृपि-क्षेत्रक की उपगोक्ता पदार्थों की माँग और 
तदनम्तर आमीखों द्वारा लघु उद्योगो में निवेश पू'जी-निर्माणण मे काफी प्रमावी सिद्ध हो सकते 
हैं । हमारे पास इससे सम्बन्धित प्रॉकडे उपलब्ध नहीं हैं और सूचना के भ्रमाव मे इस 
विपय पर प्रचिक अध्ययन करना सभव नही है । मुख्यत' यह निवेश लधु उद्योगों में ही हुआ 
है जो कि कुल औद्योगिक क्षेत्रक का १० या १४ प्रतिशत माग ही हैं । 

कूपि-क्षेत्रक मे आय मे वृद्धि से उद्योग क्षेत्रक मे पूजी निर्माण को लाभ हो सकता है 
यदि कृषक अधिक बचत करें तथा इन बचतो को प्रत्यक्ष निवेश के रूप में उद्योगों में लगा 
दे । परन्तु श्रभी तक ऐसा कम ही हुआ्ना है । 
१३ ५ व्यापार-अघे मे परिवतेन अर्थात्‌ की मत-तत्र द्वारा पूजी निर्माण 

हम प्रघ्याय १० के परिच्छेद १०.२ तथा १०.३ में कृषि कीमतों के (पूजी-निर्माण के 
उद्दीपक के रूप मे तया व्याप्रार-स्थिति के प्राधिक विकास मे) महत्त्व का विस्तृत विवेचन 
कर चुके हैं । हम यह भी देख चुके हैं कि पिछले १० वर्षो मे कृपि-पण्यो की सापेक्ष कीमतों 
मे काफी वृद्धि हुई है जिससे प्रौद्योगिक क्षेत्रक मे मजदूरी तथा लाभो पर काफ़ी दबाव पड़ा 
है तथा व्यापार स्थिति उद्योग की तुलना में कृषि के भ्धिक प्नुकूल रही है । उद्योग क्षेत्रक 
भे ऊँची लागतो का परिणाम यह होता है कि वहाँ लाभ तथा निवेश-समः्यताएँ कम हो 
जाती हैं। इस विपय का अध्याय १० मे विस्तृत अ्रध्ययन किया गया है। यहाँ इतना कहना 
पर्याप्त होगा कि झ्रौद्योगिक क्षेत्रक का विकास कूषि-उत्पादन पर निर्भर है। कूषि-उत्पादन 
राष्ट्रीय झ्ाय को प्रभावित करता है तथा भ्ौद्योगिक कच्चे माल कौ पूर्ति का स्रोत है । 

कूृषि-उत्पादन में कमी से कच्चे माल समेत कृपि-पष्यो की कोमतो मे वृद्धि हो जाती है 
भौर लागतो के बढ़ने से उद्योग मे पू'जी-निर्माण कम हो जाता है और इस प्रकार से झ्रधिक 
विकास को गति मद हो जाती है । अत: कृषि-उत्पादन मे वृद्धि क्‍्रौद्योगिक पूजी-निर्माण 
तथा भाथिक विकास-प्रक्रम के लिए ऊरूरी हैं। 

कृपि-उत्पादन मे वृद्धि कीमतों मे कमो करके पू'जी-निर्माण में योगदान कर सकती है । 
कीमतों मे कमी वास्तविक झाय का कृपीतर-क्षेत्रक मे अतरणा करती है क्योकि नगरीय श्रम 
भक्ति का निर्वाह-ब्यय अपेक्षाकृत कम हो जाता है और बिना जीवन-स्तर कम किए मजदूरी 
सरचना प्रपेक्षाकगृत निम्न रहती है । इसके व्यापार-प्रधे (व्यापार की स्थिति) कृपीतर- 
छेत्रक के एक के हो जाता है + परिसाभत्दरूद नणरशीय उद्योगो मे लाभ अधिक होय जो कि 
पूजी-निर्माए के भाघार हैं । 
१३.६ कृपीय कराघान 


प्रत्यक्ष निवेश के अतिरिक्त पूजी का कृपि-क्षेत्रक से कृपीतर-छेत्रक को प्रतरण कूषि- 
क्षेत्रक मे म्रधिक कराधान द्वारा भी किया जा सकठा है । कृपि-क्षेत्रक मे अधिक कराधान 
की मांग प्राय. प्रन्तर-क्षेत्रक तथा अन्तर-क्षेत्रक समता तथा न्याय, सावंजनिक व्यय के सापेक्ष 
लाभ तथा बचत जुटाव के आ्राथिक सिद्धातों पर आषारित है | कूपि पर कर मुख्यतः भूमि, 
आय तथा सम्पत्ति के आघार पर लगाया जाता है ॥ 


(क) भूमि कर (लैंड टेक्सेज)--भू-राजस्व (लैंड रेवेन्यू)एक प्रत्यक्ष कर है जो भूमि 


कृषि तथा पूंजी-निर्माण ड्ेर्रे 


के क्षेत्रफल पर झाधारित है । यह सब भूमिजोतो पर प्रति एकड़ एक समान दर के हिसाब से 
लगाया जाता है, चाहे जोत बड़ी हो या छोटी हो । ये कर एक प्रकार के नेट उपज पर कर 
हैं और साधारखत: प्रत्याशित सामान्य उपज स्तर के आतुपातिक होते हैं । 
भू-कर अदा करने की क्षमता से सम्बन्धित किये जा सकते हैं और सामान्यत. ये ऐसे 
नियत कर हैं जो उत्पादन को अनुत्साहित नही करते । वर्तमान भू-राजस्व का भूमि की 
उत्पादिता या भूमि के उपयोग के साथ कोई सवंध नही है। भू-राजस्व के दर सामान्यतः: 
मूल्यांकन भे 'नेट परिसम्पत्ति/ की प्रतिशतता मे व्यक्त किये जाते हैं | परन्तु पिछले ३०-४० 
वर्षों मे थे दरें निश्चित रही है यद्यपि इन वर्षों में जमीदारी उन्मूलन, जोतो की विम्नतम 
सीमा-निर्धारण आदि अनेक महत्त्वपूर्णो परिवर्तन कृपिक्षेत्रक मे हो चुके हैं। इस प्रकार ये 
कर समय के साथ मेल नही खाते हैं । श्राभ्यतरिक हृढताग्रो के कारण ये कर प्राय, उत्पादन 
या कीमत में परिवर्तन से परिवातित नही हुए । 
अ्रदि भूमिकर नकदी में बसूल किये जाएँ तो वे कृषि-उत्पादन में वारिज्यीक रण को प्रोत्सा- 
हित करते हैं । निर्वाहमात्री कृपको को झदा करने के लिए अधिक उपज बेचनी पड़ेगी श्रौर 
वे बाजार की माँग तथा समाव्यताम्ों के अनुरूप कार्य करेंगे । नियत करारोप का वास्तविक 
मूल्य विकास के स्फोति दवाव के अ्रधीन कम हो जाता है ॥ इसलिए कर दरों मे बुद्धि तकें- 
सगत है । यदि कर उपज में लिया जाए तो उसका मुद्रा-मूल्य कीमत परिवतेनों का परि- 
चाय्क होगा । इससे सरकार अनाज का पर्याप्त भडार कर सकेगी और इस प्रकार विपणन, 
भडारण तथा कीमतो को स्थिरता प्रदान की जा सकेगी । इन करों का सबसे बडा लाभ यह 
है कि इन्हे एकत्र करना अपेक्षकृत सरल तथा सस्ता है। 
जापान निम्त झ्राय तथा घने झावाद देश का एक ऐसा विशुद्ध उदाहररा है जो विकास 
के प्रारम्भिक चरणों में पू'जी के लिए कूपक-क्षेत्रक पर बहुत अधिक निर्भर रहा है ग्रार- 
भिक प्रवंधि में कृषि पर भारी कर लगाए गए ) यहाँ तक कि १८८८-१८६२ की ग्रवधि 
के दौरान कुल कर-राजस्व का ८५ प्रतिशत भाग कूपि से प्राप्त हुआ । भूमि-करो मे सुधार 
के बाद भी कृषि पर कर-भार बहुत अधिक था । भूमि कर भूमि के अवरुद्ध मुल्य का नियत 
भाग था तथा नकदी में दिया जाना था | भूमि सुधार (१८७३) के समय कुल उत्पाद का 
लगभग ३४ अतिशव सरकार के पास कर के रूप मरे चला जाता था । कर-सुधार के प्रधम 
बे में कुल कर, सामान्य फसल मूल्य के २५ प्रतिशत के बराबर थे । जैसे ही विकास तेज 
होता गया, कृषि के योगदान का महत्त्व भी कम होता गया । जापान सरकार ने परिवहन, 
संचार, शक्ति तथा विनिर्माण उद्योगों ग्रादि मे निविश मे विशेष रुचि दिखाई | जापान में 
१८म७ तक आयकर नहीं लग्राया जाता था और उसकी भी दर बहुत मिम्म थी । १६०५ 
से पहले उत्तराधिकारी तथा स्थावर-सपदा-कर मो अनुपस्थित थे । 
जापान में कर का भारी भार दो तरह से कृपि-क्षेत्रक के पुनर्गठन में परिणत हुआ । प्रथम 
बहुत से लघु कृपकों को अपनी भूमि की अनाथिक इकाइयों को देचना पड़ा । लधु कृपक 
को कर अदा करने के लिए उपज के एक बड़े माग को बाज़ार में भेजना पड़ा जिस पर बड़े 
क्ृपको का नियत्रेण था| उनके लिए एक मात्र विकल्प यह था कि वे ऋण ले जो बड़े 
कृपको से ही प्राप्त हो सकता था। अतिम परिशाम वही था क्योंकि ऋण झल्पकालिक तथा 
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उच्च दर पर उपलब्ध होता था। भूमि की बिक्नी का फल यह था कि पट्टेदारो की सख्या 
मे और नए कारखानों में रोजगार तलाश करने वालो की सख्या में काफ़ी बृद्धि हो गई । 
इस भ्रकार जापान में भारी कर लगा कर अदक्ष कृषकों को कृषि से हूटा दिया गया। दूसरी 
झोर वे लोग जो कृषि मे रह गए उन पर मारी करों के कारण उनके फार्मों पर उत्पादिता 
में वृद्धि हुई। ब्योकि भूमि कर भूमि के झवरुद्ध मूल्य का अनुपात था और नकदी मे झदा 
करना था, इसलिए कर-भार को भूमि की उत्पादिता बढ़ा कर या उपज की कीमत बढ़ा कर 
या दोनो तरीको द्वारा ही कम किया जा सकता था। मुख्य राहत उत्पादन में वृद्धि से ही 
प्राप्त हुई । उत्पादिता मे वृद्धि फसलो के हेर फेर, जल-निकास-सुविधापो, उन्नत बीजों 
उबेरको तथा सघन प्रविधियों को भ्रपना कर प्राप्त की गई। जापान का जमीदार काफी 
प्रगतिशील था और उत्पादिता बढाने में उसने महत्त्वपूर्स भूमिका प्रदा की है। तवक्रियाएँ 
ऐसी थी जो छोटे ज्लेतो पर मी प्रभावी ढंग से अनुप्रयुक्त को जा सकती थीं। इस प्रकार 
कृषि ने जापान के आथिक विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । यह ध्यान रहे कि जापाव 
में १६६० में जोत का भौसत क्षेत्रफल केवल १.१८ हैक्टर (अर्थात्‌ २.&२ एकड़) था। 
भूराजस्व का राजकीय वित्त मे महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योकि यह राजकीय राजस्व का 
एक मुख्य स्रोत है । सारणी १३.४ मे हमने राजकीय करों से प्राप्त कुल राजस्व, भू-राजस्व 
करृषि-प्राथ-कर तथा देश की कृषि राष्ट्रीय आय तथा सम्बद्ध आँकड़े दिए हैं। 

निम्त सारणी १३४ से निम्न बातो का पता चलता है :-- 

(3) १६६६-७० मे सब राज्यों में भूमिकर से प्राप्त राजस्व की ११७.५ करोड़ 
झुपये को राशि काफी प्रमावक दिखाई देती है परन्तु सारणी से यह भी पता 
चलता है कि पिछले कुछ वर्षों मे भू-राजस्व का कुल राजस्व में सापेक्ष योगदान 
कम ही रहा है। पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाओं को भ्वधि मे भू-राजस्व 
ऊल राजस्व का क्रमशः २५ ६, २४ ० तथा १७ प्रतिशत था परन्तु पिछले कुछ 
वर्षों मे यह अनुपात लगभग ७ प्रतिशत रह गया है । 

(४) सारणी से यह भी देखा जा सकता हैं कि विभिन्न वर्षों में भूमि कर से वसूली 
की राशियों मे काफ़ी उतार-चढ़ाव है । इस अझंतर के अनेक कारण हैं | प्रथम, 
पद्वाग्रस्त तथा बाढग्रस्त वर्षों मे राज्य सरकारें सहायतार्थ भू-राजस्व क्षमा कर 
देती हैं या इसके सग्रह का स्थगन कर देती हैं | इसी प्रकार युद्ध के समय दर बढ़ा 
दिये जाते हैं या भू-करों से सबधित करारोप (लेवीज) लगा दिये जाते हैं। पिछले 

कुछ वर्षो मे कुछ राज्यो मे छोटी जोतो को भू-राजस्व से छूट दे दी गई है । 

(।7) सारणी से यह भी पता चलता है कि कुल कृषि कर (भू-राजस्व तथा कुपि झाय- 
कर) कृपि से प्राप्त राष्ट्रीय आय के १ अ्तिशत से भी कम है। स्पष्ट है कि 
ससाधनो के जुटाव के सदर्म में इस क्षेत्र का योगदान अतिन्यून है । 

भू-राजस्व की समाध्ति तथा इसकी पद्धति मे सुधार के बारे में समय-समय पर प्रनेक 

जुकाव भ्रस्तुत किये गये हैं जैसे कि भू-राजस्व कूपि-आयकर द्वारा ग्तिस्थापित किया जाएं 


या कृषि प्रायकर भूराजस्व के एक समान निम्न दरो से सम्बद्ध किया जाए या उपज के बिक्री 
स्थान पर बिछी कर लगाया जाएं इत्यादि । 
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भूराजस्व का कृषि श्रायकर द्वाय्य प्रतिस्थापन भारत जैसे अल्पविकसित देश के वर्तमान 
प्राथिक ढाँचे और ग्रामीरा प्रशासनिक व्यवस्था में उपयुक्त तथा विवेकपूर्स नही है क्योकि 
कृषि आ्रायकर की राशि सदिग्व है ओर राज्य भूराजस्व से प्राप्त आय की क्षति का जोखिम 
नहीं उठा सकते | साथ ही कृषि आयकर छोटे कृपको पर, जिनकी सख्या कुल के लगभग 
७४ प्रतिशत है, नही लग सकेगा। इसी प्रकार यदि इसकी दर को कम कर दिया जाए और 
साथ में कृषि आयकर लगा दिया'जाए तो इससे भ्रधिक असमता उत्पन्न होगी। परन्तु यह बढ 
नी ध्यान रखने योग्य हैं कि करापात (करवाह्मययता) (इन्सीढेन्स आफ टेक्सेशन) वाशणिण्यिक 
फसलो की भपेक्षा खाद्यान्नो पर, सिचित भूमि के कृपको की अपेक्षा अर््तिचित भूमि के छूपकों 
पर, बडी जोतो की अपेक्षा छोटी जोतो पर अधिक है । यह मी ठोक है कि विभिन्न राज्यों 
में मूराजस्व की दरों मे बडा प्रतर है । उडीसा भे यह २ ० प्रति एकड है जहां बिहार 
में ७ ८० रुपये प्रति एकड़ है। वास्तव मे भू-राजस्व दरों क विभिन्न राज्यो म उल्तादिता 
तथा उत्पादन से कोई सबब नही है । 

इसमे कोई घक नही कि भू-राजस्व में प्रगतिशीलता के तत्त्वों का प्रभाव है क्योकि 
समानुपातिक दर से लगाये जाने के कारण छोटे और निर्धन किसानों पर इसका मार अधिक 
पड़ता है | मह भी ठोक है कि चिरकाल से शोपित किसानो को इस अधोगामी कर से छुट- 
कार; सिलना चाहिए १ कराघान जाँच आयोग (१६४३-४४) ने विपय का गहन अध्ययन 
करने के बाद ये विचार दिए हैँ “न तो भूराजस्व को ग्राय और मूल्य सापेक्ष बनाने के लिए 
इसमे आामूल चूल परिवर्तत ही समव है और न ही इसे प्रन्य किसी प्रगतिशील कर द्वारा प्रति- 
स्थापित किया जा सकता है। ” आयोग ने यह भी सिफारिघ को थी कि सारे देश में 
भूराजस्व का मानकीकरण कर दिया जाए तथा इसे उम्त स्तर पर अवरुद्ध कर दिया जाए ॥ 

वास्तव में भू-राजस्व की समाप्ति की बजाय इसके पुसनिर्घारण की झ्ावश्यक्रता है। 
एक महत्त्वपूर्ण चुझ्माव यह है कि भू-राजस्व यमंजनीय अर्थात्‌ विसर्पो (स्लाइडिय स्केल) दर से 
लगाया जाए जो कोमतों से समधित हो और जिसका साल या दो साल बाद पुतर्निर्धारण 
किया जाए । इससे भूमि कर का युक्तीकरण होगा और उसमे लोच तथा कीमतो व झाय के 
सापेक्षता के तत्त्व सम्मिलित हो जाएँग्रे । छोटी जोतो को छोड कर शेष सब जोतो पर भू- 
राजस्व की दरों मे वृद्धि करने की भी आवश्यकता है | बहुत छोटी जोतो को कर से मुक्त 
किया जा सकता है | 

भ्रायोग की सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह है कि सब राज्यो द्वारा उच्च कृपिन्ग्राय- 
वर्ग पर कर लगाने की आवश्यकता है और कृषि-आय-कर झौर आय-कर को मिला कर एक 
कर दिया जाना चाहिए । सप्तावनों के उचित जुटाव के लिए कूपि-आय पर कर लगाता 
अत्यावश्यक है । 

(ख) कृषि-प्राय-कर ( एग्रीकल्चरल इनकम टेक्स )--सिद्धात रूप मे कुषि-झ्लाय-कर, 
प्रगतिशील तथा मूल्य ओर आय के सापेक्ष होने के कारण भू-राजस्व से प्रधिक उपगुक्त हैं । 
ये कर प्रदा करने को शक्ति पर उचित बल देते हैं। विकास के दौरान मुद्रा श्राप्ति तथा 
वास्तविक ग्राय मे वृद्धि द्वोती है | इसमे प्रत्येक व्यक्ति की आय का मापन करना पड़ेगा 
और रिकार्ड तथा भ्रशासन सबधी पनेक कठिकाइयाँ उठ खड़ी हो सकती हैं । 
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भारत मे कूपि झ्राय कर की स्थिति का विश्लेषण करने से पहले कृषि की संवैधानिक 
स्थिति का ज्ञान हो जाना चाहिए । मारतीय सविधान की सातवी भ्रनुसूची के अनुसार कूषि 
एक राज्य विषय है और भारत की सरकार को कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधि- 
कार नही है । केवल राज्य सरकारें ही ऐसा कर सकती हैं। परन्तु यदि दो था अधिक राज्य 
चाहे तो ससद कुछ सीमाओं के अतगगंत उन राज्यों भे लायू करने के लिए कुछ नियम बना 
सकती है । इसी धारा के झतगंत बहुत सी राज्य विधान सभाझ्नो ने सघ सरकार को कूपि- 
भूमि पर संपदा-शुल्क लगाने का अधिकार दे दिया है । अत' यह राज्य विधान सभाओं की 
शक्ति में है कि बे श्रपने राज्यो मे कृषि-श्राय-कर का प्रबन्ध करने का भ्रधिकार केन्द्र को दे 
दें। परन्तु अभी तक ये अधिकार राज्य-सरकारों के पास ही हैं । 
भारत में सबसे पहले कृपि-आय कर १६३८ मे बिहार मे लायू किया गया । आय भैसे 
५००० रुपये तक की छ,ट दी गई | न्यूनतम कर-दर ६ पाई प्रति रुपया थी | अधिकतम कर- 
दर ३० पाई प्रति रुपया थी जो १५ लाख रु० वापिक से अधिक श्राय के लिए थी। 
पजाब, हरियाणा तथा गुजरात को छोड कर प्रन्य सब राज्यो ने कृषि-आय कर लगा दिया 
है । परन्तु इसके बावजुद मी कृषि-आय कर से प्राष्त राशि बहुत कम है ( सारणी १३.४ 
देखे) । भ्रतः कूपि-प्राय कर के अ्तगेत कर-मार नग्रण्य है। इसके मुख्य कारण प्रनावश्यक 
छूट सीमाएँ, निहित स्वार्थ वाले तत्वों का विरोध तथा प्रशासकों की राजनेतिक अ्रवसर- 
वादिता है । यहाँ कृपि-आय कर के पक्ष तथा विपक्ष का विवेचन करना उपयोगी होगा ॥ 
अतिरिक्त ससाधनों को जुटाने के लिए अधिक कृषि-कराधान की समस्या पिछले कुछ 
सभय से विवाद का विपय रही है | अधिक कृषि कराघान के अलोचको का मुख्य तक यह 
है कि कृषि चिरकाल से ग्र्थव्यवस्था का निर्धत तथा अवनत क्षेत्रक रहा है। कृषि राष्ट्र की 
७० प्रतिशत जनसश्या को झ्राजीविका प्रदान करती है, इसलिए कृषि को भ्रधिक कर भार से 
मुक्त रखा जाता चाहिए | एक मत यह है कि उस निजी श्रम तथा देखरेख की, जो खाद्य 
फसलो को उगाने में लगाया जाता है, लागत का अनुमान लगाना कठित है। फार्मों पर झाय 
कर लगाने से उन्हे बहुत कष्ट होगा । यह तके इस म्तवनात्मक विचार पर ग्राधारित है कि 
कुपक प्रन्नदाता है, उसे पुरस्कार मिलना चाहिए न कि उस पर कर लगाया जाएं। कई 
आलोचक लोगो की निधेनता की दुह्ई देते हैं । उनका तके यह है कि ८० प्रतिशत कृपक 
छोटे जोतदार हैं जिनके पास ५ एकड से भी कम भूमि है और यदि उन्होने हाल के वर्षों में 
कुंछु लाम कमाया है तो उचित यह होगा कि उन्हे अपने निम्न जीवन-स्‍्तरो को बढ़ाने दिया 
जाए । परन्तु विचित्र बात यह है कि किसी ने भी यह नही कहा है कि इन पर आय-कर ग्रवश्य 
लगाया जाए । तर्क तो यह है कि उच्च कृपि-पआय कर-मुक्त नही होनी चाहिए, विशेषकर उन 
क्षेत्रों मे जहाँ सिद्राई सुविधाएँ उपलब्ध हैं । 4 
थे लोग जो 'ग्रामोणों की निर्धनता/ का तक देते है, वास्तव मे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो 
मे प्रति व्यक्ति आय प्रतरण का अ्रधिमूल्य करते हैं क्योकि राष्ट्रीय आय विवरण ग्रामीण 
आय का अल्प मुल्यत करते हैं और नगरोय झ्राय मे उपयोगी अनुरक्षण लागतों का हिसाब 
बड़ी करते । वे इस बात को भूल जाते हैं कि द्रामीस क्षेत्रक से भी विभिन्न वर्गों मे काफी 
प्राय-अ्रतर है और गावों में भो ऐसे धनी लोग हैं जो पूंजीगत योगदान की पर्याप्त क्षमता 
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रुखते हैं और उन से कोई कर न लेना न्यायसगत नही है । 

कृषि-कराघान के पक्ष मे यह तक॑ है कि क्योकि कृपि-क्षेत्रक भारी सरकारी झ्राथिक 
सहायता का पात्र है ग्रौर लगभग आधी राष्ट्रीय आय का स्रोत है, इसलिए वतंमान की भ्रपेक्षा 
इसे प्धिक कर-मार सहन करता चाहिए | इस संदर्म मे योजना आयोग (चौथी पचवर्षीय 
योजना ड्राफ्ट) ने सुझाव दिया है : 

"आयोजन के प्रारम्भ से ही कृषि क्षेत्रक में सावंजनिक निवेश के फलस्वरूप कृपि-प्राय 
राशियों मे काफ़ी वृद्धि हुई है। परल्तु कृषि क्षेत्रक द्वारा सरकारी खजाने मे प्रंशदान में इसके 
अनुरूप वृद्धि नही हुई । इसलिए कृपि-क्षेत्रक से अधिक ससाधन जुटाने की प्रावश्यकता 
है वाकि इसके विकास के लिए घन लगाया जा सके । इसके लिए अच्छे खाते-परीते कृषको 
पर अतिरिक्त भार डालना पडेगा' ; पिछले २३ बयों मे कृषि व सामुदायिक विकाप्त पर व्यय 
इस प्रकार हुआ है :- 

पहली योजना (१६४१-५६)*० 
दुसरी योजना (१६५६-६१) ** 

तीसरी योजना (१६६१-६६) * 
वाधिक योजनाएँ (१६६६-६६) * 
चौथी योजना (१६६६-७४) ०४ननन- न] 

इतने भ्रधिक निवेघ के बावज्ुद कृषि का देश की बचतों, वित्तीय संसाधनों या कर-राजस्व 
में अशदान इसके प्ररिमाण या महत्त्व के अनुरूप नहीं है । कृषि को भ्रन्‍्य क्षेत्रको का बोझ 
नही वतना चाहिए । कमर से कम इसे अपने विकास के लिए वित्त का पर्याप्त माग तो जुटाना 
हो चाहिए | 

नवीत कइषि-ब्यूहुरचना, जिसने प्रति एकड़ अधिक उत्पादिता को संभव बनाया है, ने 
ग्रामीण क्षेत्रों मे प्राय-प्रसमानताो को बढ़ाया है क्योकि नवीन तकनीकें अधिकतर पनी 
कपको को ही उपलब्ध थी । इसमे कोई शक नहीं कि कृषि-जनसख्या के एक विशेष वर्ग की 
आ्ाय बहुंत भ्रधिक है और यही वह वर्ग है जिसे कर जाल मे अधिक से भ्रधिक पकडने की 
जरूरत है। इसके प्तिरिक्त जैसे कि हमने पिछले परिच्छेद में देखा है, पिछले कुछ वर्षों मे 
व्यापार की स्थिति कृपीतरक्षेत्रक की अपेक्षा कृपि-क्षेत्रक के अनुकूल रही है जिससे कृषि-क्षेत्रक 
की कर भ्रदा करने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है । इसलिए कृषि आय पर कर लगाना पूरी 
तरह उचित ही है। 

घीरे-बीरे भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है । सारी जलक्षमता का उपयोग 
करने के लिए, भ्रधिक उपज देने वाले बीजो के उपयोग का विस्तार करने के लिए, सम्बद्ध 
नवीन निविष्टियो के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा अन्य सुविधाओं को जुटाने के लिए 
बहुत झधिक धन की प्रावश्यकता है। कृषि के रूपातरण के लिए इससे पहले भी काफ़ी राशि 


व्यय की जा चुकी है। काफी काम बाकी हैं। इसमे कृषकों को मी झ्पना झशदान देना 
होगा जिसके लिए एक प्रभावी कर की आवश्यकता है । 


प्रान्तर-क्षेत्रक समता (इन्द्रा सेक्टोरल इक्विटी) के आधार पर मी कुषि-प्राय कर लगाने 
की झावश्यकता है । ग्रामीण क्षेत्रक मे भी निर्धद कूपक पर घनी कृषक की पपेक्षा करापात 
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अधिक है। वर्तेमान कर-प्रणाली में वाशिज्यिक फमलों के कृपको पर खाद्यान्न उपजाने वालों 
की अपेक्षा करापात कम है । इसी प्रकार बडे कृपकों को अपेक्षा छोटे कृपको पर, सिचित 
छषेत्र वालों की अपेक्षा अमिचित क्षेत्र वालों पर करवाह्यता अधिक है । आन्तर-क्षेत्रक समता 
भुरिक्चिठ करने के लिए यह जूरूरी है कि वडे कृपफो पर कर आरोही हो । इस बात की 
उपेक्षा नही की जा सकती कि कृपि-क्षतक में आय-वितरण मे वडी ग्रस्तमानता है । 
हमारी कृपि-नीति भी चयनात्मक रही है । उद्महरणत: सघन कुपि-जित्ान्करार्य क्रम तथा 
सघन कृपिलक्षेत्र कार्यक्रम (आई. ए. डी. पी. एण्ड आई. ए. ए. पी.) उन क्षेत्रों तके सीमित 
रहे हैं जहाँ जल, बीज, उर्वे रक, कीटनाशी पदार्य तथर अन्य निविष्टियों की सप्लाई आश्वस्त 
थी। ये कार्यक्रम कृव्य भूमि के केवल १० प्रतिशत क्षेत्र से चालू किये गये हैं । स्वाभाविक 
ही है कि इन क्षेत्रो के कूपफ्र सरकार की छूपि-नीतियो से सीघे लामान्वित हुए हैं यद्यपि इन्हें 
कर का कोई ग्रतिरिक्त वोफ सहन नही करना पड़ा ॥ कहने का झ्श्मिप्राय यह है कि ९० प्रति- 
शत निधन दृपक १० प्रतिशत घनी कूपको को आ्राथिक सहायता देते रहे हैं और ये १० प्रतिशत 
लोग €० श्रतिशत लोगो के हितों की उपेक्षा के कारण विकास के लाम प्राप्त करते रहे हैं। 
इस बात का कोई प्रौचित्य नही है कि इन कार्यक्रमों से लामान्वित लोगो की श्रतिरिक्त श्राय 
कर से मुक्त रखी जाए । इस प्रान्तर क्षेत्रक असमता का निवारण अतिरिक्त कर लगा कर 
ही किया जा सकता है । 
इसी प्रकार देश के विभिन्न राज्यो मे प्रति एकड भू-राजस्व दरो में काफी अन्तर है । 
बिहार, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश मे कर-वाह्मता अधिक है । पजाब, तमिलनाडु, मैसूर 
(कर्नाटक) में उत्पादिता सर्वे मारत श्रौसत की अपेक्षा अधिक है परन्तु प्रति एकड़ भू-राजस्व 
दरें बहुत कम हैं । इसी प्रकार श्रमेक राज्यों मे कृपि-प्रायं कर लगाया गया है जबकि पंजाब, 
हरियाणा व भरुजरात मे ऐसा कोई कर नही है। महाराष्ट्र मे यह कर केवल बागानों पर 
लगाया गया है । इस प्रकार कर के स्वरूप तथा संरचना में समानता का पअमाव है। इसी 
संदर्भ में चौयी योजता में यह सुकाव दिया गया है कि 'कृपि-क्षेत्रक से अधिक घनराशि प्राप्त 
करने के लिए उन राज्यों में जहाँ कृषि प्रायकर लागू है, इसे विकसित करने की भ्रावश्यकता 
है जबकि जहाँ प्रमी तक कृषि-प्रायकर लागू नहीं है, इसे लगाने की आवश्यकता है | यह 
भी जरूरी है कि कर की दर केवल सद राज्यो मे ही एक समान न हो बल्कि कृपीतर-प्राय 
पर सधीय कर दर के भी समान हो । एक विकल्प यद्द मो हो सकता है कि भू-राजस्व पर 
आरोही दरो से अ्धिनार (सरचाजं) लगाया जाए जो जोत के क्षेत्र या उपजाई गई फसल की 
किस्म के अनुरूप हो | 
इसमे कोई शक नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रक अब-करारोपित (अन्डर टेवस्ड) है परन्तु 
अन्तरज्षेत्रक प्रसमत्म (इस्टरसेक्टोरल) का विश्लेपस्ण करने से पहले अप्रत्यक्ष करों के बारे में 
जान सेना चाहिए क्योकि अप्रत्यक्ष करो को हृष्टि से भी कृषि क्षेत्र वर करापात कम है । 
(ग) अप्रत्यक्ष कर (इनडाइरेक्ट टेक्सेज)--विकासशील भ्र्यव्यवस्था में कराघान केवल 
राजस्व-प्राप्त करने के लिए ही झ्वश्यक नही वल्कि अन्य आधिक्त ब्येयो की यूत्ति हेतु भी 
महच्तवपुर्स है । उपनोक्ता-स्रामाल पर कर लगा कर स्रमाज के धनी बर्यों द्वारा बहुत अधिक 
मात्रा में वस्तुओं को खपत को रोका जा सकता है, विर्यातत योग्य अधिरेपों को प्राप्त किया 
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जा सकता है और उत्पादक ससाधनों का वाछुनीय आवटन किया जा सकता है । कुछ क्षत्रो 
में इसका उपयोग उत्पादकों के अधिशेय को जमा करने के साधन के रूप मे किया जा सकता 
है और इस प्रकार यह उत्पादको कौ झ्राय पर कर के समान कार्य करता है । 

अप्रत्यक्ष कर वे परिवर्ती कर हैं जो कृषि पदार्थों के स्वामित्व में परिवर्तत के समय 
लगाये जाते है | इनका प्रबन्ध करना बडा आसान है परन्तु ये उत्पादन में वृद्धि को अनुत्सा- 
हित करते हैं । दिर्यात करो के रूप मे ये निर्यात मूल्य का एक झश होते हैं तथा कौमतो को 
स्थिर करने के लिए उपयोग किये जा सकते हैं । बर्मा, घाना, यूगाडा तथा थाईलैंड कृपि- 
पष्यो के प्रमुख निर्यात करने वाले देश हैं और बे अप्रत्यक्ष निर्यात करों का उपयोग करते हैँ । 
प्रातरिक अर्थव्यवस्था मे ये उपभोग पर बिक्री करो के रूप भे या क्ृषि-वस्तुओ को एक स्थान 
से दूपरे स्थान तक लाने लेजाने पर लगाए जा सकते हैं। मारत में बिक्ती कर तथा अन्त- 
राज्य बिक्री कर पप्रत्यक्ष कर हैं । 

यद्यपि इन करो का निर्वाह-मात्री खेती करने वाले कृपको ( सदसिस्टैस फामम्स ) 
पर प्रमाव प्नधिक नही है परन्तु निम्न आय वाले नगरीय उपभोक्ता इनसे काफी दुखी होते 
हैं । प्रावश्यकता इस बात की है कि बिक्री-दरों मे अन्तर-राज्य एकसमानता लाई जाए और 
वर्तमान कर प्रण्यालो की जटिलताओं को दूर किया जाए। 

कराधान जाँच झ्ायोग ने १६५३-५४ मरे ग्रामोण तथा नगरीय परिवारों के लिए 
प्रशरस्थक्ष करो के भार का अध्ययन किया और इस परिणाम पर पहुँचा कि केन्द्रीय तथा 
राज्य करो की कर-वाह्मता ग्रामीर क्षेत्रो की अपेक्षा नग्र-क्षेत्रों मे अ्रधिक है | ब्यय के 
सदर्भ मे प्रप्नत्यक्ष करो की कर-वाह्मता कुल व्यय मे कर की प्रतिशतता द्वारा व्यक्त की जाती 
है । सारणी १३.५ में व्यय अनुसार कर-वाह्मयता के आँकड़े दिए गए है । 

सारणी १३.५ सर्व मारत व्यय स्तर अनुसार अग्रत्यक्ष कर-वाह्मता (१६५३-५४) 

(कुल व्यय के प्रतिशत मे कर ) 








व्यय वर्ग 

(मासिक व्यय) नगरीय परिवार ग्रास परिवार सवे भारत 
रुपयो में 

१०४५० ३.३ डरे र्ड 
४१-१०० है. ३२.३ २.७ 
१०१-१५१ श्र २७ ३-१ 
१५९२-३० ० ५.१ रू डे.३े 
३०० से भ्रधिक पे डे ५.६ 
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ख्ोत * टेड्सेशन इतक्वायरी फ़रमोशन्स रिपोर्ट भाग 4, अध्याय ५, इनसिडेन्स 
वित्त मत्नालय के कर अनुसधान एकक के अनुसार १६५८-५६ में कुल व्यय मे श्रप्रत्यक्ष 
फर का भनुपात ५.७ प्रतिशत था जो वित्त मजालय के ही एक अध्ययन झनुसार १६६३-६४ 
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में बढकर १०,१ प्रतिशत हो गया । ग्रामोश परिवारों में कर-वाह्यता व्यय के ८ प्रतिशत थी 
जबकि नगरीय क्षेत्रों के लिए कर-बाह्मयता १६.६ प्रतिशत थी । 

इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कराधान की राज्यवार कर-वाह्यता मे भी बड़ा प्नन्तर है। १६६३- 
६४ भें उडीसा मे प्रति व्यक्ति मासिक कर पजाब की अपेक्षा आधे से भी कम था। सर्व 
भारत औसत मासिक कर २.६८ रु० प्रति व्यक्ति था तथा आशध्च प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान मे औसत से कम था । इससे सिद्ध होता है कि कृषि कराधान 
प्रणाली समता तथा न्याय के सिद्धान्त पर आधारित नही है | अब हम इम स्थिति मे हूँ 
कि कर-प्रणाली को अन्‍न्तर-क्षेत्रक असमता के व्यापक परिप्रे क्ष्य भे देख सकें । 

यह एक सत्यापित तथ्य है कि ग्रामीस-क्षेत्रक अव-करारोपित (भ्रन्डर टैक्स्ड) है । कृषि 
आय तथा कृपीतर-प्राय पर कराधान दरों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि 
भारतीय भ्रायफर-पद्धति अत्यधिक अव्ययहाये है । 

एक अध्ययन के प्नुसार १६५०-५१ से १६६४-६५ की अवधि के दोरान कृपि-द्षेत्रक 
प्रोम्नतत ग्रपनी झ्राय का ३.५ से लेकर ७ प्रतिशत तक कर के रूप मे देता रहा है जबकि 
कृपीतर क्षेत्रक अपनी आय का इस प्रतिशतता से दुगुना कर देता रहा है ) 

भारत मे झन्तर-क्षेत्रक (अन्डर सेक्टोरल) कर भारो का प्रभुमान लगाने के लिए प्रनेक 
महू प्रध्ययन किये गये हैं जिनमे से कुछ एक का उल्लेख हम यहाँ करेगे । डा. एस. एल. 
शेट्टी, मे अपने अनुसंधान अ्रध्ययत “टेक्स बडेन आत फार्मे एण्ड सान-फार्म सैक्टर्स इन इंडिया 
(एन इन्टरसेक्टोरल एण्ड कत्टर क्लास एनालिसिस), १६७०” में कर भार के अनुमान लगाए 
है । उनके अनुसार १६५१-१६६६ के १८ वर्षों में फार्म क्षेत्रक पर प्रति ब्यक्ति औसत कर 
भार € रु० से ३५ रु० के बीच रहा जबकि फार्मतर-क्षेत्रक पर इसी भ्रवधि में कर मारु 
प्रतिव्यक्ति ३८ रु० से १४३ रु० के बीच रहा । फार्स क्षेत्रक पहली योजना, दूसरी योजना, 
तीसरी योजना तथा वाधिक योजनाओं (१६६६-६६) की अवधि में अपनी झाय का ऋ्रमशः 
४ १, ६७, €,१ तथा ७६९ प्रतिशत कर के रूप में दे रहा था । जबकि फार्मेतर क्षेत्रक का 
प्रशदान अपनी झाय का क्रमशः ८५.२, १०.६, १६० तथा १८.४ प्रतिशत था । कृपि-क्षेत्र मे 
भअयक्ष करो का भार प्राय के क्रशशः १.५, १.७, १.६ तेथा ०.€ प्रतिशत था जबकि कृपीतर 
क्षेत्रक में यह भार ढाई से सात गुना तक था। 

महेश पाठक तथा अरुण पटेल ने अपने अध्ययन 'एग्रीकल्चरल टेक्सेशन इन गुजरात! 
(एशिया पब्लिशिंग हाउस वाम्बे, १६७०) में अनुमान लगाया है कि गुजरात में कृपि- 
क्षेबरक का कुल कराधान-भार (प्रत्यक्ष तथा ग्रप्रत्यक्ष कर) प्रतिव्यवित आय का १२ प्रतिशत 
है जबकि कूपीतर-क्षेत्रक में यह प्रतिब्यक्ति आय का लगभग २० प्रतिशत है। वेद. पी. गाँधी 
तथा ई. टी. मैथ्यू ने भी अन्तर-क्षेत्रक तथा अन्तर>क्षेत्रक असमता का विश्लेषण किया है । 

बेद गाँधी ने अपने अ्रध्ययन!टैक्स बडेन झान इन्डियन एग्रीकल्चर” (इम्टरनेशनल प्रोग्राम 
टैक्सेशन हाबंड लॉ स्कूल क्म्द्रिय, मास १६६६) में अ्समानताओ को दश्शाने के लिए सीमात 
कर मार (माजिनल टैक्स वर्डब) का प्राककलन किया है। क बवधि में भ्रतिरिक्त करों 
का अतिरिक्त झाय से अनुपात सीमांत कर-भार को व्यक्त करता है । वेद गाँधी के अनुसार 
१६५०-११ से १६६४-६५ की प्रवधि से कृषि क्षेत्रक के लए सीमात कर भार केवल ७.५ 
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प्रतिशत था । जवकि कृपीतर-क्षेत्रक के लिए यह ४४ प्रतिशत था | इससे पता चलता है 
कि कृषीतर-क्षेत्रक ध्राथिक विकास के प्रकम के वित्तीयन के लिए लगाये गये झतिरिवत करो 
के भार को क्वितने प्रसमानुपाती तरीके से सहन करता रहा है ? 

गाँधी, मैथ्यू तथा शेट्टी ने कृषि तथा कृपीतर क्षेत्रको मे सापेक्ष कर मारों के अनुमान 
लगाए हैं। उनकी तुलना सारणी १३.६ मे की गई है । गांधी के अनुमान १६५०-५१ से 
१६६४-६५ की अवधि के लिए हैं जबकि मैथ्यू के केवल एक वर्ष १६५८-४७ के लिए है। 


सारणी १३,६ सापेक्ष कर-भार के विभिन्न अ्रनुमानो की तुलना 





(करोड़ रु०) 
नि +-+तहत. 
प्रत्यक्ष कर अध्यक्ष कर 
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बेद गांधी के (१) 

प्रथम योजना (औसत) ७६.७६ १६७.२७ २.५७. १४७.२३ २४६.३२ १.६६ 
दूसरी योजना (औसत) १०६,६२ रप१.२६ २.५७ २४५.०१ ४५३.२२ १.८५ 
तीसरी योजना (आ्रौसत) १३६.०० भश४ड ०६ “पूु5-..० ५ ४ ३०७०० ३६६२० ६२६३६ २.३६ _ ३६६.२० ६२६९.३६ २.३६ 


मैथ्यू के प्तुमान (्र) 
१६५८-५६ ११२.४६ २१२६१ कप त7++7-+-तं ७ ३१०६६ २६२१६ ११६ ३१०.६६ ३६२.१६ ११६ 
शेट्टी के श्रनुभान (३) 


प्रथम योजना (औसत) ७७ १२ (६८४६ २.५७ १७८.४० २०६.१३ १.१७ 
दूसरी योजना (औसत) १०८.२७ रेवर २६ २.६१ ३१०.५७ ३६५.२० १.२७ 
तीसरी योजना (भ्ौसत) १३७.५६ ५५६८५ ४.०५  ६६८.७७ घछ७४,५ १३६१ 
१६६६-६६ (भौसत) १२६.३८ ७४२ ६३ ज-77-_--7_7 ० रिसरे २७४ १०५६.७४ १४०८.६८ १.३३_ १०५६.७४ १४०८.६८५ १.३३ 


खोत * १. देद पी० गाँधी के “टैक्स बर्दत ऑन इपण्डियत एग्रीकल्चर' पूर्वोक्त पृष्ठ ५३ 
२. ६० टो» भेस्‍्यू के एग्रीकल्चरल टैक्सेशन एण्ड इकोबोमिक डेवलपमेंट इन इण्डिया, १६६८ 
(एशिया) 
३ शेट्टी--पूर्वोक्त 
वैद गाँबी, मैथ्यू तथा शेट्टी के कर भार के भनुमानो मे अन्तरो का मुरुय कारण धघार- 
णाओ झौर विधि की भिन्नता है । जहाँ तक गाधी झौर शेट्टी के अनुमानो की तुलना का 
सबध है, प्रत्यक्ष करो के सापेक्ष कर भार मे कोई विज्लेप अन्तर नही है परजल्‍्तु अप्रत्यक्ष करों 
के सापेक्षभार से काफ़ी अतर है | यह अतर इसलिए है कि दोनो द्वारा विभिन्न अप्रत्यक्ष करों 
को कृषि तथा कृपीतर क्षेत्रक मे विभाजन के लिए भिन्न-भिन्न विधियाँ अपनाई गई हैं। 
विशेषकर केन्द्रीय उत्पादन अुल्क तथा झायात शुल्क के बटवारे मे दोनो मे काफी अन्तर है। 
परन्तु विश्िन्न अनुमानों से एक बात स्पष्ट है कि सापेक्ष प्रत्यक्ष कर-भार अनुपात 
अप्रत्यक्ष कर मार-अनुपातो की तुलना मे बहुत अधिक हैं जिसका अर्थ यह है कि कृषि तथा 
कैपीवर-क्षेत्रो मे पप्रत्यक्ष करो के मार में उतनी असमानता नही है जितनी कि प्रत्यक्ष करो 
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के भार मे है। गाँधी के अध्ययन के अनुसार पहली तीन पचवर्षीय योजनाओं की अवधि में 
सापेक्ष कर मार-अनुपात २.५७ से ३-७० के बीच मे रहे हैं जबकि शेट्टी के झनुसार ये झनु- 
पाव २.५७ से ४.०५ के बीच रहे हैं । १६६६-६६ की अवधि के लिए शेट्टी के अनुसार यह 
प्रनुपात ५.७४ था । दोनो अध्ययनों से स्पप्ड है कि कृषि क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष कर भार 
कृपीतर क्षेत्र-पर प्रत्यक्ष कर भार की अपेक्षा बहुत कम है अर्थात्‌ कृपि-क्षेत्रक प्रत्यक्ष करो 
के सदमम मे भ्रव-करारोपित है । मारत के भू-राजस्व तथा कृपि-प्रायकर दो मुख्य प्रत्यक्ष कर 
हैं और उपरोक्त प्रध्ययन के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि कूपिक्षेत्रक पर और 
प्रधिक कर लगाना उचित ही होगा । इस दिशा मे कृपिजक्षेत्रक विस्तृत सम्भावनाएँ प्रस्तुत 
करता है। 
मैथ्यू, गांघी' तथा शेट्टी ने फार्म तथा फार्मेंतर-क्षेत्रको में प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष करों तथा 
ग्रप्रत्यक्ष करो के सापेक्ष मार के भी अ्ननुमान लगाए है । प्रध्ययनों से यह पता चला है कि 
दोनो क्षेत्रक्ो मे प्रप्रश्यक्ष करो के सापेक्ष प्रति ध्यक्ति भार (र्लिटिब पर कैंपिटा बर्दन) में 
इतनी भ्रधिक असमानता नही है जितनी कि प्रत्यक्ष करो के सावेक्ष प्रति व्यक्ति भार में है । 
वास्तव में दोनों क्षेत्रकों मे कर भार में अस्तर प्रत्यक्ष करों के सापेक्ष भार के प्रह्यधिक 
अंतरों छे फारण है । कृपि-क्षेत्रक पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भ्रत्यक्ष कर भूमि कर है। 
भूमि कर जिलो, गाँवों भौर यहाँ तक कि व्यक्तिगत कूपकों के बीच बडी असमता से लागू 
है। इसलिए कृपि-कराधान में सुधार करने की परमावश्यकता है ताकि इसे न्‍्याय-संगत 
तथा लोचशील बनाया जा सके | संक्षेप से कृपि-प्राय पर कर लगाने से ख़ज़ाने के लिए केबल 
राजस्व हो प्राप्त नहों होगा बल्कि इससे कराधान-पद्धति को प्रधिक समता भी प्राप्त 
होगी । 
इस सम्बन्ध में ये बातें मी उल्लेखनीय हैं “-- 
(7) समृद्ध कूपको का सार्वजनिक व्यय के वित्तीयन में प्रंशदान सहुड अकृपक्ो की 


तुलना में बहुत कम रहा है । 
(॥) छुषि-कराघान कई दशाओरो मे अवरोही है जबकि कृपीतरक्षेत्रक में कराधान 
आरोही है । 


(४7) अनेक राज्यों मे कूपि-प्राय कर नहीं लगाया गया है । जहाँ लगाया भी गया है, 
वहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रक का उच्चत्तर आय वर्ग गवकरारोपित (भ्रन्डर टेक्स्ड) है । 

(+४) इस समय अधिकाश कर-भार कर्मचारियो (बेतन-प्राप्तकर्ताशो), लाभ तथा ग्रन्य 
फार्मेतर झ्राय कमाने वालों पर है । कराधान के व्यापक्रीकरण की झ्रावश्यकता 
है और कृषि आय को इससे छ,ट देने का कोई झचित्य नही 

(४) राष्ट्रोय चैम्पल सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण अपनी झ्राय का केवल २.७ प्रतिशत 
बचाते हैं जबकि वे ब्याह-शादियो, सशीले पदार्थों. (शराब झादि), तम्बाकू, 
दान, मनोरजन पर अपनी झ्राय का १० प्रतिशत से भी भ्रधिक खर्च करते है । 
कर लगाकर इन श्रवावश्यक खचों से बचा जा सकता है और इससे उन्हे कोई 
विशेष कष्ट नही होगा 

(शा) रुषि-प्राय पर कर लगाने का एक लाम यह होगा कि अधिक कृपि-अधिशेप 
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(माल) मडियो में ग्राएगा और सरकार अपनी खाद्य और कीमत-नीतियों को अच्छी 
प्रकार से कार्यान्दित कर सकेगी । इससे अधिक आ्राधिक स्थिरता भ्राप्त होगी । 

अत हम कह सकते हैं कि शल्प विकसित देशों मे श्राथिक विकास हेतु पूजी निर्माण 
के लिए यदि कृषि से कृषोत्तर क्षेत्रक में पुछी का प्रस्तरण खख्रीे है, तो कृषि शाय पर 
श्रतिरिक्त कर इसका एक दक्ष साधन है । 

कई थार यह सदेह प्रकट किया जाता है कि कुपि-प्राय पर कर एक प्रकार से कूपकों की 
दक्षता पर दड होगा श्रौर इससे उत्पादत पर कुप्रभाव पड़ेगा परन्तु जापान जैसे देशो के 
ग्रनुमवों से यह सिद्ध हो गया है कि कृपि-कर उत्सादिता तथा दक्षता बढ़ाने मे प्रेरक सिद्ध 
हुए है श्रौर यह सदेह मिथ्या है! कृषक, कर से छुटकारा पाते में इतनी रुचि नहीं रखते 
जतनी कि रुचि वे अपती आय को बढ़ाने मे रखते है। 

ओऔद्योगीक्॒त देशो में प्राप्त अनुभव विकासशील देशो की नीतियों के निर्धारण में काफ़ी 
सहायक सिद्ध हो सकते है। जापान, इगलैड तथा फ्रास में प्रमास्यों से यह सिद्ध हो चुका है 
कि कृपि-क्षेत्रक से पूजी प्रतरणो का (चाहे ये राजकोपीय उपायों से हो या सास्थानिक 
प्रबन्धों द्वारा अथवा व्यापार-अर्घ (व्यापार-स्थिति) के माध्यम से हो),इन विकसित देशो में 
लप्पत कम करने तथा उत्पादन बढ़ाने की दक्कता पर अचुदुल प्रभात पढल( है ३ बहुत से 
विकासशील देशो मे कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार सम्मव नही है! इसलिए कृषि* 
उत्पादन में वृद्धि करने हेतु वहाँ दक्षता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है | कूपि-कराधान कृपि- 
क्षेत्रक के विकास की गति को मद नहीं करेगा । वास्तव में इसके फलस्वरूप दक्षता-वृद्धि 
हेतु पड़ने वाला दबाव तथा लवीन टैक्नॉलोजी व निविष्टियों का उपयोग उत्पादन को बढ़ाने 
में सहायक होगे ६ 

उपरीक्त ग्रध्ययन से स्पण्ट है कि कृषि कराधांव की वर्तमान प्रणाली असमीचीन तथा 
लोचहीन है और धन तथा आय के सकेद्रण को बढ़ावा देती हैं। चौथी योजना के पहले 
दो वर्षों मे वास्तविक राष्ट्रीय झ्ाय में वृद्धि का ५२ प्रतिशत कृषि-क्षेत्रक को प्राप्त हुआ है। 
इसके काफ़ी भाग को विकास के लिए जुटाया जा सऊता है। राज्यों को इस कायें में महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका निभानी है । 

क्ृपि-क्षेत्र प्रल्प-करारोपित है झौर कृपि-ग्राय को केन्द्रीय आय कर के व्ययपक ढाँचे से 
अलग रखना काफी कर-बचन ( टेक्‍्स इवेजन ) का एक स्रोत है। कृषि आय को प्रत्यक्ष 
आय-कराधान के व्यापक ढांचे के ग्रतर्गेत लाने की उपयुक्त विधि यह है कि कृषि तथा 
कृषीतर दोनो प्रकार की आय पर कर की एकीकृत प्रणाली (यूनीफाईड सिस्टम ग्रॉफ टेक्स ) 
लागू की जाए । सविधात को घारा २५२ के अधीन राज्य केन्द्रीय सरकार को शक्ति सौंप 
सकते हैं ताकि केन्द्रीय सरकार कृपीत्र-पआ्रय के साथ-साथ कृषि-प्राय पर भी कर लगा सके । 
कृषि आय से प्राप्त होने वाला कर परस्पर सहमति के आधार पर राज्यो में बाँठा जा 
सकता है । 


१३.७ क्पि-कराधान मे वृद्धि हेतु सुकाव 
इमारे प्रध्ययव से स्पष्ठ है कि मारत में कृपि-कराधाद का विकास नहीं हुआ । वास्तव 
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में भू-राजस्व तथा कृषपि-आय का मार कम होता जा रहा है| कृपि-क्षेत्रक के राजकोपीय 
प्रशवान में वृद्धि करने के लिए निम्न सुझाव विचारयोग्य हैं । 

(#) भु-राजस्व सुधार सब्बंधो सुझाव--हम भू-राजस्व के स्वरूप तथा इसको कर- 
वाह्मता का पअ्रष्ययन कर चुके हैं । हम इस वात का उल्लेख कर चुके है कि किसी मी हृष्ठि 
से देखा जाए भू-राजस्थ न्‍्यायसगत तथा सम्यक्‌ नही है। उत्पादिता के विचार से भी भू- 
राजस्व का निष्पादन आशा के अनुकूल नही । इसके अतिरिक्त भुू-राजस्व में लचक भी नही 
है । जहाँ तक कर के ग्रार्थिक प्रभावो का प्रश्न है यह ठीक है कि भू-राजस्व अ्रधिक उपजाने 
की प्रेरणाओं को कुप्रभावित नहीं करता प्लौर न यह संसाधन उपयोग की दिशा में कोई 
परिवर्तन लाता है परन्तु राजस्व के त्लोत के रूप मे या फ़ार्मे-भाय के कराधान के साधन के 
रूप में यह भ्रसफल रहा है। भु-राजस्व से कृृपि आय के १ प्रतिशत 'से मी कम की श्राय 
प्राप्त होती है। इसलिए इस राशि को बढाने की बड़ी झ्रावश्यकृता है।इस सबंध में 
अनेक सुझाव रखे गये हैं जिनमें से कुछ एक का वर्शन हम कर चुके हैं | ये सुझाव इस 
प्रकार हैं : 

(१) अ्रत्यधिक्र ग्रनाथिक जोतो पर भू-राजस्व समाप्त कर दिया जाए । 

(२) वर्तमान भूमि जोतों को मानक एकडो के अनुसार पुत्र: वर्गीकृत किया जाए । 

(३) प्रत्मथिक जोतों को छोड कर शेष जोतो पर झ्रारोही दर से भू-राजस्व लगाया 

जाए और ऐसा सभाव्य नेट ग्राय पर किया जाए। 

(४) कृषि कीमतों में परिवर्तनों के अनुरूप भूराजस्व-दरो में आवधिक्र सशोधन किये 

जाएँ ॥ 

(५) जहाँ तक संभव हो विभिन्न राज्यो मे भू-राजस्व दरो मे एक समानता लाई जाए 

आदि-आदि । 

भारत में भू-राजस्व से प्रतिवर्ष ११७ करोड रुपये ध्राप्त होते है जबकि नेद फसल क्षेत्र 

लगभग ३४ करोड एकड़ है ! इस प्रकार भू-राजस्व की औसत दर ३ ५० २० प्रति एकड़ 
बनती है । इस समय ७२ प्रतिशत कृषक ऐसे हैं जितको जोतें ५ एकड (२.०२ हैक्टर) ये 
कम की हैं। यदि इन छोटो जोतो पर भू-राजस्व को समाप्त कर दिया जाए, तो ७२ प्रति- 
श्र छोटे कपक़ों को इस कर के स्यर मे म्रक्ति फ्लिलिगी परन्तु श्े ७२ प्रतिशत कृषक केवल 
२० प्रतिशत भूमि के स्वामी हैं। इससे भू-राजस्व की प्राप्ति मे लगभग २३-२४ करोड 
रुपये की हानि होगी । भूमि कौ जोत को अधिकतम सीमा १८ एकड ( सिचित क्षेत्र ) से 
५४ एकड़ (शुष्क क्षेत्र) के बीच रखी गई है । कहने का प्रभिप्राय यह है कि जिन लोगों 
के पास १८ एकड़ से जितनी भी अधिक मूमि होगी उतके पास अ्रत्तिचित क्षेत्र का अनुपात 
उतना ही भ्रधिक होगा ! इसलिए यद्दि २० एकड तक को जोतो पर ध्रारोही दर से मू-राजस्व 
लगाया जाएं त्तो २० एकड से अधिक की जोतों पर उच्चतम सीमा पहुंचने के बाद कर को 
दर अ्वरोही होनी चाहिए । विशेषकर, मूमि-सीमा के तियमो के लागू होने के बाद तो यही 
उचित है । कहने का अभिप्राय यह है कि मू-राजस्व समजनीय दर (स्लाईकिग स्केल) से 
ज़गाया जाए। 

अस्ताव इस प्रकार हैं :- 
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जोद का आकार राजस्व दर पर अधिभार अनुमान्स मून्राजस्व 
०-- ४ एकड कर मुक्त न 
४-१० एकड ५० प्रतिशत ३६ करोड़ रुपये 
१०--१४ एकड १०० प्रतिशत हरे #॥ 
१५४--२० एकड २०० प्रतिशत ३६ +. # 
२०--३० एकड ] 
सीमात समायोजन ८६ » . +४ 
३०--५४ एकड | , (मार्जिबल एडजस्टमेट) 
कुल १६० करोड रुपये 


कराधान जाँच श्रायोग ने भी यह सिफारिश की थी कि सारे देश में भू-राजस्व का 
मसानकीकरण्य किया जाए । दूसरे शब्दो में वर्तमान भूमि जोतो का मानक एुकड़ों में पुनः 
वर्गीकरण करने तथा समाब्य नेट श्राय पर भु-राजस्व के आरोही दर लगाने की जरूरत 
है । यदि इस सुराव को कार्यान्वित कर लिया गया होता तो इससे भूमि-कराधान के युक्ती- 
करण में काफी सहायता मिलती, परन्तु इस पर कोई घ्यान नही दिया गया । प्रव समय 
अनुकूल है ॥ विभिन्न राज्यों में भूमिज्जोवो की उच्चतम सीमा-निर्धारण सबधी नियमों का 
कार्यान्वयन इस सदर्भ मे भू-जोतो के पुनर्वेगीकरण का स्वर्शिम अवसर प्रदान करता है । 
भूमि का वर्गीकरणा इस प्रकार किया जा सकता है :- 

(3) 'क वर्ग मूमि--वह भूमि जहाँ सिंचाई सुविधाएँ राश्वस्त हों और जिसमें 
व में दो फसलें उपजाने की क्षमता हो (सरकारी नद्दरो तथा 
नल कूपो द्वारा सिचित) 

(४) “कक वर्ग भूमि'--वह भूमि जिसमे श्राश्वस्त सिंचाई सुविधाओं के श्रीन वर्ष 
में दो फसलें उपजाने की क्षमता हो परन्तु जिसे निजी नल 
कुपो द्वारा स्िचित किया जाता हो । 

(70) 'ख वर्ग भूसि'--आश्वस्त सिंचाई के अतगंत वर्ष मे एक फसल देने वाली भूमि 

(५) 'ग बंगे भूमि|---उपरोक्त किस्म की भूमियों को छोड़ कर बागान समेत शेष हर 
प्रकार की भूमि । न 

जोत की भूमि का मूल्याकन विभिन्न वर2्यों को भूमि को “य व्गे को भूमि' में तिम्न सूत्र 

अनुसार परिवर्तन कर किया जा सकता है : 
कद॒ण के क वर्ण की ख वर्ग की म धर्म की 
की १ इकाई-१-२४ इकाइयाँ 5 १.५ इकाइयां >* हे इकाइयाँ 

क्योकि 'ग॒ वर्ग की शूमि! की जोत की उच्चतम सीमा २१.८ हैक्टर ( ५४ एकड़ ) 

निर्धारित की गई है । इसलिए जोतो पर “ग॒बर्ग की भूमि” के आधार पर भू-राजस्व लगा 
कर भू-राथस्व का मानकीकरस किया जा सकता है , इससे भु-राजस्व में भाय तथा कौमत 
के प्रनुभार लोचशोलता के ग्रुण का समावेश किया जा सकता है 3 हमारे उपरोक्त १६० 
करोड़ के प्नुमानित भू-राजस्व के अनुमान में सीमात-समायोजन का आशय यही था कि भू- 
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राजस्व मूमि की उत्पादिता तथा उपज सभान्य के आधार पर सम्राया जाना चाहिए । तमो 
इसका युक्तीकरण किया जा सकता है । 

इसके श्रतिरिक्त भी भू-राजस्व प्राप्तियों के सवर्धन के लिए अनेक सुझाव दिये जाते रहे 
हैं जिनमे से महत्त्वपूर्ण ये हैं-- 

(फ) वारिए्यिक फसलों पर उपकर (सेस सन कामशियल क्रॉप्स)--हम इस बात का 
उल्लेख कर चुके हैं कि वाशिज्यिक फसलो के उत्पादकों पर कर-वाह्मता भ्रपेक्षाकृत कम है। 
यद्यपि इनके उत्पादन मे पिछले कुछ वर्षों मे श्रधिक वृद्धि नही हुई परन्तु इनकी कीमतो में 
तेजी से वृद्धि हुई है । इसलिए आन्तर-क्षेत्रक न्याय का तकाज़ा है कि इन फसलो के उत्पादकों 
पर भू-राजस्व के साथ-साथ अतिरिक्त कर लगाया जाएं। कॉफ़ी, तम्बाकू तथा चाय केन्द्रीय 
उत्पादन-शुल्क के अंतर्गत प्राते हैं और उन पर अधिक कर लगाने का क्षेत्र सीमित है । 
भारत मे गन्ना, मूंगफ़ली, कपास तथा पटसन कुल फसल क्षेत्रफल के ख़गभग १३ प्रतिशत 
भाग में उपजाई जाती हैं अ्र्थाव्‌ इत चार फसलो का कुल क्षेत्र लगभग ४.१ करोड़ एकड़ 
है। यदि इन पर सारे भारत मे ५ रुपये प्रति एकड़ उपकर लगाया जाएं तो २० करोड रुपये 
की अत्तिरिक्त प्राप्ति हो सकती है । 

(ण)पिचाई-दरों या जल-दरों में वृद्धि (एनहैन्ममेंट ऑफ इरीगेशन,और वाटर रेद्स)- 

राज्य-सरकारें वाशिज्यिक सिचाई निर्माण-कार्यों तथा वहुमुखी प्ररियोजनाप्रों पर लगभग 
प्रति वर्ष 5६१ करोड रुपये की वाधिक हानि उठा रही हैं । सिचाई-परियोजनाश्रो से वित्तीय 
प्रतिफलो भे सुधार हेतु उपाय सुझाने वाली निजिलिगप्पा समिति ने यह सिफारिश की थी 
कि पस्िचाई-दर सिंचित फसलों से कूपकों को प्राप्त ग्रतिरिक्त नेट लाभ के २५ से ४० प्रतिशत 
तक होने चाहिएँ और जहाँ इस नेट लाभ का अनुमान न लगाया जा सके, वहाँ ये दर 
सिचित फ़्न्नों से कुल प्राय का ५ से १२ प्रतिशत तक होने चाहिएं ) समिति ने पनुरक्षण 
तथा सचालन व्यय को पूरा करने हेतु अनिवायें प्रधिभार तथा खुशहाली-कर का सुझाव 
दिया था । अ्धिकोश भार कृपि-श्षेत्रक पर पड़ेगा क्योकि वह इनसे प्रत्यक्षतः लाभान्वित 
होता है। इन दरों मे वृद्धि कर के भी कुछ ग्रतिरिक्त डगाही प्राप्त की जा सकती है। 
.,.. भु्याजस्व से प्राप्ति के सवर्घधन हेतु विछले वर्षों में अनेक राज्यों में स्थानीय सस्थाग्रों 
द्वारा या स्थानीय सस्थाओ के लिए भू-राजस्व पर अनेक प्रकार के उपकर लगाए गए हैं । 
कई बार यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य कर के रूप मे भू-राजस्व को समाप्त कर 
देना चाहिए तथा स्थानीय सस्याप्रो को अपनी आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुस्तार 
कर लगाने को छ,ट होनी चाहिए । इससे स्थानीय वित्त-ब्यवस्था को सुहृढ किया जा सकता 
है। साथ ही कृपक इन करों के देने मे भ्राना कानो नही करेंगे क्योकि इनसे स्थानीय लाभ 
श्राप्त हो सकेंगे। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि भू-राजस्व को चाहे यह राज्य द्वारा 
इकट्ठा किया जाए झथवा स्थानीय सस्थाओं द्वारा, समाप्त करना आवश्यक नहीं । यह किसी 
न किस्ों रूप में रहेगा । कई राज्य भू-राजस्व के एक भाग को या इस पर उपकरों को राशि 
को विशेष या सामान्य उद्ं श्यो के लिए स्थानीय सस्थाओं को दे देले हैं। बेसे मी भू-राजस्व 
एक उत्तम स्थानीय कर है और यह स्थानीय स्वशासन-सस्याप्रों द्वारा ही इकट्ठा किया जाना 
चाहिए | जहां तक सम्भव के, शक्ति का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । 
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अत. उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि भूमि पर अधिक कर होने चाहिए ॥ उपरिलिखित 
सुझावों के अनुमार भू-राजस्व से प्रतिवर्ें १०० से १२४ करोड़ रुपये तक की प्राप्ति की जा 
सकती है । एक सुहृढ कर नीति के तीन छिद्धान्त होते हैं: (१) सामाजिक न्याय (२) 
प्रशासनिक व्यावहारिकता तथा (३) आथिक दक्षता । 

कर निर्धारण मुल्यत भूमि की क्षमता तया आथिक दक्षता पर आधारित होना चाहिए 

न कि उत्पादन पर । इससे कृपक लोग अधिक उत्पादन करने के लिए उद्यत तथा बाघ्य 
होगे। हमारे भू-राजस्व के सवर्धन-सम्बन्धी मुझाव सामाजिक न्याय, प्रशासनिक ब्यावहा- 
रिकता तथा आंधिक क्षमता व दक्षता के सिद्धान्तो पर खरे उतरते हैं पौर इन्हें प्रदा करने में 
कृषकों को कोई कष्ट नही होगा 

(॥) कृषि-प्राय-कर सम्बन्धी सुकाव--भारतीय कराधान-जाँच समिति ने १६२४ में 

भपनी रिपोर्ट में कहा था 'कि कृपि से प्राप्त आयो की प्ायकर से लगातार छूट का कोई 
ऐतिहासिक तथा सेड्धातिक औचित्य नही है। परन्तु इसमे पूर्व कि हम इस विषय का झागे 
विवेचन करे, हमे कृपि-प्राय की परिभाषा का ज्ञान होता चाहिये । 

भारतीय झ्रायकर नियम, १६२२ के परिच्छेद २ (२) के अनुसार 'कृषि-प्ग्यो' से 

अभिपष्राय है-- 

(क) कोई भी किराया या आ्राय जो ऐसी भूमि से प्राप्त हो जो कृपि-उद्दे श्यो के लिए 
प्रयोग की जाती है और जिस पर यथा तो भारत में भू-राजस्व निर्धारित किया 
गया है या जिस पर सरकारी अधिकारियों द्वारा स्थानीय दर निर्धारित की गई 
है और इस प्रकार कर एकत्र किया गया है; 

(ख) ऐसी भूमि से कोई भी झ्राय जो 

(4) कृषि द्वारा या (॥) क्षक प्रथवा जिन्स किरायाग्राही द्वारा साधारणतः प्रपनाये 

गये परिष्करण के सहारे जिससे उगाई गई या प्राप्त की गई उपज को बाज़ार के योग्य 
बनाया जाता हो, के विष्पादन से या (॥॥) कृपक झयवा जिन्स किरायाग्राही द्वारा बिता 
किसी परिष्करण के उपजाई गई या प्राप्त की गई उपजाई गई बिक्री से, प्राप्त हो। 

हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि भारत में कुल कृषि-प्रायकर कृषि-प्राय के 

०.१ प्रतिशत से भी कम है और यह भू-राजस्व से प्राप्त राशि का केवल दसवाँ मांग है । 
कृपि-प्रायकर के इस नगण्य-तुल्य अशदान का मुख्य कारण यह है कि यह कर सब राज्यो मे 
लागू लही किया गया शौर जिन राज्यो मे लागू भी किया गया है वे राज्य इसको प्रभावी 
ढग से लागू करने मे हिचकिचा रहे हैं। उदाहरणस्पतः गुजरात, प्रजाव, तथा हरियारया जैसे 
समृद्ध राज्य कृपि-प्रयकर लगाने से हिचकिचा रहे हैं॥ आध्रप्रदेश मे इसे लगाकर समाप्त 
कर दिया गया है। कृषि-प्रायकर के सबध मे एक विशेष बात यह है कि कुल प्रायकर का 
लगमग ७० प्रतिशत भाग तीन राज्यो असम, केरल तथा तामिलनाडु से प्राप्त होता है जहाँ 
बागानों की अधिकता है । कहने का अभिप्राय यह है कि कृपि-प्रयकर का अ्धिकाश भाग 
बागानो से प्राप्त होता है । राज्यो मे कृपि-आयकर की दरें प्राय: बहुत निम्न हैं । जम्मू व 
कश्मीर में यह कर केवल वाणिज्यिक फसलों पर लागू है । कुछ राज्यो मे कुषि-आ्रयकर के 
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लिए ग्राय की छट की सीमा वहुत ऊँची रखी गई है और उसमे काफी भिन्नता है विशेषकर 
के उस स्थिति मे जबकि सीमा का आधार जोत का क्षेत्रफल हो । कई राज्यों मे छुट की सीमा 
चहां निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक या इसके करीब रखी गई है, जिसका अर्थ यह 
हुआ कि किसी भी कृपक पर कर नहीं लग सकेगा । उदाहररार्थ पश्चिमी बगाल में छद 
की सीमा 5२ बीघा (२६.२४ एकड़) री गई । जबकि वहाँ उच्चतम सीम) ७५ वोधा 
(लगमग २५ एकड़) थी। इसी प्रकार छूट की सीमा मैसूर में तिम्ततम वर्ग को भूमि के 
४० एकड़ तथा मध्यप्रदेश मे ट्रैक्ट्रीकृत भूमि के लिए ५० एकड तथा भद्र|कट्रीकृत भूमि के 
लिए १०० एकड रखी गई | महाराष्ट्र मे कृषि-आाय मे छठ सोमा ३६००० रुपये है। उत्तर- 
प्रदेश में छूद की सीमा ३६०० रुयये तथा ३० एकड भूमि है। सक्षेपर में हम कह सकते 
हैं कि भ्रनेक राज्यों में छ,.ट की अत्यधिक उच्च सोमाएँ वर्तमान कृषि-आयकर-प्रणालो का 
सबसे बड़ा दोष है । इसके कारण कृषि-प्रायकर का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई आधिक 
प्रभाव नहीं पड सका ] इसलिए इस दिशा में सुधार की अत्यधिक गुजायश है । 

अनेक राज्यों में भू-राजध्व को प्रगत्तिशील व न्यायसंगन बनाने के लिए कदम उठाए जा 
रहे हैं और यह तक॑ दिया जा रहा है कि भू-राजस्व के युक्तीकरण तथा सुधार के वाद कृषि- 
प्राय पर कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्‍या कृपि-श्षेत्रक मे ऐसे लोग विद्यमान हैं जिनकी प्राय 
संशोधित भू-राजस्व देने के बाद भी इतनी अधिक होगी कि उन पर कर लगाया जा सके 
और क्या ऐसे समृद्ध चर्म की प्रायकर से भुक्ति का परिणाम विषमताओं को बढ़ावा देना नहीं 
होगा ? कहने का प्रभ्रिप्राय यह है कवि कृपिक्षेत्रक मे मोज्ेद धनीवर्ग को कर से मुक्ति का 
कोई दैवीय प्रधिकार प्राध्त नही है श्लौर सामाजिक न्याय तथा आधिक दक्षता की इष्टि से 
उनकी ग्राय पर उच्चित कर लगाना न्यायसगत है । 

कुंधि-प्रायकर के ग्रालोचको को यह नही भूलना चाहिये कि भू-र/जस्व में सुधार, सशो- 
घन व संवर्धन के बाद मी वर्तमान प्रत्यक्ष करो का कूपि-क्षेत्रक पर मार कृषि-प्राय के १.५ 
प्रतिशत से अधिक नही होगा जबकि कृपीतर-क्षेत्रक पर प्रत्यक्ष करो का भार प्राय के ६-७ 
प्रतिशत के बराबर है | इस सदर्म मे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कुल करों का कृपीतर-क्षेत्रक पर 
भार कूषि-क्षेत्रक की तुलता में दुग्रुना या तिगुना है। इसलिए यह परमावश्यक है कि 
कृपि-क्षेत्रक मे मी समृद्ध कूपो की क्ृपि-भाय पर कर लगाकर अधिक से अधिक संसाधनों 
का जुटाव किया जाए, यद्यपि इस बात से भी इन्कार नही किया जा सकता कि कूपि-क्षेत्रक 
में कर-प्राधार अधिक विस्तृत तथा व्यापक नहीं है और इसे लागू करने में अनेक प्रशासी 
तथा तकनीकी कठिनाइयाँ आ सकती हैं | यहाँ कृपीतर तथा कृषि-क्षेत्रक के कर-आधारों में 
झतर को समझ लेना चाहिए । 

द्वाल हो में किये गये कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि फार्सेतर परिवार क्षेत्र में 
लगभग ७४ प्रतिशत प्रत्यक्ष कर मार ऐसे परिवारों को सहन करना पड़ता है जिनकी आय 
३५००० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है । दूसरी ओर झ्राय-वितरर्/ के अनुमानों से पता चलता 
है कि फार्म-क्षेत्र मे इतनी ऊँची झाय वाले परिवारों की संझुया न के बराबर है (अर्थात्‌ 
_ बहुत कम है ) । इसलिए फार्म-क्षेत्र मे उच्च सोमात कर-दरों के लागू होने का क्षेत्र सीमित 
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है। इसके प्रतिरिक्त भूमि सुधार-उपायों के कार्यान्वयन, विशेषकर भूमि जोतो की उच्चतम 
सीमाओं के लागू होने से भूउपविमाजन को बढ़ावा मिला है ओर इससे कृषि-प्राय-कर के 
कर-आधार पर दुष्प्रभाव पडा है। कहने का अमिप्राय यह है कि भूमि सीसा सम्बन्धी 
नियमो के प्रभावी ढग से लागू होने के वाद किसी मी परिवार की कृषि से प्राप्त प्राय को 
२५-२० हजार रुपये प्रतिवर्ष से अधिक होने को स्रम्मावना नहीं है। इस प्रकार कृषि 
आय-कर का क्षेत्र काफी सकीर्णा है। कृपि-क्षेत्र मे सारे कर का भार मध्य झ्राय वर्ग को 
सहत करना पड़ेगा जबकि कृपीतरक्षेत्रक में कर का बहुत वड़ा माग उच्च आय वर्ग से 
प्राप्त होता है। 

कषि-प्राय की कर से मुक्ति फार्मेतर-श्षेत्र मे कर-वंचन (टेवस इवेजन) का एक बड़ा 
साधन रही है। फार्मंतर-क्षेत्र मे कई लोग जो अपने व्यवसाय के साथ-साथ क्ृपि का काम 
भी करते रद्द है, फार्मेतर-क्षेत्र में प्राप्त आय को क्ृषि-आय के रूप में दिखाते रहे हैं जिसके 
कारण उन्हे इस राशि पर झ्रायकर से छुट मिल रही है झलोर इस प्रकार काफी फार्मेतर- 
भाय कर से बचित रही है। इसलिए अच्छी बात तो यह है कि भ्राय-कराधान के लिए 
कृषि तथा कृपीतर-प्राय को मिला दिया जावे । निस्सदेह इसके लिए सविधान में सशोधन 
करना पडेगा। पांचवे वित्त आयोग ने भी १६६६ मे इस सदर्भ में तर्क दिया था कि “कृषि 
दथा कृपीतर-प्राय दोनो पर एक ही आय कर लगाने से एक एकीकृत व्यवस्था के लाम 
प्राप्त होगे और प्रधिकाश आय को न्यून करारोपित या अ-करारोपित भागो मे दिखा कर 
लोगो को कर-वचन का प्रवसर प्राप्त नहीं होगा । ससार के उन्नत देशो मे भी ऐसी ही प्रथा 
है” । परन्तु सब राज्यो का इस व्यवस्था से सहमत होना समव नहीं है। प्रनेक राज्य सम- 
बतः अ्रपनी वित्तीय स्वायत्तता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे | इसलिए सविधान- 
सशोधन को छोडकर वर्तमान परिस्थितियों में सर्वोत्तम मार्य यह है कि कृषि-प्राय-कर मे, 
जहाँ तक सम्भव हो सक्ते, केन्द्रीय आयकर की अधिकाश विश्वेपताधो का समावेश किया 
जाए । यह ध्यान रहे कि कृषि-प्राय पर कृपी वर-प्राय की अपेक्षा कर-दर कम होने चाहिएँ 
क्योक्ति भू-राजस्व तथा जल-दर ग्रादि अशयगियो के कारण कृपको को करदान-क्षमता 
(टंक्सेबिल कंपेसिटी) कमर हो जाती है । विकल्प में इन करो तथा अधिमारो को कर योग्य 
राशि से घटाया जा सकता है। नेट कर योग्य झ्ाय प्राप्त करने के लिए उचित निर्वाह राशि 
की छट देनी पड़ेगी । 

राज-समित्ति ने अक्तुबर, १६७२ मे दी गई अपनो रिपोर्ट मे अनेक सुभाव दिए हैं, उनमे 
से कुछ महत्त्वपुर्ख मुहं का विवेचन नीचे किया जा रहा है । 

समिति ने सिफारिश की है कि कृषि तथा कृपीतर झआयो के कर-निर्धारण के लिए कर 
अदा करने वाली इकाई 'परिवारः होनी चाहिए । यह तक बिल्कुल उचित है क्योंकि भूमि- 
जोतो को उच्चतम सीमाएँ परिवार-जोतो पर लागू होगी इसलिए कृषि-जोत-कर भी परिवार 
जोत पर ही लागू होना चाहिए । 

ऐसी जोतो के बारे मे जिन पर एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं राज-समिति का 
सुझाव हैं कि एक डिले या क्षेत्र की फुसलो का थोड़े से फसल वर्गों मे वर्गोकरण कर लेना 
चाहिए झौर प्रत्येक ऐसे वर्ग के लिए भौसत दर-योग्य मुल्य (रेटेबिल वैल्यू) निकाल लेना 
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चाहिए । तब सापेक्ष फसल वर्गों के दर-योग्य मूल्यों के झाधार पर कृपि-जोत का दर-योग्य मूल्य 
निर्धारित किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में दो समस्याएँ हो सकती हैं । एक समस्या एक 
ही वर्ष में एक से भ्रधिक फसलो (सर्थात्‌ बहु फसलो) की है या फसलों के हेर-फेर की है। 
दूसरी समस्या मिश्रित फसलों की है । इनके कारण दर योग्य मूल्य ज्ञात करने की प्रविधि 
काफ़ी समय लेने वाली तथा खर्चीली होगी। दर-्योग्य मूल्य कुल उपज मे से कृषि लागतें 
तथा प्िचाई-ब्यय घटाने से प्राप्त होता है | 


समिति ने कर के लिए वास्तविक श्लाय पर सभाव्य झ्लाय (पोटेन्सियल इनकम) के 
आधार को वरीयता दी है। वास्तव में भ्रल्पविकसित देशों में समाव्य आय पर आधारित 
कूपि-कराधान भ्रे रणा-कराधान का प्रमावी रूप ले सकता है। वे लोग जो झपनी भूमियों को 
ओर ध्यान नही देंगे दडित होगे जबकि वे जो अपनी भूमि का ध्यान रखेंगे, लाभान्वित होगे 
क्योकि समाव्य प्राय औसत निष्पादन पर आधारित है। 

समिति ने यहू भी सिफ़ारिश की है कि कृषि जोत कर ( एप्रीफल्चरल होल्डिग टैक्स ) 
भर्थाव्‌ कूपि श्रायकर सचालन-जोतो पर लागू होना चाहिए न कि निजी स्वामित्व की जोतो पर। 
इसको मान्य झाथिक तर्क के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। यदि कृषि से गाय ही 
को कर-प्राधार बनना है तो संचालन-जोत का महत्त्व है नकि स्वामित्व-जोत का, क्योकि भूमि 
प्ले ग्राय प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी नही है कि कूपक भूमि का स्वयं स्वामी हो | 

प्रायः यह सुझाव दिया जाता है कि कर-उह्ँं श्यो के लिए कृषि तथा कृपीतर-म्रायों के 
पृथक्करणा से केवल सरकार को राजस्व की ही हानि नहीं होती वल्कि विभिन्न करदाताओ 
के दीच समस्तर समता के सिद्धान्त का भी उल्लघन होता है। समिति का विचार था कि 
दोनो वर्गों कौ ग्रायो का सम्पूर्ण एकीकरण असमता तथा कर-वचन की समस्याझ्रो का सतोप- 
जनक हल नही है। प्रतः समिति ने कृपीतर-प्राय पर कर-दर निर्धारण हेतु दोनो प्रकार 
कौ झ्राय के आशिक एक्रीकरण (पारशियल इल्टीग्रे शन्र) की सिफारिश की है । समिति 
द्वारा सुफाई गई प्राशिक एकीकरण की योजना के अनुमार एक करदाता की आय के दोनो 
कृषि तथा कृपीतर-घटक को इकट्ठा कर लिया जाएगा और कृपीतर-धटकों पर समस्त झाय 
के उच्चतम खंड कर-दर से कर लगाया जाएगा । यद्यपि एकीकरण का विचार सराहनीय है 
परन्तु इसके कार्यान्वयन में अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनमें से कुछ एक का उल्लेख पहले हम 
कर चुके हैँ । 

हमने पिछले अध्याय मे रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु ससाधनो को प्राप्त करने क्के 
लिए समृद्ध कृषको पर आयकर लगाने के सुझाव का सक्षिप्त वन किया था। कच्चे झनु- 
मानो के अनुसार लगभग ६४० करोड रुपये प्रतिवर्ष कृषि आयकर से प्राप्त हो सकते हैं। 
यह झनुमान विभिन्न राज्यों की कृषि परिष्थितियो को घ्यान में रखते हुए सशोधित किया जा 
सकता है | नोचे हम उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कृषि-झाय कर का अनुमाव लगाने का 
प्रयत्न करेंगे । 

भारत मे १६७२-७३ में कृषि-क्षेत्रस से चानू कीमतो पर कुल झाय १६०३३ करोड़ रुपये 
थी और नेट फसल क्षेत्र ३४ करोड़ एकड़ था। इस प्रकार प्रति एकड़ औसत कृषि-प्लाय लगन 
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भग ५६० रुपये है । यदि १० एकड़ तक की सब सचालन जोतो को (अर्थात्‌ ५६०० २० 
की वाधिक झ्राय को) कृपि-आयकर से छूट दे दी जाए और १० एकड से अधिक की जोतो 
पर भाय कर लगाया जाए, तो लगभग ६० लाख कूृपको पर जो कि लगभग २० करोड एकड़ 
भूमि पर खेती कर रहे है, कुपि-आयकर लगेगा । उनकी कुल कृषि आय का प्रनुमान 
११२०० करोड़ रुपये है । 
राज-समिति की सिफारिश के अनुसार एक जोत का दर योग्य मूल्य कुल उत्पादन से से 
प्लिचाई व्यय समेत कृपि-लागतो को घटाकर प्राप्त किया जाता है; समिति ने सुझाव दिया 
था कि ये लागते कुल उत्पादन का सामान्यतः ४० प्रतिशत होगी परन्तु यह स्पष्ट नही है कि 
पट्टं वाली भूमि का किराया इस कसौटी में सम्मिलित है या नहीं । यदि हम ४५ अ्रतिशत 
भी छठ दे दे तो शेप ६१६० करोड रु० की कृषि आय कर-योग्य होगी । क्योकि उच्चतम 
सीमा के निर्धारण के बाद कुपि भे उच्च आय वर्ग शून्य के बराबर होगा प्लौर आयकर का 
भार मध्य आय वर्ग पर पड़ेगा जो कि पहले ही कुछ भू-राजस्व दे रहा है, इसलिए कूषपि- 
श्राय पर कर दर कम होनो चाहिए । यदि कृषि झाय पर एक समान कर की दर १० प्रतिशत 
हो (जो कि सामान्य कर के निम्ततम आय खड पर लगती है) तो कृषि झायकर से लगभग 
६१६ करोड रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकेंगे । यह घ्यान रहे कि ६० एकड तक की जोतों को 
प्रायकर से छुट देने के फलस्वरूप ८५० प्रतिशत से ग्रधिक कूपको को कृषि-प्राय पर कोई 
कर नही देना पडेगा | यहाँ एकड का मानकीकरणा दर-योग्य मुल्य निर्धारित कर के किया 
जा सकता है । आय के विभिन्न खडो (स्लेब्स) पर कर की दरें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं 
परन्तु कृषि आय को दो या तीन खडो मे ही बांटा जाना चाहिए । 
सह ध्यान रहे कि प्रशासनिक तथा वेघानिक प्रतिबन्धों के कारण फार्म-क्षेत्रक मे राजस्व 
विभव कम हो सकता है । विशेषकर के (१) भूमि सुधारों तथा भूमि वितरण में परिवत॑नों, 
(२) परिवार के बडे आ्राकार के कारण एक से अधिक कमियो के होने और फलस्वरूप एक 
से प्रधिक कर-विवर्सा के अस्तुदीकरण की सभावना तथा (३) कृषि प्रविधियों में विहित 
झ्राय को कम-वताने की सभावना के कारण राजस्व विभव कम होने की सभावनाएँ ग्रधिक 
हो सकती हैं । 
सक्षेप मे भ्राय तथा धन पर करारोपरा का उद्दं श्य केवल अधिक राजस्व प्राप्त करना ही 
नही बल्कि इसके द्वारा आय तथा धन में असमानताओ को भी वढने से रोका जा सकता है । 
हमारे सुकावो के अनुसार ५ एकड से भी कम की जोतों पर कोई भू-राजस्व नही होगा भ्रोर 
१० एकड से कम की जोतो वाले कूपको पर जिनकी सड्या ८० प्रतिशत है, कोई श्राय कर नही 
लगेगा झौर उन्हें कर से छूट होगी । यह वहुत आवश्यक है कि सब कर योग्य झ्नायो दथा 
सम्पदा को कर के घेरे मे लाया जाए, उपहार द्वारा आय तथा परि-सम्पत्ति के विभाजन को 
रोका जाए, जीवन मर के संचयनो पर स्म्पदा-कर लगाया जाए झौर पूजीगत अझमिलामो पर 
अ्रधिक कडाई से कर लगाये जाएँ । झ्राथिक्ष विकास की गति को तेज करने के लिए यह 
ज़हूरी है कि उपलब्ध संसाधनों का पुर्णं विदोहन किया जाए । 


अध्याय १४ 


कृषि-अ्नुसंधान और शिक्षा 


१४.१ अनुसंधान का महत्त्व 


प्रध॑ंव्यवस्था के त्वरित विकास के लिए यह जरूरी है कि कृपि का वारिज्यिक प्राधार 
पर विकास किया जाएं और इसका प्रबन्ध दक्षता से हो । इसके लिए उत्पादन के सब कारकों 
की उत्पादन-दक्षता से समग्र सुधार करने की आवश्यकता पडती हैँ । अतः कृपि-विकास 
बर्तमान ससाधनों की उत्पादिता मे वृद्धि पर निर्मर करता है। आ्राधुनिक कूपि की उच्च 
उत्पादिता के मुख्य साधन पुनरुत्पादनोय सप्ताधन हैं । इन ससाधनो में मौतिक निविष्टियाँ 
तथा उनको सफलतापूर्वक प्रयोग करने हेतु अमीष्ट कोशल और क्षमताएँ सम्मिलित हैं । 
कृषपि-विकास तभी सभव है यदि इन ससाधनों के न्यूनतम उपयोग से अधिकतम उत्पादने 
प्राप्त किया जा सके अर्थात्‌ कृपि-विकास छो तेज़ करने के लिए ऐसी प्रविधियों के श्रपनाते 
की झ्रावश्यकता है जिनसे श्रधिकतम उत्पादिता श्राप्त हो । कहने का ग्रभिप्राय यह है कि 
तकनीकी परिवर्तत व सुधार आर्थिक प्रगति की जड़ हैं । कूपक उस समय तक उच्च प्रतिफल 
प्राप्त नही कर सकते जबतक कि कूपिदक्षेत्रक मे प्रभावी प्नुसधान नहीं किया जाता । 
वास्तव में कृषि का विकास नवीन विज्ञान तथा टैक्नॉलोजोी पर निर्भर है। संक्षेप में सुव्यव- 
स्थित भ्रनुसघान बह श्राघार है जिस पर भ्राधुनिक कृषि का निर्मारण किया जा सकता है । 

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तकनीकी सुधार निविष्टि-उत्पत्ति गुणाक (इनपुट-प्राउटपुट 
कोऐफीसिएन्ट) मे न्यूनता लाते हैं । फलस्वरूप ससाधनो को माँग के वर्तमान स्तर में कमी हो 
जाती है| इस़से जहां एक ओ्रोर उत्पाद-पूति फलनों (प्रोडेक्ट सप्लाई फकशन) मे वृद्धि होती 
हैं, वहाँ दूसरी ओर कारक माँग फलनो (फेक्टर डिमाड फंकशन) में सापेक्ष कमी होती है । 
कहना ने होगा कि उत्पाद-पू्वि-फलनों में वृद्धि और कारक-माँग फ़लनों में सापेक्ष सकुचन 
क्रंपि-प्रगति का परिचायक सथा मापदड है। झमरीका तथा जापान जेसे विकमित देश इस 
संदर्भ में सर्वोत्तम उदाहरण हैं / प्रावश्यकता इस बात की है कि ऐसी कृषि विविष्टियो का 
लगातार विकास तथा परीक्षण किया जाए जो अधिक ला्ष प्राप्त कराने वाली हो । तेज़ कूपि 
विकास के लिए सतत १परिवर्तनशील टंक्‍्नॉलोजी की ग्रावेश्यकता है । जब तकनीकी परिवर्तन 
रुक जाता है, कूपि स्वत. ही गतिहीन हो जाती है। कहने का प्रमिप्राय यह है कि कृषि में 
फाति के लिए भ्रनुसघान मे ऋति की आवश्यकता है। 

जतनिक तथा रासायनिक टेक्नॉलोजी के कारण (पर्थात्‌ अ्रधिक उपज देने वाले दीजों 
और उर्वरको के प्रयोग के फलस्वरूप) उत्पादन की संभावनाएँ वढ़ गई हैं और इस प्रगति 
के कारण अन्य क्षेत्रों जँसे यन्त्रीकरण, सिंचाई, भ्रयशास्त्र, विपणन, जजन्न-प्रयोग व प्रबन्धन 
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आदि में भी नए अनुसघान तथा टैक्नॉलोजी की आवश्यकता झनुमव होने लगी है। कप 
में सतत सवृद्धिदर को बनाए रखदे के लिए इन क्षेत्रो में सुधार के नए साधनों की सद 
तलाश में रहना होगा । कृपि-विकास में लगातार प्रगति बनाए रखने के लिए प्रशासकों 
अनुसधानकर्ताओ, तकनीकज्ञो, शैक्षारिणकों तथा कूपको सबको लगन से अ्रपना-प्रपना काम 
करना होगा । तकनीकी सुधार के लिए अनुसंधान तथा शिक्षा में सावंजनिक निवेश कूपि: 
चीति का मुख्य भ्रग होना चाहिए + जहाँ नए ग्रनुसधान द्वारा भौतिक ससाधनो की उत्प्रदिता 
मे वृद्धि होगी वहाँ शिक्षण व प्रशिक्षण द्वारा मानव ससाधनो की दक्षता व क्षमता में वृद्धि 
होगी श्रौर वततमान तथा नवीन निविष्टियो का अधिकतम लाभ उठाया जा सकेगा । 

इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि प्र्थव्यवस्था में ब्याप्त विपमताशओ तथा 
भप्तमानताग्रो को दूर करने के लिए या तो उत्पादन के साधनों का पुनवितरण करना होगा 
अथवा आय के सम्यक्‌ वितरण की श्रावश्यकता होगी । परन्तु केवल भूमि का पुनवितरण मात्र 
ही काफी नही है। लघु दूपक तबतक उच्च प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकते जबतक कि इन उपायो 
के साथ-साथ प्रमावी प्रनुसघान की सहायता प्रदान नही की जाती। लघु कृपको की दशा में 
सुधार लाने के लिए यह जरूरी है कि सरकार की ओर से उन्हे उह्दं श्यपूर्ण तथा सुह्यवस्यित 
समाजीकृत सेवाएँ झोर सुविधाएँ प्राप्त कराई जाएँ। सहायक सावंजनिक कार्यों में सिचाई तथा 
'भूसरक्षण में निवेश तथा उधार सुविधाएँ सम्मिलित हैं। ये सुविधाएँ पूजी की लागत को कम 
करती हैं । कहने का भ्रभिप्राय यह है कि ससाधनों को वास्तविक कीमत को कम करने के लिए 
तथा इनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सचालित भ्नुसधान तथा शिक्षा 
व्यवस्था की आवश्यकता है। ये सामाजिक तथा झविक्रय क्रियाएँ कृषि-ससाधनों की उत्पादिता 
में वृद्धि करने, कृषि पू्ति-फलन के सवर्धन तथा कृषि के विकास में अत्यधिक प्रमावी लिंद्ध हो 
सकती हैँ । कृपि-विकास नवीन विशञान तथा टेकक्‍्नॉलोजी पर निर्मर है। वास्तव मे देश के 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का (चाहे वे वर्षा पर निर्मर हो या सिंचित हो) सतुलित विकास झनुसघान 
पर निमर है । इसी प्रकार कृषि जनसल्या के विभिन्न वर्म (बृूहदू, मध्यम या लघु) भपनी 
उन्नति के लिए प्रनुसधान पर निर्मर हैं । पिछले ५० वर्षों मे अमरीका तथा जापान में कृषि- 
क्षेत्रक में तकनीकी सुघार के लिए अनुसघान तथा शिक्षा मे भारी सार्वजनिक निवेश किए गएहैं 

निम्न आय वाले देशों मे प्रशासनिक न्यूनताओर तथा शिक्षा में अमाव के कारण प्रौद्यो- 
गिकीय परिवतंनो का कार्यान्वयन पूर्णेवः सफल नही हो सकता । इसलिए इन देशो मे जहाँ 
प्राधुनिक निविष्टियो के अनुप्रयोग के लिए आधारभूत अनुसधान को प्राथमिकता देनी होगी 
बहाँ इन्हे आवश्यक्र कौशल व क्षमताएँ प्राप्त करने के लिए अपने हो लोगो के शिक्षण व 
प्रशिक्षण मे मारी निवेश करना होगा । तकनीकी अनुसधान से समाज को अत्यधिक लाभ 
प्राप्त होता है । कहना न होगा कि लगातार तकनीकी उन्नति व सुधार का कृपि-विकास के 
प्रक्रम मे विशेष महत्त्व है । वैज्ञानिक श्रगति आशिक विकास की कु जी है। झल्प विकसित 
देशों मे निम्न जीबन-स्तर झौर निर्घनता के कारण लोगो के लिए अनुमघान तथा विकास 
कार्यक्रमों के लिए पू'जी जुदाना सभद नही है । इसलिए यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि 
बह इस मदृत्त्ववूर्णा कार्य को अपने हाथ में ले। निर्वतन देशो की प्रादिक सवृद्धि के लिए 
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सावेजनिक धनुसधान व शिक्षा एक क्रातिक उपादान है। सार्वजनिक अनुसधान तथा शिक्षा 
के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं जिनमे से कुछ एक का सक्षिप्त वर्णन यहाँ किया जा रहा है $ 


१४.२ सार्वजनिक अनुसधान के लक्ष्य 


($) 


(0) 


(0) 


फार्स झाय में वृद्धि करना--सार्वजनिक अनुसधान व शिक्षा का मुख्य लक्ष्य फार्म 
आ्राय मे वृद्धि प्राप्त करना है। कृषि-अयंव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति प्राय ब्रति 
निम्न होती है, जनसख्या तेज़ी से बढ़ती है और माँग लोचों के स्तर ऐसे है कि 
अधिक सकल फार्मे-प्राय प्राप्त करने के लिए उत्पादन को बढाठे के सिवाय कोई 
चारा नही है । निम्न आ्राय वाले देशो में अधिक उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने 
के लिए ग्रनुसधान तथा विकास-सुविधाग्रों का सामाजीकरण जहूरी है । ये लक्ष्य 
सार्वजनिक अनुसधान तथा शिक्षा-व्यवस्थाओो द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं । 
भुखमरी को रोकना--क्षि-प्रधान देशो मे भूमि सीमित है तथा जनसख्या तेजी 
से बढ़ती है। भूज्जन-अनुपत बहुत कम है। कृषि अविकसित होती है और 
उत्पादन इतना कम होता है कि लोगो को पेट भर रोठी भी नसीब नही होती । 
भुखमरी को रोकने के लिए दूसरे देशों से मारी मात्रा मे अन्न का झ्रायात करना 
पड़ता है जिसके लिए विदेशी मुद्रा जुटाना कठिन है । आत्मनिमंरता प्राप्त करने 
का एकमात्र उपाय ऐसी विधियाँ झपनाना है जिनसे उत्पादब में वृद्धि हो । भूमि 
की मात्रा सीमित होने के कारण भूमि का क्षेत्र नही बढ सकता । कृषि-उत्पादन 
में वृद्धि करने का एक मात्र विकल्प उचित टँक्नॉलोजी का प्रयोग रह जाता है। 
ऐसी स्थिति मे प्रौद्योगिकोय सुघार हो भूमि का स्थानापन्न (सबस्टोव्यूट फोर 
लेड) बन जाता है। निम्न आय वाले देशों मे सार्वजनिक अनुसघान व शिक्षा 
सहायता की अनुपस्थिति भे तकनीको उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
अन्नाभाव को अनुसघान की सहायता से ही दूर किया जा सकता है । 
अंतर-क्षेत्रीय व भ्रंतर-राज्य भसमानताझों को कम करना--एक देश के विभिन्न 
खडो की जलवायु, भूमि, (मृदा), उत्तनन (एलीवेशन) ग्रादि उपादानों में बड़ा 
अतर होता है। ये भ्रन्तर पौधो की उर्वरक, जल तथा भ्रन्य कृषि सम्बन्धी आव- 
श्यकताम्रों को बहुत अधिक श्रमावित करते हैं। वास्तव में कृषि की जेविक 
आवश्यकताएँ (बाइलोजीकल रिक्वायरमैट) विशेष महत्त्व की हैं । इसलिए भिन्न- 
भिन्न क्षेत्रों मे कृषि की प्रविधियाँ व आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होगी । एक विशेष 
क्षेत्र की आंवश्यकताम्रो के अनुरूप उपयुक्त कृषि विधियों के निर्धारण के लिए 
अनुसधान की झ्रावश्यकता होती है । अत अनुसधान व शिक्षा की सहायता से 
कृषि का विकास कर पंतर-क्षेत्रीय तथा अन्तर-राज्य अ्रसमानताओ और विप- 
मताझो को कम किया जा सकता है। सार्वजनिक झनुसधान केवल पिछड़े क्षेत्रों 
के विकास में ही सहायक नहीं होगा बल्कि इसकी सहायता से विभिन्न राज्य व 
क्षेत्र अपनी प्रतियोगी स्थिति को भी बनाये रख सकंगे। अतः सा्वेजनिक अनुन 
सघान व शिक्षा का एक लक्ष्य राज्यों की प्रतियोगी व प्रतिस्पर्धी स्थिति को 
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बनाये रखना है । 

(१४) ज्ञात वृद्धि--सावंजनिक झनुसधान व शिक्षा नवौस विधियों के उपयोग तथा ज्ञान 
भ्रसार को तेज करने मे सहायक हो सकते है। लाभदायक ज्ञान और कौशल के 
कारण ही उन्नत देश अपने उपयोग के लिए ऐसे उपादानों का सृजन कर सके हैं 
जो तकनीकी रूप मे अन्य देशो मे उपयोग किये जाने वाले उपादानों से बेहतर 
होते हैं। निर्धन देश ज्ञान द्वारा ही जैवीय तथा प्न्य परिस्थितियों के उपयुक्त 
नवीन उपादानों का विकास कर सकते हैँ। झल्प विकसित देशों की कृषि को 
विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए उपादानों मौर नवीन विधियों का सृजन 
तथा विकास अनुसंघान द्वार ही किया जा सकता है। पौधों, पशुओं, मृदा, यत्रों 
प्रादि से संबंधित मम्न्य वैज्ञानिक सिद्धांतों झौर नियमो का ज्ञान प्रत्मावश्यक है । 
ज्ञानव्ंन व प्रसार अनुसंधान व शिक्षा के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हैं। वास्तव में 
ज्ञान-उपाजंन अतिम उद्देश्य है और यह एक प्रकार का अधं-उपभोग पदार्थ 
(सेमी कन्जम्पशन गुडसू) है। 

(४) श्राथिक संवृद्धि को बढ़ावा (प्रमोशन ऑफ इकोनोमिक प्रोथ)--अनुसधान को 
सफलता झाथिक विकास तथा तकनीकी प्रगति में परिण्यत होती है। कृषि झनु- 
सधान की सहायता से निम्न झ्राय वाले देश केवल खाद्यात्नों के उत्पादन में ही 
प्रात्मनिमर नही होगे बल्कि निर्यात के लिए कृषि पदार्थों और उद्योगों के लिए 
कच्चे माल को मी प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो सकेगी | ग्रल्प विकसित देशों मे 
कषि विकास द्वारा ही लोगो के जीवन स्तर को ऊँचा किया जा सकता है ओर 
प्राथिक सवृद्धि की गति को तेज़ किया जा सकता है । भ्रनुसधान ग्राथिक सवृद्धि 
को बढावा देने के लिए झत्यावश्यक है | 


१४.३ अनुसंधान-अ्रक्रम का स्वरूप तथा विकासशील देशों की अनुसंघान- 
आवश्यकताएँ-- 


यहू सवंविदित है कि कृपि-क्षेत्रक में कारकों को उत्पादन-दक्षता को बढाने के लिए 
निरतर अनुसधान की प्रावश्यकता है। इसलिए अनुश्धान-अ्क्रम के स्वरूप तथा इसकी जदि- 
लता को गलीभाँति समझ लेदा चाहिए | अनुश्तधान के अनेक रूप होते हैं-- 

( ) मूलभूत श्रनुसंधान (बेसिक रिसर्च) ““इलभूत झनुसधान पोधो, पशु, सृदा, 
यत्रों आदि से सबधित मान्य वैज्ञानिक सिद्धातो तथा नियमों का वह ज्ञान-मडार 
है जिसको सहायता से तकनीकी रूप मे बेहतर उपादानों का सृजद किया जा 
सकता है और जो कृपि को विशिष्ट जंवीय तथा अन्य परिस्थितियों के उपयुक्त 
नवीन उपादानो के विकास में सहायक होता है। 

पिछते वर्षों मे हुई जननिक तथा रासायनिक तक 


पु नीकी प्रगति के कारसा उत्पादन की 
समावनाप्रों मे मी काफो वृद्धि हुई है जिसके फलस्दरूप भय क्षेत्रों ंत्रीकरण, सिंचाई, जल- 


उपयोग व श्रवन्धन, विषरन, मृदा अर्वेशास्त्र आदि में भी नवीन झनुसधान तथा टैक्नॉलोजी 
की जरूरत झनुभव होने लगी है। कहने का अभिप्राय यह है कि मूलभूत अनुसवान का अनु- 
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प्रयोग कर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है । इस बात से इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि मूलभूत झनुसधान ही श्रनुप्रयुक्त, अचुसधात ( अप्लाइड रिसर्च ) का स्रोत है । 
परन्तु मूलभूत अ्रनुसधान काफी खर्चीला होता है और इसके लिए अनेक कृत्रिम सुविधाओं 
को आवश्यकता होती है | मूलभूत भनुसधान काफ़ी अधिक समय लेता है और इसका फल 
प्रनिश्चित होता है ) परन्तु इस वात्त को उपेक्षा नही की जा सकती कि तकलनीकी प्रगति 
तथा शनुप्रयुक्त अनुसंधान का आधार मूलभूत अनुसधान है और अनुसघान में किये गये 
निवेश का प्रतिफल बहुत अधिक होता है । 

परन्तु यह जरूरी नही कि एक देश की कृषि के लिए उपयुक्त निविष्टियाँ तथा विधियाँ 
श्रन्य देशों मे भी लामदायक सिद्ध हो। भिन्न-मिन्न देशो व क्षेत्रो की जलवायु, मिट्टी की 
रचना, उन्नयन व अन्य अ्रवस्याएँ भिन्न-भिन्न होती है और एक देश या क्षेत्र से किये गये 
प्रनुसंघान का अन्य देशों व क्षेत्रों मे सफल अतरण सभव नही है । आधुनिक निविष्टियाँ 
दैयार माल नही जिन्हें जहाँ चाहे, जब चाहें, इच्छा के अनुसार प्रयोग किया जा सके । कृषि 
की जंवीय प्रावश्यकतापों मे महत्त्वपुरां श्रतर हैं । एक स्थान के उपयुक्त सकर बीज को 
किस्म शायद दूसरे स्थान के उपयुक्त न हो । फसलों की वे किसमें जो शुष्क क्षेत्रों के लिए 
उपयुक्त हैं, उतके सिचित होने पर उपयुक्त नही रहेंगी । पिंचित क्षेत्रों के उपयुक्त नई किस्मो 
के लिए नई जुताई-रीतियों की भ्रावश्यकता होगी । उर्वेरक-दर और फसल-स्वरूप में मी 
परिवतंन होगा और एक प्रकार नये प्रबन्ध को व्यवस्था करनी होगी । कई बार वे विधियाँ 
जो एक वातावरण में बहुत उत्पादक हैं दुसरे वातावरण मे भ्रनुत्पादक सिद्ध होती हैं। इसी 
प्रकार शीतोष्ण खडों में म्रधिक दूघ देने वाली डेयरी गायो की नस्ल ऊष्ण कटिबधीय खड़ो 
में उतना दूध नहीं देती । सीमांत कूपक तथा कृषि श्रमिक विकास एजेसी के अतर्गत मैसो के 
लिए दिए जाने वाले ऋण की एक शर्त यह है कि खरीदो जाने वाली मैस को नस्ल अच्छी 
दो । क्योकि इस प्रकार की सेसें विशिष्ट क्षेत्रो मे पाई जाती हैं, इसलिए इन्हे जब उन क्षेत्रों 
में लाया जाता है जहाँ यह स्क्रीम चालू है, तो वे जलवायु की भिप्नत्ा के कारण कम दूध 
देती हैं । इसी प्रकार मिट्टी की रचना में श्रतर पादप, उर्वरक, जल तथा जुताई ग्रावश्यकताग्रों 
क्रो प्रभावित करते हैं । बहुत कम पुनरुत्पादरीय कारक ऐसे हैं जो अन्य स्थानों में कम 
सफलतापूर्वक काम में लाये जा सकते हैं । केवल छोटे यत्र, उपस्कर तथा छोटी मशीनों के 
अनुसंश/न का सफलतापूर्वक अल्पविकमित देशो में ग्तरणा किया छा सकता है। अनुर्धशन 
का अधिकतम लाम तसी उठाया जा सकता है, यदि इसके परिखामस्वरूप प्राप्त नवीन 
निविष्टियाँ व विधियाँ क्षेत्र के वातावरण के अनुकूल हो । उदाहरसार्थ समव है प्रयोगात्मक 
केन्द्र पर काफी अधिक उपज देनी वाली नवीन विधि कूपक के खेत पर लामप्रद सिद्ध न हो) 
हो सकता है केन्द्रो पर अपनाई जाने वाली रीतियाँ और पनुप्रयोग की जाने वाली निविष्टियाँ 
किसान के खेतो में भाथिक दृष्टि से पुनरुत्पादनीय न हों । अत. बहुत से क्षेत्रों में खेत- प्रधान 
भनुकूली अनुसधान की तुरन्त झ्रावश्यकता है । 

(7) अनुकूलो अनुसंधान ( एडेप्टिव रिसर्च )--अनुकुली अनुसथान वह अनुसघान है 

जिसमे मूलभूत सिद्धातो तथा सामान्य रीतियों का विशिष्द स्थानीय क्षेत्र या 
अवस्था के अनुसार अनुकुली अनुसधान का उद्ृं श्य इसके परिस्यामस्वरूप प्राप्त 
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नवीन विधियों व निविष्टियो का किसान के सेतों पर उत्पादक उपयोग है। 
अल्पविकसित अथेव्यवस्थाओं की श्रावश्यकताओं के झनुरूप ज्ञात आधुनिक कूषि 
कारको कर भनूकूलन करने के लिए भो भनुसंधघान व विकास जरूरी है.) 


जापान एक ऐसा देश है जिसने विकास के आरम्मिक चरणों में एक सफल झनुसंघान- 
कार्यक्रम का विकास किया। जापान ने अन्य देशो से प्राप्त मूलभूत तथा झनुप्रयुक्त अ्नुसधान 
का झपनी अवस्था के अनुरूप अ्नुकूलन कर अधिकतम लाम उठाया ) जापान मे श्रादर्श स्तर 
के प्रयोगात्मक केन्द्रो का निर्माण किया गया। इन केन्द्रों से परीक्षण तथा निदर्शन (टेस्ट 
एणड डिसोन्सट्रे शन फाम्स) फार्मों का ऐसा जाल विछाया यया जिससे हर प्रकार की विशेष 
मौतिक परिस्थितियों की झावश्यकताओं की जौच व॒पूर्ति की जा सके | इन नवीन विधियी 
व परीक्षणो के भ्राधार पर कूपको के शिक्षण व प्रशिक्षरा की व्यवस्था की गई / 


सक्षेप मे, वर्तमान समय के विकासशोल देश मूलभूत विज्ञान ज्ञान के अ्रसीम भंडार से 
बहुत लाभ उठा सकते हैं। और अधिक अनुसघान द्वारा वे इस ज्ञान-मडार को ऐसी झाधु- 
निक कूपि-व्यवस्था मे समेकित कर सकते हैं जो कि प्राथिक सवृद्धि मे भरपूर योगदान दें 
सकती है। अ्रध्िक उत्पादन प्राप्त करके के लिए कोई झकेला सरल तरीका नहीं है। इसके 
लिए निरत्तर अनुसधाव तथा प्रौद्योगिकीय परिवतेन के एक स्वधारित प्रक्रम का विकास 
करता होगा लाकि नवीन विधियो और नवीन टेक्नॉलोजी द्वारा उपलब्ध समाधनों और 
मानव-शक्ति का अ्रधिकतस लाभ उठाया जा सके । 


यह घ्यान रहे कि उन्नत कृषि-प्रविधियाँ, नद क्रिपाएँ तथा नवीन निविष्टियाँ विलगन में 
बहुत प्रधिक लामकारी सिद्ध नही हो सकृती । विभिन्न कूपक वर्गों तथा विभिन्न स्थितियों के 
लिए रीतियो तथा निविष्टियों के मिन्न-भिन्न सयोजनो की आवश्यकता होती है । इन विधियों 
तथा निविष्टियों का झनुप्रयोग एकमुश्त होना चाहिए। भिन्न-भिन्न स्थितियों तथा बगों की 
श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न सयोजनों के पेकेज का निर्धारण समन्वित अनुसधान 
द्वारा ही किया जा सकता है श्र इस उहं श्य हेतु एक सुबद्ध तथा समन्वित हष्टिकोश अपनाने 
की आवश्यकता! है । उदाहरणतः हाल के वर्षों मे अधिक उपज देते वाले दीजों ने अ्रपती 
भ्रत्यधिक प्रनूकूलनद्ीलता, उच्च उपज-समर्थता, उ्वरण के प्रति उच्च प्नुक्रिया, प्रकाश 
भ्रग्राहिता व भ्रसवेदिवा, वौनी पौध-ऊँचाई आदि ग्रुणी के कारण उपज बढाने की प्रत्यधिक 
समावनाओों को जन्म दिया है । यहाँ तक कि विज्ञान तवा टेक्नॉलोजी पर आधःरित “बीज- 
उर्देरक उपयोग” की इस नवीन ब्यूहरचना को हरित क्राँति का नाम दिया गया है। परन्तु इन 
किस्मो की पूर्ण समर्थता या संभाव्यताशं को तभी प्राप्त क्रिया जा सकता है जबकि इनके 
उपयोग के साय-साथ उत्पादन टैकनॉलोजो के धन्य घटकों जैसे उ्दरक तथा कीटनाणी 
पदार्थों का उपयोग, सुनियत्षित जल प्रबन्धन, भून्तैयारी, बेहतर घासपात-नियत्रण व प्रत्य 
नवीन रीतियो व सेवाओं आदि को व्यवस्था भी हो । कहने का ग्रभिप्राय यह है कि विभिन्न 
क्षेत्रों में विलगित अनुसघान उत्पादन-दक्षता मे वृद्धि करने से इतना सहायक सिद्ध नहीं 
होगा । इस उद्दें शउ हेतु एक सुब्रद्ध, एकीकृत, समन्दित तथा सुब्यवस्थित्त अनुसघान-कार्थक्रण 
को चालू करने को आवश्यकता है। कृपि-सबवी ग्रनमुमधान तथा विकास क्रार्यक्रम के लिए 
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नव चेतना, ववीन विचार, प्रथतिशील आयोजन तथा ग्रम्मीर व दक्ष कार्याववयन की झाव- 
श्यकता है । 
एक विकासशील देश में अनुसघान-आयोजन त्वरित आधिक सवृद्धि की ज़रूरी शर्ते है । 
सकलपना और सचालन मे अनुसधान का झ्रायोजत एक विलगित प्रक्रम नही है, वास्तव में 
यह कृषि-विकास संबंधी समग्र आ्थिक निर्णायों का एक भाग है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक 
अनुसघान में समय-विस्तार तथा पक्वनावधि का विशेष महत्त्व है । प्रश्न केवल यही नही है कि 
झनुस्धान का लाभकारी फल प्राप्त होगा या नहीं बल्कि यह भी है कि अनुसधान का फल 
कब प्राप्त होगा | देखा जाए तो अनुसधान के परिणाम सबधित क्षेत्र में वर्तमान ज्ञान के 
विकास की अवस्था पर भो निर्मर होते है । उदाहरणत. मैक्सीको मे गेहूँ व श्रनाज की लाभ 
प्रद क्रिस्मों का विकास करने के लिए दस वर्ष लगे परन्तु मारत में मंक्सीको के अनुभव से 
लाभ उठाते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों का केवल चार वर्ष में ही विकास्न कर 
लिया गया । 
संबंधित आयोजन-प्रक्रियाओं श्लौर परिणामों के मुल्याकन के बिना अवुसथान-प्रायोजन 
भ्रपूर्ण रहेगा ) मुल्यकन-प्रध्ययन इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि प्रनुसधान एवं 
विफास-कार्य क्रमों मे निविशित राशि का उपयोग कैसे क्रिया गया है और उनका लागत-हित- 
लाभ-भनुपात क्या है ? लागत-हिंतलाभ-प्रनुपातो को परिकलित करते समय भ्रनेक बातो का 
ध्यान रखना होगा जैसे कि प्रनुसधान परियोजनाग्रो के चयन में प्रपनायी गई विधियाँ, 
सवधित क्षेत्र भे ज्ञान के विकास की अवस्था, अनुसघान-परियोजना की सफलता की सभावना, 
प्रमुसधान-परियोजना के कार्याव्वयन की समय-पअवधि, अनुसधान के लिए प्रभीष्ठ सुविधाप्रों 
को प्राप्त करने की रीति, नवक्रिया या नवीन निविष्टि के अन्वेषण और प्रनुप्रयोग के बीच 
की प्रवधि और अनुसघान निर्गम (रिसर्च अ्न्डरपुट) की माग तथा पूर्ति लोचें आादि-श्रादि । 
प्रनुसधान की विस्तृत राष्ट्रीय योजना की रचना आधथिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के 
प्ररिष्रे क्षय मे की जानी चाहिए तथा इसमे विभिन्न अनुसकात-क्षेत्रों में श्राप्त किय्रे जाने वाले 
लक्ष्यो क। स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । 
वेज्ञानिक ग्नुसधान की खोज मानव-क्रियाओ्ों का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। परन्तु मूल रूप 
में उपयोगितावादी होने के कारण यह कला व साहित्य से भिन्न है। एक ओोर यह मानव 
की ग्रज्ञात की यवेषणा की अभिलाया को सतुष्ट करता है और ग्राथिक व सामाजिक-सवृद्धि 
के स्तर व इसकी गति को प्रभावित करता है तो दूसरी ओर वेन्नानिक विचार व रीति स्वयं 
सामाजिक-आधिक परिवर्तनो द्वारा प्रभावित होती है । अनुसघान-प्रक्रिया अनिवायंत. मानव- 
ज्ञान व योग्यता की उपज है | टंक्‍्नॉलोजी वास्तव मे भूमि, श्रम तथा पूजी-समेत ग्राथिक 
संवृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण कारक है ! टेक्‍्सॉलोजी, विज्ञान-शान तथा व्यावहारिक अनुभव से 
प्राप्त वह समस्त ज्ञाव-मडार है जिसका ग्राथिक विकास के लिए अनुप्रयोग किया जा सके | 
अल्प विकसित देशो तथा विकसित देशो के विकास-स्तरो में ग्रन्तर का एक मुख्य काररख 
यही है कि जहाँ विकसित देशो में विज्ञान त्तथा टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में काफी पहले ऋरति झा 
चुकी है, भ्रल्प विकसित देशों मे प्रनुसधान सुविधाग्नो के अभाव के कारण टेक्नॉलोजी व 
विज्ञान के भ्ननुप्रयोग मे विलम्ब होता गाया है । 
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यह सर्वेविदित है कि भूमि, श्रम तथा पूंजी की दी हुई पृत्ति से प्राप्त होते दाला परि- 
मारा वर्तमान प्रौद्योगिकीय ज्ञान स्तर द्वारा सीमित होता है | विकसित देशों में प्रौद्योगिकोय 
प्रगति, आथिक सवृद्धि तथा सावंजनिक नीति के बीच सम्बन्ध को आँकने के लिए अनेक 
श्रध्ययन किए गए हैं परन्तु आथिक सवृद्धि पर टेकक्‍्नॉलोजी के प्रभाव को अन्य उपादानों के 
प्रभावों से विलग करना सरल काम नहीं है। यह समस्या कार्यविधि सबधी झवरोधों के 
कारुए काफी कठित हे । हाल ही के समय मे अनुसधान-लागतो और प्राप्त सामाजिक व 
आधिक प्रतिफवों से सम्बन्धित कुछ व्यक्तिगत अध्ययन किए गए हैं जिनके फलस्वरूप कार्य॑- 
विधि-सबंधी रुकावटें काफी हृद तक दूर हो गई हैं और नीति-निर्धारक उनसे लाभान्वित हो 
सकते है। ममरीका मे अ्रतुसधान के प्रतिफल' से सम्बन्धित ज़ौड प्रिलिशिज़ द्वारा किये गये 
एक अ्रध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि १६५५ तक सकर मवका को अवस्था में 
अनुसघान की प्रतिकल दर प्रतिवर्ष ७०० प्रतिशत रही है और इसके भतिरिक्त 'सकरण पर 
काफी आधारभूत ग्रनुसघान-ज्ञान उपाजित हो चुका है जिसके दोहराने की प्रावश्यकता नही 
होगी । अतः सकर बीजो के अन्य देशों में अनुकूलन के उद्दे श्य से किये जाने वाले भ्रतुसघान 
के प्रतिफल दर की इससे भी अधिक होने की सम्भावना है । अल्पविकसित देशों के घिए 
प्रनुकूली अनुसघान (एडेप्टिव रिसचें) कितना महृत्त्वपूरों और भावश्यक है, इसका उल्लेख 
हम पहले ही कर चुके हैं । प्रयोग-केन्द्रो मे किये गये कपि-पसुस्घान का किसान के छ्षेत्तों पर 
परीक्षण तथा सफल प्रदर्शत ही कूपि-विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। कूपक उस 
समय तक किसी नवीन निविष्टि या नवक्षिया को स्वीकार नहीं करेगा जबतक उसे यह पूर्ण 
विश्वास न हो जाए कि इससे प्राप्त होने वाली उपज ग्रुणवत्ता व मात्रा दोनों भें पहले से 
अधिक द्वोगी और नवीन निविष्टियो का अनुप्रयोग उसके लिए अधिक लामदायक होगा । 
वस्तुतः भावी कृपि-सवृद्धि व विकास अ्रविकाधिक उन्नत टैक्नॉलोजी पर निर्मर होगा 
और इसके लिए नवीन उत्पादिता-निविप्टियो के सतत प्रवाह की भ्रावश्यकठा होगी जो मिम्न 
पर भ्राधारित होगी : 
(क) ग्नुकुली धनुसधान ताकि नवक्रियाग्रों को विशिष्ट स्थितियों व वातावरणों के 
अनुरूप ढाला जा सके । 
(स्व) परिरक्षी अनुसधान [प्रोटेक्टिव रिसर्च) जिसका उद्देश्य व्यापक हानि पहुंचाने 
वाले कीड़ो तथा रोग्रो की महामारी को कम करना या इनकी पेशबदी करना है, 
तथा (ग) नवक्रिया अनुसधान जिसका उद्दे श्य अधिक उपज देने वाले पदार्थों तथा रीतियों 
की लगातार सप्लाई को मुलम कराना है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि नवीन निविष्टियों के साथ-साथ फस्ल-उत्पादन तथा 
कीट-नियश्रणु रीतियों पर भी प्रनुसवान को आवश्यकता होगी 
झगले अझनुच्छेरों मे हम भारत में कूपिअनुसधान पर निवेश तथा इसकी पिछले दो दशको 
में हुई प्रगत्ति का वर्णन करेंगे । 


१४.४ कूयि-अनुसंधान एवं विकास मे निवेश तथा झनुसधान-अनुपात 
सारणी १४.१ में कृपि-क्षेत्र। मे कुल सरकारी निवेश तथा अनुसघान व विकास 
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(रिसचे एण्ड डेवलपसेट) पर कुल परिव्यय के बीच सबध की तुलना की गई है । सारणी में 
कुषि-मनुसंधान व विकास पर निवेश-सबृद्धि तथा सकल राष्ट्रीय-उत्पाद (ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट) 
सबृद्धि के बीच रूढ़ मात्रात्मक सम्बन्ध को दर्शाने का भी प्रयत्न किया गया है। 'झनुसधाव- 
अनुपात” (जो अनुसंधान व्यय भौर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच प्रतिशत में अनुपात है) 
इस क्षेत्र को संसाधन-आवटन के निर्धारण हेतु प्रमुख नीति चर है । 
सारणी १४१ कृपि-क्षेत्रक में सावेजनिक निवेश व अनुसघान परिव्यय भे सम्बन्ध 
तथा अनुसधान-अनुपात्त 
(चालू कीमतों पर) 











६ र्‌ ३ डर भू दृ 
अवधि प्लावंजनिक निवेश अनुस॒पाल स्थय अनुश्घात ब्यय *राष्ट्रीय उत्पाद अनुभघान- 
कुल निवेश का. उत्पाद जोड़ अनुपात 
प्रतिशत (कृषि क्षेत्र) (३)-(५) 

६-२) 

करोड रुपये. करोड रुपये. % करोड रुपये. % 

१६५६-६१ भ४ट६ १४.४२ २.६ ३१५०० ल्श 

१६६१-६६ शृ०्द& ३२.३६ ३.० २७७० श्प 

१६६६-६६ ११६७ ४१.०० 04 ४१६१० हर 

१६६६-७४ २७१६ द ०० ३१ परिषद० न्ह० 
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खोत १६ सी एस. जो. 


२. आर. बी. आई, वुनेटित, १६६६ 
+ कुल जोड। 

सारणी १४.१ से निम्त लिखित बातो का पता चलता है : 

(१) चौथी पंचवर्षीय योजना (१६६६-१६७४) की ग्रवधि मे कृपि-अनुसधान एवं 
विकास पर कुल निरपेक्ष परिव्यय दूसरी योजना की तुलना मे लगभग ६ ग्रुता 
बढ गया है। 

(२) दूसरी (१६५६-६१), तीसरी (१६६१-६६) ठथा चौथी (१६६६-७४) 
योजना की अवधि में कृपि-अनुसधान पर व्यय कुंल निवेश का क्रमश. ३.६, है ० 
तथा ३.६ श्रतिश्नत्त रहा है | 

यहां यह बात ध्यान रखने योर्य है कि इन योजनाओं में कृषि-क्षेत्रक में अतुसधान व 

विकास पर व्यय समग्र अनुसधान व विकास पर कुल व्यय का २५ से ३० प्रतिशत रहा है | 
यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी डछूरी है कि भारत मे इन योजना के दोरान समग्र 
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय कुल निवेश का लगभग १ प्रतिशत रहा है । 

(३) सारणी में विभिन्न योजनाओं में कृपि-क्षेत्रक मे अनुसंघान-प्रनुपातो की तुलना भी 
को गई है । प्रतुस्ंघान-अनुपात देश में विज्ञान हेतु चुठाए गए सापेक्ष प्रयात्तों के 
स्तर का निरूपएए करता है । पिछली चार योजनाओं मे भारत में सब क्षेत्रकों के 


३शर भारतीय कृषपि-अर्थ व्यवस्था 


लिए समग्र अनुसंधान-प्रनुपात आधे प्रतिशत से मी कम रहा है जबकि प्रमरीका, 
जापान, जमंनी जसे विकसित देशो में अनुसधान-पनुपात भारत को तुलना मे तोब 
या चार गुना अधिक है। जैसे कि सारणी से स्पष्ट है दूसरी तथा तीसरी योजनाप्रो 
में कृपि-क्षेत्र मे भ्नुसधान-अनुपात ०.१ प्रतिशत से भी कम रहा है जबकि 
योजना मे यह प्ननुधात ०.१ प्रतिशत के लगभग था। कहने का अभिप्राय यह है 
कि भारत कृपिलक्षेत्रक मे विज्ञान के प्रोत्साहन तथा विकास पर कृषि से प्राप्त कुल 
राष्ट्रीय उत्पाद का ०१ प्रतिशत से मी कम व्यय कर रहा है । ग्रावश्यकता इस 
बात की है कि विज्ञान की उन्नति तथा इसके विकास हेतु ससाघन जुटाने के लिए 
भरमक प्रयत्न किए जाएँ । यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी उचित होगा 
कि भारत एक बहुसरख्यक देश है ओर यदि इम प्रतिव्यक्ति अनुसधान-व्यय 
का अनुमान लगाएँ तो यह व्यय जपेनी की अपेक्षा १/१०० वाँ माग तथा जापान 
की तुलना में १/३० वाँ भाग है। सस्ेप मे भारत में अनुसघान एवं विकास का 
समर्थन-स्तर ससार मे निम्नतम मे से है । 
यह ध्यान रहे कि किसी भी देश मे विज्ञान तथा टैक्‍्नॉलोजी की प्रगति के लिए सुशिक्षित 
व प्रशिक्षित मानव शक्ति महत्वपूर्ण निविष्टि है। श्रमरीका मे लगमम ४.७ लाख वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी कामिक (साइन्टिफिक एण्ड टेक्‍्नीकल परसनल) झनुसधान एवं विकास कार्य में 
लगे हुए है, जबकि भारत मे १६६८-६६ मे यह सख्या केवल ६२ हजार थी। जमंनी 
प्मरीका व जापान मे प्रत्येक दस हजार की जनसंख्या पर क्रमश ३० / रेडे व १४ वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी (रिसर्च एण्ड डेवलपमैंट) कारमिक हैं जवकि भारत मे प्रति १०००० व्यक्ति के 
पीछे यह सस्या केवल १.२ है। प्न्‍्य देशो की अपेक्षा भारत मे प्रति वैज्ञानिक लागत प्रत्य- 
धिक कम है जिससे पता चलता है कि भारतीय वैज्ञानिक कामिको को काफी तनाव व 
दबाव के झधीन भ्रपवा काम करना पडता है क्योकि उनकी सेवा-शर्तें तथा अनिवाय सुबि- 
धाम्नो की सप्लाई निकृष्ठ होती है | प्रभी इस दिशा मे / हैं कुछ करना बाकी है। 


१४.३ कृषि-अनुसधान, शिक्षा तथा जनर्शाक्त 

भारत सरकार ने विज्ञान-नोति-प्रस्ताव (१६५८) भे इस बात का स्पप्ठ उल्लेख किया 
है कि आधुनिक युग में टैक्नॉलोजी राष्ट्रीय समृद्धि का सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है परन्तु 
प्रौद्योगिकी (टैक्‍्नॉलोजी) केवल विज्ञान के अ्रष्ययन तथा गनुप्रयोग से ही उत्पन्न हो सकती 
है । आधुनिक कृषि की नीव एक सुव्यवस्थित कृषि अनुसधान तथा शिक्षा प्रणाली ही पर 
रखी जा सकती है। 

भारतीय कृपि-अनुसघान-परिपद्‌ (आाइ-सी.ए.आर ) जो कृषि मे अनुसधान तथा उच्च शिक्षा 
का पथ प्रदर्शन तथा समम्वय करने वाली सर्वोच्च राप्ट्रीय एजेसो है, जिसकी स्थापना १६२६ 
में हुई। परिषद्‌ का १६६५ मे पुनर्येठव किया गया और सब केन्द्रीय तथा पण्य-अनुसघान 
सस्थान इसके प्रशासनिक नियत्रण के अधीन हो गये । इस समय परिपद्‌ के नियंत्रण के 
अधीन पच्चीस अनुसधान-सस्थाएँ तथा आठ भू-सरक्षण अनुसघान तथा प्रशिक्षरय-केन्द्र हैं । 
समन्वित मव॒का-प्रजनन योजना (१६५७) तथा त्वरित सोघ॑म (ज्वार) सुधार-योजना (१६६१) 


कृषि-अनुसंघान और शिक्षा ३४५३ 


की प्रारम्मिक सफलताओं के परिश्रे क्षय में परिषद्‌ ले मिट्टी, सस्य-विज्ञात, इंजीनिर्यारिंग, पशु- 
विज्ञान तथा प्रमुख फसलों के लिए क्षेत्र या राज्य स्तर की अपेक्षा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रख्िल 
भारत समग्वित परियोजनाझों की रचना की है ४ 
केन्द्रीय तथा राज्य-संस्थाओ्ों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में काम कर रहे अनुसंधान- 
वैज्ञानिक परिषद्‌ द्वारा नियुक्त संयोजक के अधीन एक टीम के रूप मे कार्य करते हैं। सम- 
न्वित झनुसधान-परियोजनाओो ने मारत में अनुसन्धान को गति को काफो तेज किया है । 
पिछले १४ वर्षों से परिषद्‌ द्वारा संचालित अखिल भारत समन्वित फसल-सुधार अनुसन्धान- 
कार्यक्रमी में प्रमुख फललो की अनेक अ्रधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास या सुबार 
किया गया है। इन्होंने कूपि-उत्पादन की वृद्धि मे महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 
कृषि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय कृषि विकास की गति को तेज करने में बढ़ 
चढ़ कर भाग ले रहे हैं ॥ इस समय लगमग प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय है। 
इस समय मारत में १८ कुषि विश्वविद्यालय, ७३ कृषि कालेज, २२ पशु चिकित्सा-महाविद्या 
लय, २ डेयरी महाविद्यालय तथा ८ कृषि-इजीनियरिंग कालेज हैं जो कृषि, पशु-विज्ञान तथा 
कूपि-इजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों मे शिक्षण व प्रशिक्षण देते है। इनके अतिरिक्त भारतीय 
कृषि अनुसन्धान संस्थात भी एक स्नातकोत्तर विद्यालय चला रहा है। भ्रभी कुछ वर्ष पहले 
हक कृषि-महाविद्यालय केवल शिक्षा केन्द्र थे और उन पर व्यापक शिक्षा की बहुत कम 
जिम्मेदारी थी। भारत में कृषि विश्वविद्यालयों को झपने शिक्षा, अनुसन्धान तथा विस्तार 
कार्यक्रमों को समन्वित तथा सुहृढ करने के लिए अ्रमरीकन वित्तीय सहायता के ग्न्तगंत 
भनेक झमरीकी विश्वविद्यालयों से सहायता मिलती रही है। विश्वविद्यालय कृपि-शिक्षा के 
शिक्षण, ग्रनुमन्धान तथा प्रसार पक्षों में समन्वित हृष्टिकोश अपनाने पर बल देते हैं । 
इनके झतिरिक्त ग्रामीण श्रर्थव्यवस्था मे परिवर्तन के अविराम प्रध्ययन के लिए तथा 
भन्य महत्त्वपूर्ण तदर्थ श्रष्ययन करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों मे अनेक कृपि-अर्थशास्त्र 
प्रनुसधान-केन्द्र (एप्रो इकोनोमिक रिसर्च सेन्टर्स) स्थापित किये गये हैं । 
इस प्रकार की व्यापक घनुसधान प्रणाली मे बहुत सल्या मे वैज्ञानिक व तकनीकी कार्मिकों 
की ग्रावश्यकता होती है । प्रशिक्षण सव-प्रनुसधान केन्द्रों का महत्त्वपूर्ण भाग होता है । निम्त 
झाय वाले देशों मे प्रशिक्षित जन्शाक्ति का अभाव होता है और आवश्यकता इस बात की 
होती है कि सर्वोत्तम प्रशिक्षित कार्मिक क्षेत्रीय श्ननुसधान तथा मूलभूत अनुसघान- कार्य के 
लिए लगाये जाएँ। विकास के आरम्मिक चरणो मे विदेशी प्रौद्योगिकीविंदु आवश्यक कौशल 
दया क्षमताओं का विकास करने मे सहायक सिद्ध हो सकते हैं । नवोन टेक्नॉलोजी के निर्माण 
भ्ौर उपयोग की प्रक्रिया में जहाँ अधिक उत्पादक तवीन जिविष्ठियों का विकास करना 
जरूरी है वहां इस बात का ज्ञान सुलम कराना भी बडा जुरूरी है कि उनका उपयोग कंसे 
किया जाएं । शिक्षण व॒प्रशिक्षण के साथ-साथ अनुसंघान कार्य भी जारी रहना चाहिए । 
भारत मे प्रशिक्षित वैज्ञानिक तथा तकनीकी कामिको की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है: 
पिछले वर्षों में झूषि-विकास के लिए प्रशिक्षित मातव-शक्ति आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए कृषि तथा पशुचिकित्सा-स्तातकों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं मे तेजी से विस्तार 
हुआ है । १६६०-६६ मे छूषि तथा पशुचिकित्सा सस्‍्नातकों की सख्या क्रमशः १४००० तथा 





३५४ भारतीय क्ृषि-अर्थ॑व्यवस्था 


५००० थी जो १६६५-६६ में बढ़कर कमशः ३२००० तथा ६३०० हो गई। १६६८-६६ में 
वाधिक प्रवेश तथा उत्तीर्ण स्नातक तथा स्नातकोत्तरो की संख्या सारणी १४.२ में दिाई 
गई है - 

सारखी १४.२ कृपि-तथा पशुचिकित्सा-शिक्षा-सुविधाएँ 











(१६६८-६६) 
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उपरोक्त सारस्पी के आधार पर १६७३-७४ के श्रत मे कृषि तथा पशुचिकरित्सा-स्व/वेको 
तथा स्नावकोत्तरों की सस्या क्रमशः ७०००० तथा १५००० के करीब हो गई है। पिछले 
कुछ वर्षों से इस क्षेत्र मे भी बेकारी होने लगी है | ऐसा झनुमान है कि १६७३-७४ के भ्रत 
में फालतू कूपि-स्नातकों तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों की सख्या ऋ्रमशः &००० व ४६६० थी 
जबकि पशु-चिकित्सा विज्ञान में ये सख्याएं क्रशः १६१५ व ६०० हैं। कृषि इंजीनियरिय 
के क्षेत्र मे १६७३-७४ के अन्त में लगमग ७०० स्तातक बेरोजगार थे। इस प्रकार लगभग 
१६००० स्नांदकों व सनातकोत्तरो को नौकरी देने की आवश्यकता है । इन्हे रोजगार के नये 
ग्रवसर सुलभ कराने होगे | फार्मों के अतिरिक्त कृषि उद्योगों, ग्रामीण बैंकिंग, सहायक 
सेवाओं, निदिष्ठि-सेवाश्रो, कूपि-प्रसार तथा स्व-नियोजन योजवाप्रों मे भी रोजगार के 
प्रब॒सर प्रदान करने होंगे । 

प्रनुमान है कि पाँचवी योजना के दोरान कृषि, पशुविकित्सा तथा कृषि इंजीनिर्यारिय में 
क्रमश ४०००, ४२०० तथा १४०० विद्यार्थी स्तानक को उपाधि प्राप्त करेंगे । अतः पाचवी 
थोजना के दोरान सस्थाप्रो की सख्या या प्रवेश सख्या में वृद्धि करने की इतनी झ्ावश्यकता 
नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि नवीन वर्घमान आवश्यकताओं के श्रनुरूप तकनीकी, 
कुशलताझो, व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य-अनुभव, स्तर, गुरूवत्ता तथा उत्कूष्टता पर अधिक 
बल दिया जाए। 

१६५६ ले सरकार ने ग्रामीण युवकों को प्राम्य वातावरण मे माध्यमिक स्तर के बाद 
उच्च शिक्षा देने के लिए तेरह ग्राम सस्यान (रूरल इन्स्टोट्यूट्स) स्थापित किए हैं॥ इन 
ग्राम सस्थरनों का उद्देश्य ऐसे कृषि-विद्याथियों का निर्माएः करना है जो खेती के काम या 
प्रवन्ध मे प्रसक्षता भनुभव करें या सरकार के विकास-कार्य क्रमो में स्थान ले सकें । कृपको के 
शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए भी झनेक कार्य क्रम चलाए जा रहे हैं । 


१४.६ अनुसंवान-सक्रियता क्र क्षेत्र डर 
दम कृषि प्राघुनिकीकरण हेतु नवीन ब्यूहरचना के विभिन्न घटकों से सम्बन्वित अध्यायों 


कृपि-अनुसंघान ओर शिक्षा ३५५ 


में अनुसधान के महत्त्व तथा इसकी आवश्यकता का उल्लेख कर चुके हैं। जल-प्रबन्ध व 
घिचाई, उदरकों तथा अधिक उपज वाली किस्मों के विकास तथा उपयोग, पादप-रक्षण, 
यनौकरण तथा कूपि-विपणुत आदि क्षेत्रों मे प्रनुसंघान का कार्यक्षेत्र बडा विस्तृत तथा व्यापक 
है। हप विभिन्न क्षेत्रों में पथा सदर्भ अनुसंधान के कार्यक्षेत्र तथा समावनाओं का अव्यमन 
कर चुके हैं | परन्तु पिछले वर्षों मे एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है वह यह है कि जेव- 
विज्ञानों में झनुसंघात प्रोद्योगिकीय प्रगति का मुख्य प्राघार है । 

सक्षेप में मवीन टंक्‍्नॉलोजी के निर्माण तथा उपयोग को प्रक्रिया में निविष्टियों के ऐसे 
मवीन समुच्चय या पैकेज का विकास करना होगा जो बहुत अधिक उत्पादक हो । नवीन 
निविष्टियाँ उर्वरकों की झ्रधिक मात्रा के प्रति अधिक पनुक्रियाशील नयी फसल किस्मों का 
रूप भी ले सकती हैं मौर पशुओ या मुगियो की नयी नसलो का मी या वे ऐसी नई मशोनों 
या सशोधित पुरानी मशीनों का रूप भी ले सकती हैं जो मानव तथा पशु-शक्ति की दक्षता 
को काफ़ी बढ़ा सकें । तकनीकी परिवर्तेन की स्ववारित प्रक्रिया कुपि-सवृद्धि में तमी योग दे 
सकती है यदि (१) पहले को अ्रपेक्ष अधिक लामदायक तथा अधिक उत्पादक नवीन 
टैक्नॉलोजी उपलब्ध कराई जा सके तथा (२) नवीन टैक्लॉलोजी के विकास की प्रक्रिया 
लगातार जारी रहे और साथ-साथ वेज्ञानिक जन-शक्ति का निर्माण भी किया जाए ताकि 
अनुप्रयुक्त टैक्नॉलोजी से प्रधिकृतम स्‍भाथिक लाभ उठाया जा सके । 

साराश यह है कि कृषि हेतु अनुसघान-कार्य के विकास की गति को तेज करने के लिए 
नव चेतना, नवीन विचार, गत्यात्मक आयोजन तथा अविराम अन्वेषी भ्रनुसंघान (एक्सप्लो- 
रेटरी रिसर्च) की भ्रावश्यकता है । प्रम्वेपी अनुसंधान उन योजनाओं तथा कार्यत्रमो से निभित 
है जिनका उद्दे श्य सावी विकास को प्रभावित करना होगा / कुषि में सवृद्धि के सतत दर 
को घनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सुधार की नवीन संभावनाओं की तलाश जारी 
रखी जाए | इस बांत से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दीघंकालिक तथा क्रातिकारी 
अनुसंधान पर और अधिक ध्यान देने की ग्रावश्यकता है । 

आधुनिक कृषि निविष्टि-प्रधान है और इसका विकास व प्राघुनिकीकरण उर्वरक, कीट- 
नाशक तथा मशीनरी ज॑से औद्योगिक पदायों पर निर्मर है । यह ज़रूरी है कि इन कीमती 
व मेहगी निविष्टियों की दक्षता में वृद्धि की जाए। अ्रतः कृपि-टैक्‍्नॉलोजी मी उत्पादन मे 
वृद्धि के लिए एक श्रनिवाय॑ निविष्टि है और इसमे सुधार के लिए अन्वेपी अनुसधाव का 
विशेष महत्त्व है । भावी अनुसंघतम-नीति की रचना इसी आधार पर की जानी चाहिए । 
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